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अध्याय १ 
भारतीय अथशास्त्र का अर्थ 


श्रथंशासत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए, दो भागों में बॉठा गया है 
जिनमे से एक भाग 'सेद्धान्तिक श्र्थशार््रः (6०४४ €९००7१०४४०७) श्रौर 
दूसरा भाग ्यवह्ारिक श्रथंशासत्र' (॥90॥60 ७८०॥०णा०८७) कहा जाता है। 
सैद्वान्तिक श्रर्थशात््र में हम कुछ ऐसे श्राघारभूत सिद्धास्तों का अध्ययन करते हैं जो 
आवश्यकताश्रों (फ़०॥(8) की पूर्ति के सम्बन्ध मे मनुष्य के व्यवह्वर की विवेचना 
करते हैं जब्॒ कि उद्देश्य दिये हो और उनकी पूर्ति के साधन अ्पर्यात होंतया 
उनके विभिन्न प्रयोग हो | भ्रथंशात्ल में इन श्राघारभूत्र रिद्धान्तों को इम उत्पादन, 
उपभोग विनिमय और वितरण के अन्तर्गत श्रध्ययन करते हैं | सीमात उपयोगिता 
के ह्वास का नियम, उत्पादन के नियम, लगान का सिद्धान्त और रोजगार तथा 
व्यवसाय चक्र के सिद्धान्त श्रर्थशात्र के इन आधारभूत सिद्वान्तो के ही उदाहरण 
हैं। हम सैद्वान्तिक अर्थशास्र का श्रव्ययन या तो ऐतिहासिक दृष्टिकोश 
से कर सकते हैंया विश्लेपणात्मक दृष्दि से | यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोश से 
अध्ययन किया जाय तो इसका रूप श्रथंशाज की विचारधारा का इतिहास? जैसा 
हो जाता है और दूसरी स्थिति में विश्लेषणात्मक श्रयशात्र (8गएप८व] 
80०70्रा09) जैसा हो जाता है जिसे संक्षेप में केवल श्रथशासत्र भी कहते हैं। 
व्यवहारिक अ्र्थशास््र सेद्वान्तिक अ्रथशासत्र से बिल्कुल भिन्न है। इसमें उन 
समस्याश्रो का अ्रध्ययन किया जाता है जो मानवीय आवश्यकताश्रों की पूर्ति के 
प्रयस्नों के बीच पैदा हो जाती हैं, जैसे कृषि और उद्योग की समस्‍यायें, उत्पादन, 
| श्रायात और निर्यात, बैंक और मुद्रा व्यवस्था, श्राथिक नियोजन, आ्रादि । सैद्ान्तिक 
अंथशासत्र की मॉति, व्यवहारिक श्रथशास्र का श्रध्ययन हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
से भी कर सकते हैं श्रोर ऐसी स्थिति में श्रथंशात्र श्राथिक इतिहास), (800- 
ग्०णग० 9807) का रूप घारण कर लेता दहे। यदि विश्लेषण की दृष्टि से 
अध्ययन किया जाय तो यह वर्तमान आर्थिक समस्याज्रों के अव्ययन? का रूप ले 
लेता है| 
चैद्वान्तिक अर्थशासत्र की उत्तत्ति वास्तव में मनुष्य के व्यवह्दर के कुछ 
आधारभूत रिद्धान्तों और जनता की झ्रार्थिक स्थिति के आवार पर होती है। उदा- 
इरण के लिये, प्राचीन श्र्ंशात््र के सिद्धान्तों पर इगलैंड की श्८ वीं शताब्दी की 


र्‌ भारतीय शग्रधशासत्र ती समस्याएं, 


परिस्थितियों का बह्त प्रमाव पड़ा। दसके बाद जनता वी थ्ाधिक स्थिति मे 
अमेफ परिवर्तन टए और उन परिवर्तनों झे प्लस्परप छझााधिया सिदानों मेंगी 
सशोधन परिवर्दन द्ोते गये | पैसे ही नयी परिस्थितिपो टेखस कद उसको ब्यार्या 
करने ये लिये या तो पहले पे ग्राधिक सिदान्ता था गिस्तार बिया गया या नये 
सिछ्ान्तों का जन्‍म हा । एम वर्तमान थी 'बाधिक समरपाता गा शब्यपन करने 
के लिये या ग्राथिक इतिहास [लगाने के लिए ग्र्थशारा पे सिद्धान्ता पा ठप्रयाग 
करते हैं । हस प्रफार यद्द स्पप्ट दे कि सैदान्तक और व्ययदाफि 'प्र्शास्त्र मे 
परस्पर धनिष्ट सम्पन्ध ऐ। 

भारतीय अवशारत्र--भाग्तीय श्वशाल ब्याद्यारफ प्रशमाख का एफ 
झस्य रं। श्सक अन्तगत पततमान समय की मित्र याधिक समम्याया झ पअ्स्ययन 
किया जाता है, जैसे, चकक्‍्व॒न्दी, भृमिकछ्त गा, भनेणिंग एसेन्सा प्रन्‍ती, हे यादि 
ओर साथ ही उनकी उत्पत्ति कारणों घा भी पं चन फपा जादा ३॥ दस दर्थ 
मे भारतीय प्रथशात्ष का प्रच्ययन विश्लेपणामा पा लाना है। एसमे पट प्रयत्न 
किया जाता दे फ़ि कमान श्ार्थिक पर न्थितियो पा राष्टी झह। चित प्रम्दुत फरिया 
जाय, विभिन्न घटनाओं फे कारणों फरा समझाया जाय शोर यह भी उतापा सास 
जि जिन घटनाओं के उत्तन होने की सम्भावना थी, पह्ठ य्या नहीं 7४ | वर्तमान 
समय को समस्याश्रा वा श्रध्ययन करन मे हम भारी घटनाएं का हछ श्राभात 
हो जाता दे । वर्तमान समय की आर्थर समम्पान्नों का श्रष्ययन परने और 
इसकी भावी प्रवृत्तिया का पत्ता लगाने में हम सैठातिक श्र्थशास्र यी सद्दायता लेते 
है । यदि अर्थशासत्र के सिद्दात ।भप्न-मित्र है तो हम जिन परियामों पर पहुँचते है 
बह भी श्रवश्य भिन्न टोंगे। इसलिये भाग्तीय ग्र्थशास्र का प्रद्ययन बात कुछ 
एमारे सेदांतक अर्थशास्त्र के शाम पर निर्भर यरता दे । 

जैसा कि इम पहले वह चुके ह सारत में विभिम श्राथिक समस्याश्रों के 
पेतिहासिक विषास का ग्ध्ययन 'मारत का झाथिक इतिद्वासर कद्दा जाता है। 
आधिऊ इतिद्दास में घटनायें प्रमानुसार लिसी णाती हैं| भारतीय अरथंशासत्र की 
अनेक पाठ्य पुस्तकों में “भारत का श्राथिक इतिहास” शरीर “भारतीय श्रयंशाज्!? 
को साथ-साथ दिया गया है श्रौर पाठक को इन दोनों श्रगों का साथ-साथ श्रध्ययन 
करना पढ़ता है । इससे पाठक ये लिये शावश्यक प्ौर सम्पन्चित समम्पाओं फो 
सममझना और वत्तमान समस्याओ पर ध्यान पेन्द्रित करना कवन दो जाता है। 
यह बात निस्सन्देद्द सद्दी हे कि भारत के ग्राथिक इतिदारु के प्रध्ययन के आधार 
पर ही वर्तमान आथिक समस्याओं फा सहद्दी अ्रव्ययन किया जा सकता है, परन्ठु 
यह भी उतना ६ सत्य है कि यदि हम भारत 3 शाधिव दतिद्दास भोर भारतीय 


भारतीय अ्रथशाश््र का अर्थ 


श्रथंशात्र को एक मे मिला दे तो वर्तमान आर्थिक समस्याएँ, जिन पर पाठक को 
ध्यान देना श्रावश्यक है, भारत के आथिक इतिद्दास के विस्तृत विवेचन में 
लुप्त दो जाती हैँ [इसलिये इस पुस्तक में यद्ट प्रयत्न किया गया है हरि 
भारतीय अथंशासत्र की समस्याएँ श्रार्थिक इतिहास के विस्तृत वर्णन मे खो न 
जायें | जहाँ आवश्यक प्रतीत हुआ है वहाँ ठुलनात्मक अध्ययन के लिये आधिक 
इतिहास का कुछ विस्तृत वर्णन किया गया है | परन्तु विशेष जोर मारत की 
वर्तमान आधथिक समस्याश्रों के वित्रसणात्मर् ओर विश्लेषणात्मक अव्ययन पर 
दिया गया हे । 

, अन्‍य परिसापाये-पूर्व लिखित परिभाषा के अनुसार भारतीय श्रथशास्र 
भारत को वर्तमान आ्राधिक समस्याओं का अध्ययन है। परन्तु भारतीय अर्थशास्त्र 
की इसके श्रतिरिक्त तीन और परिभाषायें दी गयी हैं ;-- 

(१) भारत की आर्थिक विचारधारा के विकास के बध्ययन को भारतीय 
श्रथंशात्न कद्दा गया है | प्राचीन भारत मे सैद्वान्तिक अर्थ शास्त्र के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ लिखा गया था। मारतीय श्रार्थिक विचारधारा पश्चिमी ग्रार्थिक विचारधारा 
के साथ-साथ विकास नही कर सफी है। आधुनिक थुग में अथशास्त्र के सिद्धान्तों 
के क्षेत्र में भारत ने अ्रवश्य कुछ योगदान किया दे | यदि इस पर विचार न किया 
जाय तो मारतीय ग्राथिक विचारधारा पूर्णतया प्राचीन भारत की देन है | यदि 
यह भान भी लिया जाय कि भारतीय आर्थिक विचारधारा आधुनिक सैद्वान्तिक 
अथंशाद्र के साथ विकास कर सकी है तब मी हम उसे भारतीय अर्थशास्त्र का 
नाम नहीं दे सकते हैं क्योकि भारतीय अर्थशात्र व्यवद्दारिक श्रर्थशास्र का एक 
अग है जब कि आधिक विचारधारा का इतिहास, चाहे वह भारतीय हो या यूरो- 
पीय, 'सैद्वान्तिक श्रथशाज्? के अ्रन्तर्गत आता है | 

,. (२) यह कहा गया है कि भारत की सामाजिक और घासिक स्थिति एक 
विशेष प्रकार की है, उसकी गठन श्रोर उसमें निह्चित विचारघारा श्रन्य देशों से 
मिन्न है इसलिये भारतीय परिष्िषतियों के अनुकूल हमे शिल्कुल ही नये प्रकार के 
श्राथिक सिद्वान्तों का खजन करना चाहिए और उसे भारतीय अ्र्शातत्र” कहना 
चाहिए | न्यायाधीश रानाडे ने इस बात पर जोर दिया कि मारतत की स्थिति 
पशित्रमी देशों से नितान्त मिन्न है, प्रतियोगिता (2०7रएथम०7) से कहीं 
अधिक प्रभावशाली यहाँ के रीति-रिवाज श्लीर राज्य के नियम हैं, साथ ही किसी 
सममौते की अपेक्षा समाज में सम्मान अधिक प्रभाव रखता है | यहाँ न पू जी 
गतिशील है और न श्रम श्रौर न इनमे इत्तना उत्साइ (&॥शफ्रापरशगह्ठ) और 
बुद्धि दी है कि गतिशील बनें | मजदूरी और लाम भी निश्चित है, जनसुख्या 


ड भारतीय अथशास्त्र की समस्याएँ 


अपने नियम के भ्रनुसार पढ़ती जाती दै परन्तु यीमारियाँ और अकाल से उसमें 
कमी भी द्वोती रहती है, उत्तादन वी मात्रा प्राय स्थिर है, यदि एक वष फसल 
अच्छी हो गयी तो वह अगले वर्ष के श्रनिश्चित मोम से होने वाली द्वानि की 
पूर्ति का साधन चन जाती है| इसके ग्राघार पर न्यायाधीश रानाडे इस परिणाम 
पर पहुँचे कि झ्राधुनिक अर्थशास्त्र ऊे सिद्धान्तों में जिन बातों फो निश्चित श्राघार 
मान लिया गया है वह भारत म लागू ही नहीं दातीं बल्कि वद वास्तव में गलत 
दिशा की श्रोर ले जाती हैं | ८ससे कुछ लोग इस परिणाम पर पहुँचे कि मारत 
की आधिक स्थिति को सममने के लिये नये श्राथिक सिद्धान्तों को झावश्यकता 
है । वास्तव में स्थिति ऐसी नहों है | फोई मी श्राथिक पिद्वान्त, चाहे बढ पश्चिमी 
देशों में विकसित हुश्ा हो या पर्वी देशा में, व्यापक रूप से सारे विश्य पर लागू 
होता है। ग्रार्थिक सिद्धान्त मनुष्य के स्रमाव पर आ्राधारित दोता है श्रीर मनृष्य 
का स्वमाव सवंत्र समान द्ोता दे | यदि श्राधिक रिद्दान्च का उचित निरूपण 
किया गया है तो वह सर्वत्र लागू होगा | परन्तु यह मानना पढ़ेगा कि श्रार्थिक 
सिद्धान्त ध्थिर रिद्वान्त नहीं होता और न बद अपरिवर्तनशील ही होता है। यदि 
आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ तो श्राथिक रिद्धान्त में भी परिवर्तन होगा। 
इगलेंड में प्राचीन सेडान्तिक अर्थशासत्र का जो परिकास हुग्ा वह इंगलैंड की उस 
समग्र की श्रार्थिक स्थितियों पर श्राधारित था| वह यदु भाग्य नीति (,955€८ 
शि76) श्र स्मतत्र व्यापार (766 धठ्ते6) के रिद्वान्तों पर आधारित 
था। परन्तु चाद में जब विशेष रूप से यूरोपीय देशों म यद पता चला कि स्वतन्न 
व्यापार आर्थिक परिस्थिति ऊे प्रतिकूल दे तो फ्रेडिज लिस्ट तथा अन्य श्रर्थ- 
शाम्नियों की आलोचना के श्राधार पर स्वत्तत्र व्यापार के दिद्वान्त में आवश्यक 
सशोघन किया गया ओर कम विकसित देशों के सररण के लिये तटकरों (प778) 
तथा अन्य उपायों का महत्व स्वीकार क्या गया | सोवियत सथ की परिस्थितियों 
में परिवर्तन के साथ समाजवाद और गआधिक नियोजन के सिद्धान्तों में भी परि- 
वर्तन द्वोता गया । इधर कुछ वर्षों से पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक 
दृष्टि से पिछडे हुए ज्षेत्रों की झार्थिक समस्याश्रों के कारण श्राथिक रिद्धान्तों में 
परिवर्तेन-परिवर्द्धन हो रहा है। मारत मे श्राव्यात्मिक विचारधारा से प्रभाविद 
“आवश्यकता” का एक बिल्कुल नया सिद्धान्त पिकृसित हो रहा है जिसे 'झावश्य- 
कता रहित होने का सिद्धान्त! (॥॥60०:9 ४ फ्श्या०5७१८४५) कहा जाता है। 
यह परिचिम के श्रावश्यकता के रिद्वान्तों से नितान्त मिन्न है। यह सभव है कि 
विभिन्न देशों की बदलती परिस्थितियों से प्रभावित हर, निनमें मारत भी 
सम्मिलित है, भविष्य में श्र्थशासत्र के सिद्धान्तों मे ऑर मी सशोधन द्वो | परल्तु 


भारतीय अथशास्र का श्रर्थ प़ू 


जातिवाद, सयुक्त-परिवार की प्रथा, ,भम और पूणी में गतिशीलता का श्रभाव; 
इत्यादि इस बात्त को सिद्ध नही करते कि इस देश के लिये नये प्रकार के श्राथिक 
रिद्वन्तों की श्रावश्यकता है| मॉग ओर पूर्ति का ठिद्धान्त जितना भारत में लागू 
होता है उतना ही श्रन्य देशों में भी लागू होता है। इसलिये हमारी मारत की 
भिन्न परिस्थितियों के कारण नये प्रकार के आध्िक रिद्धान्तों का विकास करने 
की माँग उचित नहीं है, साथ द्वी इन विशेष रिद्धान्तों और नियमो को जो केवल 
मार में लागू होंगे (भारतीय श्र्थशाज््र” का नाम देना न्‍्यायसगत नहीं है। 

(३) यद्द भी ऊह्या गया है कि यदि उपभोग,उत्पादन, विनिमय और वितरण 
के शआ्रर्थिक रिद्वान्तों का विवेचन भारतीय उदाइरणों के साथ किया गया हो तो उसे 
भारतीय श्रथंशात्र कद्ठा जाना चाहिये | किसी भी सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से सममाने 
के लिये निश्चय ही कुछ उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है परन्तु इससे ही वह 
भारतीय श्रथंशासत्र? नहीं हो जाता । यदि कोई पास्य पुस्तक श्रग्नेज विद्यार्थियों के 
लिये लिखी जाय तो यह्ट स्वाभाविक ही है कि 'उसमें श्रग्नेती या ध्गलेंड के उदा- 
हरण दिये जायेंगे | इसी प्रकार यदि कोई पाठ्य पुस्तक भारतीय विद्यार्थियों के 
लिये लिखो जाय तो उसमें भारत के उदाहरण दिये जायेंगे | परन्तु इतने से दी 
वह “अग्रेजी अथशासत्र), या भारतीय श्रर्थशासत्र नहीं बन जाते | इन परिस्थितियों 
में वह केवल सेद्वान्तिक श्रथंशासत्र रहता है चाहे उसमे किश्वी भी देश के उदाहरण 
दिये गये हों । 

इससे स्पष्ट है कि भारतीय श्रथंशासत्र भारत की वर्तमान आ्रार्थिक समस्याओं 
का ठीक वैसा हो अध्ययन है जैसा अन्य देशो में किया जाता है। वर्तमान 
झार्थिक समस्यात्रों का श्रध्ययन करने के लिये अन्य देशों की माँति ही भारत 
में भी हम देश की समस्थाश्रों पर उन आ्राथिक रिद्धान्तों को लागू करते हैं जो 
सर्वत्र सत्य सिद्ध हो चुके हैं या उन्हें सभी स्वीकार करते हैं | इसलिये श्रथ॑शास्र के 
आधिक सिद्धान्तों को भारत की आर्थिक स्थिति पर लागू कर हम जिन परिणासों 
पर पहुँचते हैं तथा जिन प्रदृत्तियों का पता लगाते हूँ उनको 'मारतीय श्रथेशासत्रः 
कहते हैं तो यह नितान्त न्‍्यायसगत है । 

भारतीय अथेशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता 

(१) यदि हम अ्रपनी आरार्थिक परिस्थितियों को सही सही समझना चाहते हैं 
तो यह आवश्यक है कि हम भारतीय अथथशाऊत्र का अध्ययन करे । इसके अ्रध्य- 
यन से इस यह जान सकते ई कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं, यदि कर रदे हैं 
तो किस सीमा तक श्रौर यदि श्रगति नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण पफया हैं । 


६ भारतीय श्रथशासत्र की समस्याएँ 


(श) भारतीय श्र्थशास्त्र के अध्ययन से इम अपने देश जी अन्य देशों के साथ 
तुलना कर सक्ततते हैँ श्रोर इस प्रकार फी तुलना से यदह् जान सकते # कि हम किस 
प्रझार तथा किस दिशा में सक्रिय टोफर अपनी कमियां को दूर कर सकते हैं और 
आयिक उन्ननि के अभीष्ट स्तर को प्राप्त कर सफने हैं। /३) भारतीय अर्थशास्त्र का 
अध्ययन फरके ही इम मपिष्य ऊ लिये ग्रपनी नेति निर्धारित +र सफऊते हैं| पश्च- 
वर्षीय योजना तेयार फरने मे ओर योजनाओं को प्रमुसता देने में पोजना प्रायोग 
फो भारतीय अथशाज् जे अध्ययन पर ही अपने निर्णपा को शावारित करना 
पड़ा | भारत के आधिर प्रिझास मेजों ब्रुध्पाँ रह गयी है तथा प्रायोग ने 
आशिऊ प्रगति की वाछित गति से उन्हें दूर कर देने के सुकाव मारताय श्रयंशास्तर 
के अध्ययन के आधार पर है डिये है । 


अध्याय २ 
आकृतिक साधन | 
भौगोलिक स्थिति 


किसी देश के निवासियों की आर्थिक स्थिति तथा उनके उयवसायों पर उस 
देश की भौगोलिक स्थिति, भूमि की उपजाऊ शक्ति, वर्षा, जलवायु ओर उसकी 
चनस्पति तथा उसके वन्य एवम्‌ पालवू पशुओं का विशेष प्रमाव पड़ता है | इस- 
लिये भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक हे । 

» भौतिक विशेपताएँ--भारतीय सथ फा क्षेत्रकल १२६६६४० वर्ग मील है | 
उत्तर से दक्षिण तक इस देश की लम्बाई २००० मील श्रोर पू्व से पश्चिम तक 
१७०० मील है | इसकी भीतिक सीमा ८२०० मील और सामुद्रिक सीमा ३५०० 
मील है | कक रेखा इसको बीचों-बीच से दो भागों में बॉट्ती है। उत्तरी माग 
शीतवोष्ण कटिबन्ध में और दक्षिणी उष्णु कटिवध में स्थित है| जम्मू ओर काश्मीर 
तथा श्रफ्द्ध+र १६५३ में निर्मित श्रॉम राज्य सहित भारत सघ में राज्यों के पुन- 
संद्धठन के पूर्व २६ राज्य थे | १ नवम्भर १६५६ में राज्यों का पुनर्तंगठन होने के 
पयात्‌ अब भारत सघ में १४ राज्य यथा आर प्रदेश, आसास, बिहार, केरन, 
मध्य प्रदेश, मद्रास, बम्बई, मैसूर, उड़ीसा, पजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी 
चद्भाल, जम्मू और काश्मीर, तथा केन्द्रीय प्रशासन के दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 
मनीपुर, त्रिपुरा, श्रह्मन-नि कोवार द्वीप समूह और लेकडिव, मिनिकाय, अ्रमिन्दिवी 
द्वीप समूह नामक ६ प्रदेश हैं। ७ 

भारत उत्तर में हिमालय, उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व में पर्वत- 
भेशणियो, दक्षिय में बगाल की खाडी और हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब 
सागर द्वारा पिरा हुआ है। भारत को चार विभिन्न मौगोलिक भागों में बॉठा जा 
सकता हे (१) हिमालय, (२) गद्जा का मैदान, (३) दक्षिणी पठार, (४) तटवर्ती 
ग्रदेश | हिमालय की अ्रेणियाँ १५०० मील की लम्बाई में श्र १४० मील से लगा 
कर २५० मील तक की चौड़ाई में फैली हुई हैं । हिमालय उत्तर की बर्फीली पायु 
से तथा उत्तरीय विदेशियों के श्राक्रमण से भारत की उदा से रक्षा करता आया 
है। इसके कारण उत्तरीय सोमा के मार्गों से व्यापार में भी वाघा पहुँची है। मान- 
सून को रोक कर मारत के उत्तरीय भाग की प्रचुर वर्षा का साधन हिमालय ही 
रहा है। भारत को अनेकों नदियों ऊा उद्गम इसी भाग से हुआ है। यहाँ बहु- 


प्र भारतीय अर्थशास्त्र फी समस्याएँ 


मूल्य वन पाये जाते हैं जिनका पूर्ण प्रयोग छोना ग्प्रभी बाकी है। एसफा श्रपि- 
काश भाग काश्मीर और जम्मू की घारियों तथा पूर्वीय चाय ऊ क्षेत्रों को छोर फर 
खेती फे आयोग्य है। 

गद्धा का मैदान पूर्व से पश्चिम डी ओर लगभग १५४०० मंज्ल लम्बा घौर 
उत्तर से दक्षिण फी श्रोर १५० से लगाफर २५० मील तक चौड़ा है। यर्दा प्रनेकों 
नदियाँ श्रपनी सद्दायक नदियों के साथ बदती हैँ। यहाँ शी भूमि घहुत उपबाऊ है 
शझौर इसीलिए यहाँ फी जनसंप्या का घनल्ल भी सममे व्रधिक है। देश फे बहुत 
बड़े-यड़े नगर इसी माग में त्यित हे। 

पठारी माय जो विंध्याचल पंत भेणी फे दक्षिण में स्थित है, दो भागा मे 
चॉँटा जा सकता है | (श्र) मध्य मारतीय पठार और (ब) दन्निणी पटार । 

पठारी भाग गद्धा के मेदान के पिपरीत श्रनेफों पंत #णियों से भरा 
हुआ है | इनकी ऊँचाई १३०० से ४४०० फीट तक है। एस भाग के दोनों शोर 
पूर्वीय श्रोर पश्चिमीय घाट की पर्वत थेणियाँ ऐं। पठार स्थय पधरीला पौर ऊँचा- 
नीचा है। इसका विस्तार पूरे दक्षिण की पद्माड़्ियों तक दे जो फट्टां।प्दी पर ४००० 
फीट ऊँची हैं जैसे नील घाटी ग्रौर फार्टमाम की पद्ाड़ियाँ | इस पढार से दोकर 
नमदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं जो श्ररय सागर में गिरती हैं वीर मद्दानटी, 
कृष्णा तथा कावेरी जो बगाल की साड़ी में गिरती हैं| बनो यी इस प्रदेश में 
कमी हैं पर खनिज पदार्थ पयाप्त माया मे मिलते हैं । समुद्री तट कटे हुए नही है। 
इसलिये स्वामाविक बन्दरगाह् केवल विजगापट्टम, कोचीन थौर कालीकट हैं | पूर्वो 
और पश्चिमी तटों की भूमि उपजाऊ है। वर्दों पर्यात॒ वर्षा द्वोती है तथा चावल 
चाय और कद्दवा पैदा होता है। 

जलवायु और वपो--भारत की जलवायु मानयूनी तथा उप्ण प्रदेशीय 
है। यहाँ की तीन प्रमुप॒ऋठवयें निम्न ह (१) मार्च के श्रास्म्म से जून फे अन्त 
तक गमी की 'ऋतु, (२) जून के अत से खितम्मर कै अत तऊक वर्षा ऋतु और (३) 
अक्टूबर से फरवरी के अत तक शीत ऋतु ।श्रप्नेल श्रीर मई के मद्दीनों में 
सूय्य फी किरणें सीधी लम्मवत पड़ती हैं और ये महीने देश +े सब से श्रविक गर्म 
होते हैं| उत्तरी-पूर्वी मारत में मई के महीने का श्रोसत त्तापक्म १००९ फैरनदाइट 
होता दे श्र गगा के डेल्ट में लगमग ८५० फे० | फिन्‍्हीं स्थानों पर तापक्रम 
११७" ११८० फे० भी हो जाता है| जन्त के मध्य में मानयनी दृवायें चलने लगती 
है श्रोर भिजली की चमक के साथ मूसलाघार वर्षा होती है। श्रधिकाश वर्पा 
दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के कारण होती दहे। उत्तरी-पूर्वीय मानयून ट्रावनकोर 
कोचीन तथा मद्रास के कुछ भागों में वर्षा का कारण द्वोती है | शीतकाल में 
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में उत्तर से दर्चिय के भागों में तापकर्म बदलता रहता है | 


| 
ेडकोण से देंश को चार मुख्य भागों में बॉदा जी सकता है। 
(१ श्रुत्यधिक वर्षा बाला भाग जहाँ 5० के लगमग वर्षा होती है जैसे श्राताम) 
बगाल, उत्तरी जिद, प्रायद्वीप के पश्चिमी तट और कुछ पूर्वीय तट के भाग, 


(से साधारण वर्षो बाले माम जहाँ ४० ० प्र 


मैसर, देदराबाद) गुजरात, 
भाग जहाँ २० | होती है जैसे शुजपूताना की रेगिस्तान, पश्चिमी 
काश्मीर और पर्जार् के माग । बधों की मुख्य ति वेशेषता 

कह्दा गया है कि भारतीय केपि (वर्षा का जश्न 


यह ठीक 
है। यदि वर्षा समय से पर्याप्त दे गई ते तो फल अच्छी होगी, किसने 


होंगे और अभे पर्यात दोगा। परे यदि वष नयमिव रुप 
, कहीं अत्यधिक और कहीं अ्रतिन्यून। तो खुला पढेगा बोढ श्रयेगी और लोगों 


की कठिनाईयों की सीमा ने र्द्देगी । 
__मारत की भूमि को निम्न भागों में बी गया है (0) कप सिट्टी 
में लाल २ पीली मिंद्दी 


लाल जिसमे 
होती है (१४) ह्ेटेराइट मिंद्दी (४) शेतीली मिट्टी (४) लवणयुक्त और च्ञारिल मिंद्दी 


और (४) नींय मिद्ठी | इनमें से प्रथम ता तो मुख्य £ 
लो कि क्दी-क्ी पाई जाती र तीन प्रकार के मेँ पोध्श श्रौर 
खूना पर्यात मात्रा में बर्त उनमें फास्पोर्िक एसिड, नाईग्रोजन श्रौर 
हमठ बहुत मिट्टी में हयूमत की वर्यात है पर अन्य रण 
यनिक गुण कम हूं। कॉप मिद्ठी सत्रसे अधिक उपजार्क और बढ़ी आसानी मे काम 
मई लाई जाने योग्य दै। 7६ पट्टी सम्पर्ण छिप, गया के मैदान में वया वी १ ग्रौर 
पश्चिमी व मे पर जाती दे । ली जिसमें नमी को रोक रखने 
शक्ति अ्रपार होती है और जो बहत तिपतिपी होती है दक्षिणी पठार के परश्चिर्म 
भांग में पाई जाती है श्र मिट्टी इसी भाग के पूर्वी द्द्स्सि में पाई जाती है। 
लेशेराइट मिट्टी मध्यमार) पूर्वी-्परिचमी पार्ट के किनारे पाई जाती है!। 
जल और वि त के साधन“ कि भा । 
फ्रने हैं इसलिये यहाँ पानी और विंदुठ के साधनों की कमी ने ही है परन्तु खेद हद 
कि इन साधनों के भी तक उर्घित रीवि से उपयोग नहीं किया जा सकी है) 


१७० भारतीय अर्थशासत्र घी समस्याएँ 


प्रति वर्ष भारत की नदियों से लगभग एक झरा १५ फरोट ६० सास एफर फुट 
पानी वह जाता हे परन्तु इसमें मे पेपल ७ करोड़ ६० लाये एव फुट या छल 
का केबल ५७६ अतिशत विचाई के काम में लाया पाता दे। "रुमान लगाया 
गया है कि ४५ करोट एकड़ फुट पानी सिंचाई ऊे काम में लाया जा सकता ऐै । 
संभव है प्रथम पचयर्पाय योजना थी परी योजनाओं को यायाम्यित कर देने से 
अधिक पानी का उय्यांग किया जा सके और तब पिलली का भी अधिक मात्रा में 
उत्पादन क्या जा सज्तेगा | इसके ग्रतिरिक्त सिचाईे फी कुछ छोटी पोजनाये भी 
है जिनसे तालायो, कुओं आर नदर्श का पायी भी सिचाह फ्रे उमर में लाथा था 
सक्रेगा | वर्तमाग समय में ५ उरोड़ (४ लास एक्ट थूमि पर सिचाई दोती। है, 
जिसमे से २ स्रोठ १० लाख एजड़ भूमि नहरों द्वारा सीची जाती ऐै, ३ फरोड़ 
५० लास से ऊुछ कम एकड़ भूमि कुओ द्वारा सींची साती है, ६० लाप णफ्ड़ से 
उुछ कम भाम कुश्ा द्वारा सोची जातो है श्र लगमग छ० लास एपड्ड गअ्रन्‍्य 
साघनो के द्वारा | कृषि वी सममे बड़ी समस्या सिचाई के लिये उपलब्ध जल की 
माज्ा बढाना हैे। भूमि की उत्पादन शक्ति, साथात्न, दालें, तथा कृषि के धन्य 
माल की कुल मात्रा, जिनका उत्पादन किसान कर सउुक्ता है, बहुत कुछ छिचाई 
की सुविधा पर निर्भर परता है | जय तक फिसान के पास अ्रपनी सेती में छिचाई 
करने के पर्यात साधन नहीं है तय तक चाहे वह क्रितना ही कुशल श्रीर साप्टटी 
ज्यों न दों, अपना उत्तादन नहीं बढा सकता है ! 

भारत मे शक्ति के मुख्य साधन त्तेल, कोयला जोर पानी हैं। भारत में 
पेट्रोलियम की फभी अवश्य है पर कोयले की साने बहुत हैं। ऐसा अनुमान 
लगाया गया है फि खानों में कुक कीयला लगभग २० श्ररय उन शोगा | इसका 
एक चोयाई फोयला बहुत श्रच्छा फोयला है श्रीर उसका प्रयोग वादुधों के सर्वंध 
में सीमित रइना चाहिये | निम्नकोद के कोयले का प्रयोग शक्ति उत्पादन के लिये 
किया जा सकता है। परन्तु भारतीय उद्योगों श्रौर कृपि के लिये विद्यत्त शक्ति का 
समुचित प्रयोग श्रत्यन्त आवश्यक है । १६२४ तक विद्यजनन श्रोर विकास की 
गति बड़ी घीमी रही है | इस वर्ष तक केउल १६२३४१ क्लिोवाट गिश्वत शक्ति 
पैदा री गई थी | १६३४ में यह शक्ति पचगुनी बढ गई ओर ६००४०२ क्लोमेट 
ही गई | प्रथम पचवर्षयि योजना के श्रारम्भ में २३२ लाख फिलोवाट विद्यत शक्ति 
के उत्पादन का प्रबन्ध [| नई योजनाओं फे फलस्वरूप यह बढ़ कर ३४ लाख 
किलोवाट दो गयी | इससे यह सिद्ध होता है कि देश फो श्रधिम विद्यत शक्ति 
प्रदान करने वाली प्रोजनायें सफल रही ह | द्वितीय पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत 
३४ जाख फिलोबाट शक्ति के बढ़ाने का विचार किया है| जब सच दीघपकालीन 
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योजनायें तीन या चार पचवर्षीय योजनाश्रों के अन्त तक पूर्ण दो जायेंगी तब्र 
विद्य त शक्ति लगभग ७० लाख किलोवाट बढ़ जायगी । इमारे देश में समस्या 
केवल श्रधिक विद्युत शक्ति के उत्पादन की ही नहीं है बरन्‌ यह भी है कि विद्युत 
शक्ति पर्याप्त मात्रा मे इतने सस्ते मूल्य पर लोगो को भ्राप्त हो सके कि किसान, 
फंक्ट्री वाले और अन्य साधारण कारीगर उसका थआसानी से प्रयोग कर सके | 


वनस्पति ओर जानवर 


विशाल चेत्रफल, विभिन्न भोगोलिक स्थितियों, विभिन्न जलवायु इत्यादि के 
कारण भारत में वे सय प्रज्नार के वन, फलों के भाग, और खेती फ्री उपज जो 
गाय; उच्ण, शीत शोर उमशीतोष्ण जलबाउु वाले भू-क्षेत्र। में पाये जाते हं प्रात 
हैं। देश म पालतू तथा वन्य पश भी अनेक प्रकार फे मिलते है। 

बस--भारत में वनों का क्षेत्रल लगभग १४ करोड़ ७७ लाख एकड है, 
'जितमें से ४ करोड़ ३५ लाख एकड़ जगल दक्षिणी भाग में, ३ करोड़ ६७ लाख 
एकड़ मध्यम भाग में, ३ करोड़ ६४ लाख एकड़ पूर्वी माग में और ७ करोड़ €८ 
लाख ७० एजार एकड़ उत्तरी-पश्चिमी भागों में स्थित है। द्वितीय महयुद्ध के 
समय शऔऔर नेक राज्यों मे जमींदारी उन्मूलन के पूर्व बहुत बड़ी सख्या में वृक्त 
काटे गए, जिसके परिणामस्वरूप देश के बन-प्रदेश का क्षं त्रफल बहुत कम हो 
गया है। वनों से देश को बहुत श्रधिक लाभ होते हैं | उनसे #ंघन श्रौर इमारती 
लकड़ी तो प्राप्त होती दवी है, इसके अतिरिक्त (१) वे श्रौदोगिक उपयोग के लिए 
बाँ6, सवाई व श्रन्य पासें, लाख, गांद इत्यादि भी प्रदान करते हैं, (२) वे भूमि- 
आरण (50] ०००907) रोक्ते हैं, भूमि की उर्वरता को सुरक्षित रखते हैं, और 
(३) पशुश्रों के लिए चरागाद् भी प्रदान करते हैं । 

बन राष्ट्रीय थ्राय के अत्यन्त महत्वपूर्ण सावन हैं। उनसे उद्योगों के लिए 
अनेक कच्चे माल प्राप्त दोते हूँ | भारत क घनों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याएँ 
यह ई कि ; (१) वनों के क्षेत्रफल म बुद्धि की जाय, (२) देश में जितने प्रकार के 
वृक्ष पाए जाते हैं उनका सरक्षण किया जाय और (३) यथासमव नई जाति के 
बूक्ष भी उगाने प्रारम्म हों | भारत सरकार ने वन नीति से सम्बन्धित मई १६५२ 
के प्रस्ताव में भारतीय वनों की सुरक्षा श्रोर उनफे विकास की आवश्यकता पर 
ध्यान दिया। उस प्रस्ताव में यह लक्ष्य रखा गया कि देश की कुछ भूमि का एक- 
तिहाई भाग वनों के रूप में रहे | हिमालय-प्रदेश, दक्षिण श्रोर अ्रन्य पर्वतीय क्षेत्रों 
पर बना के श्रन्तगंत कुल भूमि का ८०%२ट८ेगा, जन्न कि समतल ज्षेत्रो भे कुल भूमि 
२०४ पर॒ जगल उगाए जायेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वनों की विकास- 
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सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत यह व्यवस्था रखी गई थी कि (श्र) युद्ध के समय में जो 
भाग बिल्कुल उजड़ गए थे, उनका नवकरण (श70ए०007) हो, (व) जहाँ 
अधिऊ मात्रा में भूमि-क्षरण हुआ या, वहाँ जगल लगाए जायें, (उ) वनों में 
श्रावागमन के साधनों का विक्रास किया जाय, (ढ) इंघन के श्रभाव को दूर 
करने के लिए गाँवों में श्रधिक वाग लगाए जायें, शौर (य) कई प्रकार की ऐसी 
लकड़ी, नो श्रव तक इमारती लकड़ी के रूप में काम में नहीं आ रद्दी थी, उसे 
ठीक ढग से सिक्काने और मसाला लगाकर मनबूत बनाने के चाद अधिकाधिक 
प्रयोग में लाया जाय । राज्य सरकारों की वन-सम्बन्धी नीति न दो मई १६४२ के 
वन-नीति से सम्बन्धित प्रस्ताव के बिल्कुल श्रनुकूल है आर न वर्नो की केन्द्रीय 
समिति (0९७7४४] 09वें ० 70659) के अनुरूप हे। इस वन केन्द्रीय समिति 
की बैठक जून १६५३ को देहरादून में हुई थी जिसने कई प्रस्ताव पास किए और 
जिनका उद्देश्य यह या कि राज्य सरकारें भारत-सरकार की वन-नीति को 
क्रियात्मक रूप दें। १६५० में मारत-सरकार ने वन महोत्सव श्रान्दोलन? प्रारम 
किया, जिसका उद्देश्य यह है छि भारत से जगलों का अ्रभाव दूर किया जाय | 
किठु अ्रभाग्यवश इस कार्य-क्रम के श्रतर्गत लगाए. गए अधिकाश वृक्ष पानी न 
मिलने और लाप्रवाही के कारण सूख गए । श्रघिक वृक्त लगवाना और जब तक 
वे काफी बडे न हो जायें इनकी देखभाल करते रहना तो श्रावश्यक है द्टी, किंतु 
उसके साय-साथ यह भी श्राश्यक है कि इंघन अ्रथवा अन्य क्रिसी उपयोग के लिए 
खड़े बृक्त न कटवाए, जायें | 

सछली-उद्योग--“मारत के लम्बे समुद्र-त८ पर श्रसख्य मुहाने, नमकीन 
पानी वाली मीलें श्रौर स्थिर जलाशय हैं, जिनसे काफी मछलियाँ प्राप्त होती हैं । 
नमकीन पानी वाला क्षेत्र लगभग १० करोड़ ६० लाख एकड़ है, जिसमें चिल्का 
मील मी शामिल है । यह चिल्का मील २,५६,००० एकड़ के विस्तार में फैली 
हुई है और इससे प्रतिवर्ष ३,००० टन मछली प्राप्त होती हैं। मछलीं-उद्योग से 
भारत की राष्ट्रीय-आय में प्रतिवर्ष १० करोड़ रुपये श्राते हैं । यह मछली-उद्योग 
मुख्यत दो प्रकार काहै (१) देश के अदर का मछली उद्योग (ग्रांधाते 
ग80765), (२) समुद्री मछल्ली-उद्योग (787॥76 गरशा८ए6९७) | मछली पकड़ने 
के आऑक्ड़े भारत में विश्वस्त रुप से प्राप्त नहीं हैं। भारत में प्रतिवर्ष समुद्रो मछ- 
लियों का उत्पादन लगभग १०० लाख मन है श्रौर ताजे पानी की मछलियो का 
उत्पादन ५० लाख मन से कुछ कम होता है। आयात द्वारा प्राप्त मछलियों को 
मिलाकर भारत में प्रतिवर्ष २७० लाख मन की कुल पति होती है, जिसमें से ७०% 
मुहाने और समुद्र को मछल्षियाँ श्लौर शेष ३०% ताजे पानी की मछलियाँ होती हैं। 


प्राकृतिक साधन श्३ 


इसका श्रथ यह हे फि प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति को ३४ पेड मछली मिलती है, जो 
निश्चित रूप से अपर्यात्त है। उत्तरमदेश ओर पजाब की श्रपेज्षाकृत ट्रावनकोर 
कोचीन, पश्चिमी बगाल श्रीर बम्बई में प्रति व्यक्ति मछली का उपयोग श्रधिक 
है |” यह अनुमान किया जाता है क्लि प्रथम पचवर्षोय योजना के आरम्म में मछ- 
'लियो की कुल उत्मत्ति लगमग १० लाश मीट्रिक टन थी जिसका २०४ परेलू 
उपयोग के लिये थी झोर बाऊी समुद्री मछली श्रथवा बेचने के लिये देश के अदर 
से प्राप्त मछलियाँ थीं। प्रथम योजना के फलस्वरूप ऐसा श्रनुमान किया जाता है 
क मछलियों की उत्त्ति १०% बढ नायगी | १६५५४--४६ में मछलियों की उत्पत्ति 
११ लाख लाप भिद्विक ठन से कुछ श्रधिक थी | दूसरी पच्रमर्पीय योजना में मछ- 
लियों का उत्पादन लगभग ३३४ बढ़ जायगा श्रर्थात्‌ १४ लाख मीट्रिक टन दो 
जायगा | वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति मछलियों का वाषिक उपभोग ४ पौणड 
से कम द्वी है | जनता फा भोजन सतुलित करने के लिये यह आवश्यक है कि 
मछलियों का उपभोग बढ़ाया जाय ॥ 

समुद्री मछलियों के उत्पादन को बढाने ऊे लिए मछली पकड़ने भें वैज्ञानिक 
यत्रों के प्रयाग करने की आवश्यकता है, क्योकि श्रमी तक एक सीमित क्षेत्र में ही 
मछलियों का शिकार किया जाता है | जहाँ तक देश के अदर मछली पकड़ने का 
सम्भव है, इस बात की श्रावश्यकता है कि मछलियों का पोपण करने और उनके 
शिकार करने का कार्य वैज्ञानिक रीति से किया | “भारत के वर्तमान जलाशयों 
में प्रमुख रूप से तालाय शोर मीलें थ्राती हैँ। कार्प ((श779) मछलियाँ बहुधा 
भारतीय समुद्र में पोषित द्वोती है । चूँकि यट्ट बंधे हुये पानी में अ्रडे नहीं देती, 
इमीलिये उन्हें प्रतिबर्ध पोषित ऊरने को श्रावश्कता द्वोती है | यदि बँघे हुए, पानी 
में कार्प मछली के कृत्रिम अण्डोत्पादन (8702) 8029४7772) को विकसित 
किया जाय, तो मछली-उद्योग का भी विकास होगा | मछलियाँ या तो ताजी खाई 
जाती ई या उन्हें भविष्य में खाने के लिए; धूप में सुखा लिया जाता है या नमक 
में जमा लेते हैं| शेप ऐसी मछलियाँ जो खाने के योग्य नहीं रद्द जाती हैं उनकी 
खाद बना लेते हैं | मछली-उद्योग के द्वारा एमें मछलियों तो प्राप्त होती हैँ, इसके 
अतिरिक्त सार्दीन (5970768), शार्क लिवर तेल (औशा ॥ए७' ०) गैसी 
अनेक बहुमूल्य वस्त॒एँ भी प्राप्त द्ोती है । 

कृषि उत्पादन--भारतवर्ष में उष्ण कटिबिन्ध, श्रर्ध उष्ण कथयिबन्ध आ्रोर 
समशीतोष्ण कटिबन्ध में उत्पन्न होने वालो विविध प्रफार की फरलें उगाई जाती 
हैं | इन फसलों में खाद्यान्न और व्यवसायिक दोनों ही प्रकार फी फसलें सम्मिलित 
ह, किन्तु प्रमुख रूप से खायात्र दी अधिक उगाए जाते है | उक्त कथन इसी बात 


१४ मारताय अथंशासत्र की समस्याएँ. 


से स्पष्ट हो जाता है कि खेती की जाने वाली कुल भूमि क॑ ८५% भाग पर फाद्यान्न 
का ही उत्पादन किया जाता है| हे 

हमारे यहाँ रत्री और खरीफ दो मुख्य फसलें" होती हैं। सरोफ फसलों के 
श्रन्तर्गत मुख्यतः चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना श्रोर मेंगफली चोई 
जाती है औ्ौर खी फसलों में गेहूँ, जो, चना, मटर, थ्लसी श्रौर मरतों आदि की 
खेती की जाती है। “चावल की खेती गगा की घादी, पजाब के पहाड़ी जिर्ला, 
उत्तर-परदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ग्रासाम, पश्चिमी घाद श्रोर उड़ीसा प मद्रास 
के समुद्रतटीय भागों महतो है। पजाय, पेप्ठ , उत्तर-प्रदेश व मध्य ग्रदेश फे अधि- 
काश भाग पर गेहें की सेती की जाती है। गन्ना गगा के मैदान,मंद्रास,मेसूर,उड़ीसा, 
हैदराबाद ओर पंजाब में डगाया जाता है | मृगफ्ली, अलसी, श्रटी, तिल्ली, तिलहइन 
श्ादि मद्रास के उत्तरी मागों मे श्रोर कपास दक्षिण प्लेटो के उन्तरी-दक्षिणी मागा 
व्‌ पजान में डगाई जाती है। चाय फी सेती विशेष रर दाजिजिग, आताम श्रौर 
नीलगिरि की पद्दाड़िया पर द्वोती है । जूट़ प्रमुख रूप से बगाल मे पैदा होता हैं। 
कइवा, चाय, रबड, ऊाली मिचे ओर इलायची के पेड प्रन्नामताई झार काटमन 
(८श्ाते॥707) की पद्दाड़ियों पर पाए जाते हैं। मालायार तट पर उगे नारिपल 
के घने-घने वृक्षों से गरी के गोले जार रस्तियाँ यनाने के लिए जदाएँ प्राप्त होती 
हैं। इन्हीं त्षेत्रो स देश भर के लिए काजू को माँग पूरी की जाती है ।? 

१६५१ की गणना के अनुसार इस देश रहा मोगोलिऊ क्षेत्ररल लगभग 
८१ करोड़ २५ लाख एकड़ है, कितु इसमें से केवल ६२ करोड़ ३५ लाख एकढ़ 
भूमि ही याँव के पुराने लेखों (76:०0) में दर्ज मिलती है। इस जषेत्रफल मे से 
लगभग २६ करोड ८५ लाख एकड़ भूमि पर खेती की जाती है | यदि हम इस 
चेनफल में उन क्षेत्रों के मी श्रतुमानित शँकडे जोड लें जहाँ से कोई सूचना 
प्रात् नह द्ोती तो खेती की जाने वाली कुल भूमि लगमग ३४ करोड़ एकड़ हो 
अमर कल 

३ जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ है वहाँ खरीफ फसल जून में, नहीं तो फिर 
परसात शुरू हो जाने पर छलाई में वोई जाती दे भौर जाड़े में काटी जाती है । रबी 
फसल बरसात समाप्त हो जाने पर अक्तूबर-नवस्वर में योई जाती हे और अग्रेल मई 
में फटी जाती है। गन्ना जनवरी-फरवरी में घोया जाता है और अगले जाडे में शक्कर 
के कारखाने में पिराई होने के समय तक तैयार हो जाता। यह पिराई नवस्वर-दिसम्धर 
से मारभ होता है। यद्यपि गन्ना रवी फसल समाप्त हो जाने पर वोया जाता है, फिर 
भो इसे सरीफ की फसलों के अन्तर्गत इसलिए शामिल किया जाता हे कि इसका 
कटाई खरीफ की फसलों के साथ ही होती है। 


प्राकृतिक साधन श्पू 


जायगी | १६४६-४७ में कुल भ्र्न की उपज ५७३ लाख उन हुई थी, जिसमें से 
चावल की उपन २८१ लाख टन, गेहूँ ६१ लाख टन, ज्यार और बाजार १०३ 
लाख वन ओर अन्य श्रत्न १८ लाख गन थी | इसके अ्रतिरिक्त ११४ लाख टन 
दालें, चना थ्रादि की उत्पत्ति हुई थो | इस प्रकार १६५६-४७७ मे कुल अन्न कौ 
उपज ८७ लाख टन हुई थी | इतना अन्न भारत की जनता को खिलाने के 
लिये पर्यात नहीं या श्रोर इसलिये विदेश के श्रन्न पर निर्मर रहना पढा। पर 
उचित व्यवस्था से खाद्यान्न के सम्बंध में देश के आत्म निर्भर हो सकने की 
सम्भावना है | श्रन्न के अ्रतिरिक्त खेती से अनेक प्रकार के कच्चे माल की भी 
उपज होती है । १६४६-५७ में गन्ने की उपज ६५ लाख दन, जूद की ४२.५ लाख 
गॉठ, रूई ४७,५ लाख गाँठ श्रौर तिलइन ६० लाख टन हुईं थी | देश में जितना 
इन कच्चे मालों का उत्पादन द्ोता है वह इमारी ग्रावश्यकता के दृष्टिकोण से कम 


है। इसलिये इस कमी को पूरा करने के लिये काफ़ो समय तक हमे आयात पर 
निर्भर रहना पडेगा | 
» पशु पालन--मारत में पशुत्ओ की बहुत अधिकवा हे। इनकी सख्या 


संसार के पशुओं की सख्या (रूख के पशुश्रों को छोड़कर) का 3 है। १६४५१ की 
« पशु-गणना के श्रनुसार भारत में कुल २६ फरोड़ २२लाख ४० हजार पशु है जिनमे 
से १४ करोड़ ५० लाख गाय-बेल, ४ करोड़ ३३३ लाख भेंस-भेंसे, ३ करोड ६० 
लाख भेड़ें, ४ करोड़ ७० लाख बकरे-बकरियाँ, ४५ लाख से कुछ कम सुझर 
१५४ लाख धोडे, १२ लाख ५० हजार गधे, ६,२६,००० ऊंट और ६ ०,००० 
खच्चर हैं | इसके अभ्रतिरिक्त ६ करोड़ ७१ लाख ३० इलार मुर्गे-मुर्गियाँ और १२ 
लाख ६० इजार बत्तस हैं। किन्तु मारत के पशुश्रों फी नथ्ल बहुत खराब दे। 
यहाँ एक गाय श्रौसत से प्रतिवर्ष ४१३ पौड दूध देती हे, जब कि दूसरे देशों कौ 
गाएँ प्रतिवर्ष २००० से ७००० पीठ तक दूध देती हैं। भारत में कुछ अच्छी" 
नस्ल के भी पश्चु हैं, जैसे गुजरात की कॉकरेज ओर सौराष्ट्र की गिरि गाएँ दूध 
देने श्रौर अच्छे बछुडे उत्पन्न करने के लिए. सखार की सर्वोत्तम नस्‍लों में गिनी 
जाती हैं | किन्तु वेकार व मिकम्मे पशुओं की सख्या श्रपेज्ञाकत बहुत अधिक है 
जो किसानो के लिए; तनिक भी सद्दायक तिद्ध नहीं होते हैं श्लौर उनके लिए भार- 
स्वरूप बनकर रहते हैं। भारत में विविध प्रकार के जगली जीव और पक्षी भी पाये 
जाते ईं, किन्तु अमाग्यवश “हमारे यहाँ के शेर, गेंडा।, चीता आआरादि प्रमुख जगली 
जीवों की नस्ल समाप्त दो रही है। भारतीय जीवों को सरज्षण देने, उनकी नस्ल 
को सुरक्षित रखने और उन्हें प्राकृतिक व मानवीय वातावरण में सन्तुलित 
रखने के लिए भारत-सरफ़्ार ने अप्रैल, १६४२ में जगली जीवों के लिए. एक 


4३६ भारतीय ग्र्थशशासत्र फी समस्याएँ. 


केस्ीय बोध की स्थापना की? ) पक्तियों व सरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय समिति 
पएचा078) (00९४ [0 उिेएपं 206०४०४) भी चनाई गई है | यह 
आश। की जाती है कि इन सस्थाश्रों से भारतीय पक्षियों श्रीर जगली जीवों का 


संरक्षण और विकास होगा । 


खनिज-पदा्थ 

किसी देश के श्रौद्योगिक पिकास के लिए. उसकी सनिज सम्पत्ति का पिशेष 
महत्व शेता है| खनिज सम्पत्ति को निम्नलिखित वर्गों में बाँठा गया है .--(१) 
अधघातु खनिज (॥णाना८श्ी॥० 77एथ०)5), (२) धाह खनिज (गर्/॥॥0 
व्णगशयव५) और (३) ईंघन ([7९४) । अधाठु सनिज के अन्तर्गत श्रप्निम्ृतिका, 
सीलीमेनाहइट, मेगनेसाइट, चालू , चुना और नमऊ श्ादि आते हैं। धाठु सनिज 
के अ्न्तगंत सोना, चॉदी, जस्ता, रॉगा, टिन, ताँत्रा, आदि आते हैं श्रोर ईघनों 
के अन्तर्गत कोयला तथा पेट्रोलियम ययाते हैं| 

भारत में कोयले, कच्चे लोहे, मेगनीज, वीउसाइट ओर अ्वरक जैसे 
खनिज पदार्थों की बहुतायत है, रिफ्रोक्टरीज (7६॥9000768), एज्रेसिव (४08- 
8९८४), चूना ओर जिप्सम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं श्र श्रवरक, दिटा- 
नियम श्रीर कच्चा थोरियम भी काफ़ी बडी मात्रा में पाया जाता है। परन्तु दुर्भाग्य 
से ताँवा, टिन, सीसा, जस्ता, गिलट, कोवाल्ट, गवक ओर पेट्रोल जैसे मह््वप्रण 
सनिजों की बहुत कमी है ओर इनके श्रमाव को पूरा करने के लिए इमें अधिकतर 
श्रायात पर निर्भर करना पड़ता है | 

“खानों की दृष्टि से सत्रसे श्रधिक महत्वशाली माग छोटा नागपुर का 
पठार है, जिसे भोंडवाना मी कहते हैं, जिसमें दक्षिण बिद्दार, दक्षिण पश्चिमी 
चगाल उत्तरी उड़ीसा श्राते हैँ । कोयला, लोहा, अ्रवरक श्रौर तवा आ्रादि शधि- 
काश इसी भाग से पाप्त शेते हैं| कोयला विशेषकर मरिया, रानीगज के ज्षेत्रों से 
निकाला जाता है पर वम्ुअगार (/8ण0) के रूप में दक्तिणी पूर्वी हैदराबाद, 
दक्षिणी मव्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी भद्गास के समुद्री तट पर मी पाया जाता 
है। लोहा मैदूर में और अवरक उत्तरी मद्रास और राजस्थान में पाया बाता है | 
इल्मेनाइद श्रौर मोनेजाइट ([]गरगां€ धाते ४०7०४॥७) जो युद्ध कालीन 
मधइत्ता रखने वाली घाहयें हैं, ट्रावन्फरोर के तटीय प्रदेश की बालू में पायी जाती 
हैं। मेगनेसाइट मद्रास की खड़िया मिट्टी वाली पद्माड़ियों पर ओर सोना मैयूर के 
'कोलार क्षेत्र भे पाया जाता है | बीक्‍्ताइट स्टीटाइटजिप्सम इमारतों के बनाने में 
काम आने वाले पत्थर नमक, अमिरृततिका, कोसन्डम फलर्स झथ आदि मी पर्याप्त 


प्राकृतिक साधन १७ 


मात्रा में यहाँ पाये जाते हैं| ससार मर फी अबरफ की उत्पत्ति का ६०% भारत में 
उत्पन्न होता है। मेथनीज, इल्मेनाइट, मोनेजाइट, लाहा थादि ससार भर में उबसे 
अधिक मारत में द्वी मिलते हूँ। मारत की घातुओ को प्र॒णुरूप से कास में नहीं 
लाया गया है। देश में पेट्रोलियम की कमी है केवल श्राताम में ही इसके कुये हं। 
इन कुओ से प्राप्त उत्तत्ति बहुत ही नगणय हे | इसी प्रकार श्रन्य धातुओं की जैसे 
शँगा, गन्यक, चोंदी, जस्ता, टिन, पारा श्रादि की उत्यति देश की श्रावश्यकता 
से बहुत कम है| 


घ्रध्याय ३ 
जन संख्या 


किसी देश के आर्थिक विकास का वहाँ की जनसख्या से घनिष्ट सम्बन्ध 
होता है। मनुष्यों की सख्या, उनका स्वास्थ्य, अवस्था जी आर पुरुष की सख्या का 
श्रनुपात, जन्म ओर मृत्यु दर और देश में प्राप्त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में उनके 
उद्योग झ्रादि सब उनकी स्थिति श्राथिक निश्चित करते हैं | यह एक बडे विचार 
की बात है कि मारतवपे जो कि ससार का सबसे श्रधिक घना बसा देश है सबसे 
गरीब भी है ! इसलिये यहाँ की समस्या जन सख्या के दृद्धि की दर में कमी ओर 
ग्राकृतिक साधनों के उपयोग में वृद्धि करने की है । 
भारत की जनसख्या १८६१ में २३ ४६ करोड थी, १६२१ में बढ़कर 
२४'८१ करोड हुई जो १६३१ में २७ ५७ करोड़, १६४१ में ३१ २८ करोड़ और 
१६५१ में ३४६६ करोड हो गई । १६२१ तक वो जनसख्या की बृद्धि में अकाल 
और बीमारियों द्वारा कमी होती रही और अ्रत्न की उपज बढ़ती हुई जनसख्या के 
लिये पूरी पडती रही | परन्तु १६२१ के पश्चात जनसख्या में श्र्ष की उपज की 
तुलना तीव्रतर गति से वृद्धि हुई है जिसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि देश 
को श्ज्न की कमी की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । १६४१ को जनगणना 
रिपोर्ट, १६२१ को महान विभाजक (76 076४६ ॥)₹06) के नाम से व्यक्त 
करती है, क्योंकि (१) इसके पहिले जनसख्या न्यूनाधिक घटती हुई सी थी परन्तु 
इस वर्ग के बाद से निरन्तर बढ़ती रही है, ओर (२) इस वर्ष के पहिले त्क भूमि 
का प्रयोग भी जनसख्या की दृद्धि के श्रनुकूल ही बढ़ता रहा पर इसके बाद से अन्न 
की कमी द्वांती गई | 
* वृद्धि की दर--१६५१ तक के पिछुले १० वर्षों में भारत फी जनसख्या 
लगभग ४ १४ करोड़ के बढ गई है जो १२३१३ की बृद्धि कह्टी जा सकती है श्रथवा 
जिसे १३८४प्रतिवर्ष की दृद्धि कह सकते हैं । यह वृद्धि विभिन्न भागों में विभिन्न गति 
से हुई है। पजाब, अर्डमान और नीकोवार टापुश्रों में ०५ प्रतिशत और ८ ६ 
प्रतिशत क्रश को हुई है। अन्य राज्यों में से दिल्ली (६२ १९), कुर्ग (३० ४४), 
जिपुरा (२१.६०), मैदुर (२१ २५), ज्िवकुर कोचीन (२१९२४) ओर बम्बई 


* इस सय्या से जम्मू काश्मीर और आस्तनाम के आदिवासियों की सख्या 
सम्मिलित नहीं है । 


जनसख्या रह 


२० ८४) में सबसे श्रधिक वृद्धि हुई, हिमाचल प्रदेश (३'७१), पेप्यू (२ ६९), 
विन्ध्य प्रदेश (६३१), उड़ीसा (६२४), मोपाल (७ २५), रध्य प्रदेश (७६४) 
भर बिहार (€ ६४) में इद्धि को गति अपेक्षाकृत कम रही | 

जन्य और सृत्यु दूर--जन सख्या में शृद्धि और कमी जन और मृत्यु 
दर के श्रन्तर पर निभर होती है | इधर पिछले वर्षों में भारत की जन्म दर और 
मृत्यु दर दोनों में कमी हुई है| जन्म दर जो कि १६३१ भें ३५ प्रति इजार थी 
घट कर १६४१ में ३२ १ प्रति हजार, ओर १६५० में २४:८ प्रति दवार हो गई। 
मृत्यु दर जो कि १६३१ में २५ अति हजार थी, घट कर १६४१ में २१ ६ अति 
हज़ार श्रौर १६५७ में १६ प्रति हजार हो गई। इस प्रकार हम कह सकते है कि 
जन्म दर में शृत्यु दर की श्रपेज्ञा अधिक कमी हुई | चेंकि जन्म ओर मृत्यु के झॉँकिडे 
विश्वस्त नहीं हैं इसलिए १६५१ की जनगणना रिपोर्ट ने यह श्रनुमान लगाय है 
कि १६४१-५० के बीच के दस वर्पा में जन्म दर का झ्ौसत ४० प्रति हजार श्र 
मृत्यु दर का शोसत करीब २७ प्रति हजार रहा है | ४सल्िये १३ प्रति इजार प्रति- 
वर्ष जनसख्या में वृद्धि हुई है | यह बढ़े दुर्भाग्य की बात है क्र हमारे देश में 
विश्वस्त श्रॉकडे श्रग्राग्य हैं पर हम यह तो कह सऊते हैं कि जससख्या की बृद्धि की 
दर बढती गई है । 

जन्म दर में कमी विवाह की श्रवस्था बढ़ाने, आत्म सयम और गर्भ निरोध 
के कृत्रिम उपायों के अनुसार सम्भव हो सकती है| परन्तु जल्दी तासण्य अवस्पा 
को प्राप्त करने तथा शार्थिक श्रयवा श्रन्य कारणों से विवाह की श्रवस्था बढ़ाना 
सम्भव नहीं है | देर में विवाह करने की प्रथा पढ़े लिखे शषोगों में बढ़ रही दे इसने 
पर भी उन लोगों में अ्रमी भो विवाह की श्रवस्षा कम हो है। झ्रात्म-सयम बहुत 
ही कठिन है| उसके लिये प्रायः हममें श्रात्मगल की कमी है जिसके कारण उसकी 
सफलता में सन्दे॥ है। गर्भ निरोधक कृभिम उपकरणों का प्रयोग निम्म कारणों 
में विशेष प्रचलित नहीं हो सका है , (१) उसझे विरुद्ध धामिक्र भावना, (२) उनका 
अधिक मूल्य, (३) जनता में उनके प्रयोग करने के ढगों के प्रति थ्रनमिश्ता, 
(४) इस सम्बन्ध में परामश शोर शिक्षा देने वाले श्रत्पतालो की कमी। यदि 
कृत्रिम उपायों का प्रयोग प्रचलित करना है तो इन कठिनाइयों को दूर करने 
के उपाय करना अत्यन्त आवश्यक होगा । 

डा० स्टोन का सुरक्षित काल प्रणाली (5266 एऐ87०7 77077007) का 
प्रयोग भी सस्ता झौर सफाई की दृष्टि से उपयुक्त होते हुये मी अधिक लोकप्रिय 
नहीं हो पाया है क्योंकि अधिकाश जनता इछ मणाली का उफल्तापूवंक उपयोग 
करना नहीं जानती । 


२० भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ. 


यह दुर्भाग्य की वात्त है कि जन सावारण (उहुत से उच्च शिक्षा भाप 
लोगों को सॉम्भलत करते हुये) परिवार नियोजन की आवश्यकता वया उसके 
उपायों से अनप्मण हैं | वे सब बात भाग्य के भगेप छोड़ देते है । इसे कारण 
परिवार नियोजन का कार्य अपने देश में एक कटिन समस्या के रूप मे उपस्थित 
४ | “प्रथम पचवपषीय योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन काय के प्रति जनता 
में सक्रिय सहानुभूत की मावना जगाना श्रोर वर्तमान धान के आधार पर 
तत्सभ्वन्धी परामर्श और रचा के साधना के विकास की ओर रहा है | साथ दी 
साथ इस सम्म्न्ध में भेपाजक जेवकीय श्रोर साख्य जे अच्ययन का कार्य भी फ्िया 
गया । राष्यों, स्थानीय स्स्थाओ, वैशानिक सस्थाश्रों को ११४ परिवार नियोजक 
आओपघालया और १५६ सारयकीय तथा जैवचीय समस्याओं के प्रात सोज फरने 
चाली योजनाश्रो को शअनुदानो द्वारा सहायता दी गई । दूसरा पचवर्षीय योजना में 
इस क्ायक्रम मे वृद्धि करने का विचार किया गया है? | 
“यह प्रस्ताव क्या गया है कि प्रात ४०,००० व्यक्तियों के लिए प्रत्येक 
नगर ओर कस्तों में एक झपघालय खोला जाय। छोटे कस्त्रों श्रोर गाँवों में 
धीरे-धीरे प्रारम्भिक स्वास्थ्य सस्थाओं के सहयोग में औपवालप खोले जायें | इन 
आोपधालया का काय जनता में इस समस्या ऊे प्रति जागरुकता उत्पन्त करना 
६ होगा ओर उन्हें इस सम्बन्ध में परामर्श ओर सेवा ग्रदन करनी होगी | बगलौर 
में एक केन्द्रीय अशिक्षण व्स्ज।लय (८०॥7॥८) का सोला जाना विचाराधीन है | 
बम्बई मे कृत्रिम उपायों का परीक्षालय स्थापित हो रहा है। प्रत्येक भपजिक 
विद्याथियो और उपचाग्किश्रो को परिवार नियोजन की शिक्षा देना श्रावश्यक 
है प्रत्येक ओपघालय में परिवार नियोजन सेवा विभाग स्थापित होना चादिये। 
यह भी प्रस्ताव क्या गया हैक मेपाजक जैवकीय त्तथा ऑफ्डों से सम्बन्धित 
अन्वेषण सस्था स्थापित की जाय | ५ करोड़ २० का प्रयन्ध परिवार नियोजन के 
कार्यक्रम के लिये नाश्चत कर ढया गया हई । यह झाशा फी जावी है कि द्वितीय 
पचेवर्षीय योजना थे अन्त तक लगभग ३०० विरुजालय नगरों मे और २००० 
विरुजालय गाँवों में स्थापित कर विये जायेंगे? | 
स॒त्युसंस्या की दर--झत्युसख्या की दर शारीरीक कारणों श्रोर वाता- 
वर्ण पर निर्मर करती है | शारी।रक दशा पौष्टिक तत्वा, स्वच्छता, चिम्त्सा की 
सुविधा इत्यादि पर निभर करती है| वातावरण की दशा बाढ़ अकाल, युद्द 
इत्याद पर निर्मर करती दे। सृत्युसर्या की ढर प्रत्वेफ वर्ष मित्न-मिन्त रही है 
परन्तु प्राप्त श्रॉक्डों के अनुसार मृत्यसरया की दर घटती जा रही दे | इसका 
कारण यह है कि चिकित्सा की सुविधा बढ़ी दे ओर सफाई की ओर अधिक व्यान 
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दिया जाने लगा है। वह आशा की जाती है कि मव्रिष्य में चिकित्सा की सुय्रधा 
में दृढ्धिद्ोने के साथ-साथ मृत्युसख्या की दर भी घटती जायगी ) बहुमुप्ती योजनाओं 
फे पूरा हो जाने के बाद अकाल ओर ब्राढ़ का जोर ऊम दो जायगा। भारत में 
चच्चों की मृत्युतख्या अधिक होने से मृत्युसड्या की दर अविक है। यद अनुमान 
लगाया गया है कि कुल जितने बच्चे पेदा दोते है उनमें मे १५ प्रतिशत एक 
वष की श्रायु होने से पढ़ले ही मर जाते हैं | सरफारी तोर पर फी गई गणना के 
अनुसार यह पता चना है कि इन बच्चों में से ५० प्रतिशत पैदा होने में एक 
मद्दीने के अन्दर मर जाते हैं और ६० प्रतिशत पहले सप्ताह में ही मर जाते हैं | 

भारत में प्रतिवर्ष अनेक ब्रीमारियो जैसे हैजा, चेचकऊ, प्लेग, ज्वर और 
डिसेन्ट्री इत्यादि से लाखों व्यक्ति मर जाते ईै। हैजा, चेचक् ओर प्लेग महा- 
मारियाँ हैं| सभी बीमारियों से कुल जितने लोगों की मृत्यु देती है उसका ५*१ 
प्रतिशत इन मद्दामारियों के शिकार द्वोते हैं। इससे प्रकट है कि महामारिंयों के 
कारण बहुत अधिक मृत्यु नहीं होती है| विभिन्न बीमारियों मे होने “वाली दतत्युश्रों 
के ५७५ मतिशत का कारण श्रनेक प्रकार के ज्वर होते हैं। अस्पतालों की 
सुविधा बढा कर, स्वास्थ्य-खुधार की योजना लागू कर, लोगो की बीमारियों के 
आक्रमण से बचने की शक्ति बढ़ाकर साथ ही लोगों को आत्मविश्वासी ओर 
भाग्य पर कम निर्भर बनाकर सृत्युसख्या की ऊँची दर के कारणों को दूर किया 
जा सकता है | 

स्त्री-पुरुषों का अनुपात--भारत में पुरुपो की सख्या स्त्रियों से अविक 
है परन्तु मद्रात, उड़ीसा, त्रिवाफुर कोचीन ओर कच्छ में यह स्थिति विपरीत है। 
इन राज्यों में स्रियों की सख्या पुरुषों से श्रधिक है। १६५४१ की जन-गणना के 
प्रनुसार कच्छ में सबसे ग्रधिक स्रियाँ हैँ। यहाँ प्रति इजार पुरुषों के पीछे १०७६ 
ज्ियाँ हैं। कुर्ग में स्रियों की सख्या अन्य सब राज्यों से कम है| यहाँ प्रति इजार 
पुरुषों के पीछे ८३० ज्लियाँ हैं। इस स्थिति के अनेक सामाजिक, घार्मिक शोर 
(अ०हु८श) कारण है। प्रायः सभी वर्ग को जनता और विशेषकर हिन्दू 
समुदाय लड़की की अपेज्ञा लड़के को अ्रधिक चाहते ई जिसका परिणाम यह 
होता है कि लड़कियों की उचित देख-रेख नहीं की जाती है और उनऊी प्राय+ 
मृत्यु हो जाती दे | धार्मिक भावना फे अ्रतिरिक्त इसका एक कारण यह है कि 
समाज में शिक्षा का प्रसार कम है और लोग समाज में स्त्री के महत्व को ठोक- 
ठीक नहीं समझ पाते हैं। इससे प्रायः लड़कियों की विशेष देख माल नहीं फी 
जाती है। प्रधव के समय अनेक स्त्रियों की मप्यु हो जाने से मो स्त्रियों को सख्पा 
कम है। 
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आअवरथा--भारत में बच्चे और नवयुय॒कों की पनसरया मे ग्रधानता है । 
१६४०१ में १४ वर्ष तक के लोग ३८ ३५४, १५ से ३४ वर्ष तक के लोग ३३४, १५ 
से ५४ वर्ष तक के लोग २० ४४ और ५५ वर्ष के ऊपर के लोग ऊँचल ८ २% ये | 
श्रन्य देशों में, गैस फ्रान्स, इद्लैण्ड, जमनी, उत्तरी श्रमरीका श्रादि मे, स्थिति 
इसके पिपरीत है। इन देशों में ५५ वर्ष ग्रोर इससे ऊपर की श्रवस्था वाले व्यक्ति 
कुल जनसख्या के क्रमश३ २०४५, २१११, १६ १% और १६ ६५% हं । 

घनत्व और विवरणस-मभारत में ग्रोसत जनसख्या वा धनत्व ३१२ प्रति 
वर्ग मील है । धनत्व की मात्रा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बदलती हुई दे | एफ 
ओर दिल्ली में ३०१७, ट्रावन्कोर कोचीन में १०१४ प्रति वर्ग मील ६ तो दूसरी 
ओर अण्डमान निकोबार में १०, श्रोर परच्छ में ३४ प्रात वर्ग मील है | एस 
बदलते हुये घनत्व का कारण प्राकृतिक बनावट, भूमि तथा वर्षा है। इन कार्यों 
पर ही भूमि के उचित प्रयोग की माता निर्मर है। श्सालये पनत्व की सम्स्या का 
अन्ययन प्राकृतिक मागों के आधार पर अ्रधिक युक्तिसगत्त होगा । उस दृष्टिकोण 
सिन्वगगा के मेदान के निचले भाग में घनत्य ८३२ यर ऊपर पे भाग में घनत्व 
६८१, मालाबार कोक्‍न में ६३८, दरददिणी मद्रास म ५५४, उत्तरी मद्रास और 
उढ़ीसा के समद्री तट पर ४६१ है।ये भाग ब्हत अ्रधिय घनत्व वाले कद्दे जा 
सकते हैं । दक्तिणी भाग मे, उत्तरी भाग में, गुजरात काठियायाड़ में, जर्दा पर 
जनसख्या का घनत्व साधारण को का है, प्रतिवग मील में फमश ३३२, २४७, 
२४६ श्रौर २२६ व्यक्ति निवास करते हू । दचन्तिणी पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में, 
उत्तरी केन्द्रीय पहाड़ियों में, पूर्वों पठार में, उत्तरी पश्चिमी पद्दाड़ियों मे, हिमालय, 
पश्चिमी हिमालय और रेगिस्तानी मांगों मे जनसख्या का घनत्व मूमश १६२, 
१६४, १६२, ११८ छल और ६१ व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है| जनसख्या के इस 
असमान वितरण के कारण प्रत्येक स्थान पर प्राप्त प्राकृतिक सुविधाश्रों का 
समुचित प्रयोग नहीं द्ो पाया है। 

भूमि के प्रयोग सम्बन्धी आकिड़ो पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हूँ कि (श्र) योदप जहाँ ससार भर भे जनसख्या का घनत्व सबसे श्रधिक है 
भारत को घुलना में अधिक श्रागे नहीं है। श्रोंसत मारतीय झ्रपनी भूमि का ४३% 
खेती के काम लाता है जब कि औसत योयपीय केवल ६० प्रतिशत ४) काम से 
लाता है। (व) सयुक्त राज्य अमेरिका और सावियत रूस के व्यक्तियों के पास 
योरुप निवासियों और भारतीयों की अपेक्षा श्रधिक भूमि है | भारत में भूमि पर 


जनसख्या के भार का कुछ अ्रन॒ुमान इस बात से लगता है फि बोये हुये खेतों मे 
जनसख्या के आत व्यक्ति का श्रौसत ० ८र एकड़ है। 


जनसख्या .' श्३्‌ 


यदि कटणिबन्धों के दृष्टिकोण से जनसख्या के वितरण पर विचार किया 
जाय तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में केवल उत्तर प्रदेश की जनसख्या 
६ ३२ करोड़ अथवा कुल जनसख्या का १८४ है | पूर्वी भारत की (जिसमें बिहार, 
उड़ीसा, पच्छिमी वगाल, आ्रासाम, मनोपुर, त्रिपुरा और सिकिम आते हैं) जन- 
संख्या ६ करोड़ या कुल जनसंख्या का २५३ दे । दक्षियी भारत (जिससे मद्रास, 
मैसूर, ट्रावनकोर कोचीन और कु श्राते हैं) की जनसख्या ७-४६ करोड़ या कुल 
जनसख्या की २१५ है | पब्छिमी भारत की जनसणया जिसमें वम्बई, सौराष्ट्र और 
कच्छ श्राते हैं ४,०७ करोड़ या ११% है। मच्यमारत की जनसंख्या जिसके अ्रन्त- 
गंत मध्यभारत, हैदराबाद, मोपाल श्र विन्ध्य प्रदेश श्राते हैं ५०२३ करोड़ या १५४ 
है | उत्तरी पश्चिमी मारत की जनसंख्या जिसके अ्रन्तर्गंत राजस्थान, पंजाब, पेप्सू, 
जम्मू और काश्मीर ( आकडे सम्मिलित नही है ), श्रजमेर" दिल्ली, विलासपुर, और 
हिमालय प्रदेश श्राते हैं, ३५ करोड़ या १०४ है। यदि भूभागों के दृष्टिकोश से 
विचार किया जाय तो हम कद सकते हैं क्रि उत्तरी मैदान की जनसख्या३६ १%, 
प्रायद्वीप पहाड़ियों और दक्षिणी पठार की जनसख्या ३०*४५, पूर्वी घाद और 
समुद्री तट की जनसख्या १४४४, पश्चिमी घाद और समुद्री तट की जनसंख्या 
११ २५, हिमालय फे “भूभाग की जनसख्या ४८% है। इस विवरण से यह स्पष्ट 
है कि देश के उपजाऊ मैदानों में श्रधिकाश जनसख्या बसी हुई है। 

मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल सबसे श्रधिक है, श्रर्थात्‌ १३०२७२ वर्ग मील, तथा 
इसके पश्चात्‌ राजस्थान है जिसका क्षेत्रफल्त १३०२०७ वर्ग मील है, जबकि जन- 
सख्या उत्तर प्रदेश की सबसे श्रधिक श्रर्थात्‌ ६३ करोड़ है और इसके पश्चात्‌ 
मद्रास, भिहार, शोर वम्पई हैं जिनकी जनसख्या क्रशः ५ ७, ४ तथा ३ ४६ करोड़ 
है | विंव्य प्रदेश तथा दिल्‍ली के अतिरिक्त जिनकी जनसख्या क्रमशः ३५ ७ लाख 
तथा १७.४ लाख है--किसी भी स झौर द राज्य की जनसख्या १० लाख से 
अधिक नहीं है | सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश अण्डमन और निकोबार द्वीप 
है जिसकी जनसख्या केवल ३०६७१ है। भारत की अधिकतर जनता गाँवों में 
निवास करती है। ३५ ७ करोड़ की कुल जनसख्या मे से केवल ६२ करोड 
श्रथवा १७ ३४ नगरो और कर्बरों में (जिनकी सख्या ३०१८ है) रहती है श्रौर 
शेष २६ ५ करोड़ या ८२ ७३% जनसख्या गाँवों में रहती है जिनकी सख्या 
पक्ष८०८६ है | देश के श्रौद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप गाँवो की जनसख्या 
निरन्तर नगरों की ओर बढती जा रही है। १६२१ में ८८,७% जनसख्या गाँवो 
में निवास करती थी और ११ २५ नगरो में | १६४१ मे ८६ १४ गाँवों मे और 
१३ ६९ नगरों में निवास करने लगी और १६५१ मे, जैसा कि ऊपर बताया जा 
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चुका है, ८२७% गाँवों में श्रीर १७ ३५ नगरों में रहने लगी । दिल्‍ली ओर हम 
भेर के छोटे राज्यो को छोडकर जहाँ कि शहर की आबादी क्रमश ८३५ और 
४३५ हे, बडे राज्यों मे बसबई ओर सौराप्ट्र के राप्य सबसे आधुनिक है जई 
३४% और ३१% जनसख्या नगयो में रहती है। और 

भारत के ७३ शहरों की आबादी एक लाख के ऊपर दै। ग्ासाम और 
ग्ेप्स मे ऐसा कोइ नगर नहीं है। 'स' राज्यों के सात भागों फेवल नई दिल्ली 
खजमेर और भूपाल ऐसे नगर हैँ | देश के सब्रसे बडे नगरों में बम्त्ई की जनसख्या 
२८३१५ लाख, है, कलऊत्ता की २५ ४६ लाख, मद्रास की १४१६ लाख, दैद्राबाद 
की १०'८६ ल्ाज, दिल्ली की ६१४ लाख, अहमदाबाद की ७८८ जाख, और 
चगलोर की ७ ७६ लाख दे | हु 

धर्म और विवाह- भारत में श्रनेक घ॒र्मो के मानने वाले रहते हैं पर 
हिन्दुओं की संख्या प्रधान है। १६५१ में ३५ ७७ करोड़ की आवादी में से ३०*३ 
करोड़ हिन्दू ये, ३५ फरोड मुसलमान,८२ लाख ईसाई, ६९ लाख सिफ्ख, १६ 
लाख जैन २ लाख बोद १ लाख जोराष्ट्रियन ( पारसी ), १७ लाख अधिवासियों 
के धर्मावलम्बी वया १ लाख अन्य धर्मों के पालन करते वाले ये । 

मारत में प्रति १०, ००० व्याक्तियों (शस्ण्थियों को छोड़ कर) में ५१३३ 
पुदंध तथा ४८३७ रू हैं | इनमें २५२१ पुरुष व १८८६ ज्िर्याँ श्रविवाद्दित हैं 
अर्थात्‌ स्लियों और पुरुषों को मिलाकर कुल जनसख्या ४४१३ अविवाहित हैं। 
चाल विवाह रोक कानून के होते हुए मी देश में अत्यधिक घाल-विवाह होते है | 
१६५१ की जन गणना के अनुसार लगभग २८३३००० पुदंघध!' ६११८००० 
विवादित जिया, ६६००० विधुर श्रोर १३४००० विघवायें ५. और १४ वष की 
अवस्था के बीच भीथी। इसी रिपोट के अ्रमुसार लगभग ६२०००००० विवाह 
वाल विवाह निरोषक नियम के प्रतिकूल हये थे | 
५ व्यवसाय--देश भर ऊे ७० व्यक्ति कृषि पर और ३०% अन्य व्यवसायों 
पर निर्भर रहते हैं| उौराष्ट्र, कच्छ, अजमेर दिल्ली अन्डमान, नीफोबार में खेती 
करने वालों की सख्या की तुलना में अन्यप्रकार के व्यवसायियों की सख्या अधिक 
है ।पश्चिमी वगाल ओर वम्पई अदेशों में जो सबसे ग्रधिक औद्योगिक प्रदेश हैं 
वहाँसो खेती करने वालों की सस्या व्यवसात्ियों से बढ़ी हुई है। दमाझल प्रदेश 
और सिकरिम में कृषि फरने वालों की सख्या कुल आवाटी की ६०% है। प्रत्येक 
१०० भारतवासियों में ४७ तो ऐसे किसान हैं जिनके पास अ्रपने खेत हैं, ६ 
आसामी हैं, १३ बिना भूमि के श्रमिक हैं, श्जमीन्दार है श्रयवा लगान पर/आभित 
ईं और १० उद्योगों में लगे हुए हैं श्रथवा कृषि के श्रतिरिक्त अन्य कार्य करते है, 
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रू व्यापार करते हैं, २ यातायात में लगे हें ओर १२ विभिन्न प्रफार की नौकरियों 
में लगे हं। १६४१ की जनगणना के अनुसार ३५९७ व्यक्तियों में से २४६ करोड़ 
किसान और १०८ करोड खेती के श्रतिस्क्ति अन्य कार्य करने वाले लोग थे। 
२४ ६४ करोड़ किसानों में से १६ ७३ करोड़ अपने निजी .खेलो पर खेती करने 
वाले थे । ३९१६ करोड ऐसे किसान थे जो दूसरों के खेत,करने वाले थे, ४ ८४ ५ 
करोड कृषि कार्य करने वाले मजद्र थे श्रोर ० ५३ करोड खेती करने वाले जर्मीदार 
या लगान पर आश्रित व्यक्ति थे | १० ८ करोड़ अ्रन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों में 
से ३७ करोड कृषि के अतिरिक्त श्रन्य उत्पत्ति के काय मे लगे थे, २१३ करोड़ 
व्यापार में गे ये, ० ५६ करोड़ यातायात में लगे ये और ४ ३ करोड़ विभिन्न 
नौकरियों में लगे थे | १६ 
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सामाजिक और धामिक व्यवस्थाएँ 


सामाजिक और धामिक व्यवस्थायों फा जनता ऊे आधिक जीवन पर भारी 
प्रभाव पड़ता दै | यह भौतिक सुस्त समृद्धि और सम्पत्ति के सम्रह के प्रति जनता फे 
दृष्टिकोण को, साथ ही इन उद्दश्यों की पुति फे लिए जनता के प्रयक्नों को निर्धारित 
करती हैं। यह व्यवस्थाएँ ओद्योगिफ श्रोर वाणिप्य सगठनों को प्रभावित करती ई 
साध ही व्यापार श्रोर उद्योग का किस प्रफार सगठन किया जाना चाहद्दिये इस पर 
भी इन व्यवस्थाओं का प्रभाव पढ़ता है | माग्त मे जाति प्रणाली शोर संयुक्त परि- 
वार की प्रथाओं का मी देश के आर्थिक सगठन पर काफी प्रमाव पड़ा है, पर्दा- 
प्रथा, अहिंसा पर विश्वास श्रोर घर्म ऊ प्रति सामान्य जनता के दृष्टिकोण ने उनकी 
अआधिउ-गतिविधि को निर्धारित एवम्‌ सचालित फ़िया दहै। पर्दा-प्रथा के कास्ण 
उच्च-जाति की मद्दिलाएँ देश के श्रार्थिफ-कार्य मे भाग नहीं लेती हैं श्रौर इस 
प्रकार जनता को निर्धन रखने में पह प्रथा सहायक सिद्ध द्वोती दे। अद्दिसा के 
दृष्टफोण श्रौर इस धार्मिक मावना से कि उन्दर और नील-गाय ( जो वास्तय में 
गाय नहीं है) पवित्र हैं इनको नष्ट नया किया जा सकता । इससे फसल तथा श्रन्य 
मूल्यवान सम्पि की मारी क्षति द्ोती है | घामिक सस्थाओं को जैसे मन्दिरों, 
मर्ठों श्रोर अखाड़ों को ननता जो दान देती है उससे इन सस्याश्रों ने बहुत अ्रधिक 
मात्रा में सम्पत्ति का सम्रह कर लिया है जिसका परिणाम पह द्वोता कि (१) 
इन सस्थायं फो चलाने वाले पुजारी? पाण्डे तथा श्रन्य लोग थ्रालसी दवा जाते हैं 
झोर बेकार पडे रहते हैँ श्लोर इस प्रकार देश उनके भ्रम का लाभ उठाने से 
वचित रह जाता है, (२) इस प्रकार जो घन इफ्डा होता है वह तिजोरियों में बन्ट 
रखा जाता है और देश के श्राथिक विकास के कार्य में इसका उपयोग नही होता 
है| विश्व के अन्य उन्नत देशों में जनता द्वारा की गई बचत काफो पहिले देश के 
ओऔद्योगिक तथा कृषि विकास के लिए, उपलब्ध हो गई झ्रोर पजी निर्माण की प्रति- 
क्रिया को प्रोवसाइन मिला। परनन्‍्ठु भारत में धार्मिक सग्ठनों के प्रम॒ुत्व और 
शास्रों के इस आदेश से ऊ्रि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ अश इन 
संस्थाओं की दान देना चाहिए श्र साथ ही मन्दिरों और मठों के प्रति जनता की 
गहरी भद्धा होने से देश में पूजी निर्माण का कार्य बहुत शिथिल पड़ गया | देश 
के उचराधिकार कानूजों से भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति का अनचित रूप में 
छोटे-छोटे हिस्सों में विमाजन द्वोता गया है | यदि भारत मे सामाजिक श्र घामिक 
व्यवस्थाएँ भिन्न प्रकार होतीं तो देश की ग्राथिक प्रगति भी भिन्न प्रकार फी होती | 
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जातिप्रथा--जाति प्रथा इमारे देश की प्राचीनतम प्रथाओ मे से है। एक 
परिभाषा के अनुसार जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक ऐसा सप्रह है 
जिसका एक नाम है, जो उसके अ्रन्तगंत आनेवाले लोगो के व्यवसाय सम्बन्वित 
होता है और इस नाम से ही उसके श्रन्तर्गत आनेवाले लोगों का व्यवसाय से मालूम 
हो जाता है | इसके साथ ही यह दावा किया जाता है कि किसी पौराणिक मानव या 
देवता से इसका वश चला है, इसके अन्तर्गत आ्रानेवाले लोगों का एक पेशा है, 
आर राय प्रकट करने के अधिकारी व्यक्ति इसे एक ही समुदाय सममते हूँ जिसमे 
समानता हे। हमें यह मालूम नही है कि जाति प्रणाली का विकास कैसे छुआ । 
जाति प्रथा सभवतः श्रम-विभाजन श्रौर विशेषज्ञता के सिद्धाव पर आधारित रही 
होगी । प्राचीनकाल मे हिन्दू समाज चार भागों मे विभक्त था, अर्थात ब्राह्मण जो 
आध्यामिक नेता, विद्वान और पुजारी होते थे, क्षत्रिय जो योद्धा और प्रशासक थे, 
वैश्य जो व्यापारी और सौदागर ये, और शुद्ध जो निम्नकोटि के काये करते ये, 
अन्य लोगो की सेवा करते थे--इन अ्रन्य लोगों मे अ्रधिकार प्रथम तीनो वर्ग के 
लोग ही हाते थे। इस चार जातियो की प्रणाली में हमें कार्य का विभाजन स्पष्ट 
मालूम होता है | साथ ही यह प्रयत्न भी प्रऊढ होता है कि विभिन्न लोग विभिन्न 
कायो में दक्षता प्राप्त करें । आरम मे जाति प्रणाली वशगत या पुशतैनो नहीं थी 
और एक जाति का व्यक्ति अपने प्रयत्नों के बल पर अ्रपनी जाति से उच्च जाति मे 
प्रवेश पा सकता था | परन्ठु बाद में जाति प्रथा अत्यन्त कट्टर रूप धारण कर गई 
आर निश्चित रूप वशगत हो गई | इसके अ्रतिरिक्त श्रनेक उपजातियाँ और इन 
उपजातियो के भी श्रनेक निम्न रूपों को जन्म दिया गया जिसस यह सारी व्यवस्था 
अत्यन्त जटिल हो गई। 

आरम्भ में जाति-प्रणाली से कुछ लाम थे : (१) इस व्यवस्था से किसी 
कार्य मे और ज्ञान में विशेष योग्यता प्रास की जा सकती थी जिससे जो कुछ कार्य 
किया जाता था उसके गुण में बहुत सुधार होता जाता था | प्राय” वेदा वही 
व्यवसाय आअपनाता था जो उसका बाप करता था और इस व्यवसाय के लिए बाप 
उसे उचित शिक्षा दे देता था। इस प्रकार एक विशेष ग्रकार का कार्य और 
तत्सम्बन्धी शान एक परिवार में वशगत रूप से चला आता था ओर वेटा बाप से 
उस व्यवसाय की योग्यता प्रात कर कार्य आगे बरढाता था। परिडतों की सुप्रसिद्ध 
विद्वत्ता, भारतीय योद्याओं की अ्पूच सफलताएँ और उचद्चफ्रोट की भारतीय दष्त- 
कारी सभी आशिक रूप से इस विशेष योग्यता के ही फल थे जो स्वय इसी जाति- 
प्रयाली का परिणाम था, (२) जाति-प्रणाली मे उन कष्टमय तथा परेशानियां के 
दिनो में जम्र कि भारत पर विजातियों ने इमले किये ये ट्विन्दू जाति की शुद्धता को 
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बनाये रखने में बहुत सद्दायता मिली | जाति-प्रणाली की कट्ठरता के फलस्वरूप ही 
विजेताओं और विजितो के बीच आवश्यकता से अधिक रक्त-सम्मन्व नद्दी हो पाया 
इसमें काफी रूफ़ावट पड़ी, ओर (३) जाति प्रणाली ने आरम्भ से ही हिन्दुओं को 
अन्य लोगों फे विश्वासों और धर्मी के प्रति सश्षणु वने रहते का पाठ सिखाया 
है | इसी कारण विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग भारत में शाति ओर भाई 
चारे के साथ रहते आये है इसमें तनिक भी असत्य नहीं है कि आारम्म में मारत 
में जाति प्रणाली ने प्राय. उसी उद्देश्य की पूति की जिसकी यूसेप में गिल्ड-प्रणाल्री 
(5णांवे 5एञ0ग) ने की जिसके श्रन्तगत गिल्ड के धदस्यो को टेक्निकल 
शिक्षा दी जाती थी और उनऊे अन्य हितों की देखभाल की जातो थी । 
परन्तु श्राधानक काल में जाति प्रणाली श्रत्पययन्त जथिल और श्रपरिवर्तन- 
शील हो गई है, उसमे एक प्रकार की क्ट्टरता आ गई है श्र फलस्वरूप इससे 
देश की श्रार्थिक प्रगति में सहायता मिलने की अपेक्षा हानि ही श्रधिक हुईं है । 
जाति प्रणाली के विरुद्ध यइ्ट कहता जा सकता है कि $ (१) यह आवश्यक नहीं है 
कि वैश्य का पुत्र अच्छा व्यापारी हो और ब्राक्षण का पुत्र श्रच्छा पुजारी हो | 
यह बिल्कुल उभव है ऊरि ब्राक्षण या वेश्य के पुत्र मे ऐसी योग्यता है कि वह 
अत्यन्त कुशल मोची वन सके । परन्तु जाति प्रथा उच्च जाति ऊे लोगों को ऐसे 
कार्य करने से रोफती है जो कार्य छोटी जातियो को सौपे गये ह | इसी प्रकार यदि 
कोई शूद्र बहुत शिक्षित और विद्वान भले हो परन्तु चद्द किसी मन्दिर का पुजारो 
नहीं बन सऊता | यह जात प्रथा ही उसके मार्ग में सबसे बडी वावा बन जाती है । 
इस प्रकार जाति प्रथा फ़िसी व्यक्तिको ऐसे उत्तम कार्य करने से रोकती है जिसकी 
उसमे पर्यात्त॒ क्षमता और योग्यता हो | (२) अस्पृश्यता और इससे उदमुत अन्य 
कठिनाइयों मे कारण जाति-प्रयथा जनता के सरक्ष-स्वाभाविक प्रवाद में बाधक बन 
जाती है । किसी देश के आधिक विकास के लिए. पूजी और श्रम की निर्वाघ गति- 
शीलता अत्यन्व आवश्यक होती है । जाति प्रथा ने इसको रोक रखा है ओर इस 
सीमा तक इहसारे देश में श्रौद्योगिक तथा कृषि क्रातियों का अभाव रहा है! 
(३) उऊद्दर जाततिपथा के कारण इस श्रम-सम्मान (त8गा9 ० )४5०ए0 को 
भूल गये हैं और इससे श्रन्य लोगो के विश्वासो, धर्मों और दृष्टिकोणों के प्रत्ति 
इमारी सहिष्णुता की भावना भी कम हो गई है | इसीलिए इससे गतिरोध उत्पन्न 
दो गया है, हमारा समाज अस्थिर हो गया है ओर हममें स्वय आगे बहकर पथ 
प्रदर्शन करने तथा साइस की भावना लुस हों गई है । 
सौमाग्य से गत कुछ वर्षों से जाति-प्रया दर रही है। भारत में रेलों के 
निर्माण, इसके प्रसार, यात्रा की सुविधाश्रों में इृद्धि, रेल, बस या इवाई जद्धाज की 
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यात्रा में विभिन्न जाति के लोगों से होने वाले अनिवार्य जन-पम्पर्क के फर्लस्वहप 
जाति-प्रणाली को केंदफ क्रम हो गई । श्ग्रेनी शिक्षा प्रणाली शोर अंग्रेजी 
कानून के अन्तर्गत सभी आतियों के साथ समानता को व्यवहार क्िय्रा गया शोर 
सभी जातियों के लोगों को कोई भी व्यवसाय अपनाने की चैट दे दी गई । पेशा 
श्रपनाने में जातिभथा की बाघा नहीं रही। है जाति के व्यक्ति अब्याप्; 
मजिलेंद श्रीर उब्च सैन्याधिकारी बने ओर उच्च जाति के लोग बिन अपनी 
कार्य सिद्ध करना होता था इन आधिकार्टियो मे सम्पर्क में थ्राये श्लोर जाति प्रथा 
की ऋट्सता का पालन नहीं कर सके । जाति-प्रधा के करण ही अनेक हल्दुओं ने 
झ्ल्य धर्मों की स्वीकार ० लिया । इसकी स्वय हिन्दू-समुदाय में प्रतिक्रिया हुई 
ओर श्र्य-समाज जैसे सुधारवादो आन्दोलन हुए, (जन्‍दोने जावि-्प्रया को तोड़ने में 


बहुत बढ़ा कार्य किया हैं । मारतीय राष्ट्रीय क्ाग्रेस इसके विदद्ध संपय करती रही 
“ और भारतीय संविधान में अध्छरपता को भारी अपराध माना गया है ओर 


र्‌ 
झब परिगरणित जाति के विद्यार्थियों को विशेष छोत्रदृत्ति देने की नीति अपना रद्दी 
हूँ | इन सब प्रवरत्नों से जातिंधा की कट्टरता कम हो गई दै और मास्व के 


कट्ृस्ता की मार्वेनी से ग्रस्त है परन्ठ इनकी संख्या धरि-धीरे घय्ती जी रही है 
इसमे सन्देह नह कि जाति-अथा समो्ते पोती जा रही है परल्ठ इससे इन्कार नदी 
किया जा सकती है कि अत भी बातिन्मथा की जोर है और भारतीय आर्थिक 


| 
संयुक्त परिवार की भरथों (]०7 छाओआए छएझंधा)-- के 
परिवार प्रथा भारिंते की प्राचीनतर्म प्रथाओं में से एक है। देश में सामान्यतः 
आधिक ईकीई पड व्यक्ति नहीं पेलिक सेंड परिवार है । बहुत से व्यक्तियों 


पना 

रहने लगे है. मई फिर भी परिवार संगठन में सयुक्त-परिवार प्रथा की पूर्ण 
नता दे । सथुक्त परिवार में सामान्यतवा पिता परिवार की प्रधान दीता 
है और परिवार के अन्य पुरुष उता स्लियाँ उसके आवीन होते हैं। वह साथ 
रहते है साथ खाति-पीते और पूजा-पाठ करते है, साथ ही समाज में सप्के समान 


कक - 


सम्बन्ध होते है | बढ ठीक कहा गया टू कि छी5 पैमाने भें सयुक्त-परिवार 
साम्यवाद का डदाइस्स हैं । यदि सयुक्त परिवार बन उचित संगठन किया जावे 
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तो व्शा यह सिद्धान्त लागू होता है कि “प्रत्येक सदस्य सत्र के लिए और सारा 
परिवार गत्येक के लिए? (छत 0 थी बणत थी (० 6७०४) श्रर्यात 
प्रत्येक व्यक्ति पूरे समूह के लिए. उत्तरदायी है और पूरा समूह प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए उत्तरदायी है | सयुक्त परिवार प्रथा के कुछ श्रार्थिक लाभ हैं--(१) इससे 
_दन-तहन का व्यय घट जाता है क्योंकि खाना साथ पकाया जाता है, नौकर 
चाकर समान होते हैं और श्रन्य सभी सुविधाओं का सयुक्त रूप से उपमोग किया 
जाता है। बढे पैमाने पर किये जाने वाले कार्य की सभी सुविधाएँ इसमें निहित 
हैं । यदि लोग श्रलग-थ्रलग रहते हैं तो रहन सहन का कुल व्यय परिवार के व्यय 
से बहुत अधिक होगा, (२) इससे सम्पत्ति और भूमि का छोटे-छोटे भागों में विमा- 
जन नहीं होता, भूमि पर मिलकर खेती की जाती है जिससे आर्थिक क्षेत्र में अनेक 
लाभ होते हैं और श्रन्य रूपों में मी काफी लाम होता है। सयुक्त परिवार की 
पंजी निखरी हुई नहीं होती बल्कि एक साथ जमा रहती है श्रौर उसको श्रन्य 
उत्पादन कार्यों मे या आगामी उत्पादन कार्य का प्रसार करने में प्रयुक्त किया जा 
सकता है। परन्तु यदि सयुक्त परिवार दृट जाय और लोग अलग-श्रलग रहने लगे 
तो यह सभव है कि उनके पास पर्याप्त पूंजी न हो, और (३) सयुक्त परिवार यथा 
बीमारी, मृत्यु या अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के अ्रवसर पर एक प्रकार से बीसा 
का कार करती है। विधवाओं, अनाथो और बृद्धों का सयुक्त परिवार में श्रन्य 
सदस्यों की तरह ही पालन-पोपण होता है | गत कुछ वर्षों से पश्मी देशों में वृद्ध 
व्यक्तियों को, जो कार्य नहीं कर सकते और निर्धन हैं, उनकी रन्तानों ने उन्हें 
बिना किसी रुदारे के छोड देने की प्रकृति हो गई है। सयुक्त पिरवार प्रथा के 
अन्तर्गत ऐसा संभव नहीं है | 

परन्तु सयुक्त परिवार-प्रणाली की श्रनेक हानियाँ भी हैं : (३) चूकि प्रत्येक 
व्यक्ति को मोजन, कपडे, रहने आदि की पूरी सुविधा उपलब्ध है इसलिए उन 
लोगो में जो चरित्र की दृष्टि से अच्छे नहीं कह्टे जा सकते हैं ओर जिनमें दूर दृष्टि 
का अभाव द्वोता हे आलस्य पेदटा हो जाता है [इन प्रथा से उनके अलसी स्वभाव 
को बल ग्रास होता है। साम्यवाद के अन्तर्गत चूकि भुगतान कार्य के आधार पर 
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माता है जो रुपया कमाता है| इसलिए सयुक्त परिवार में श्रालसी और निठल्ले 
सोगों के फिजूल-खर्च बनने की पूरी संभावना रइती है, (२) सयुक्त परिवार प्रणाली 
के अन्तर्गत लोगों की गतिशीलवा का हाउ हो जाता है और परिणाम स्वरूप 
उनमें आगे बढकर फोई कार्य करने की प्रवृत्ति का मी ह्वास हो जाता है । लोगों 
को घर में बैठे रहने की झ्रादत पड़ जाती है और फलस्वरूप साइसपूर्ण कार्य करने 
की प्रवृत्ति से हाथ था बैठते है, उनमे बह स्फूर्ति, सक्रियता ओर साइस नही रहता 
जो देश की आ्रार्थिक उन्नति के लिये भ्रावश्यक होता है, और (३) सथुक्त परिवार 
में छोटे-छोटे कगडे पैदा होते रहते हैं, ईरष्या-हेष बढता दे और इसके फलस्वरूप 
मुकदमेबाजी भी हो जाती है जो कि श्रत्यन्त हानिकारक सिद्ध होती है । 

इधर कुछ वर्षा से .सयुक्त परिवार प्रथा विश्वखललित हो रही है | यद्यपि 
अमी भी यह परिवार-सगठन का प्रधान रूप है फिर मी सयुक्त परिवार त्याग कर 
अलग रहने वालो की सख्या बढ रद्दी है । (१) शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात 
युवक शहरी जीवन का अम्यस्त हो जाता है और किसी कारखाने में नौकरी कर 
लेता है या है शहर मे व्यापार कार्य में लग जाता है और उसे सयुक्त परिवार से 
पृथक होकर रहना पड़ता है, (२) जीवन-सबप्ष में वृद्धि होने से और जीवन-निर्वाद्द 
के साधनों को जुटाने की कठिनाइयों से व्यक्ति सयुक्त परिवार के बन्धन से मुक्त 
होना चाहता है। अपनी पत्नी और बच्चा का पालन पोषण करने के लिए पर्यास 
रुकया कमा लेना सयुक्त-परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त दपया कमा लेने 
से कहीं श्रघिक सरल होता है, (३) जद्टां तक घनवान व्यक्तियों का प्रश्न है आय 
कर कानून और द्वाल ही मे सम्पत्ति कर (६४४७ 0०) कानून बन जाने से 
सयुक्त-परिवार प्रथा हूटने लगी है | यदि सपयुक्त-परिवार के कमाने वाले सदस्यों 
की आय आयकर के लिये निर्धारित न्यूनतम आय से कम है वो वह सथुक्त- 
परिवार से अलग होकर आयकर के बोक से बच सकते दें परन्ठु यदि साथ रहें 
तो रुमी की झाय जोड़ कर इतनी हां उकती है कि आयकर से मुक्ति न मिल 
सके | उदाहरण के लिये यदि एक परिवार मे चार पुरुष है और वह कुल ६ हजार 
रुपया प्रति वर्ध कमाते है तो उनको आय-कर देना पड़ेगा क्योकि कादून के 
अनुसार हिन्दू-समुक्त परिवार की ८४०० रुपया वार्षिक आय से अधिक आय पर 
आय-कर देना पड़ता है | परन्ठ यदि चारो व्यक्ति सयुक्त-परिवार से सम्बन्ध 
विच्छेदकर ले और श्रलग-अलग रहने लगे तो प्रत्येक चार हजार रुपया वार्षिक 
कसा सकता है और उसे आझाय-कर भी नहीं देना पेंगा क्योंकि कानून के अनु- 
सार व्यक्तिगत झ्राय ४२०० रुपया वार्षिक दोने पर ही आय-कर छग्रेगा | इसी 
प्रकार सम्पत्ति-कर कानून के अ्रन्वर्गंत व्यक्ति गत रूप से एक लाख की सम्पक्ति 
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पर श्राय-फर की छूट प्राप्त दे परन्ठ सयुक्त-परिवार मे प्रत्येक पुरुष सदस्य को केवल 
५० इजार उपये की सम्पत्ति पर ही सम्धत्ति-कर से छूट प्राप्त हे, इससे अधिक की 
सम्पत्ति होने पर कर चुना पडेगा परन्तु यदि वह सयुक्तन्यरिवार से अज्ञग हो 
जायें तो एक लाख उपये को सम्पत्ति पर उसे कोई कर नहीं देना पढेगा। इसके 
अतिरिक्त किसी की मृत्यु हो जाने पर यह सभव हें कि संयुक्त-परिवार को सम्पत्ति 
कर चुकाना पढें जब्र कि प्ृथफ रहने पर ऐसा होना इतना अधिक सम्मच नहीं 
है | कर-सम्बन्धी वह कानून घनवान वर्ग की सयुक्त-परिवार प्रथा को तोड रहे हं | 
पचायत (2900०9५०४0--प्राचीन भारत में पचायत्त अत्यन्त महत्वपूर्श 
सस्था थी जिसे प्रशासन, न्याय और राजस्व सभी अधिकार प्राप्त थे । परन्दु जैसे- 
जैसे समय बीतता गया आधिक परिस्थितियों मे परिवर्तन द्ोने से तथा प्रशासन 
और न्याय के केन्द्रीकरण से पचायता का महत्व घट गया और क्रमश वह नगण्य 
हो गयीं। देश के कुछ भागों मे पचायमने स्थापित रहीं परन्तु लेवल एक 
सामाजिक संस्था के रूप में जहाँ लोग श्रापस में मिल सकते, गप्प कर सजते 
और हुक्फा पी सकते थे श्रोर कभी कभी छाटे-मोटे कगडे भी तय कर लिये जाते ये। 
परन्तु पचायत ने प्रशासन श्रोर न्याय के ज्षेत्र में अपना प्रमावशाली रूप खो दिया | 
परन्तु इधर कुछ वर्षो से मद्ात्मा गाधी आर राष्ट्रीय काग्रेस के द्वारा इस 
व्यवस्था के प्रति विशेष रचि दिखायी जाने के कारण पचायत-प्रणाली को पुन" 
जीवन प्रदान किया गया है श्रौर पचायतों को कानूनी मान्यता और कुछ प्रशासन 
तथा न्याय अधिकार प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों ने आवश्यक कानून भी 
बनाये हैं । परन्तु श्रव तक पचायतें सन्‍्तापजनक कर्य नहीं कर पापी ई फ़्योंकि 
जिन लोगों को पचायतो का कार्य सोप्ा गया है वह निरक्षर हैं और प्रशासन तथा 
श्रदालत वी कार्य-प्रणाली जी उनको आवश्यक जानकारी नहीं है, साथ ही 
उनके पास घन का भी श्रमाव है। 
पचायतों का कार्यक्षेत्र बढाने का प्रयत्न किया जा रहा है और उन्‍हें 
आधिक नियोजन का प्रभावशाली साधन बनाने का प्रयत्न हो रहा है| संविधान 
के ४० वे अनुच्छेद में कह्द गया है कि राज्य थ्राम पद्मायतों की स्थापना करने 
ओर उन्हे स्वशासन की इकाई बनाने के लिए आवश्यक अधिकार दिलाने के 
सम्बन्ध में कारवाई करेगा। राज्य सरफारों द्वारा पञ्चायतों को कुछ ्रधिकार प्रदान 
किये गये हैं परन्तु यद्ट उतने नहीं हैं जितने की सविधान में व्यवस्था की गई है | 
_ जून रधभ४ में शिमला में स्वायच-शासन भन्नियों का सम्मेलन हुआ था 
जिसमे यह सिफारिश की से कि पचायतों को अधिक प्रभावशाली बनाने के 
लिए झविक व्यापक आधिक, प्रशासकरीय और न्याय अधिकार व्यि जाने चाहिये | 


सामानिक ओर धार्मिक व्यवस्थाएँ ३ 


यह सुराव दिया गया कि द्वितीय पद्बवर्षीय योजना में “नीचे से ऊपर की ओर” 
योजना बनायी जाने की व्यवस्था की ज़ानी चाहिए और ग्राम को ह्वी नियोजन 
की इकाई बनाना चाहिए | श्रखिल भारतीय काग्रेस कमेंटी ने जुलाई १६४४ में 
अपने अजमेर अधिवेशन में इस बात पर विचार किया और अचुमान है कि 
उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया | योजना में यह व्यवस्था की गई है कि 
पञ्चायतों को स्वशासन को प्रभावशाली आधारभूत इकाई भ्ौर नीचे से योजना 
बनाये जाने के लिए आवारभून एजेन्सी बनाया जायगा । एक गाँव सभा का 
निर्माण सारा गाँव करेगा और निर्वाचन के आधार पर आम पचायत बनायेगा 
जो गॉव समा की कायकार्णि होगी। पचायत को जो कार्थ सोपे जायेंगे उनमें 
लगान वसूली, भूमि सम्बन्धी कागजात रखने (इन्दराज), समान उपन्योगिता की 
सरकारी जमीन का प्रबन्ध, काश्त के लिए लगान पर जमीन देना, बहुधन्धी ग्राम 
सहकारी समितियों का विकास करना और श्रपने अ्रधिकार क्षेत्र के अन्दर सार्व- 
जनिक उपयोग के कार्यों के लिए सत्र से अ्निवायंत, कार्य करना आदि काय 
सम्मिलित हैं। ग्राम के विकास की नीति पचायत निर्धारित करेगी, और भूमित्ष- 
रण, वनो के विकास, इवन के सुरक्षित स॒ष्ट जमा करने, बॉव और जलाशय 
बनाने, वयस्क शिक्षा, श्रच्छे बीजों की पूति, ओर काश्त के नये और सुधरे हुए 
उपायों को लागू करने की समस्याश्रों पर भी पचायत विचार करेगी और इस 
दिशा में श्रावश्यक कारवाई करेगी । 

द्वितीय पचवर्षीय योजना नीचे से ऊपर की ओर बनाई गई है। राज्य 
सरकारों ने एक-एक गाँव के अथवा गाँवों के समूहों के लिये जैसे तहसील, 
तालुका, विकास-पीली की इकाइयों के आधार पर योजना बनवाई है | इस कार्य 
में पचायतों ने बहुत महत्वशाली सहयोग दिया है पर यह कहना कठिन है कि 
स्थानीय योजनाओं के बनाने में वे यथाथ में कार्यशील रही हैँ और ये स्थानीय 
योजनायें इस थोग्य रही हैं कि उनको राज्य द्वारा बनाई योजना में सम्मिलित कर 
लिया जाता । जो कुछ भी हो पचायत के सदस्या को यह ज्ञान हो गया है कि द्वितीय 
योजना की सफलता के लिये उनके सहयोग की आवश्यकता है। इससे स्थानीय 
लोगो का उत्साह श्रवश्य बढ़ा है ओर वे योजना के प्रति जागरूक हो गये है। 

सरकार की नीति यह है कि “प्रस्येक गाँव में ओर विशेषकर उन ज्षेत्रो में 
जो राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्ो शोर सामुदायिक विकास योजनाओ्ो के लिए चुने गये 
हैँ एक कानून के ञ्रावार पर पचायत की स्थापना की जाय। प्रथम पचवर्षीय 
योजना काल में पंचायतो की सख्या ८३०८७ से बढ़ कर ११७५६३ हो गई | 


इब्तीय थोजना के कार्यक्रम के अनुसार १६६०-६१ तक आम पचायतों की सख्या 
डरे 


ह्ड मारतीय अर्थशात्र की समस्याएँ: 


बढ़ कर र२४४५६४ हो जायगी”।| यह सोचना युक्तिसगत दे फ्रि भविष्य 
पचायतों को अधिका।धक महत्ता दी जायगी और वे योजना की कार्य रूप 
परिणित करने का एक प्रभावशाली सावन हो जायेंगी। परन्तु ग्रभी तक तो 
आम पंचायतों का कार्य बहुत ही ग्रसतापञनक रद्दा ए | इसके श्रनेक्कत कारण 
हैँ जैसे (१) “आम पंचायतों के प्रभावशाली न हो सकने का सप्स बढ़ा वाग्ण 
डनके पास साधन का अभाव रहा दै। बहुत सी पचापतो ऊी प्रति व्यक्ति वापिक 
आय २ ज्रा० या ३ श्रा० रही है? | टेक्जेशन इन्ववायर। कमीशन (१६५३-०४) 
ने क्पनी रपोद में इस बात की ओर व्यान ग्राकापत किया था ऊक्रि प्रादेशिक 
सरकारें “पचायतों को कुछ क्रों के लगाने का अधिकार दे कर उन्हे अपने आप 
श्रपनी सहायता करने के लिये छोड़ देती हैं| ट्सका परिणाम यह दोता है 
ऊि प्राय पचायतें आरम्म होते ही क्रो के आरम्म करन ेे फारण जनता को 
कापमाजन यन जाती हैं ओर यदि करो का आरम्भ न जरें तो निप्कय हो कर 
जनता की दृष्टि मे नीचे गिर जाती हैं? । इसालये पचायता के कार्य का सफल 
बनाने के लिये सबसे श्रविक आ्रावश्यक बात यह दै क्रि उन्‍्टे प्यास विच प्रदान 
जिया जाय | (२) दूसरी कठिनाई यह है ति पच।यता 3 ऊपर उनके साधनों 
शोर शक्ति वी अपेक्षा ऋत्यवित्त काय भार डाल दिया गया द। प्रादेशिक 
सरकार जिन्‍्हीने ५पचायता को शअ्रनेक उत्तरदाणित्य सांप उससे हैं पचायतों से 
आवश्यफ्ता से ग्रावक थआ्राशा करती हैं । डिब्ट्रिट: बोड ऑऔरर पचायत्तां के द्वित 
भी श्रापस में ब्कराते है क्योंकि दानों के कार्य क्षेत्र एक दूसरे की सीमा का 
अविक्मण करते ह₹ैं। इस सम्मन्ध में टेज्जेशन इपज्थायरी कमीशन ने यह 
सिफारिश की हैक आयिऊ क्षेत्र और उत्पादन सम्बन्धी काय जो सहकारी 
समित्तयो द्वारा अधिक अच्छी तरह फिये जा सकते है | उन्‍्ह निर्यामत रूप से 
पचायर्तों के अ्रन्तगंत आये हुए कार्यो से अलग रर ठेना चाहिये। हम इसे मी 
आवश्यक समस्त है कि पंचायतों के लिये नियमावली म दिये गये असख्य कार्यो 
के स्थान पर थोडे से घुने हुये कार्य ही दिये जायें ताकि उनका जिला बोर्ड तथा 
श्रन्य स्थानीय ग्राम बोर्ड के कार्यो से सामजस्व सम्मव हो सके | (३) पैचायतों के 
मेम्बरों को उन रार्यों की कई शक्षा नहीं।मली है जो उनको दिये गये हैं। उनके 
विचार आचीन है, डघर उनके मन मे स्थानोय कारणों से उत्पन्न देप भावना भरी 
है, इसालये जो समस्‍यायें उनक सामने श्रज्ञान आशज्ञा ओर जात द्वेप के कारण 
उपस्थित हूँ उनको दूर करने के लिये उनके विचार मे वे ही पुराने ट्य आते हैं 
जिरुसे वे अपना कर्तव्य सतोषजनक टयण से पूरा नही क्र पाते । 


नर ॥? 





ध्यध्याय € 
कृषि उत्पादन ओर नीति 


मारत क्ृपि प्रधान देश है। भारत का कुल ज्ञेत्रकल अन्तिम गणना के 
अनुसार लगभग ८१५ करोड़ २० लाख ५० हजार एकड है, परन्तु आधे से बहुत 
कम भूमि कृषि के काम आा रही है | 

प्रथम प॑चवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाने के पहले ही योजना आयोग 
ने कुछ प्रदेशों मे पिछले ४० वर्षों में विभिन्न फसलो के उगाने में लगी हुई भूमि 
की जाँच की | इससे यह पता लगा कि (१) खेती की जाने वाली भूमि का त्षेत्र- 
फल उत्तर-प्रदेश को छोडकर कही भी विशेष मात्रा मे नही बढ़ा। एक से अ्रधिक 
फंसले उगाने वाले क्षेत्र मे २०% को बृद्धि हुई, परन्तु यह वृद्धि बढ़ती हुई जनसख्या 
की तुलना में नगएय थी, (२) सिचाई का क्षेत्रफल १०% बढा जो कि मुख्यत, 
नहरों के विस्तार का परिणाम था, (३) पग्ती छोड़ी हुई भूमि का क्षेत्रफल 
१६२०-४० तक के ही रुतर पर रहा | उसके बाद कुछ वृद्धि रई का उत्पादन करने 
वाले क्षेत्रों में हुई क्योकि यकायक रुई उत्पादन क्षेत्र मे कमी आ गई श्र खेत 
परती छोड़ दिये गये। किस प्रकार की फसलें उगाने की प्रवृति प्राय, लोगो की 
रही, इसका योजना श्रायोग ने अध्ययन किया और इस परिणाम पर पहुँचे कि 
(१) पिछले १० वर्षों मे यद्यपि छुदरी फसल उत्पन्न करने के कारण फसलों के 
अन्तर्गत कुल क्षेत्र में वृद्धि हुई पर कोई मी नया भूमि का भाग खेती के कार्य मे 
नहीं लाया गया, (२) मूल्यो में परिवर्तन के कारण फसलो की किस्म में परिवर्तन 
थशआ्रा गया यद्यपि अधिकाश ये फ़सले छोटे-छोटे खेतो में उत्पन्न की जाती थीं 
(३) खाद्यान्न तथा व्यवसायिक फसलों के बीच अदला-बदला किसी चिशेप ढग 
पर नहीं हुई वरन्‌ मौसम फसलो के हेर-फेर, मूल्य परिवत्तत और किसान की 
आर्थिक शक्ति पर निर्भर रही । 

खाद्यान और कच्चे माल से कमी--यह श्राश्वय की वात है कि कृषि- 
प्रधान देश होते हुए भी भारत में खाद्यात्र की कमी है और उद्योगों के लिए कच्चे 
माल का अभाव है | इन अमभाव। के मुख्यत तीन कारण हैं : (१) १६३६ में 
ूर्मा को भारत से अलग कर देने के कारण देश के अन्दर ही प्राम हो जाने वाली 
खाद्यान्न की मात्रा में १३ लाख ठन की कमी हो गई, (२) १६४७ में देश-विभाजन 
हो जाने के कारण उस मात्रा में ७५ लाख ठन की ओर कमी दो गई, (३) देश 
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की जनसख्या प्रतिवष १३ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, परन्तु खाद्यान की मरा 
में इसी दर से वृद्धि नद्दों हुई है जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न का श्रमाव दो 
गया। सन्‌ १६४६ ५० में देश को ४६० लाख टन ग्रत्र की उसत्ति गऔर सरकारी 
गोदाम तथा विदेशों से मेंगाये श्रन्न फों मिलाकर प्रति वयस्क १३ ७१६ गाँस अन् 
प्रतिदिन पढ़ता था | यदि जनसंख्या श्रधिक होती तो प्रति व्यक्ति अन्न का भाग 
आर भी कम होता | पौष्टिफ पदार्थ सलाइकार समिति के विचारामुसार प्रति स्वस्थ 
व्यक्ति (वयस्क) १४ श्रांस श्रत्ञ प्रतिदिन आवश्यक है। इसलिए प्रथम पश्चपर्पीय 
योजना ने ७६ लास टन श्रत्न की उपज बढाने का निश्चय किया था। 

पोष्टिफ पदार्थ सल्लाइफार समिति के सुझाव के अनुसार सन्तुलित भोजन 
के लिये प्रत्येक व्यक्ति का ३ श्रांस दाल प्रतिदिन सानी चाहियें। १६४०-५३ में 
य्य३ लास टन दाल पेदा हुई, जिसमें से सरफारी स्टाऊ, चीज इत्यादि फे लिय २० 
प्रतिशत नियाल देने ऊ पञ्चात्‌ प्रति वयस्क फो प्रतिदिन २१ स्ोस दाल मिली | 
इस प्रकार प्रथम पद्मवर्माव योजना के ग्रन्तगत बढ़ी हुई जनसख्या फे अतिरिक्त 
आवश्यकता ५ लाख टन की थ्रोर ३ ग्सि प्रति व्यक्ति के दिसात्र से ४० लास 
टन की श्रनचुमानित की गई थी। 

१६४०-४१ म ५१ लास टन तिलहन की उपज हुई जिसमें से लगभग १६ 
खास ६० इजार टन तेल प्राप्त हुआ । सावुन, रग तथा वार्निश बनाने के काम 
में प्रयुक्त तेल को अलग करने ऊ पश्चात्‌ शेप १६ लाख ठन तेल घरेलू कार्यों के 
लिए बचा | इसके अनुसार प्रति बयस्फ को प्रतिदन ०५ श्रौठ तेल मिज्ञा, जो 
आवश्यकता से बहुत कम था और इसलिए उसकी मात्रा बढ़ानी श्रावश्यक सममी 
गई | जहाँ तक कपास फा प्रश्न है, १६५० ५१ में २६ लाख ७० हजार गॉठो का 
उत्तादन हुआ (प्रत्मेक्ष गाठ का वजन ३६२ पोंड) जय कि खपत ४० लाख ७० 
हजार गाँठों की थी । उत्पादन ओर खपफ्त के इस श्रन्तर को प्रतिवर्ष लगभग 
८३० इजार गॉडों का आयात करके पूरा छिया गया। अनुमान लगाया गया है 
कि १६४६ में ५४ लाख गाठों की आवश्यकता होगी | जुद के उत्तादन के विपय 
में सरकारी तार पर यह अनुमान लगाया गया है कि १६५१-१२ में ३३ लाख 
कच्चे जूड की गॉठों का उत्पादन क्रिया गया। और मेस्टा (]/८४७) की ६ लाख 
गॉठे पेदा की गई, जो जूट से घटिया किस्म की उपज है और जिसका उपयोग 
जूट न मिलने पर किया जाता है। अनुमान है कि १६५६ में ७२ लास गाँठों की 
आवश्यकता होगी | इस प्रफ़ार माँग और पूर्ति में ३३ लाख गांठों का अ्रन्तर 
रह गया | 


इस अध्ययन से यद्द प्रफठ होता दै कि प्रथम पचवर्षीय योजना के आरभ 
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में खाद्यान्न श्रोर उद्योगो के लिए. कच्चे माल दोनों का द्वी अ्रमाव था | भारत को 
स्वावलस्बी बनाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए यद्द निश्चित किया 
गया ऊ्रि देश के अन्दर द्टी इनका उत्पादन बढाया जायगा। यदि समस्या केवल 
खाद्यान्न या व्यवसायी फसलो की पूर्ति की मात्रा बढ़ाने की होती, तो इसके लिये 
घीरे-धीरे एक फसल की जमीन को दूसरी फसन्न के उत्पादन के लिये व्यवद्वार मे 
लाया जा सकता था | परन्तु समस्या दोनो फसलों के उत्पादन मे बृद्धि करने की 
थी, जिससे सॉँग और पृति के बीच का भारी श्रन्तर दूर किया जाय | 

खाद्यान्न जॉच कमेटी की रिपोट--ऊमेटी, जिसके श्रन्यक्षु भी श्रशोक मेहता 
थे तथा जिसने नवम्बर १६५७ में अ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस निष्कर्ष पर पहुँची 
कि खाद्यान्न की कुल्त उत्तत्ति १६५३-५४ के ६८८७ लाख टन से घट कर १६५४- 
५५ में ६७१९१ लाख टन तथा १६५६-५७ में ६५२९६ लाख टन हो गयी | इसके 
अनन्तर अबृत्ति मे परिवर्तन हुआ और १६५६-५७ में खाद्योत्पादन बढ़कर ६८६६ 
लाख टन हो गया | खाद्यात्र के मूल्यों एवम्‌ खाद्य सामग्री के श्रमाव की बृद्धि 
निम्न कारणों से हुई। (0) कृषकों ने अपनी उत्पत्ति का अधिक भांग स्वय रख 
लिया | अतणव मूल्यों की इृद्धि मे जितना विक्रीत-अ्रतिरिक्त (प्रधारशढत 8ए7- 
7/०७) की कमी का हाथ था उत्तना उत्पादन की कमी का नहीं था। १६५५-४६ 
में मोटे अनाज (77]]४(४७) की उत्पत्ति मे ३० लाख टन की कमी हुई जिसने मूल्य 
वृद्धि का क्रम प्रारभ किया और १६५५-४६ में चावल तथा गेहूँ की माँग बढने के 
कारण खाद्यात्र के मूल्य बढ़ने लगे | यद्यपि बाद में उत्पादन बढ गया किन्तु मूल्यों 
में फिर भो वृद्धि होती रद्दी | (00) द्वितीय योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय तथा 
बैंक उदार की वृद्धि ने भो मूल्य-स्तर के बढाने में मदद की, वथा () “खाद्य 
स्थिति के बारे में अत्यधिक आरशावादिता ने अनेक राज्यो में खाद्योत्पादन की वृद्धि 
के प्रयक्ञों को या तो शिथिल कर दिया या उनमें तीत्रवा नहीं श्राने दी? | 

भारत की जन सख्या की प्रतिवर्ष १६५-२ प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 
कमेटी ने अनुमान लगाया कि खाद्यान्नों की मॉग में बढ़ती हुई जनसख्या के कारण 
१०% तथा आय की वृद्धि से ४.७ प्रतिशत वृद्धि होगी । इस प्रकार द्विवीय योजना 
में खाद्यान्नों की माँग १४३ से १५ प्रतिशत तक बढ जायगी अर्थात्‌ १६५४ ५६ में 
६६० लाख टन से बढकर १६६०-६१ भें ७६० लाख टन हो जायगी जबकि उत्पत्ति 
में केबल १०३ लाख टन की बृद्धि की श्राशा की जाती है जिसके फलस्परूप १६६०- 
६१ तक उत्पत्ति बढ़कर ७७५ लाख टन हो जायगी। कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची 
कि कुछ अगामीबर्षों मे प्रतिवर्ष २०-३० लाख टन खाद्यान्न का आयात करना 
आवश्यक होगा। 
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कमेटी ने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में मूल्य-स्थायित्व (9706 ४(80759607) 
की नीति की सिफारिश की । () इस देत उन्होंने उच्चाविकारों से युक्त 'मूल्य-स्थायित्व 
परिषद? (0706 505%60०7 302) की नियुक्ति प्रस्तावित की जिसके 
कार्य मल्पनीति का निर्धारण तथा उसे लागू करने के उपायों का निर्णय करता 
था। (77) नीति को कायान्बित करने के लिए खायान्न स्थापित्व सगठन [[700- 
08श75 छग्की।बशाण 078व75४7०ा) ऊे निर्माण की भी सिफारिश की 
गई | यह संगठन खाद्य श्रोर कृषि मत्नालय का एक विभाग हो सकता है या एक 
परिनियत निगम (5970 0ए ००००/४४०॥) अथवा स मित दावित्व वाली 
कम्पनी का रूप भी ले सकता हैं| यह संगठन खाद्यान्न वाजार में एक व्यापारी की 
माँति काम करेगा ओर अन्त स्थ-स्यन्ध (9707900८२) का काम करेगा अर्थात्‌ 
मूल्य गिरने पर खरीदेगा जो और बहने पर वेचेगा । (॥) खाद्य मत्रालय तथा मूल्य 
स्पापित्व परिषद की सहायना के लिए फेन्द्रीय साथ परामर्श समिति (00७7एवौ- 
4000 80रशा5०077४ 0०ए्८टी) के निर्माण की भी सिफारिश की गई | (ए।) 
प्रसगानुकूल एवम्‌ विश्वासनीय आ्आँकड़े एकत्र करने के लिए मूल्य-जानकारी- 
संभाग ( ए706 [/शी।8०१०४ 0एण्ाणा ) की स्थापना को भी सिफारिश 

हुई। परामर्श समिति तथा जानकारी समाग की सहायता से मूल्य-सामयित्त 
परिप्रद का उद्देश्य मूल्म सम्पन्धी स्थिति पर सतकता वरवने तथा समय समय 
पर न केवल सामान्व मृल्प न्तर के स्थिर बनाये रखने वरन्‌ विभिन्न बस्ठुओं के 
मूल्यों में अनुचित श्रन्तर को रोकने के लिये आवश्यक कार्यावाह्दी की सिफारिश 
करना था। 

इस चात को न्‍यान में रखते हुये कि वत्तमान परिस्थितियों में स्वत्तत्र व्यापार 
अवाछनीय है तथा पूर्ण-नियत्रण (एप्री] []008९0 0०7७०) आ्रार्थिक एवम्‌ ग्रशा- 
सकीय कठिनादयों से भरा है, क्मेटो ने एक मध्य-मार्ग की सिफारिश की जिसके 
अतगत नियत्रण का कट्रोल खुले बाजार में खाद्यान्न के क्रय विक्रय तक सीमित 
रहेगा, थोक व्यापार का अशत. समाजीकरण होगा, अनुजा ([॥०४75८) द्वारा 
शेष बाजार में कार्यशील व्यापारियों पर नियत्रण होगा, गेहूँ और चावल का 
पर्याप्त स्टॉक रखा लायगा तथा अन्य पूरक साथ सामग्री के उपमोग और उत्पादन 
की वृद्धि के लिये प्रचार का सगठन किया जायगा |) 

उत्पादन पवृत्ति--स्वतन्त्रता प्राप्त होने के उपरात भारत में खाद्यान्न 
झोर अन्य कृपि-सम्बन्धा कच्चे माल के उत्पादन में कभी आ गई है। १६५० ५१ 
में साथान्न का उत्पादन ५०० लाज़ टन हुआ, जबकि १६४६-४० में इसका 
उत्पादन ५४० लाप दन हुआ था | कृपि-सम्बन्धी कच्चे मालों की उत्पादन प्रवृत्ति 
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थोडी भिन्न थी | स्वतन्त्रता प्राप्त होने के तुरन्त बाद उत्पादन में कमी आ गई, 
किन्तु तत्यश्रात्‌ उसमें फिर वृद्धि हो गई | १६४८-४६ में तिलइन का उत्पान ४५ 
लाख टन, कपास का १७ लाख ७० हजार गॉठों और कच्चे जूट का २० लाख 
७० हजार गॉठो तक ही घटकर रह गया। गन्ने का उत्पादन मी कम होकर ४८ 
लाख ७० इजार टन दी रह गया | किन्तु अगले वर्षों में इन कच्चे मालो के उत्पा- 
दन में दृद्धि हुई ओर १६५०-३१ में, जब कि खाद्यान्न का उत्पादन गिरता जा रद्दा 
था, उनकी उपज बढ़नी प्रारम्भ हुई। 

अधिक-गअन्न-उपजाओ? आन्दोलन के बावजूद खाद्यान्न के उत्पादन में 
कमी झ्राई | बहुत समव है कि खाद्यान्न उत्पादन के सरकारी ग्रॉँकढे त्रिल्कुल 
सही न हो | परन्तु इस बात भें कोई सन्देह नहीं फ़ि सही आ्आँकडे चाहे कुछ भी 
हों, अनेक कारणों से खाद्यान्न का उत्पादन पिछले कुछ वर्षो में काफी ग्रिर गया : 

(१) देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने और कह्दी-ऊऋढ्ढी बाढ श्रा जाने से 
खाद्यान्न के उत्पादन में आशिक कमी श्रवश्य हुईं हे, परन्तु केवल प्रकृति का कोप 
ही उत्तादन की गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं है | 

(२) यह भी सुझाव दिया गया है कि क्षि-सामग्री की ऊँची कीमते भी 
कुछ अश तक कृषि-उत्पादन घटने का कारण हैं | साधारण रूप से अधिक कीमत 
का श्रथ हे अधिक उत्पादन, परन्तु जहाँ तक किसान का सम्बन्ध है श्राय की 
लोच (885 त02०79) ऋणात्मक (76९४०४८) है । इसका तालये यह है कि 
किसान कुछ आय चाहता है और जब कीमतें अधिक हांती हैं तो वद्ध थोड़ा सा 
उत्पादन करके उसे प्राप्त कर लेता है, किन्तु जब्र कीमतें कम होती हैं तो उसे 
अधिक उलसादन करना पडता है। इसलिये जैसे ही खाद्यान्न की कीमतें वढों, 
उसने अपना उत्पादन कम कर दिया। चूँकि कीमतों और उत्पादन के पारस्परिक 
सम्बन्ध का विस्तारपृ्वक अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए पह झइना समव 
नहीं है कि यह घिद्वान्त मारत में कद्दों तक लागू होता है | 

(३) खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आने का एक कारण यह भी है कि 
गल्ने, रई ओर जूट की श्रविक श्रावश्यकता होने के कारण खाद्यान्न के उत्तादन 
में प्रयुक्त भूमि के कुछ भाग में अत्र व्यवसाई फसले बोई जाती हे । 

भारत-सरकार के 'अधिक-अच्न-उपजाओ? आन्दोलन से खाद्यान्न की कमी 
पूर्ति करने की जो आशा की गई थी, उसमे अधिक सफलता नहीं हुईं क्योंकि 
(श्र) इस आन्दोलन में पहले से ही काश्त की जाने वाली जमीन में उतर दन 
बढाने की अ्रपेज्ञा नयी भूमि को खेंती के योग्य बनाने पर अधिक जोर दिया गया | 
यह एक दी्॑कालीन प्रक्रिया थी श्रोर इससे निकट मविष्य में उत्ताव्न बढाने की 


० भारतीय श्र्धशाख्र फ्री सममायाए 


शझाशा नहीं फ्री जा सकती थी प्रिधिक-श्रर उपजाशो? थ्रारदीलन को नीति में 
परिवर्तन फर णत्र ग्रल्पतालीन योए्नाओं पर छोर दिया गया है, सके स्ास्तगंत 
साद्याय का उपादा बढाने के लिए णीय घौर याद दी गाती ह पीर साथ ट्री 
साथ सिचाई की भी व्यवस्था वा याती है । घारस मे यह श्रान्देलन ईसा के 
उन भागा में चलाया गया था जर्दा छिचाई को सुविधाएं नहीं थी घीर एसतिए 
सन्तोपजञनक परिणाम नदी मिकले। पाद थी नोत यदल दो गई और यातनाओं 
को उन्ही स्थला पर चलाया गया है पहाँ सिचाद यी सुविधा पहल दी सथीया 
सरलता से आवश्यकतानुसार व्यवस्था फी जा सती थी। एसगा परिग्वाम पट 
निकला कि अ्रधिक्त प्रश्न उपभाधए प्रान्दोणन मे सस्तोपज्न+ऊ प्रगति एड 
(ब) प६ प्रत्यन्त रोद का विपय है कि 'श्रविवन्य्न्न-उपयाश्रों प्राम्शोपन सा 
काय भार जिन श्रधिकारियों को सापा गया है वृहु स्व मानटारी और एगन 
से कार्य नही करते €। बहुत सी बातों में काम ऊठ नहीं किया जाना, फल 
फागजी साना पूरी कर दी जाती हे श्रीर पटत बार एसा भी दाता है फ यो 
बीज या खाद आदि किसानों फो मिलनी चादिए था, डे या था बच दिया गया 
या उसका रुपया स्वय रप लिया गया। इस ख्रान्दालन मे या किसी भी नियोगन 
के अन्तर्गत याजया को सुनाद रूप से पायीस्यत करने ये लिए एफ ऐमे संगठन 
की आवश्यकता दे जो फि छुसगाटत दा ओर जिसके य मचारी प्रणंशप से ईमान- 
दर दा, (स) उिसानों ने मी श्रिधिक-श्रज-ठपजापं पन्दालन को उत्तना सहयोग 
नहीं दिया जितना उनसे शआ्आाशा की जाता थी। 

रेध्च४-म७ ओर १श्प्ष ४६ में हुई उत्पादन की थोड़ी सी कमी को छोड़ 
कर १६४१ फे उपरान्त खायान्न फे उत्तादन में सन्तोपजनप बृद्धि हुई है। १६४०- 
प३ में भारत में यायान्न का उत्पादन ५०० लाख टन »ा जो श१६४०-५४ में 
६८०७ लाख टन दो गया। सत्से अपिक वृद्धि चाय के उत्तादन भे हु॑ई शरीर 
इसके बाद क्रमशः गेहँ, थाजरा, य्यार ओर जी क्री उपण बढ़ी | सायात् के 
उत्पादन में यह वृद्धि इन कारण से हुई, (१) मौसम की अनुप्ल परिम्धितियाँ 
(२) १६५४० ४१ में प्रारम फ्रिए. गए सघठित उत्पादन यार्यक्रम (7्रांट्ट्राथोर्त 
श0्वप्रद्म0ा ?70टाध्या7९) की सफलता, (३) चायल उत्पन्न फरने की 
जापानी पद्धति का प्रयोग, सिंचाई की श्रत्राऊ सुधधाएँ ओऔर किसानों को 
आशिक सहायता ऊे रूप में रासायनिक सादे (9लाा5श७) थ्रादि देना । 

१६५४-४५ तथा १६५४-४६ में उत्पादन घटफर क्रमशन" ६७१ १ लास 
टन तथा ६५२६ लास टन टोने के कारण (॥) देश के ऊुछ भागों म चूसा, 
(00) उबरक तथा श्रच्छे बीजों का श्रभाव तथा (॥) राष्य सरकारों द्वारा प्रयत्रों 


कृषि उत्पादन और नीति ड्ट 


में ठिलाई देना था जो अशतच. उनकी लापरवाह्दी तथा अशत* द्वितीय योजना 
के खाद्यान्न की उत्पत्ति और कृपि पर श्रपर्यात्त व्यान देने के फलस्वरूप हुई । 
१६५६ ५७ में उत्पादन के ६८६.६ लाख टन तक बढ़ जाने के बावजूद भी पिछले 
दो वर्षों मे उस्तादन के गिरने से मूल्य बह गये जिसके फलध्वरूप सामान्य व्यक्ति 
को बढ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । खाद्यान्न का आयात्त, जो १६५४१ के 
४७ लाख टन के ऊँचे स्तर से घटकर १६५४४ में ८ लाख दन तथा श्ध्थ्चर मे ७ 
लाख यन हो गया था, पुन' १६४६ में बढ़कर १४१ लाख टन तथा १६४७ में 
३७ लाख टन द्दो गया। 

कच्चे माल के उत्पादन की स्थिति कुछ भिन्न दी रही है। १६५२-५३ में 
र्ई और जूद का उत्पादन विछले बष के द्वी स्तर पर (३२० लाख झोर ४६० 
लाख गॉठ क्रमश.) रह्दी पर तिलहन और गन्ने की उपज क्रमश: ४७ लाख टन 
श्र ५० लाख टन हो गई । श्रगले वर्षों में जूट को छोड़कर इन सभी १६३६-५७ 
में अनुमान किया जाता है कि तिलइन ६० लास टन, रई ४७५, लास गाँठ 
जुट ४२५ लाख गॉठ शोर गन्ना ६५ लाख टन होगा । 

प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गव-प्रथम पचत्रपीय योजना का 
ध्येय साद्यात्न तथा उद्योगों में काम थाने वाले कच्चे माल की उत्पत्ति इस दृष्टि 
कोण से बढाने का था कि (१) देश श्रात्म निमंरता प्राप्त कर ले, (२) भारतीय 
उद्योगां को माँग पूरी हो सके आर (३) प्रति व्यक्त श्रन्न का उपभोग बढ़ाया 
जा सके। 

प्रथम पचवर्षाय यीजना के लक्ष्य 








१६७७-४६ तक |आधार माने हुये 
चस्तुये | य्राधार माने हुये अस्तावित अतिरिक्त | भ्राप्त कर लेने | वर्ष की तुलना 
साल से उत्पत्ति उत्पत्ति का ध्येय... मिं प्रतिशत वृद्धि, 








खायातन्न। ५४० लाख टन (। ७६ लाख थन घश्दू लास टन १४ 


तिलइन। ५१ लास टन ४ लास टन कप लास टन दर 
गन्ना | ५६ लाख टन ७ लाख टन ६४ लास सन १३ 
(गुड़) 


स्ई २६ लाख गॉठ | १३ लास गॉठे [४२ लाख गाठे है 


जूट ३३ लाख गॉँदं | २१ लाख गाँठे ॥५५ लाख गठे। ६४ 
5पाधाश्नो के लिए ग्राधार वर्ष १६४४-७० दे और अन्य के लिये १६५०-७१ है। 


डर भारतीय अर्थशाल्र की समस्याएँ: 


खाद्यान्न में प्रस्तावित ७६ लाख टन की बदृद्धि में से ४० लाख टन चावल, 
२० लास उन गेहूँ, १० लाख ठन चना और थ्रन्य दालें और ५ लाख उन में 
अन्य श्रत्ष है। जैशा कि ऊपर सफेत किया जा छुका है। उपज ६५० लाख टन 
हुईं। (उजाब ६१६ लाख उन के जो कि लक्ष्य था) गेहूँ, चना और ढालों के 
उपज की मात्रा प्रस्तावित लक्ष्य से भ्रधिक बढ गई दे परन्तु चावल की उपज पिछले 
वर्ष में बढ़ने के पश्चात्‌ १६५४ ५४ में बाढ़ आदि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण 
घट गई । यह कमी ससार के सभी चावल उत्मन्न करने वाले देशों में हुईं थी] 
पर १६५५. ५६ में फिर उत्तत्ति कुछ बढ़ी । व्यवसायिक फसलों में से तिलहन और 
मई की उत्पत्ति योजना के अनुकूल बढ़ी पर जूट ओर गन्ने की उपज में कमी हुई | 

प्रथम योजना के काल में अन्न की उत्पत्ति में वृद्धि सिंचाई की झुविधाश्रों 
के बढने, साद के प्रयोग म आधिक्य और वेकार भूमि को खेती फे काम में लाने 
के लिये फिर से अविकृत करने के कारण हुई, परन्तु यह बता सकना कठिन होगा 
स्‍्क क्सि कारण से कितनी ढइृद्धि हुई है । 

द्विवीय पचवर्षीय योजना के अच्तर्गंच--पर्रपि द्विवीय योजना में 
ड्य्योगो को विशेष महत्व दिया गया है पर कृषि के प्रति उदासीनता नहीं दिखाई 
शई है। दितीय योजना में दस बात पर ध्यान रक्खा ग्या है कि प्रथम योजना 
के कार्य में विकास हो और कृषि उल्त्ति तथा कच्चे माल की उत्पति में हमारा 
देश यथासम्भव आत्मनिर्भर हो जाय। दूसरे, यह झव अच्छी तरह समर में 
आ गया है कि खेती झा ज्ञेत्रफल बढा लेने मात्र से ही उत्पत्ति में आ्वज्यक वृद्धि 
न दो सकेगी । अन्त में यद्यपि खाद्यान्न की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है पर 
दूसरी योजना में उन वस्खुओों की सख्या काफी बड़ी है जिनकी उत्पत्ति बढाने 
का घ्येय है। ऐसी वस्तुश्रों मे चाय, काली मिर्च, लास, नारियल, दृक्‍कफल, 
सुपाड़ी मी सम्मिलित ह | दससे भारतीय किसानों की उन्नति मे रथरता ओर 
विदेशी विनिमप से अधिक श्राय प्राप्त होगी । 

यदि वर्तमान ढर से ही श्रन्न का उपमाग चलता रहे तो योजना आयोग 
के अनुसार वढी हुई जनसंस्या को ७०५ लाख उन श्रन्न की श्रावश्यक्रता होगी 
परन्दु अति व्यक्ति अन्न का उपयोग १८३ आस अतिश्नि कर देने का विचार है, 
इसलिये कूल अ्रन्न की श्रावश्यकता ७४० लाख टन होगी। इसी आधार पर द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में १६६०-६१ तक १०० लाख सेंन की उपज बढ़ाने का निश्चय 
किया गया ! अन्न की इस दृद्धि में चावल की ३० से ४० लाख उन, गेहूँ की २० 
से ३० लाख उन, और अन्य अन्नों की २० से ३० लाख टन और दालों की श्प्‌ 
से २० लास टन इृद्धि सोची गई है। बाद मे ऐसा प्रतीत हुआ कि खाद्यान्न रे 


ड्ड भारती धर्यपास पी नमस्याए 


जाय न कि केबल उत्तक्षि हा माया दी। यदि सनों मिर्तों भग्पूर फाम 7 नतो 
उन्हें लगभग ७२ लागा ये ५। गठोि पं चाएश हा छोगो। इसके यविरिकि 
१५०,००० गंदे पस्य 7र्मा के सिरे सातिर (तप मे है थे ते गड फा उला: 
दन पढ़ा देने पर यद सग्मर ऐ रेस हि प्रति परम प्रीद्मि हर राग को 
उपयोग कर सफेगा। (४) 'शुतु बी गा, परी के कार हस्मह वी इधर कई यर्पो 
से उपय बडे मिग्नरादि की हुई दैसि यश उसकी जिया में पी बाण 
पड़ी । एससे गोदामों मे तन्याय्‌ ? मत+ के पथ रद जाने वे लाएण। उसाया मूल्य 
गिर गया । दसलिये द्वितीत पाना + इसार यदि शं से मात है इलाहए पर 
जो” दिआ गया है, ने झि उल्यादव रे माषा यी प्ृद्धि पर । 
याद्याल नीति 

मूल्य नीति-नयापान्त 4 सम्उन्ध ने सेखार की गीत ए कि, (१) भारत 
को सायास्न पे सम्पन्ध में स्यायसलग्दी उनाभा जाप, (२) एप लगा चमात की 
स्थिति रहती है त- तथा एवरान्न ऊे मृल्पां और (0*ख १२ नजर" रश जाय) 
जिसमे उपभोक्ताशों की पढठिनाई दर ॥॥ ज्रीर हद वर सब दी ऐश पे सनी 
भागों में समान ग्राधार पर सभी को सावार्य मित्र से, चोर (३) हिस्से का 
उसके उत्यादन का उचित चूल्प प्रतत्त है रहे | 

पचत्रपयि योजना में यह ठाय दी फद्दा गया है इुज़्य ग बदने-पटने 
में सादान्न पर प्रमुय रुप से प्रमाय पड़ता है। याद मूल्य पर नियगण रखना है ता 
यद श्रायश्यक दे कि सायासन का भाव ए। स्तर रा ऊूस थी देश थी गरीब 
जनता की पहेँच के बाहर न हो । सारत 4। उतमान सियति मे पे सायास्त्र की 
पूर्ति में थोड़ी भी कमी श्राई, वो भाव श्रपेज्ञाकृत प्रधिफ चद थायेंगे। सावान्त 
का भाय बढ़ जाने से रहन-सदन का सर्च यढ़ जाता है ग्रीर उत्पादन सपय में भो 
वृद्धि दवा जाती है। इसलिए ऐसी नीति जिससे सभी श्रोर भाप बढ़ जाये यीर 
रुपया लगाने का याय क्रम ही ठप दो नाथ, उत्ताठफ थे लिए फ्सी भी सूप्र भे 
लामढाक नहीं है। इस फास्ण खायान्न नीति निर्धारित फरते सम्रप इसे समी 
वार्तों पर विचार करना आवश्यक है|” श्राइचर्य की बात है कि यालना ख्रापास 
द्वारा इस सद्दी सिद्धान्त का प्रतिपादन किए जाने फे थाद भी भारत ररहार दी 
नीति इसके विल्कुल विपरीत 8। खापान्न के भाप उसे रो गए हैं, जिससे 
उपमीोक्ताश्ोों को कठिनाइयों फा सामना करना पढ़ा ग्रौर उप्रगों फे उसादन- 
व्यय में भी वृद्धि हुई साथान्न ऊँचे भार्वा फे समथन में यद क॒द्दा गया है कि 
(१) यदि साथान्न के भाव गिराए जायें तो किसान राद्यान्न के स्थान पर गन्ना, 
फपास और जूट बोयेगा, जिनके माव अपेक्षाकृत श्रधिक ऊँचे 7 | फिसान स्यभा- 


कृषि उतादन ओर नीति पु, 


बचत; ही इन ऊँची कीमतों की श्र श्राकृष्ट द्वोगा, ग्ौर (२) खायात्न के भाव 
केवल भारत में ही ठँचे नहीं हैं, बल्कि यह स्थिति सारे विश्व में है। जब तक 
विश्व ऊे श्न्य देशों में प्रादान्न के माव नहीं गिरते है, तब तक देश में खाद्यान्न 
का श्रमाव होने के पाग्ण भाव सम नहीं किए जा सकते है | 

इन नर्वों में सत्य का झ्श बहत्त श्रधिक नदी है । प्रथम तक के सम्मस्ध में 
यह ध्यान देने याग्य बात है कि गसने, ऊपास और जूट की कीमत श्रधिक इसलिये 
है उयाझि सरकार ते हनक्री कीमत-ऊँची दर पर निश्चित कर रखी है | यटि आरम 
से हो व्यवतायी फलों ग्रार सावान्न के मूल्यों में कुछ सम्बन्ध निश्चित किया गया 
होता तो इस यार की गरबढ़ी ऊमी नहीं देती | जैसा कि पहले कह्ा जा चुका 
हैं कृपिसामग्री के सम्मन्द में मूल्य भ्रौर उत्पादन में उल्टा सम्बन्ध होता है। यदि 
व्यवसायो-फसल और पायाज्न दोनो के मूल्य उम्र रसे जाते तो दोनो के टयादन 
मे वृद्धि हाती | परन्तु सरकार दारा व्यवसायी-फसल का भाव ऊँचा फर दिए जाने 
से सारी स्थिति ही पदल् गई ओर फाफी क्षति पहुंची | इसका अत्र एक यह उपाय 
है हि कपास, जूट, गसने इत्यादि के मूल्य फम फिए जायें । इससे दो लाभ होगे , 
(१) उद्योगों का उत्तादन व्यय कम होगा द्रोर (२) साथात के भाव घट जायेंगे । 
जहाँ तक टसरे तक का सम्न्‍न्‍्य है, मारत में खादान का भाव इसलिए ऊँचा नहीं 
है कि विश्व के बाजारों के माव भी ऊँचे है। उसका करण तो यह है कि मारत 
का उद्मादन बहुत कम है | कुछ समग्र यूब भारत में खाद्यान का भाव विश्व- 
बाजार फ्रे भाव की अ्रपेक्षाकृत कहों अधिक था। यदि यह तक सही है तो उस 
समय भारतीय कीमतों फो इतना ऊँचा नहीं होगा चाहिए था | भारत में ऊँची 
कीमता की समस्या केयल दो उपायों से हल की जा सकती है--या तो उत्तादन 
बढ़ाया जाय अथपा आयात में दृद्धि की जाय | क्योंकि अधिक ज्यय होने के कारण 
खायान्न का अधिक आयात कर सकना समय नहीं है, इसलिए सवसे उपयुक्त विधि 
यही द कि देश में उत्पादम की वृद्धि की जाय। यदि खाद्यान्न श्रोर व्यवसायी 
फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि में गति एकड़ का उत्पादन चढ़ाया जाय, तो दोनों 
फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सक्षता है| यह आवश्यक नहीं है कि एफ फसल 
बोर जाने वाली जीन पर दूसरी फल बोई जाय । पिचाई की व्यवस्था, अच्छे 
यीज श्रीर श्रपिक पराद के द्वारा प्रति एकड़ ठल्तादन बढ़ा सकना सभव है । 

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त सब्रसे पहले १६५४ के मध्य में सरकार का 
ध्यान इस और आकर्षित किया गया कि बह ऐसी नीति कार्यान्वित करे जिससे 
पकसानों फो उनके उत्तादन फा उचित मूल्य आस हो सके?। पिछले वर्षों में 
साथाज्न के मूल्य श्रधिक ये और सरकार उन्‍हें नियन्त्रित करने में प्रयक्नशील थी | 


ड्छ्‌ भरीय अधंशास्त पी समम्पाए 


किन्तु जय घुलाई १६५४ में नई फसल तेयार टोफर बाजार में आई, तो पयाय मे 
गेहूँ का माव १० रुपए प्रति मन से भी कम हों गया। धापुर श्रादि उत्तर-प्रदेश 
को भी कुछ मदिया में शेहूँ लगभग १० झपया प्रति सत्र ऊे टिसाब से तरिस्ने 
लगा | मूल्यों में यद गिरायट एसलिए गई कि (१) गे” उत्तन करन वाले 
श्रधिफाश ज्षेत्रों में पिद्चले वर्षो क्री अपेक्षाकत अधिक उल्तादन हुआ, (२) उय- 
शक्ति कम हो जाने के कारण पहुत से लोगों ने चेद्र झा उपयोग - रना बन्द कर 
दिया, लिसके फलस्वरूप उसकी माँग में कमी श्रा गई, (३) यातावात के साथनों 
की अधिक सुविधाएं प्राप्त न होने ऊे कारण पद समय ने था फ़ि भिन क्षेत्रा में गेहूँ 
का उत्पादन होता है बद्दों से व उन उेन्‍्द्रों को शीध्रताप्रयेश भेजा था समझे जरा 
उसकी सपत होती ६। फलन महठिया में उसका भाव गिर गया, ओर (४) जिन 
श्रन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों न गेहूं के भाव +। गिराने में राद्मयत्ता दी, उनके पीछे 
एक मनावैशनिक कारण भी था शोर बद यद फि पिश्व मर में गेह की पूति बढ 
गई थी ओर उसऊ मूल्य मे कमी प्रा गई थी । इस सफक्द को दूर फरने के लिए 
पजाव सरफार ने स्वय १० उपया प्रति मन के दिसान से ऊुछ गेट परीदा। उत्तर- 
प्रदेश सर॒फार भी ऐसा ही करने के लिए तेयार थी, फिन्‍्तु फालान्तर में मूल्प में 
वृद्धि हो जाने पर सरफार ने गेहूं परीदना ग्नायश्यज समझा | जय कि सेहूँ शोर 
चने के मूल्य मे अत्यधिक नीचे गिरने वी प्रयृत्ति दियाई पढ़ने लगी तय चुनी हुई 
बस्तुओ्नों वे मूल्यों की सहायता देने की नीति (500005०९ 97086 5प79790०४ 
9०॥०ए) शा अनुसरण फ़िया गया ओर अग्ैल १६५५ में गे, यून में चना और 
अगस्त मे चावल इसके अन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गये। जुलाई श्र्ष्रप से 
खाद्याज्ना के मूल्य अधिकार ऊेयादर जाने लगे फ्याकि चाह था्द प्राकृतिक 
प्रकोपा के कारण खरीफ की फसल ब्रिलकइुल नष्ट दो गयी थी | सरफार की मल्य 
स्थिर रखने की नीति के कारण थोडे समय के लिये अन्न की पृति में कमी श्र 
गयी श्रोर जनता की घाग्णा कुछ ऐसी हो गई फि मूल्य पढ़ गया । 

यदि साथात्न या उद्योगा में प्रयुक्त दोने वाले कच्चे मारलों जे मूल्यों के एक 
निश्चित सीमा से श्रविक्र कमी हो जाय, तो उनका सरकार द्वारा खरीदना उसी 
सीमा तक उचित द्ोगा जहाँ त्क उससे फ़िसानों का भला होता है, क्योंकि उनके 
हिर्ता को सुरज्ञित रसना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अमिकों या उपमोक्ताश्रों 
क ह्वितो की रक्षा करना | किन्तु इस नीति से कई हानियाँ हैं. (१) यदि मूल्य 
बराबर गिरते गए तो सरकार को मारी क्षति उठानी पड़ जायगी, (२) समव है 
कि सरकार जमा किए हुए. गल्‍ले को बेंच न सके श्लोर उसे पर्यात समय तक स्थाक 
में ही रखना पडेगा, और (३) यदि सरकार किसी अनाज को एक ही भाव पर 
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बेंचने के लिए जोर देती है तो सामान्य मूल्य स्तर मे कत्रिमता उत्पन्न हो जायगी। 
यदि कृषि सम्बन्धी उत्पादन का मूल्य गिर जाता है तो इसके फलस्वरूप श्न्य 
कौमतों भें भी कमी आ जायगो | इस प्रकार क्रय-शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण 
किसानों को तो लाभ होगा ही, उसके अतिरिक्त सम्पूर्ण ग्राथिफ व्यवस्था भी 
लाभान्ित होगी क्योंकि खाद्यान्न की कीमतों के गिर जाने से सामान्य मूल्य-स्तर 
निश्चित रूप से कम हो जायगा | । 

नियन्त्रण (707४०$)--उरकार की खायानन तथा श्रन्य सामग्रियों 
पर नियन्त्रण लगाने की नीति की उण्योगिता पर बहुत विवाद चला था। 
नियन्रण लगाने का समर्थन करते हुए. कद्दा गया दे कि (१) गरीब जनता की 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए और अभाव भस्त ज्षेत्रों को खाद्यान्न भेजते 
रहने के लिए सरफार द्वारा नियत्रण लगाना श्रावश्यक है | नियन्रण न लगाने से 
खाद्यान्न की कीमतें बढेंगी ओर इससे निधन जनता को अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पडेगा, (२) योजना की सफलता के लिए नियन्नण श्रावश्यक है, 
क्योंकि नियोजन और विनियन्त्रण ([00-20770!) साथ-साथ नहीं चल सकते 
हैं । किन्तु इन तकी में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि स्वय नियत्नण 
लगाने से ही अभाव की स्थिति पेदा हो जाती है | यदि नियत्रण हटा दिया जाय 
तो बहुत सभव है कि गल्ले इत्यादि के छिपाकर रखे गए; स्टाक खुले बाजार में 
आने लगें श्रौर उनके वितरण में सुघार हो जाय जिसके फलस्वरूप अभाव की 
स्थिति भा पूर दो जाय | चूँकि खाद्यान्न क सही आँकडे प्राप्त नहीं दे, इसलिए 
की कमी की मात्रा का ठीक पता चला सकता कठिन है। यष्ट कद्दा गया है कि 
जिन श्रधिकारिया पर खाद्यान्न-नियत्रण लागू करने का उत्तरदायित्व है वह श्रभाव 
को श्रावश्यकता से अधिक आऑकते हैं जिससे वह काफी समय तक उस पद पर 
कार्य कर सक॑ | यदि नियत्रण हटा दिया जायगा तो यद्द कृत्रिम स्थिति स्वय दूर 
हो जायगी | जद्दा तक नियोजन का प्रश्न है, यह सच है कि विदेशी व्यापार शौर 
विदेशी पूजी पर छुछ सीमा तक नियत्रण रखना आवश्यक है, परन्धु॒ यही तक 
खाद्यान्न-नियत्रण पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि योजना को कार्यान्वित 
करने के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । इस तक का कोई महत्व नहीं है कि 
योजना की सफलता के लिए नियत्रण का होना आवश्यक है। 

यदि नियन्रण कुशलता पू्वंक लागू किए जाते और उनको प्रभावशाली 
बनाने के लिए. कड़े उपायों को अ्रपनाया जाता तो स्पिति में सुधार होना संभव 
था, परन्तु भारत में नियत्रण जितनी अधिक कठिनाइयों इल नहीं कर पाते उससे 
कहीं अ्रधिक कठिनाइयाँ पेदा कर देते हैं| उपमोक्ताओं, व्यापारियां ओर दुकान- 


ड्ट८ भारतोय श्र्थ शास्त्र फी समस्याएँ 


दारा सभी को अनेक कठिनाइयाँ का सामना फरना पड़ता दै। यदि नियत्रण लागू 
न हो ता विशेष हानि नहीं घोती है, परन्तु वदि लागू करके भी उनका कुशलता 
पूर्वक सचालन न किया जाय तो सुविवा जी श्रपेज्ञा कष्ट श्रधिक बढ़ जाता है 
ओर ह्वानि भी द्वोती टे | यदि उस प्रकार ऊे निम्रत्रण को इटा दिया जाय तो 
निश्चय द्वी हिपति मे सुतार होगा | फिर जन तक नियनण लायू सषटेगा, देश की 
श्राथिक व्यवस्था अपन सामान्य स्तर पर नहीं श्रा उत्ती है।सामग्री नियत्रण 
समिति" (00्रा/ण्तापए 0णाएणे5 0०णग्गा6७) ने इस जात की ओर 
ब्यान ढया ग्रोर यह उताया कि “खायाज्र मे श्रम भी कमी यनी हुई हद | टसलिए 
जय तक यातायात सम्यन्धी कठिनादपा ई झार प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्परूप 
दुभिक्ष पड़ने की उभायना बनी हुई ६ तय तक साद्यात को 'यनुभूति वे उपलब्धि 
में सम्मान्वत ग्रादिश ([6008/शाग5 जिद्शाधप्राहु धाते ?000प्रशाशा: 
0:0७, 952) व अन्य प्ररक आदेशा हा पालन फ्रिया जाना अनिवार्य है” । 
जैसा फ्ि बाद की स्थिति से जात होता ६, नियनण ने स्वय दी पायान्न का अभाव 
उत्पन्न कर दिया था | यद्यपि सामगी नियतवण समिति व श्रन्य लोगों का विचार 
था कि वर्तमान परिस्थिति में नियत्रण हटाना सभव नहीं होगा, जिन्तु उसे दइृठा 
देने से साथ्ान्न को स्थिति निश्चित रूप से सुधर गठ है | 
मारत के उस समय खाय-मन्नी स्पर्गीय श्री रफी ग्हमद फ्रिदवई फ्री यद्ट 
बारणा थी कि सायात्र का नियत्रण फर देने से स्थिति सुधर जायगी। उन्होंने 
मई १६४२ फो अपने एक सावजनिक भापणश में उद्दा कि जिन राज्यों में साथातन्न 
का उत्लादन उनकी श्रावश्यकता से अधिक हो रहा है वहाँ से नियन्ण इृद जाना 
चाहिये । उन्होंने यह भी कद्दा क्रि जिन टो तीन रास्यो के श्रन्तर्गत देद्ातों में भी 
राशनिद्ध (२४४०7ाागह8) है, वह भी इदा लेना चाहिये। किदतई साहय की हस 
धारणा का सरफारी शोर गर सरकारी दोनों दी क्षेत्रों में विगेध किया गया | किन्तु 
इस सम्बन्ध में भी सी० राजगोपालाचारी ने श्रीगणेश किया ओर २६ जून १६५२ 
को मद्गास से खादाज्न नियत्रण इटा लिया यह विनियन्‍्नण की दिशा में पहला 
कदम था। कुछ प्रारम्मिफ ऊठिनाइयाँ अ्रवश्य हुई किन्तु साथाक्न विनियन्त्रण 
मे पर्यात्त सफलता मिली । उत्तर प्रदेश, बिहार श्रादि कई राज्यो ने मद्रास का 





4 सामग्री नियन्रण समिति की नियुक्ति २४ ग्रक्ट्टूवर १६५२ को काउन्सिल 
ऑव स्टेट्स के उपसभापनि श्री एस० वी० हृष्णसूति राव की प्रध्यक्षतता सें की गई 
थी । इस समिति ने खाद्यान्न का विनियत्रण प्रारस होने के थोडा पहिले ही २० 
जुलाई १६५३ फो अपनी रिपोट सरकार को दी थी। 


कृषि उत्पादन श्रोर नीति ड६्‌ 


अनुसरण किया ओर सितम्गर १६५२ तक यह विनियन्त्रण ६ राज्यों में लागू हो 
गया | धीरे-चीरे यह जोर पकड़ता गया ओर १६५४३ तक केन्द्र व राज्य सरकारा 
ने खाद्यान्न के वितरण ओर उसमे मूल्य पर से नियन्तण इटाने का फाम बिल्कुल 
पूरा कर लिया ज्यार, बाजए, मफ़का, जा जैसे सोटे श्नाजों पर से १ जनवरी 
१६५४४ को नियन्त्रण इटा लिया गया, इसके साथ ही इन मोटे अनानों का एक 
राज्य से दूसरे राज्य मे ले जाने पर जा प्रतिवन्‍्ध था वह सोराष्ट्र, मच्यमारत ओर 
उच्ता-प्रदेश के ११ जिला को छोड़कर सभो जगहों से इट गया। बाद को यद्द 
प्रतिबन्ध भी हृठा लिया गया। चावल का विनियन्‍तण १० जुलाई १६५४ से 
लागू किया गया | उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर कोई प्रतिन्व 
नहां रहा है और श्रत्र देश के सभी भागा में उसका व्यायार स्वतन्त्रतापूर्वक किया 
जा सकता है| ग्रभी तक चावन श्रनिवायं रूप से प्राप्त करना पड़ता था, किन्तु 
विनियन्त्रण लागू होने से यह प्रक्रिया समास हो गई है | इसके अतिरिक्त चावल 


के मूल्य पर सरफारी नियन्त्रण भी बन्द हो गया है। 
“जिस क्रमिक विनियन्त्रण (जा०80०० १९००॥्ए0) को राजा जी 


१६५२ में प्रारम्भ किया था, वह चावल का पूर्ण विनिश्रन्त्रण हो जाने के उपरान्त 
अपनी चरमावश्या पर पहुँच गया?। अत्तर-प्रदेशीय प्रतिउनन्‍्ध जो गेहूँ के एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने क सम्बन्ध में लागू किया गया था वह नियत्रण 
का अतिम रूप था और १८ मार्च २६५४ से वह मो उठा लिया गया | इसमे १० 


वर्ष तक लागू निभ्नन्त्रण का अत हो गया । 
विनियन्त्रण के समथकों ने यह श्राशा दिला रखी थी कि खाद्यान्न-नियन्त्रण 


के फल्लस्यरूप श्रक्ाल, खाद्यात्र के सम्बन्ध में स्थानीय श्रमाव (0०४) 
50270) और अन्य श्रापत्तियाँ उत्तन्न हो जायेंगी, किन्तु माग्यवश ऐसा कुछ 
भी घटित नहीं हुआ । सच बात तो यह है कि खाद्यात्र नियन्त्रण|के कारण अ्रत्न 
के ग्रभाव की कत्रिम परिस्पितियाँ उत्पन्न हो गई थीं ओर जिन अधिकारियों को 
खाद्यान्न-नियन्त्रण का कार्य-भार सौंपा गया था, स्वाथरत होकर अपना हिंत साध 
रहे ये। नियन्त्रण हट जाने से (१) खाद्यान्न का श्रमाव होने की जो मन-ह्थिति 
बन गई थी वह दूर हो गई | इसऊ अ्रतिरिक्त मुनाफा खारी और चोरबाजारी का 
भी श्रन्त हुआ, (२) देश में खाद्यान्न के वितरण की त्थिति सुघर गई, (3) सवाचान् 
का भाव कम हो गया जिसक फलस्।रूप लागा के रहन-सहन की लागत घटी 
ओऔर फ़िसानों को भी श्रधिक उत्पादन करने में प्रदत्त होना पड़ा, जिससे वे उतनी 
आय का उपाजन कर सके जो उन्हें पइले प्राप्त हो रद्दी थी, (४) केन्द्र व राज्य 
सरकारों के द्वारा खाद्यान्न नियन्तण व राशनिज्ञ पर जो व्यय होता था उसमें 


४ 


पूछ भारतीय अधथंशाल की समस्याएँ 


कमी ञ्रा गई। विनियन्तण से यदि कोई द्वानि हुई है तो यही कि पायाज 
नियन्त्रण और राशनिद्ञ विभाग के कर्मचारी बहुत बढ़ी रुख्या में वेरोजगार हो 
गये और मुनाफाखोरों व चोरबाजारी करने वालों की श्राप्र का एक बहुत बढ़ा 
साधन छिन गया। 

खाद्य स्थिति बिगढ़ते जाने के फलस्वरूप १६५६ में चायल तथा गेहेँ के 
मण्डल (20॥6) निरशेचत करके, उचित मूल्य पर बेचने वाली दूकानों द्वारा 
बिक्री करके तथा साथात्न के व्यापार एवम लाने-ले जाने पर प्रतिब्रन्य लगा कर 
सीमित नियनण फिर से लायू क्रिया गया। सरकारी अधिफारिया का एफ वर्ग 
पूर्ण नियत्रण के पक्ष में है तथा योजना ग्रायाग के प्रथशात्रियों ने भी इस 
विचार का समर्थन किया। किन्तु, जैसा कि हम ऊण्र सफरेत कर चुके ६, साबान 
जाँच कमेटी के नियत्रण के विरुद्ध सिफारिश की | 


शअध्याय ५ 
जर्मीदारी उन्यूलन 


आधिक दृष्टि से जमीदारी उन्मूलन के विशेष महंत्य दै। अखिल मारतीय 
कांग्रेस कमेटी की आपिक नीति की यह सदेव मदलपूर्ण आवार रहा है। विशेषशों 
की श्रनेक समितियों ने मी समय-समय पर जरमीदारी की उन्मेलन करने 
सिफारिश की । १६४७ भे भारत को स्वतस्त्रता मिलने के पश्चात कांग्रेस सरकार 
ने जमींदारी उन्मूलन को छापने आिक कार्य-कम का मदृत्वपूर्ण अग बना लिया 
शोर घीरे-बीरे सभी राप्यों म्न॑ दस नीति को लागू जिया दै। वह से राज्यों ने, 
जहाँ जमींदारी या टुसी के अनुरूप कोई अन्य प्रधा मचलित थी, ईन विशेषाधि- 
कारों का उत्मूलन करने के लिए. कानून बनाए ६ और उत्तर प्रदेश वेदों विद्वार 
ने दो जमींदारी का उन्मूलन कर उन प८ अपना कट जा भी कर लिया है। परस्तु 
इस सम्बन्ध में यह वात आन दैसे याग्य दे कि ईने सरकारों से सेत्ावजी देकर 
जर्मीदारी-उन्मूलन करने की नीति अ्रपनाई हैं थ्रर्धात्‌ सरकार ने जमीदार की 
उसकी जमीन के चदेलें उपडुर्त मुश्रावजा (८०एए०७१४४४००) दिया हैं। २४६ 
मार्च १९५४६ तक जमीदारी प्रथा उन्मूलन हो गया तथा ५.३६ करोड़ एफद अथवा 
राज्य की ६६-८ प्रतिशन कृषि जोतो पर भूमि सुधार के उपाय लागू फ़िये गये । 
पक्त््मे तर्क--जमीदारी उन्मूलन करने के समर्थन में श्लेक 

तर्क दिए गए. है । यद्द कद्दा गया है कि जमीदार कसानो का शोषक (?भ788/0०) 
है ओर उसने अपने कब्जे की जमीन में कु खुवार नहीं फिया, मूमि की चंक- 
बन्दी ((20080॥0%08 ० 7०१78) करने में सदेव पवीतेट डाली है. श्रौर 
किसान को जा जमीन जोतता बीती हूं भू!म सुधार के लिये श्रपनी ते नहीं 
दी है | यदि जमीदार को इदा दिया जाय तो भूमि में खुवार क्रिया जा सकेगा, 
खाद्यान्न के उलादन पे वृद्धि दागी ओर भूमि संवार योजना को बएयोन्वित कियी 
ज्ञा सकेगा जिसकी बहुत समय से आवश्मक्तो अनुभव को जा रही है | ई तक 
बहुत झशों में सही हैं, किए भी ईज तथ्य को ठाला नहीं जा सकता दै कि अर 
ऐसी कठिनाइयाँ ई जिन पर जमींदार की बश नहीं है और यदि वह बश में रखना 
भी चाहे तो सफल नहीं दो सकता । 

जर्मीदारी उन्मूलन को उमर्थन करते हुए यह भी कह गया है कि इससे 
राब्य की भू:णजस्व ([..800 ;०एथ८॥४8) भय "हेगी । बह तक बिक सद्दी 


ब्ब्र्‌ मारतोंय अधथशासत्र का समस्याएं 


क्योंकि १६५१-४२ में राज्यों की भू-राजस्व मे ग्राय ४०६६ करोड़ रुपये थी जो 
चढ़कर १६४७-४८ में (बजट के श्रनुसार) ६२ ५४ फरोड़ रुपये हो जायगो। इससे 
राज्य सरफारें मुआवजे की किश्त छुकाने के बाद श्रपनी भूमि सुचार तथा आम- 
पुनर्निर्माण (रिप्राव 7220780707070 योजनाओ को लागू कर सरऊेगी। 
परिणामस्यरूप देश के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी शोर किसान की स्थिति 
में सुधार हो सकेगा । 
जमींदारी उन्मूलन का प्रश्न आर्थिक इने के साथ ही राजनैतिक मी 
बताया गया है। देश के मतदाताओं में झिसानों की सख्या बहुत अधिक है। 
फिसान वतमान स्थिति से बहुत असन्तुष्ट ई और उनका विचार हे कि उनको 
इस ढ्यनीय स्थिति तक पहुँचाने के लिए फेबल जमादार ही उत्तरदायी हैं। यह 
सर्वविदित है कि जनतत्र प्रणाली में बहुमत का निर्णय ही मान्य शेता दे चारे 
उनका दृष्टिकोण कुछ मा हो | दहुसलिए फिसानां के असन्तोष को कम करके 
उनका मत अ्रनुकूल करने के लिए जमींदारा उन्मूत्तनन को एक साधन बनाया 
गया है | पिछले बैर-माव की प्रतिक्रिया के रूप मे किसान भविष्प में लागू की 
जाने वाली किसी भी भूमि सुधार योजना में जमींदारों के साथ सहयोग नहीं करेंगे 
इसलिए भूमि सुवार योजनाएं तभी सफल द्वा सऊतो हैं जय किसानों तथा राज्य 
सरकार के भध्यस्तों का उन्मूलन कर दिया जाय | 
जमीदारी उन्मूलन के चिरुद्ध तक--जर्मीदारी उन्मूलन के विरोध में 
भी अनेक तक दिये गये है परन्तु उनमें जान नष्ठी है! यह कट्दा गयादे फ्रि 
जर्मीदार के उन्मूलन से बहुत बड़ी सख्या में लोग वेरोजगार द्वो जायेगें, जैसे, 
जमींदार, उनके जिलेदार, कारिन्दे इत्यादि | इससे केवल जमींदारी की आय पर 
निर्मर करने वाला वर्ग बहुत कठिनाइयों में पड़ जायगा | परन्तु इसके उत्तर में 
यह कट्दा जा सकता है कि किसी भी परिवर्तन के साथ कुछ कठिनाई श्रीर 
अव्यवस्था का होना जरूरी है श्रोर इस कठिनाई तथा अव्यवस्था से डरकर 
परिवर्तन 2 आन रोका नहीं जा सकता दै। वास्तव में मदत्व लो इस बात का होता 
ह्टै कि परिवत्तन से क्या लाभ ष्टीगा अथवा उसका क्‍या परिणाम होगा । यह सद्द 
है कि जमींदारी का उन्मूलन कर देने से जमोंदारां को कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ेगा परन्तु इसमे फ़िसानों की दशा में खुघार भो शोगा ओर दोर्धकालिऊ 
इब्टिकाण से यह लामदायक सिद्ध होगा [ जमीढारों के फारिन्दे इत्यादि कर्मचारी 
हे ! 
चारियों की श्रापश्यकता पडेगी | जहाँ पर जग के लिय हर 
हैं। तक जमींदारों की कठिनाइयों का प्रश्न है 


जर्मीदारी उन्मूलन पूझे 


सरकार जर्मीदारी के बदले उन्हें मुश्रावजा देगी और उन्हें श्रपने जीवन निर्वाह 
के लिये स्वय श्रन्य साधनों की सोज करनी चाहिए | 

यह भी कहष्ा गया है जमींदारी का उन्मूलन हो जाने से किसान को कई 
प्रकार से हानि पहुँचेगी | इस समय सामाजिक तथा श्रन्य कार्यों के लिए. जमींगर 
किसानों को ऋण देता है, लगान वसूली में चह किसान की परिस्थितियों का 
ध्यान रखता है श्रीर उसे अदायगी के लिये समय देता ह परन्तु सरफार के कर्म- 
चारी किसान को यह सुविधा नहीं देगे | केवल जमीदारी का उन्मूलन कर देने से 
ही भूमि सुधार सम्भव नहीं है, यदि सारी पटना को इसी प्रकार धट्त होने 
दिया जायगा तो देश को लाम होने की श्रपेज्ञा श्रधिक हानि होगी। इसमें कुछ 
सन्देह नहीं कि किसान की स्थिति भे कुछ परिवर्तन अवश्य होगा परन्तु यदि कार्य 
का सुचार-रूप से सचालन किया गया तो क्रिसान की दशा ओर अधिक बिगड़ 
जाने की कोई सम्भावना नहीं | श्रावश्यक्त्ता पड़ने पर क्सिन को कम सूद पर 
ऋण देने के लिये विशेष सस्थाएँ स्थापित की जा सकती हैं | यदि जमींदारी का 
उन्मूलन न क्रिया गया तो जिस भूमि सुधार की बहुत समय से श्रावश्यकता श्रनु- 
भव की जाती रहो है वह कमी लागू न हो सकेगा । जमींदारी उन्मूलन से जो 
अव्यवस्था पैदा होगी उसका सामना +रना पड़ेगा श्रौर जितना शीघ्र यह हो सके 
उतना ही अच्छा है| इससे सुधार करने के लिये मार्ग खुल जायगा श्रौर कुछ 
समय तक अस्थायी अ्रव्यवस्था के पश्चात्‌ भूमि का उत्पादन बढ़ेगा, किसान की 
दशा सुघरेगी श्रार देश की श्राभिक समृद्धि बढेगी । 

उन्मूलन योजना--जमींदारी उन्मूलन काय “श्रस्थायी बन्दोबस्त वाले 
त्षेत्र में अ्रपेक्षाकृत सरल था, जैसे उत्तर प्रदेश श्र मध्य प्रदेश, क्‍योंकि यहाँ 
आवश्यक लेखा तथा इस काय को करने याले अधिकारी उपलब्ध ये। स्थायी 
पन्‍्दोबस्त वाले क्षेत्रों में जेसे ब्िद्वार, उड़ीसा ओर पब्छिमी बगाल तथा जागीरदारी 
ज्ञेत्रों जैसे राजस्थान ओर सोराष्ट्र में सब लेखा तैयार करना और नये सिरे से 
अधिकारियां की नियुक्ति श्रावश्यक थी | जो कुछ भी हो मध्यस्थो को हृटा देने के 
फानून अधिफॉँश प्रदेशों में लागू कर दिये गये है? | 

जमींदारी उन्मूलन में साधारणतया निम्न उपायो का अयोग किया गया 
है; (१) वे भूमि फे भाग जो परती पडे थे, जगल, आबादी के क्षेत्र, ग्रादि जो 
यध्यस्थो के अविफार मे थे, प्रबन्ध श्रौर सुधार के लिये सरकार के श्रपिकार में 
दे दिये गये | (२) खुदमाश्त की भूमि तथा निजी फार्म के क्षेत्र जिनकी देख-रेख 
स्पय जमींदार ही करते थे उन्ही के अधिकार में रहने दिये गये और वे काश्तकार 
जिन्होंने ऐसी भूमि पद पर जमीदारों से ले रफ़्सी थी काश्तकार ( (शा४॥६ ) को 


भू भारतीय अर्थशासत्र की समम्याएँ 


हैसियत से उन्हीं के अधिनार में छोड दी गई। (३) बहुत से राज्यों में प्रधान 
आासामी बिन मध्यस्थों ससीयवे भूमि प्राप्त थी सीधे राज्य की सरकार्सो से 
सम्बन्धित कर दिये गये | बम्नदइ, दैदरायाद ओर मेमर में एनार्मों से ग्राप्त भूमि के 
सम्बन्ध में यइ यात नहीं लागू की गई थी। इन प्रदेशों में मध्यस्थों को आसामियों 
से लेकर कुछ भूमि दी गई | कुठ प्रदेशों में आसामेयों को स्थायी तथा हइस्तततिरण 
का अधिकार प्राप्त था, इसलिये प्रन यह ग्रावश्यक नहीं या ऊि उन्तें और अधिक 
अधिकार प्रदान फ़िये जायें। उत्तर प्रदेश, मन्य प्रदेश, हैदरानाद, मेयर और 
ठिल्ली राम्यों में ग्रासामियों फो भूमिघारा अ्रधिकार प्राप्त करने के लिये उसका 
मूल्य चुफाने का अवसर दिया गया। आन्म, मद्रास, राजस्थान, सौराष्ट्र (साली 
क्षेत्र) व मच्य मारत, देदरायाद (जागीर क्षेत्र) बोर अजमेर में या ता ग्रायामियों 
के श्रधिकार बढ़ा ये गये श्रथया उनका लगान घद्य दिया गया श्रोर उनसे कोई 
मूल्य नहीं वसुला गया” | 

“मव्यस्पों को दिये जाने वाले मुआ्रावजे ओर पुनर्यास में सहायता के रूप 
में दी जाने वाली रकम का अनुमान लगभग ४५० करोड़ रुपया लगाया गया 
है| इस रफ़स का ७०% केयल उत्तर प्रदेश ओर प्रिद्वार में विया जाने वाला 
मुआवजा है। 

मुआवजे का अविकार--विभिन्न जमींदारी उन्मूलन फानूनों में मुश्रावजे 
के विभिन्न आधार दिये गये ह ।आसाम, विद्दार, डड़ीस। ओर मध्य प्रदेश में मुश्ना- 
बजे का आधार भूमि ने प्राप्त होने वाली “वास्तविक ग्रायः (॥677०णा7९) है । 
उच्तर प्रदेश में यह श्राघार “वास्तविक सम्नत्तिर (7९६ 25528) श्रौर मद्रास में मूल- 
भूत वापिक आय! (8980 #॥7एए१ो 5णए/) है । वास्तविक थ्राप ओर वास्तविक 
सम्पत्ति के श्रावार लगमग समान ही हैं। जमींदारी की उुल आय में से मूराजस्व 
उपकर (८655), प्रउनन्‍्ध या व्यय, रैय्यत के लाभ के लिये किये गये कार्यों में 
व्यय श्लोर कप आयकर इत्यादि घटाकर ही वास्तविक आय (00760 76) 
निकाली नाती है | प्रचन्ध ओर रैव्यत (900 के लास के लिये फिये गए कार्य में 
जो रकम व्यय की जाती है वह सभी राण्यों में समान नहीं है। वास्तविक आरा य 
निश्चित करने के पश्चात्‌ दी शआ्राधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया है| 
मढास में 'मूलभूत वापिक आय? निकालने के लिए रैव्यतवाडी से प्राप्त वार्पिफ 
आय के एक तिहाई भाग में स पाँच प्रतिशत कमचारियों पर व्यय करने और 
वसूली न हो सकने ऊे लिए श्रलग कर टिया जाता है ओर ३३ प्रतिशत सिंचाई 
व्यवस्था को चलाने के लिये फाद लिया जाता हे | टससे णो आय शेष रहती है 
वही “मूलभूत वापिए आय? ऊहलादी है| पह ढय अन्य राज्या से भिन्न है क्योकि 


जमींदारी उन्मूलन प्र्प 


मुग्रावजा जमींदार से प्राप्त होने वाली वर्तमान वास्तविक श्राय पर आधारित 
न द्ोकर र्यतवाड़ी प्रथा लागू होने के बाद भू-राजस्व के २५ प्रतिशत पर 
आधारित होगा । 

उत्तर प्रदेश में मुआवजे की दर वास्तविक सम्पत्ति का आठ गुना है। 
इसके साथ ही जो जर्मीदार १०,००० रुपये से अधिक भू-राजस्व नहीं देते उनवो 
जर्मीदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ वास्तविक सम्पत्ति के २० गुने से लेकर एक गुना 
तक पुनर्वास श्रनुटान दिए जायेंगे। यह अनुदान कम श्राय वाले जमीदारों के 
लिये सबसे श्रधिक गुने होगे श्रोर अधिक आय वालों के लिये क्रशः कम होते 
जायेंगे मव्यस्थों को दिया जाने वाला मुझ्नावजा तथा पुनर्वास श्रनुदान का 
अनुमान क्रमशः ७५ फरोड रुपया तथा ७० करोड़ रुपया है। 

मुआवजे के चुराने में सत्रसे श्रधिक विचारणीय बात यह है कि सुश्रावजा 
नकद दिया जाय या वेचे न जा सफने वाले वारडों के रूप में । जमींदारों के हृष्टि- 
कोण से यदि मुआवजा नकद दिया जाता तो सर्वोत्तम होता क्‍योंकि इससे वह 
कोई नया कारोबार खोलते या उद्योगों में रपया लगाते जिससे उन्हें बरागर श्राय 
होती रहती । परन्तु सुश्ावजे की रकम को नकद अदा करना समव नहीं है क्योंकि 
राज्य सरकारें इतना अ्रधिक धन नकद देने की व्यवस्था नहीं कर सकती है। 
उनके पास इसके सुगतान के लिए रुपया नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहा जमींदार 
उन्मूलन कोष का निर्माण फ़िया गया है, किसानों को अपने लगान का १० गुना 
जमा कर भूमिधारी श्रधिकार लेने को प्रोत्साहित किया जा रहा है फिर भी श्रभी 
तक बहुत कम रुपया इकट्ठा हो सका है। मुग्रावजा वेचे नज्ञा सकने वाले बाण्डों 
के रूप मे दिया गया | परन्ठ॒ इस विधि से जर्मीदार के प्रति पूरा-पूरा न्याय नहीं 
होता दे क्योंकि जमींदारों को उनके मुझ्नावजे की रकम श्रोर उस पर ब्याज का 
भुगतान काफी लम्बे समय में क्रिया जायगा ओर इस बीच श्रपना वर्तमान 
खर्च चलाने में तथा कोई नया कारोप्रार स्थापित करने में जमीदारों को बहुत 
कठिनाई होगी | 

अन्य प्रशाज्ञी--तरमोंदारी उन्मूलन कर देने से दी सारी समस्या का इल 
होना सभव नहीं है | यदि इसके वाद भूमि सुधार लागू नहीं किए तो जमीदारी 
उन्मूलन का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य समस्याएँ यह 
हैं (१) जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि पर अधिकार की व्यवस्था, (२) कृषि के 
रूप ([077 रण ०प्रा।एक्व07), शोर (३) भू-राजस्व वयूत् करने के लिए झौर 
चरागाह, बैंजर जैसी जमीन की देस रेख करने के लिए सरकार की ओर से 
निर्धारित उपयुक्त सस्था। 


पद भारतीय श्रथशास्र की समस्‍्याएँ 


अरब तक भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य कृषक को स्वामित्व के अधिकार 
प्रदान करना था। भूमि क्के हस्तातरणु के सम्बन्ध | भूस्वामी के श्रधिकारों पर 
कुछ प्रतिबन्ध इसलिये रखे गये हैं ताक जोते बहुत बडी या बहुत छोटी नो 
जॉय और भूमि गैर-क्ृषकों के हाथ न चली जाय । “भूमि सुधार के उपायों के लागू 
होने के बाद जरमीदारी और जागीरदारी क्षेत्रों से अधिकाश कृपकों के भूमि 
सम्बन्धी स्वामित्व के, श्रधिकार प्राप्त कर लिये हैं| इस प्रकार मोस्सी रैय्यत 
(०००ए७४॥८० 7५४४), नियत लगान वाले रैय्यत्त श्रादि भू-स्वामी वन गये । 
शेर मौरुसी रैय्यत श्रौर रैय्यत के नीचे वाले किसान, सामान्यत मूल्य खुकाकर 
ही भूस्यामी वन सफते हैं | यह सब तथा पूर्ववर्ती मध्यस्थ जो श्रपनी सीर श्ौर 
खुदकाश्त के मालिक बने हुये है | श्रविकतर राज्य के काश्तकार कहलाते हैं 
क्न्तु वास्तव में वे अपनी भूमि के स्वामी है श्रौर उनके श्रधिकार रैय्यतवारी क्षेत्र 
के भू-स्वामियो की तरह ही हैं |? 

अधिकाश राण्यों में भूस्वामियो को श्रपनी भूमि वेचने का श्रधिकार है यद्यपि 
इस पर कुछ प्रतिबन्ध अवश्य हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि घर, मध्यप्रदेश में भूमि 
स्वामी श्र भूमिधारी, बिहार मे भू-स्वामी ओर मौरुसी काश्तकार, पश्चिमी बगाल 
में रैय्यत, श्रासाम मे भू-स्वामी, विशेष अधिकार प्राप्त रेब्यत, मैय्सी रैय्यत, लगान 
या सदैव के लिये निश्चित लगान देने वाले काश्तकार, हैदराबाद श्रौर बम्बई 
में भूमि वाले किसान, पजाब में भूस्वामी और मौरुसी काश्तकार, उड़ीसा में 
भू-स्वामी और मोर्सी काश्तकार, पेप्सू मे भू-स्थामी, राजस्थान में खातेदार 
काश्तकार, मध्यभारत में पक्के काश्तकार इत्यादि समी को अ्रपनी भूमि बेचने के 
अधिकार प्राप्त हैं । भूमि बेचने पर इस प्रकार के प्रतित्रन्ध श्रवश्य हैं जैसे (अ) 
किस प्रकार के व्यक्तियों को भूमि वेची जा सकती है (घ) किस सीमा तक भूमि 
बेची जा सकती है, खरीदी भूमि के लिये ग्रविफतम सीमा होती है तथा वेचने 
वाले के पास शेष भूमि के लिये निम्नतम सीमा होती है ।? 

“अनेक राज्यों में गैर-कृपको को भ्रूम बेचने की मनाही है। बम्बई 
हेटराबाद, मध्यमारत और सौराष्ट्र में कानूनन गैर कृपकों को भूमि वेचने की आशा 
नहीं है | बम्बई और पश्चिमी बगाल मे श्रनुमति प्रास खरीदारों वी प्राथमिकता 
का क्रम निश्चित है| प्राथमिकता में पहला नम्बर उन काश्तकारों का है जो 
भूमि पर वास्तव में काबिज हैं| इसके वाद पड़ोसी कृपको का नम्बर हैं तथा इसी 
तरह लोगों का क्रम निश्चित है”? 

“उत्तरप्रदेश में यद्यपि भूमिधार को अपनी जोतो को बेचने का अधिकार 
है किन्तु इस पर यह प्रतिबन्ध है फ्रि घामिक सस्था के श्रलावा किसी श्रन्य 


जमीदारी उन्मूलन घ७ 


व्यक्ति को बेचने पर खरीदने वाले की जोत ३० एक्ड से श्रधिक न हो जाय । 
बम्बई में यह्ट सीमा १९ एकड़ से ७८ एकड (जो भूमि की किस्म पर निर्भर है) 
है| हैटराबाद मे यह सीमा परिवारिक जोत की तीन गुनी है । मध्यमारत में यह 
५० एकड़, पश्चिमी बंगाल में २५ एकड़ ( जिसमे घर से सलम खेत नहीं 
शामिल हैं) दिल्‍ली में ३० स्टेन्डड एकड, राजस्थान में ६० श्रसिंचित एकड या 
३० सिंचित एकड़, श्रासाम मे एक परिवार के लिये १५० बीघा (४६१ एकड़) 
तथा सोराष्ट्र में तीन आर्थिक जोत है |? 

चम्बई, हैदराबाद श्रोर मच्यभारत मे ऐसी कोई भूमि नहीं बेची जा सकती 
जो बेचने वाले की जोत को निर्घारित सीमा से कम कर दे | उदाहरण के लिये 
पम्पई में कोई भी जोत वेचकर या किसी अन्य प्रकार इस तरद्द विभाजित नहीं 
की जा सकती कि उसके (एक गुठा या चार एकठ सीमा भूमि पर निर्भर है) हुकडे 
हो जॉय । हेदराबाद में एक (स्टेन्डड) निश्चित क्षेत्रफल निर्धारित करने की 
व्यवस्था किसी भी हालत में भूमि इससे कम क्षेत्रों में नद्दी वमाजित की जा 
सकती । इसी प्रकार मध्व प्रदेश में पफ्फा काश्तकार अपनी भूमि तभी बेच सकता 
है जब कि वह अपनी कुल भूमि वेचने से तैयार द्वो श्रथवा बेचने के बाद उसके 
पास ५ भ्षिचित एकड़ या १५ अधिचित एकड़ भूमि बच रही हो ।? 

इन सब प्रतितन्धो के बावजूद भी, अधिकाश राज्यों मे जमींदारी उन्मूलन 
के पश्चात्‌ कृपको का भू-स्वामित्व हो जायगा तथा प्रत्येक किसान अपनी जमीने 
जोतेगा | यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी सीमा तक जरमींदारी उन्मूलन के लाभ 
व्यर्थ दो जॉयगे | कृषक के पास अपनी भूमि मे सुधार करने तथा कृषि के मुधारे 
हुये ढगों का प्रयोग करने के लिये साधन नह्दी है | 

भूमि से उत्पादन की मात्रा तभी बढाई जा सकती है जब बडे जेन्नो मे 
खेती की जाय श्रौर श्रावश्यकता पड़ने पर मशीनों का उपयोग किया जाय | 
उत्पादन में बृद्धि दोने से किसान की आय में भी बृद्धि होना स्वामाविक है। उत्तर 
प्रदेश कानून में टो तरह की सहकारी-क्ृषि प्रणालियों की व्यवस्था की गई है- 
(१) ५० एकड़ या अधिक के ऐसे छोटे फार्म जो १० या श्रधिक किसानो ने स्वेच्छा 
से समझोता करके बनाए दा और (२) आयिक दृष्टि से श्रनुपयुक्त जमीनों को 
मिलाकर सगठित सहकारी फार्म । यदि दूसरे प्रकार के फार्म के कुल सदस्यो के दो 
तिहाई यह माँग करते हैँ कि इन छोटे फामा को मिलाकर एक बड़ा फार्म बनाया 
जाय तो शेप एक तिहाई को श्रनित्रार्य रूप से यह मॉग माननी पडेगी ! परन्तु 
इससे समस्या नहीं सुलक सकती | सहकारी फाम की प्रणाली लागू करने के लिए 
काफी परिश्रम करना पडेगा। 


अध्याय ७ 
“भूमि की चकबन्दी 


भारत में भूमि को छोडे-डोटे हिस्सों में विभक्त कर देने से गम्भीर समस्या 
उत्तन्न हो गई है | मारत के किसान अभि के छोटे छोटे अलग-अलग विखरे हुए 
इुकडों में खेती करते हैँ जिससे खायात्न तथा अन्य साम्ी का उत्पादन कम होता 
है श्रार किसान की गरीबी बढ़ती जाती है। इसरऊ अनेक कारण हैं जिनमें से 
सुख्य इस प्रकार हैं, (१) भूमि पर जनसंख्या का दत्त ओर मौठसी हक सम्बन्धी 
कानून । परिवार के प्रधान के मरने पर जमीन उसक्रे पुत्रों तथा अन्य सम्बन्धियों 
में बॉट द। जाती है | बॉटते समय ६ बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि इन 
भूमि के छोटे-छोटे हिम्सा से इल्तेदारी का जीवन-निर्वाह नहीं हो सकेगा, इनमे 
जो कुछ उत्पादन होगा उससे बह अपना भरण-पोपण नहीं कर सकेंगे। (२) 
किसान के ऋणी होने तथा अ्रन्प कारणों से भूमि का बिक जाना | भारत के 
किसान ऋण के बोर से दब जाने के रेय अपनी जमीन रेहन रख देते है और 
आय न छुका सकने पर उस जमीन को ऋण॒दाता वेच देता है या स्वय ले लेता 
है, इससे जो जमान पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ा में थी अ्रव शोर अधिक विभक्त 
हो जात। है | यदि किसान के उक्त परिवार के एक सदस्य का हिस्सा ऋण न 


हो जाती है श्लोर जब उसका विभाजन क्या जाता है तो वह श्र छोटे छोटे 
इकडो मे बैंटठी जाती है । (३) किसान इस बात से अनमिश है ऊ्ि भूमिका 
छोडे-छोटे हिस्सों में बैंट जाना इरा है। यह अनुभव किया गया है कि फ़िसान 
भूमि की चकबन्‍्दी ऊ लिये श्र तैयार नहीं होता । इसके लिये उसे काफी समस्तना 
पडता है और दवाव डालना पढता है। भूमि की चकबन्दी से उत्पादन बढ़ता है 
तया कृपक का चिता भी कम हो जाती है इससे हम छोटे-छोटे हिस्सों मे विभक्त 
होने की गम्भीर समस्या को ही इंल नहीं कर लेते बल्कि थाम योजना भे, खेल के 
मेदान, स्कूल, गढे आदि बनाने में भी सहायता मिलती हे 


हानियॉ--भूमि का विभाजन और उसका छोटे-छोटे टुकड़ों में बट जाना 


भूमि की चकबनन्‍्दी प्‌ 


अन्य प्रकार के सुधारों को ही लायू कर पाता है । इससे भूमि की उत्पादन शक्ति 
नहीं बढ़ने पाती झोर उत्पाठन गिरता जाता है। (२) भूमि के छो-छोटे टुकडों मे 
बेटे रहने के कारण बहुत सी जमीन एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने के 
लिये मेढ वॉधने में व्यर्थ नष्ट हो जाती है और भूमि के टुकडे बिखरे द्वोने के 
कारण किसान श्रपनी खेती की अच्छी तरह देख-माल भी नहीं कर पाता है | 
इसस फसल में गहरी द्ानि होने की हमेशा आशंका बनौ रहतो है। और (३) 
किसान को एक भाग से दूसरे माय में आने-जाने में ही बहुत सा समय नष्ट 
करना पड़ता है। 

यह कहा गया है कि भूमि को छोटे-छोटे हिस्सों में बैंटे रहने से किसान 
को लाम है क्योंकि इससे गाँव के श्रनेक मागो में प्रत्येक फिसान की कुछ न कुछ 
भूमि रहती है | यदि बाढ़ तथा टिड॒डी इत्यादि का सकट आ जाय तो उसकी सारी 
भूमि नष्ट होने से बच जाती है | यदि एक भाग हस संकट से नष्ट भी हो जाय 
तो अन्य माग दूर होने के कारण बचाये जा सकते हैं। दूसरा लाम यह ध्रताया 
जाता है कि भूमि के इस प्रकार के बेंटवारे से गॉव की श्रधिकाश जनता के पास 
भूमि दो जाती है | यदि यह बॉँट्वारा न क्रिया जाय तो बहुत से आमीण बिना 
भूमि के रह जायेंगे | परन्तु ध्यान पूर्वक अ्रन्ययन करने से पता चलेगा कि यह 
दोनों लाभ काल्यनिक हैं | ऐसा बहुत कम समव है कि प्रकृति के कोप से गाँव 
का एक ही भाग नष्ट हो श्रीर शेप भाग बच जाय । यदि कमी ऐसा हुआ भी तो 
इससे फरिसान को नहुत ऊ्म लाभ होगा, वर्षा से छोटे-छोटे ढुकड़ों में खेती करने 
से किसानो को जो हानि होती है वह इस सभावित लाम की अपेक्षा कहीं अधिक 
है| और जहा तक भूमि-विद्ीन मजदूरों का प्रश्न है यह भूमि के बेंटवारे या उसे 
छोटे छोटे हिस्खों में विभक्त करने से इल नह्टीं किया जा सकता है | बात्तव में 
मुख्य समस्या यह दे कि क्रिसान को इस योग्य बनाया जाय कि वह रहन-सहन का 
एक उचित स्तर बनाये रख सके | कुल परिवार के पास संयुक्त रूप से जितनी भमि 
हे यदि उसका उसके सदस्यों में विभाजन कर दिया जाय और प्रत्येक सदस्य को 
कुछ न कुछ थूमि दे दी जाय तो इससे रहन सहन का उचित स्तर नहीं रखा जा 
सकता | इन छोटे-छोटे भागों से किसान अच्छी तरह जीवन-निर्वाह कर सकने में 
असमर्थ होता है | यदि भूमि का इस प्रकार बेंट्वारा न फ़िया जाता तो शायद वह 
ख्समथ न होता | भूमि-विह्दीन सजदूरों की समस्या को इल करने के लिए सरकार 
को श्रन्य उपायो से काम लेना पडेगा | 

यह खेद की वात है कि भूमि के बैंटवारे और उसके छोठे-छोटे भागों में 
विभक्त हो जाने की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध मे कोई निश्चित सूचना उपलब्ध 
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नहीं है | कृषि सम्बन्धी सयल कमीशन (एरि0ए४) (णाफ्राध्छाणा 0 हैह- 
८ण(प्राः०) की रिपोर्ट स कवल यह सूचना मिलती है कि विभिन्न राज्यों में प्रत्येक 
व्यक्ति के पास औसतन कितनी जमीन है । इस सूचना से समस्या की पूर्ण जानकारी 
नह होती । ऊिसानो ऊे पास ओसत भूमि उत्तर प्रदेश, मद्रास, त्रिवॉकुरकोर्च न और 
हिमाचल प्रदेश में श्रन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम है | उत्तर प्रदेश में भूमि प्रा कुल 
व्यक्तियों मे से ८१ २ प्रतिशत के पास ५ एक्ड से कम भूमि है और यह कुल 
काश्त की जाने वाली भूमि का ३८८ प्रतिशत है | 

मद्रास में ८२ २ प्रतिशत के पास १३० रुपया या इससे कम वापिक लगान 
की भाम है जो काश्त की जाने वाली भूमि का ४१२ प्रतिशत है। ज्िर्वाकुर- 
कोचीन में ६४ १ प्रतिशत के णस प एक्ड से कम भूमि है जो कुल काश्त की 
जाने वालो भूमि ४४ प्रतिशत दे । अन्य राज्यों मे मी यह समस्या गम्भीर है। और 
इससे किसानों को आय में हानि रुहनी पडढी है । 

रीति (९४४००६४)--भूमि की चक्बन्दी करने की दो मुख्य रीतियाँ हैं : 
( १) स्वय किसान में परम्णरा स्वेच्छाप्वंकऊ सहयाण की भावना के द्वारा और 
(२) सरकार द्वारा चकतरन्दी श्रतिवाय कर देने से | जहाँ तक स्वेच्छापूवक सहयोग 
करने का प्रश्न है इसम काफी देर लगती है श्रौर चऊब्न्दी का काय श॑घ्रता मे 
नदीं हो पाठा | कही कह्दी जमदार या महाजन चकबन्दी के कार्य मे रूफावट पैदा 
वर देने हैँ | इसके साथ द्वी किसारना का यह समझाना बहुत कठिन है कि चक- 
बन्दी से उनका ल्ञाम होगा। किसान न तो अपनी भूमि छोड़ने के लिए तेयार 
इंता है आर न इस काम मे छाटा-मोटा व्यय करने को राजी होता है। परन्तु 
यदि भूमि की चफ्बन्दी अनिवाय कर ठो जाय तो क्रिसान इसका विराध करता 
है | वह समसता है कि भूमि क्की चकइबन्‍दी से उसके द्वितों को चोट पहुँचेगी। 
यदि चकबन्दी योजना को लागू ऊरने वाले कर्ंचारी कमजोर और श्रकुशल हुए 
हुए तो अनेक काठनाइर्याँ पेटा दो जाने की सभावना रहती है| परन्तु स्वेच्छा- 
पूर्वक सहयोग करके भूमि को चकबन्दी कराने का परिणाम निगशाजनक ही रहा 
है इसलिए इस योजना को ग्रनियाय॑ कर देने से हो श्रविक लाम हो सकने की 
समावना हे । मु 

इस दिशा में भूमि की चफचनन्दी प्रथम प्रयास है | वास्तः में प्रयत्न इस 
वात का करना है कि भूमि का आर बटवारा न हो अन्यथा चक्‍बन्दी से कुछ 
लाभ सभव नहीं। यदि भू म छोटे हुस्छ, में बंटतो गई तो चक्तचन्दी का उद्देश्य 
ही विफल हो जायगा | भूमि का चऊउन्दी के प्रश्न का इस बात से गहरा सम्बन्ध 
हं कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक फ्रितनी एक्ड भूमि रख सकता है! 
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#उत्तर प्रदेश में कम से कम सीमा ४८ एकड़ भूमि प्रति व्यक्ति राखी गई 
है, मध्य भारत में यह सीमा ठिचाई की सुविधा प्राप्त भूमि के लिये ५ एकड़ और 
जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं प्राप्त है वहाँ १५ एक्छड निश्चित की गई है। 
आसाम में पचायत एक्ट के श्रनुसार पचायत को अधिकार हैं कि यदि उन लोगों 
म से जिनके लिये यह ।नर्माय किया जा रहा है | इस बात पर राजी दो जायें ता 
अत्येक किसान के लिये कम से कम भूमि की सीमा १२ बीघा निश्चित कर सकते 
हूँ | बम्बई, पजाघ और पेप्स में चक्तबन्दी एक्ट ने राज्यों को यह अधिकार दिया है 
कि वे जितना भो उपयुक्त समझे प्रति किसान भूमि की सीमा निश्चित कर दे । 
अम्ब्ई की सरकार ने इसलिये भूमि की विभिन्न न्यूनतम सीसाये १० गुन्ठे से लगा 
कर ६ एकड़ तक श्रपने विभिन्न जिलों मं नियत कर दो हं। इन सब राज्यों मे 
ऐसे बय्चारों पर रोक लगा दी गई है जिनके परिणाम स्वरूप बैंट कर न्यूनतम 
सीमा से कम हो जायगी? | यदि ये प्रतिबन्ध न लगाये जायें तो चकबन्दी के लाभ 
भविष्य में होने वाले वेंट्वारे के कारण न मिल सकेगे। 

कानून--बरम्बई, मध्य प्रदेश, पजाब, उत्तर प्रदेश, पेप्सू, जम्मू और काए- 
मीर में चकबन्दी के सम्बन्ध में विशेप कानून पास किये गये हैं। देहली ने पञजाब 
एक्ट को श्रपना लिया है श्रोर उडीवा ने १६५१ के एग्रीकल्चर एक्ट मे कूछ 
चकबन्दी सम्त्रन्धी नियम जोड़ दिये हैं | हैदराबाद, सौराष्ट्र, निलासपुर और राज- 
स्थान में इस सम्बन्ध में कानून विचाराधीन है | आरम्भ में कानून श्रनुमति प्रदान 
करने वाले (?&7रापर5७४6) थे ओर विशेष पदाविकारियों के द्वारा अदला बदली 
में सहायता तथा छूट आदि का ग्रवन्ध करते थे | बड़ोदा एक्ट इसी ढग का था। 
सहकारी समितियाँ किसानों के लिये स्वेच्छा से चकबन्दी कराने में विशेष सहायक 
दो सकतीं थीं | जो कानून पास किये गये है उन्हें हम दो वर्गों में रख सकते हैं 
(१) वे कानून जो किसानों को यदि उस गाँव में निश्चित प्रतिशत किसान राजी 
हों तो चकबन्दी के लिये वाध्य कर सकते थे और (२ ) वे कानून जो राज्यो को 
यह श्रधिकार प्रदान करते थे कि वे अपनी ओर से चकबन्दी की योजनाओं को 
लागू करे । मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मोर के कानून पहिले वर्ग में और पजाब 
पेप्सू, देहली और बम्बई के कानून दूसरे वर्ग में आते हैं? । मध्य प्रदेश के कानून 
के अनुसार यदि किसी मद्दाल; पट्टी अथवा गाँव के कम से कम आधे निवासी 
जिनके हिस्से में गाँव की ३ मूमि आती है मिलकर चकबन्दी की योजना के लागू 
कराने की प्रार्थना करें श्रार यदि चम्बन्दी योजना पक्की हो चुकी है तो सत्र भृमि 
पर श्रधिकार रखने वालों को चकबन्दी योजना स्वीकार करने के लिये बाध्य किया 
जा सकता है। जम्मू और काश्मीर के एक्ट के श्रनुसार यदि 3 किसान जिनके 
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अविश्र मे जिसी गांव ऊे ४ पेत हैं और वे पन्‍्तन्दी की योजना स्वीकार करते 
है तो बह योजना पी मान ली जञायगी ॥र लागू बर टी जायगी | इन कानूनो 
के णरणु जायोडे से ध्पक्ति योजना को थस्‍्वीकार फरते हू उन्हे भी योजना के 
ग्रन्तरयंत्त लावर उनऊ। सफलता निश्चित कर दी गई है। 

उतर प्रदेश के कानून--.ह देश मे पे गू डिये हुये कानूनों की अवृत्ति के 
अनुचार ही उत्तर प्रदेश ने भी रस सम्पन्ध भे एम नया कानून पास क्या 
४ जिसके अनुसार रप्य अपनी ओर से अनिवार्य रुप ने उकबन्दी लागू कर 
पक्ता है। यह नया कानून १६३६ के फानून के स्थान पर (जो चम्पन्‍दी ग्रनि- 
वार्य व्य मे जागू उरने की तर अनुयाः द् 
स्नेप प्रतिशत लाग चम्बन्द। क लिये अपनी सक्ति देते थे) पूर्ण रूप से लागू 
उर दबा गया है? | १६५३ > उत्तर पढेश भूमि चउबन्दी एक्ट में श्रनिवार्य रूप 
से उस जायू उरने की अनुमति प्राप्त है | यह कानून 3० प्० +] सरजार द्वारा 
नियुक्त पकमन्दी स्मेटी +) पिफारिशों ऊ आधार पर बनाया गया हूँ आर पात्र 
3 कानून की ही तरह का दे 

सस कानून के आधारभूत सिद्धान्त निम्न ६-३) अल्वेक पट्टेदार फरो 
भशें प5 नम्मव हा बच्चे वहीं 'म भूमि दी जायगी जिस ज्षेत्र में उसकी अधिकाश 


(नि है, (२) प्रत्येक गाँव >) भू का वर्गोक्रिण निम्न केत में किया बायभा, 


हु 
(४) प्रत्येऊ पट्टेदार को उतसे है चे टिये जायेंगे जितने कि गाँव मे त्षेज 
(आागद। छे ज्षेत को छ इस) बनाये गये हैं जय तक कि क्विसी गाव में केबल 
ज्िठातक्षेत्न हो और उत्त ज्षेत्र की भूमि एक प्रकार कीम हो; (४) एक 
परिवार के पटटेदारा को पथासम्प एक दूपरे के पहेस में ही चऊ ड्यि जायेंगे, 
(६) पदरेदार रे नियत स्थान भी स्थिति और यदि उसने कोई सुवार किया है 
वो उन्हें चर पे मे इन जता थे विशेष छान +ग जायगा, (७) यदि कोई 
या फार्म पहले से ६ प३ एनड था अधिऊ है तो वथासन्भव चह न तो 
7ग्थाज्त जय जपयगा ऋ न यक्षि है जायगार । इन विद्वन्तों के न्यूनतम 
“डरने तथा स्निन में ध्रविज्तम दाम होने की उम्मावना है | 

शैस कानूप ऊ अन्तगत चस्दवन्त ऊँ काय हो करने रा एक विशद कम 
5 आई तक उपर स्र खत ऊरने ऊे पाइल प्रत्येक स्किन ऊ प्तारों का 
3 गे इनसे ज्षेग्फ्लो + आय तथा अत्वेज का वंयान वे भाझगुजार श्रादि के 
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सहित तैयार किया जायगा | एक ऐसी तालिका तैयार की जायगी जिसमे प्रत्येक 
पटटेदार के कुल खेतों का क्षेत्रफल जो उनके पास विभिन्न प्रकार के आसामी 
अधिकारों के अन्तर्गत है तथा उसे जितनी मालगुनारी अथवा उसका लगान 
देना पड़ता है, तैयार किया जायगा | जब्न यह हिसाब पक्के तौर पर तैयार हो 
जायमा तब किसानो को चक देन की शर्त तैयार की जायगी जिसमे यह दिखाया 
जायगा कि कौन कौन से प्लाट प्रत्येक पटटेदार को उसके पुराने खेतो के बदले 
में दिये जायेंगे तृथा यदि नये सिरे से दिये हुये प्लाट उसके पुराने प्लार्ट जी 
बुलना में कम मूल्य के हैं तो क्या मुआवजा दिया जायगा और उसके कुद्नों, पेढ़ो 
और इमारतों के बदले मे क्‍या मुआवजा दिया जायगा इत्यादि | इस प्रस्ताव पर 
किसानो को उजरदारी करने का अ्रधिकार होगा | परन्धठु उजरदारी का जवाछ 
दिये जाने पर प्रस्ताव पक्का हो जायगा और चफक़बन्दी योजना लागू हो जायगी | 
इसके पश्चात्‌ चक को दिये जाने का हुक्म जारी हो जायगा जिसमे यह दिखाया 
जायगा कि योजना के श्रनुसार कौन-कौन से नये खेत किसके हिस्से में श्रागए हैँ 
श्रीर उन्हें उन पर अधिकार दे दिया जायगा | इस बात का ध्यान रफ्खा जायगा 
कि किसानों को चक उसी क्षेत्र मे दिया जाय जहाँ पर उनके श्रधिकॉश खेत 
हैं। भूमि पर श्रधिकार के सम्बन्ध में निर्णय ऐसे निर्णायक द्वारा क्रिया जायगा 
जिसे सरकार उन न्याय-कार्य सम्बन्धी श्रफपरों में से नियुक्त करेगी जिन्हें कम से कम 
७ वर्ष तक का श्रनुमव है। किसानों से भी राय ली जायगी ओर उन्हें श्रापत्ति 
करने का अधिकार होगा परन्तु जब योजना पक्की हो जायगी तब सब को उसे 
मान लेना पडेगा | यह चकबन्दी योजना न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के बाहर 
इसलिए मानी गई है कि इस सम्बन्ध में मुकदमेबाजी न हो। एक्ट के अनुसार 
चकबन्‍्दी का खर्चा ४ रु० प्रति एकड़ नियत कर दिया गया है जो योजना मे 
सम्मिलित विभिन्न व्यक्तियों मे वैंट जायगा ताकि सरकार को यह खर्च न उठाना 
पडे | जिनके खेतों की चकबन्दी की जायगो उन्हें पैमाइश तथा श्रन्य प्रकार के 
शारीरिक श्रम वाले काय करने में सहयोग देना होगा शरीर जो यह न फर सकेंगे 
तो उन्हें २ २० ८ आना प्रति एकड़ के हिसाव से श्रम के बदले में खर्च के प्रति 
देना पढेगा | यह कानून मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर जिलो में लागू कर दिया 
गया है। थोड़ा ग्रड॒भव प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ पहिले यह २० जिलों में और 
लागू किया जायगा | आशा की जाती हे उत्तर प्रदेश मे इस कानून के अन्तर्गत 
चकबन्दी का कार्य बहुत सुगम होगा | 

कठिनाइयॉ--चकबन्दी-कार्य बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। कुछ 
कठिनाइयाँ तो मनोवैनानिक हें और कुछ पयोगात्मक | (१) चहुत ठी जगह 


६४ भारतीय ग्र्थशासत्र फी समस्याएँ 


पर भूमि अधिकारों का कोई लेखा ग्रास नहीं दे । पजाब में देश के बैंटवारे के 
पश्चात्‌ सारे लगान सम्बन्धी लेखों के खो जाने के कारण बडी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | 

हक (२) चकबन्‍्दी का कार्य ओद्योगिक ढग का है। इसके करने वालों को 
पैमाइश, वन्दोबस्त, भूमि के वर्गोक़रण, भूमि के मूल्याजन तथा पय्टेदारी सम्बबी 
ज्ञान आवश्यक दै। ऐसे कारयकर्ताश्रों की कमी के फारण चफबन्दी के काय में 
बाधा पडी है | इस कठिनाई को दूर करने के लिये कुछ प्रदेशों में ऐसे अफसरों 
को इस कार्य के लिये विशेष ट्रेनिंग देने झा आयोजन फ़िया गया है। 

(३) इस फाय में किसानों की सढिवादिता और पीढियों से अधिकार में 
स्थित भूमि के प्रति मोह के कारण भी बावा पडी है| जमींदारों श्रौर अन्य 
असामाजिक वर्गों द्वारा बाधा उपस्थित करने से भी काम में रुकावट पहुँची है। 
शान्तिपूर्वक जनता में इस कार्य के प्रति प्रचार तथा जानकारी की बृद्धि द्वारा 
तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ अनिवाये रूप से लागू करने से ही इन बाधाओं 


पर विजय पाई जा सकती है। 
(४) चकब्रन्दी में रुपया खर्च होता है श्र रुपये के प्रवध के कारण मी 


इस कार्य में वावा पहुँचती है। प्रादेशिक सरकारों के समक्ष अ्रनेक प्रकार की 
विकास योजनायें हईं इसलिये वे सदा इस कार्य के लिये पर्यात्र घन देने के लिये 
तैय्यार नहीं रह सकती | इस सम्बन्ध में खच्च॑ पूरा फरने के लिये तीन उपायों के 
काम में लाने की श्रनुमति दी गई हैँ । (क) दिल्ली, मध्य प्रदेश ओर पजात् में 
खच का एक अश फिसानों से चक्रवन्दी फीस के नाम पर वसूत्न कर लिया जाता 
है| इस प्रकार कुछ अ्श तक व्यय सरफार द्वारा और कुछ झश तक फिसान 
द्वारा पूरा कर लिया जाता है, (ख) बम्बई में सारा व्यय सरफार द्वारा सहन किया 
जाता है जहाँ पर किसानों के साथ रियायत के रूप में त्रिना फीस लिये काम किया 
जाता है, और (ग) उत्तर प्रदेश में जैसा कि ऊपर बताया जा चछुका है पूरा खर्चा 
किसान से ४ र० प्रति एकड के हिसाब से वसूल कर लिया जाता है। 
सफल्ञता फी सात्रा--चकब्नन्दी को सफलता विभिन्न प्रदेशां में कम प्टी 
रही है| केवल पजञाब, अम्पई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पेप्सू ओर दिल्‍ली आदि 
ने कुछ सफलता इस सम्बन्ध में प्राप्त की है| पजाब में चकचन्दी का काम १६२० 
से थ्रारम्भ हुआ और उत्तर प्रदेश में १६२४ से | उत्तर प्रदेश मे १६९५३ के 
चकबन्दी एक्ट के पास होन पर इस काम की गति बढ़ गई और आगे चलकर 
एक्ट में भी उपयुक्त सुधार कर दिया गया । मार्च १६५५ तक पैजाब में ० लाख 
एकड़, मध्य प्रदेश में २५ लाख एकड़, पेप्सू मे १० लाख एकड़' से श्धिक भूमि 
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की चकबन्दी की गई। बम्बद और दिल्‍ली में १०६० और २१० गॉर्बों में क्रमशः 
यह योजना पूर्णतया लागू की गई दै। डँचर प्रदेश में २१ मिलो में यह योजना 
लागू द। अब भी विभिन्‍न राज्यो में इस योजना के कार्य को बढ़ाने का 


। 

ययपि चकबन्दी का कार्य जरा चीमी गति से इआा है. और बहुत कम 
उल्तृति इस ओर हो पाई दे फिर भी इससे लाठों की सखया कम हो गई है और 
उनका औसत क्षेतरफर्श बढ गया हे । यदि प्लाये की सख्या में कमी और खेतों के 
क्षेत्रफल मेँ वृद्धि की दृष्टि से देखा जाये तो हम कह सऊते हैं कि सबसे शझधषिक 
उस्मतिं मध्य प्रदेश ने की है जहाँ विल्ञास5ु७ रायपुर ओर दुगं जिलो में प्लादों 
की सखझ्या पर के हो गई है और उनका असत चेत्रफल ४००% बढ गया ह्वै। 


इस ओर मद्रास ने सबसे कम उन्नति की है और वहाँ प्लाटों की सख्या मे२०% 

खेतों की चकवन्दी के फलस्वरूप प्रत्येक फिसाम को आधिक जोत 
(४००7०॥॥९ ७०१४६) गत नहीं हुई है। क्योंकि यदि किसी किसान के खेत 
गाँव के विभिन्‍न भागों में छियके हुये दे ती चुकबन्दी से कियाने के अधिकार में 
भूमि का क्षेत्रफल नहीं बढ सकता ६5 लये प्रत्येक किसान को श्रापिकर जोत देने 
के लिये बहुत बडे प्रयत्न की श्रावश्यकता दे । 


अध्याय ८ 
भूमि-क्षरण 


प्रथम पचवर्षीय योजना के अनुसार भूमि सरक्षण से श्रमिप्राय केवल क्स्ण 
को रोक पाना ही नहीं है परन्तु अपने व्यापक श्रथ में भूमि सरक्षण के अन्तर्गत 
चह सभी वार्ते शामिल हैं जिनका लक्ष्य भूमि की उत्पादन शक्ति को ऊँचे स्तर पर 
बनाये रखना है, जैसे भूमि की कमियों को दूर करने के उपाय, रासायनिक तथा 
देशी खाद का उपयोग, फसलो के बोने के क्रम का उचित सचालन, सिंचाई तथा 
नाली की व्यवस्था इत्यादि | इस रूप में भूमि-सरक्षय का प्राय: भूमि के उपयोग 
के ढगो मे सुवार करने से निकट सम्बन्ध हे | भूसि सरक्षण के सम्बन्ध मे मारत 
की प्रमुस॒ समस्या भूमि-क्षस्ण को रोकना हे । भूमि क्षरण होते रहने से भूमि का 
बहुत बडा माग कृषि के योग्य नहीं रहता । 

कारस--भूमि क्षर्ण के अनेक कारण हैं परन्तु उनमे से मुख्य निम्न- 
लिखित हूँ ,-- 

(१) वनों का काटना और वनस्पति का नष्ट हो जाना | जगल और 
वनस्पति हवा ओर पानी के बहाव को रोकते हूं जिससे भूमि का तल इनकी हानि- 
कारक शक्ति मे बच जाता है और उसका ज्ञरण नहीं हो पाता । यदि वन काट 
डाले जायें शोर वनस्पति नष्ट कर दी जाय तो भूमि पूबबत नहीं रहेगी, उसकी 
उत्पादन शक्ति घट जायगी । प्राय इंघन या इमारतो के उपयोग के लिए वर्नो को 
काट लिया जाता है। ग्रासाम, बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के कुछ भागों में 
कबायली जनता ( 77709] 9००७906 ) एक निश्चित स्थान पर खेती नहीं करती 
है| वह प्राय” एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ऋषिक्षेत्र बदलती रहती है 
निसके लिए उसे पेड काय्ते रइना पडता है और इससे वनों का विनाश हो जाता 
है | इधर जमीदारी उन्मूलन होते ही अनेक जमोंदारों ने इमारती लकडछी से रुपया 
पैदा करने के लिए अपने क्षेत्र के पेड काट डाले हैं। 

(२) पशुओं और विशेषकर मेड बकरियो का घासपत्ती इत्यादि चर 
जाना । इससे भूमि के कण परत्पर गुये का रंददोजाते आर उसका जझ्रण होने 
लगता है | वनस्पति का इस प्रकार चर लिया जाना भारत के लिए एक गम्भीर 
समस्या वन गया है। १६४४ में भारतीय कृषि ग्रनुसन्धान परिषद्‌ (एव 
(०एाली 0 887०ए४ए४रं 7१6६६४:०॥) के.त्तत्वावधान में उछके फसल और 
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भूमि विभाग (07०98 ४00 50]5 ५77९) की प्रथम बैठक में उस समय के 
खाद्यान्न मन्नी ने कहा कि भेड बकरियों को प्रश्नय देने का श्र है भूमि-ज्षरण और 
महाविनाश । परन्तु गाय-भेंस को प्रश्रय देकर हम भूमि की सेवा कर सकते हैं और 
स्वय समृद्धिशाली बन सकते हैं । खाद्य मत्री ने अधिक जोर देकर जरूर कहा है 
परन्तु यह सच है कि मेड बकरियो से भूमि को बहुत क्षति पहुँचती है। उचित 
यह होगा कि पशुञ्रो फो चारा दिया जाय और बिना रोक ठोक के इधर-उधर, 
विशेषकर उन ज्षेत्रों मे जो इस कारण पहले ही ज्ञतिग्रस्त हो चुके हैं, चरने न 
दिया जाय | 

(३) जिस सूमि में उत्तादक तत्वों की पहले ही से कमी है उसका शीघ्र 
चरण हो जाता है | यदि भूमि उपजाऊ है और उसकी अच्छी तरइ देखभाल की 
गई तो खराब भूमि की अपेक्षा इसमे भूमि-क्षरुण कम होगा। काश्त की जाने 
वाली भूमि का भारत मे पीढ़ियों से बिना किसी रोक टोक के बराबर उपयोग द्वोत्ता 
रद्दा है श्रौर उसकी उत्पादन शक्ति की पूर्ति करने के लिए खाद इत्यादि या तो नहीं 
डाली गई है या अ्रपर्याप्त रही है। इससे देश के बडे-बडे भाग भूमि क्षरण के 
सकट से ग्रस्त हो चुऊे हैं । 

भूमि-ज्षरण अनेक प्रकार का होता है परन्तु भारत में सुरझुय प्रकार निम्न- 
लिखित हैं :-- 

(१) तल क्षरण (5॥०6६ ॥४0807)--भानी के तेज बह्ाव से या तेज 
इबा के बहने के कारण जब मूमि की ऊपरी उपजाऊ सतह बद्द जाती है तब तल- 
ऋरण होता दे | 

(२) अन्त क्षरण (७४]ए 770507)--परानी के तेज्न बहाव के कारण 
भूमि में गहरे नाले बन जाने से अ्न्तःक्षरण होता है। प्राय अन्तःक्षरण होने का 
कारण यह होता है कि बहुत समय तक तल-क्षरुण होता रहे और उसे रोकने का 
काई उपाय न किया जाय। नदियों के श्रास-पास की सूमि में श्रन्त+क्षरण की 
अधिक सभावना रहती है क्योकि बाढ़ आ जाने से तट की निकव्वर्ती-भूमि का 
तल ज्ञुरण होता रहता दे ओर धीरे-घीरे गहरे नाले बन जाते हैं। 

(३) बायु क्षरण (ए४४० 790507)-वायु क्षस्ण देश के मरु प्रदेश 
में जैसे राजध्यान शोर पर्वी पजाब में होता है | तेज वायु बहने से मर क्षेत्र की 
चालू उड़ती रहती है ओर निकयवर्तो हिस्सों मे बैठती रहती है जैसा राजस्थान के 
मर प्रदेश के निकट होता है । इससे भूमि की उत्पादन शक्ति को गहरी हानि 
पहुँचती दे । 

भूमि क्षरण एक गभीर सकट दे | इससे भूमि की उत्पादन शक्ति कम होती 


ध्द भारतीय श्रथशात्र की समध्याएँ 


है, भूमि व्यर्थ हो जाती है और जनता निर्धनता के चंगुल में फस जाती है। 
इससे देश के बडे बडे ज्षेत्र मदस्थल में बदल नाते है। उन चेत्रों मे जहाँ नदी- 
घाटी योजनाएँ लागू वी गई हैं, जैसे दामोदर घाटी, वह्दाँ पर भूमि क्षुस्ण से निमित 
चाँचों को भय उत्पत्न हो जाता है।इस कारण इन बॉवा को देखमाल ओर 
बचाव के लिए भ्रधिक व्यय करना पढता है| यह दर्माग्य की बात हरि इमें 
पपने देश में भूमि-छरण के प्रकार श्र प्रसार के सम्म्न्ध में सहदी-सही सना प्राप्त 
नहीं है इस सूचना के प्राप्त द्वो जाने पर भूमि-क्षस्ण को सकने के लिए प्रभावशाली 
उपायो को लागू किया ज्ञा सकता है। पिछले उछ वर्षों में भूम सरक्षण के लिए 
कुछ काम किया गया है, बम्नई में छाठे-छोटे बोध बाँधने श्रोर ठेफ लगाने 
(ए०छ४०० ६) से ओर पजाव में च॑गल लगाऊर तथा पद्दाडी नाली में बाँध 
इत्यादि काँधकर शोर उत्तर प्रदेश मे नाला तथा उड़ी से पारपृ'रत भूमि पर कृषि 
करके भूम सरध्ण क्या ज्य रहा है | टॉव शाघने और टेक इत्याटि का निर्माण 
करने मे ओर कटी फटी भूम को रमतल बनाने के लिए ट्रेफ्ट्ये तथा शअ्रन्प 
बडी-बडढी मशीनों का उपयोग क्या जा रहा हं। परन्तु गर्मी इस सम्न्ध में बहुत 
कुछ कार्य करना शेप है। 
राजस्थान के मदस्थल का क्रमश उत्तर की ओर विस्तार एक विशेष 
चिन्ता का विषय हो गया है ओर भारत सरकार ने उसकी रोकथाम के लिये निम्न 
उपाय किये ई ,--- 


(१) “दस बष के भीतर द्दी भीतर ४०० मील लम्बी और ५ मील मीतर 
को शोर चौड़ी जड़ल की एक पट्टी राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर लगा देना 
इसमें भेड़, बकरी, गाय, बेल, उेट, ऋ द पश्छ के चरने वी आशय न होगी |? 

(२) मरुस्यल की भूमि में बालू के वणो को हरियाली द्वारा ध्थिर करने में 
वैज्ञानिक उपायो की खोज करना । 

(३) ऐसे नख लस्तानों की व्यवस्था करना जहाँ से पेड़-पौधे फीनी नाकों, 
रेल के स्टेशनों, पुलिस के यानों, तहर्सालो और खूलों के इद-गर्ट ले जाकर 
लगाये जा सके | 

(४) ऐसी चुनी हुई सडकों झोर रेल की लाइनो पर मनुष्यों की श्राबादी 
में आवास का प्रवत्ध करना जो वायु के बहाव को काटती हुई बटती है। 

(४) पौधों क लगाने वाली एजे'न्सया वो ब्रीज और पौधों के बाटने का 
प्रबन्ध करना | 

(१) उपयुक्त चरागाहद की स्थापना का प्चन्ध करना जो कि समय-समय 

पर शोर बारी-बारी से चरने के लिये स्रोले जायें । 
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इन उपायो से आशा की जाती है कि मरुस्थल की बाढ़ झक जायगी और 
भूमि-क्षुरण बन्द हो जायगा तथा भूमि की उवरता स्थिर रह जायगी। 
>- . प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गेत--प्रथम पचवर्षीय योजना में भूमि 
शरण को रोकने और भूमि सरक्षण की आवश्यकता पर विशेष रूप से महत्व 
दिया गया था । भारत सरकार ने विशेषज्ञों की एक तदर्थ-समिति (80 ॥0० 
(207777०८) बनाई थी जिसका कार्य पजाब, पटियाला सघ उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र 
आर कच्छु के निकय्वर्त्ती उपजाऊ ज्षेत्र में मर प्रसार की समस्या का अ्रध्ययन 
करना था | समिति ने एक विस्तुत कार्यक्रम की सिफारिश की है जिसमें यह 
सुझाव दिया गया है कि (१) राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर वनस्पति का ४ 
मील चौड़ा कब्बिन्च लगाया जाय, (२) राजस्थान में वन क्षेत्र को बढाने के लिए, 
नये वन लगाये जॉय, (३) भूमि के उपयोग के वरीको में सुघार किया जाय।॥ 
विशेष रूप से कृषक रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिये दृक्षारोपण करें और 
रेगिस्तान को समत्या का श्रध्ययन करने के लिए अनुसघान केन्द्र (२८६६७४/०॥ 
50800) स्थापित किया जाय । भारत सरकार ने इस समिति की सिफारिशें 


मान ली हैं। 
प्रथम योजना में भारत सरकार द्वारा २ करोड़ रूपये भूमि सरक्षण पर व्यय 


करने का आ्रायोजन था। “भूमि सरक्षण कार्य जैसे बाँध बाँघने, खाई खोदने, 
नाले पायने (४०)ए 7४878), भूमि पर भेड़ बाँधने, पानी के बहाव पर रोक 
लगाने, नदी की घारा को तथा खड्डो के बनने को निग्नन्त्रित करने आदि उपायों 
के अ्न्तरगंत जो प्रदेशीय सरकारो द्वारा किये जा रहे है लगभग ७००,००० एकड़ 
भूमि आ गई है जिसका दो तिहाई भाग केवल बम्बई प्रदेश के भाग में आया है। 

“प्रथम योजना मे ही भूमि सरक्षण कार्य नियमित रूप से आरम्भ हो गया 
था | लग-मग २५० कृषि और वन विमाग के अधिकारियों को भूमि सरक्षण 
उपायो की विशेष शिक्षा दी जा चुकी हे । १६५२ में जोधपुर में रेगिस्तान मे बृत्षा- 
रोषण सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की गई थी और प्रथम योजना के 
पिछले वर्षों मे ही पाँच अनुसन्वान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की भी स्थापना हो गई 
थी। ग्यारद अ्रग्रगामी योजना केद्ध बम्बई, आशन्म्र, उड़ीसा, पच्छिमी बगाल, 
मद्रास, पजाब, सोराष्ट्र द्रावनकोर, कोचीन, अजमेर, कच्छ और मीनापुर में स्थापित 
किये गये हैं. । ट्रायनकोर, कोचीन तथा मद्रास की ये श्रादर्श योजनायें विकास 


ओजना केन्द्र में परिशित कर दी गई हैं। 
इस समस्या को समुचित रूप से सुलमाने के विचार से मारत सरकार ने 


छः भूमि सरक्षण सम्बन्धी श्रनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र देहरादून, कोटा, वसद 


७० भारतीय श्रथंशात््र की समस्याएँ, 


(उत्तरी गुजरात) वेलारी, ऊठाकामण्ड और जोधपुर में खोले है| इन केलठों से 
बहुत लामप्रद कार्य किया है। 

ह्वितीय पचवर्षीय योजना--में तो श्रौर श्रधिक वित्तृत श्रायोजन किया 
गया है | भूमि सरक्ण के लिये २० करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। लगमग 
३० लाख एकड भूमि जहाँ पर भूमि ज्सुण वहुत बुरी वरह से हुआ है इस संस्णय 
गेजना ऊे श्रन्तर्गत लाने का इरादा है।इस ३० लाख एकड भूमि में से २० 
लाख एकड़ तो दलुआ ऊँची नोची खेती के योग भूमि, ३५०,००० एकढ़ मद्स्यल 
तथा कय्ने वाले करार की मृमि, ३३०,००० एकड़ नदी की घाटी वाली भूमि, 
१७०,००० एकड पह्दाडी भूमि श्रौर १४०, ००० एकड़ खड्डु वाला मूमि होगी । 

मारत में सब से वड़ी कठिनाई यह दे फ्ि मुमि-च॒स्ण की समस्वा 
की ग्रम्भीरता का जनता को कुछ शान ही नहों है। कुछ राज्य सरकारों ने 
भूमि सरक्षण के लिए. बहुत सीमित उपायों को लागू क्या है। जनता इस भारी 
सकट के प्रति जिल्फुल उदासीन है और इस बात की शोर उसका वच्यान नहीं 
जाता फि भूमि करण को रोकने से कितना लाभ हो सकता है। इस सम्बंध में 
व्यवक्षरिक दृष्टि से विचार करके प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाश्रों ने 
निश्चित प्रगति को है परन्तु इस कार्य के लिए जितना घन निर्वारित किया गया 
है वह आवश्यकता से बहुत कम है। इस काय में हससे कहीं अधिक रुपया व्यय 
होगा | राज्य सरकारों को अ्रपनी वित्तीय फठिनाइयों के पश्चात्‌ भी इस कार्य के 
लिये श्रविक घन देना होगा । दी्धकाल में इस व्यय से श्रवश्य लाम होगा क्योकि 
भूमि की उत्पादन शक्ति वढेंगी ओर हमारी अनाज, कपास, [तलइन इत्यादि की 
उपज में दृद्धि होगी जिससे उत्त्पादन तथा उप्मोग के बीच की वर्तमान खाई को 
पाटने में सहायता मिलेगी | केन्द्रीय भूमि सरक्षण बोर्ड से यह आशा की बाती है 
कि भूमि सरक्षण के उपायों के प्रयोग को प्रगति बढाने में उमर्थ होगा । यह बोर्ड 
(विभिन्न प्रकार की ममियों के जो खेती, नड़्ल लगाने तथा चरागाह बनाने के 
काम आ रही है सरक्षण सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य का आरम्म, सामजस्य तथा 
व्यवस्था करेगा श्रौर प्रादेशक राप्यों को तथा नदी घाटी योजनाओं को भूमि 
सरक्षण सम्बन्धी योजनाश्रों के बनाने में तथा तत्तम्बन्धी कानूस बनाने में 
सद्ययता प्रदान करेगा”? [ यह बोर्ड भूमि सरक्षण सम्बन्धो जानकारों की बातों के 
आदान-प्रदान का केन्ध होगा तथा तत्सम्बन्धो शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा 
ताऊ़ि मूत्ति सरक्षण सम्बन्ध में आवश्यक कुशल व्यक्तियों क! पेमाइश शआाहि कार्यो” 
के लिये पूति की जा सके | , 


अध्याय १० 


सिंचाई 

वर्षा ही भारत में कृषि की भाग्य-विधात्री है। देश के विभिन्न भागों में 
भिन्न-भिन्न मात्र में वर्षा होती है, जिसमें काफी अन्तर रहता है । उदाहरणार्थ एक 
ओर तो चेरापूजी जैसे स्थान पर्‌ ४६० इन्च तक वर्षा होती है जिससे बाढ़ द्वारा 
फसलों इत्यादि की ह्वानि होती है दूसरी ओर राजपूताना केवल ४ इन्च वर्षा होती 
हूँ जहाँ पानी की कमी से फसलें नष्ट हो जाती हँ | चावल तथा गन्ने की खेती के 
लिये आवश्यक होता है कि पानी पर्याप्त मात्रा में निरन्तर नियमित रूप से 
मिलता रहे | इसलिए प्राकृतिक सुविधा प्राप्त न होने के कारण भूमि के सिचाई के 
लिए. और नदियों के पानी को उचित उपयोग में लाने के लिए. कृत्रिम उपायों का 
सहारा लेना पड़ता है। 

मारत की नदियों से प्रात १६,५६० लाख एकड़ फुट पानी" भे से श्रौसतन 
केवल ५"६ प्रतिशत का उपयोग १६५४१ के पहिले तक फिया जाता था श्रौर 
शेष बाढ़ द्वारा प्रायः हानि पहुँचाता हुआ समुद्र में गिरता था। उसके पश्चात्‌ 
पानी का उपयोग बढ़ा हे | श्राशा की जाती है कि १६५६ में लगभग १,३६० 
लाख एकड़ फीट नल श्रथवा कुल का १०: काय में श्रा जायगा । पानी कौ 
इस भारी छति को रोकरर हसे सिंचाई के कार्य में लाना चाहिए जिससे बाढ़ का 
प्रगह घटे, भूमि की उत्पादन शक्ति बढें श्रौर साथ ही कृषि उत्पादन मे वृद्धि हो | 


हि सिचाई का ख्रोत हे 
भारत में सिचाई के मुख्य साधन कुश्मॉ, तालाब और नहरे हैं| कहीं-कहीं 


नदियों से पानी खींचकर भी सिंचाई की जाती है | सिचाई के यह सभी खोत निम्न 
चार्ट में दिये गए हैं :--- 
सिचाई के साधन 


कुआओं तालाब नहर नदी 


है | | 


कच्चा पक्का पाताल तोड कच्चा पक्का वारहमासी बाढ़ निरोधक 
कुझँ कुझों कुझआँ तालाब तालाब नहर नहर 


09 2 को, हक अल हि है 
रहट. चरस बल घरती के नीचे के तालाब धरती के ऊपर के तालावः 


१, एक एकड जमीन को एक फुट गहराई तक भरने के लिए जितने पानी की 
आवश्यकता होती है वह एक एकड फुट पानी कहलाता हे? 


७२ भारतीय अथशातर की समस्याएं 


कता है | इनसे पानी निकलने के लिये ढेक्ली का उपयोग होता है । पक्के कुएँ 
दो अकार करे ह्षेते हैं, (१) ऐसे कुएं मिनका पानी खीचने के लिए रहट या चरस 
की उपयोग स्या जाता है और (२) गेलकूप (770०-ए७॥४) जिनका पानी 
खींचने के लिये त्रिजली जे या डिजिल पम्पों का उपयोग किया जाता है। 


कुएं भ्रधिक्रतर मैदानी भाग में ओर विशेषकर ऐसे मारो में बनाये नाते 
हईं जहाँ पानी का तल “हत गहरा नहीं होता है और जहाँ भूमि मुलायम होती है। 
पजाव, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम गाल, याश्रमी घाट के पूर्वी भाग और कपास 
की कृषि के योग्य काली भूमि में अधिकतर छाई के लिए कुओं का ही उपयोग 
क्या जाता है | यह कुएं निजी भी होते हैं श्रोर सरकारी भी | उत्तर प्रदेश में 
लगभग दो इजार सरकारी कुएं ह। 

इशरों के पानी से छिचाई करना लाभदाप्रक है क्योंकि कुएँ के पानी में 
सोञ, नेडट्रेड, क्वोराईड श्र सल्फेट काफ़ी भा में रहते हैं | इनसे भूमि की 
उत्रादन शाक्ति म वृद्धि होती है। इसके पाप ही कुओझों से सिचाई करने का एक 
९ लाम भी है । नहरो से एिचाई करने से पानी के स्थान पर एकन्न हो जाता 
है परन्तु कु के उपयाग से ऐसा होना उम्भव नहीं है। यदि कृपकों को तका्री 
ऋस देकर और अपिऊ पक्के कुझो बन निर्माण करने के लिये प्रोत्याइन दिया 


हैं। सिचाई के लिये नवीन कुझ्ा का निर्माण इसी उद्देश्य के लिए सग्ठित सह- 
कारी तमितियों के दया किया जाना चाहिए | 


पालाव--तालां के दस ठिंचाई करने का अ्रधिक प्रचलन दक्षिण में 
ओर विशेषकर मठास तथा सैसर मे है । बैमे तेज्ञाल, विद्यार, उड़ीता, उत्तर प्रदेश 
ओर सब्य प्रदेश में भी खिचाई के शिये वालाजो का प्रयोग किया जाता 
उहीं यह तालाब काम बडे है जिन्हे भील ऊना अधिक उपयुक्त होगा और कहीं 
छोठे-छोटे हैं जैसे प्राय: गाहों में होते हूं, इनमें कुछ प्राकृतिक हैं धौर कुछ का 
निर्माण किया गया है नो कब्चे-पक्क्े दोनों मकार के हैं। पक्के तालाब भूमि के 


सिचाई ७३ 


नीचे और भूमि के ऊपर भी बनाए. जाते हैँ । यह तालाब वर्षा के पानी से भरते हैं 
और श्रन्य ऋतुओं में इनसे सिचाई के लिये पानी लिया जाता है। 

कुश्रों के पानी की तरह तालाब का पानी भी उत्पादन शक्ति बढ़ानेवाला 
है क्योंकि इसमें वर्षा का पानी और गरनन्‍्दगी दोनों मिले होते हैं। यद्यपि तालाब 
सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन हैं परन्तु इनकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। इनकी 
गहराई मिद्दी भरने से घीरे-धीरे पटती जाती है| इसलिये आवश्यकता इस बात 
की है कि पुराने तालाबों को गहरा किया जाय श्रौर अधिक नये तालाब खोदे 
जायें। चूँकि कृषक इस दिशा में अधिक काये नहीं कर सकता है इसलिये तालाब 
खोदने के लिये सरकार को अ्रधिक सक्रिय होने की श्रावश्यकता है | उत्तर प्रदेश 
की सरकार इस दिशा में १६४८ से कार्य कर रही | यह कार्य पंचायतो, स्थानीय 
सस्थाओ और सहकारी समितियों को सौपना चाहिये । पक्के तालाबों का निर्माण 
करने में भ्रधिक व्यय करना पड़ता है। परन्तु इनका श्रधिक सख्या में निर्माण 
करना आवश्यक है क्योंकि इनमें पानी काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता 
है | कच्चे तालातों की तरह इनका पानी शीघ्र सूख नहीं जाता | यदि इन तालाबों 
से खेतों तक पक्का नाली लगा दी जायें तो इससे पानी की पूर्ति में सुधार होगा 
ओर पानी व्यर्थ नहीं जायगा | जब यह तालाब खाली हो जायें तो विंचाई की 
आवश्यकता न रहने पर नहरों के पानी से इन्हें मरा जा सकता है। 

नहरे---महर का पानी भारत में पतिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। 
पजाब उत्तर प्रदेश, बगाल, विहार, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बम्बई, मध्य प्रदेश 
और उड़ीसा में नहरों का जाल बिछा हुआ है । नहरें दो प्रकार की द्वोती हैं (१) 
आारहमासी और (२) वाढनिरोधक | बॉघो में पानी का सग्रह करके बारहमासी 
नहरों का निर्माण किया जाता है। इन नहरो से बप भर पानी प्राप्त हो सकता 
डै। दूसरी ओर बाढ़ निरोधक नदरों मे नदियो फा पानी एक स्तर से अधिक 
बढ जाने के पश्चात्‌ एकत्रित हो जाता है। बारहमासी नहरें श्रधिक अच्छी होती 
हैं क्योकि सूखा पड़ने पर जब बाढ-निरोधक नहरो का पानी रख जाता है तो 
इन नहरो से सिचाई इत्यादि के लिये पानी प्राप्त हो सकता है| जहाँ तक 
निर्माण व्यय का सम्बन्ध है बाढ़ निरेघक नहरो के निर्माण में वारहमासी नहरों 
के निर्माण-ब्यय की अपेज्ञा बहुत कम व्यय द्ोता है। बारहमासी नहरों का निर्माण 
करने मे टेकनिकल कुशलता मशीनों और विभिन्न सामग्रियों की ग्रावश्यकता 
द्वोती है । 

नहरों से सिंचाई करने से कुछ द्वानियाँ भी होती हैं। इससे पानी एक 
स्थान पर एकनित रहता है और खेत में पहुँचने से पूव काफी मात्रा में पानी नष्ट 


छड भारतीय अथशास्त्र की समस्याएँ 


हो जाता है। परन्तु यषट यढ़ी समस्याय नहीं हं। नहरों को पा कर देने से यट 
समाप्त हो जायेगी 

सिचाई-फर--सिचाई 4र की दर ओर उसकी वसूली के दग प्रत्येक फसल 
ओर प्रत्येक राप्य में मित्र रहते है | नहर आर नलकृपो की सिचाई दर भी मिन्न- 
भिन्न है | एक एकड़ भूमि में गन्ने की सेती में सिचाई करने की दर उत्तर प्रदेश 
में ५ रुपया श्र हेदरागाद म ३३ रुपया है। कपास के लिए पजाय में ३३ रुपया 
और मद्रास से १० संपया है, चावल की प्रति एकड़ सिंचाई दर ४ रुपये स श८ 
रुपये तक है श्रोर गेहूँ की ढाई रुपये से १० रुपये तया ४ | इससे शात द्वोता है 
फि ब्यवसायी-फसल के लिए. सिचाई कर की दर साथान्न की अपेक्षा श्रधिक है। 
टर का यह अन्तर इस जात पर ग्रावारित है फ़रि प्रति एकड़ व्यग्सायी-फ्सल से 
साथ्ानन के प्रति एकड़ की पट्रपेज्ञा अधिक लाभ द्ोता दै। आजफऊल पानी की 
जो श्रमावश्यक ज्ञति होती है उस बन्द करना चाहिए श्रौर यदि प्रावश्यक दो तो 
व्यय किये गए पानों की मात्रा के थ्राधार पर सिचाई कर लगाना चाहिए । 

पिछले कुछ वर्षो में कुछ राष्यों ने नई विकास योजनाओं की वित्तीय 
आवश्यकता पूरति करने के लिए अपनी सिचाई कर सी दरों फो बढ़ा दिया है 
जिससे कृपक पर भार ग्रोर बढ़ गया है | सिचाई के कार्य वो भी अन्य साधारण 
कार्यो की तरद्द चलाना चाहिए | पिचाई कर की दर फेवल इतनी द्ोनी चाहिए 
जिससे इस काय को चलाने में होने वाला व्यय निकल आए श्लौर योजना वो 
कार्यान्वित करने में जो पूंजी लगाई गई है उसकी वयली होती रहे | सिंचाई कर 
राज्यों क लिये श्राय का साधन न द्वोना चाहिए, जेसा कि उत्तर प्रदेश में बना 
दिया गया दे, क्योंकि इससे कृपक पर अनुचित भार पड़ता है और उत्पादन व्यय 
बहुत अधक बढ जाता है। 

सगठन--१६ १६ से सिचाई व्यवस्था राय्य सरकारों के द्वाथ में श्रा गई 
है। प्रत्येक राज्य मे एक सिचाई विभाग है जो राप्य म सिचाई के कार्यों फे 
विकास के लिये उत्तरदायी होता है। अ्रन्तर-राप्य सिचाई व्यवस्था फा सचालन 
फरने के लिए दो केन्द्रीय उस्थाएँ हैं। इनमें से एफ जेन्द्रीय जलविद्युत, विंचाई 
और जलयान सम्बन्धी आयोग है| इसकी स्थापना भारत सरकार ने १६४५ में 
की थी | इसका उद्देश्य जल शक्ति पर नियन्नण रखने, उसका उपयोग और सरक्षण 
करने के लिए योजनाएँ बनाना श्रौर सभी फाया को सुसम्मद्ध करके उन्हें कार्यान्वित 
करना है | इसके साथ ही इसको यह भी कार्य सोपा गया है कि आवश्यकता पढ़ने 
पर सम्पन्धित राज्य सरकारों स परामश करके कोई नई योजना तेयार करे । 
दूसरी सस्था केन्द्रीय छिंचाई-परिषद्‌ है। इसकी स्थापना १६३१ में हुई थी। 


सिचा< छ५. 


परियद्‌ को कद कीये सांपा गया कि मेरिये ने; प्रमुसन्वान सद्धो में विचार: ते 
हुसके सम्बन्धित मरते विपया पर जाने गाते सात कार्यों का सेव करें 
इनमे संगम्याद्ी के सम्पर्क रखने बाली दिगी सस्ताओं से भी परिषद अपनों 
सम्बन्ध ननाण, रसदी ६ । इन 'यलावा वेसकीय भौमिक रे से (एलाएवो 
दा000व 'ंशश कहूपराध्थशिणा) नाम शी सदा भी दे थी सघिडशिटेडे मे 


श्ध्फ्ष में भारत संघ » कि तारा गाए गतालिये के चन्दर्णत नकेल 
योजनाओं के प्रशासक के निदेशन ज्ञएफ नणत छैकास सार भी काय कर री 
है । यह सस्वा नए सदा बर्ग कम दं।ती है तह ;7 प्रात का पता लगायेगी कि 
भूमि के ध्न्तस्ततल में कितना पानी मात कर खेने की तम्मावना ४) 

ठिचाई की समस्या वोदोदग फे। योजनायों दाग सुलझाने वा प्रयक्ष 
किया गया ४, प्रथम नटगी नदी घाटी सोजनाप दाग तथा छोटे-ओे सिचाई 
५ साधना द्वारा | बहुत नदी धांदी योजना पन्य लामी के अतिरिक्त वे बे 
जक्षेर को फिचाद * (लए, पानी देती है ठरटथेटे छिचाई # सावन यप्रपि देखने 
कं इतने श्राफपक नदों ६ फिर में कृपऊों को छिवाई के लिये शत्यन्व प्राधश्यक 


ला कठिनाइसो- में सिचाई की घ्यूवस्था की पिर्रर्षि करने मे अनेफ 
कठिनाईर्पा के सामना करनी पढ़ता है निर्मेकों रवय्ण निम्नलिसित ड्टै 


छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए ४५ करोड़ झपये का आयोजन किया गया था| 
इसके साध ही कु्ओों। वा तालाएयों का नर्माण करने के लिए. ब्यक्तियों ओर 
सद॒कारी समितियों फो कुछ अतिग्ति धन की प्रावश्यक्ता ऐगी | यद घन ग्राप्त 


करने के लिए पर्चेवें शय यी मे ध्युण लेने, राजस्य की श्राय से सद्षायतता लेने, 
विशेष श्र्द्ानों, “| पूवि बार और लगान में रे करने और सिंचाई तथा 
घकास कर लोग, 8्यवस्वी की गे थी । परन्तु यद फर उसके भार की 


हेसे समय में बी देते है जब कि कर-मभार घ्वय काफी श्रधिक ३) इसमे सन्देद 
नहीं कि इतना बन प्राप्त करने में जनता पर आअनु्चित भार पड़ेगा जिससे खझसन्तोष 


(२) प्राविधिक (५ डैक्िनिकल) भरने की अभाव--भर्त के अमर्य के 


"धर भारतीय अ्रर्थशासत्र की समस्याएँ 


साथ ही योजनाशों को कार्यान्वित्त करने के लिए अपेक्षित प्राविधिक कर्मचारियों 
का भी अभाव हैं | प्रायः सभी बढ़ी योजनाओं में विदेशी प्रविधिजों को नियुक्त 
किया गया है और इससे अनावश्यक रूप से अधिक व्यय करना पड़ रहा है । 
इसलिये यह श्रावश्यक्ता है क्रि देश में भारतीयों के लिए अनुसन्धान और प्रशि- 
क्षण फेन्द्र खोले जाय । 

(३ ) आवश्यक सामान की कमी--भारत में इन योजनाओं के लिए 
आवश्यक इस्पात और सिमट की मी कमी है । इसलिए यह आवश्यक है कि 
इनमा उत्पादन और बढाया जाय और जो कुछ सामान उपलब्ध हो सके उसको 
सबसे पहले सिंचाई के लिए निर्माण-कार्य में लगाया जाय | 

(४) पानी का अनुचित उपयोग और क्षति--मारतीय कृपक पानी का 
उचित उपयोग नहीं करता । विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों फे लिए. आवश्यक 
पानी की मात्रा भिन्न-मिन्न होती है। परन्तु मारतीय कृषक पानी का बिना सोचे- 
सममे उपयोग करता है | पानी की श्रविकता खेती के लिये उतनी ही हानिकारक 
है जितनी उसकी न्यूनता | एक समय में अधिक पानी देने की अपेक्षा वार-बार 
पानी देना श्रधिक लाभदायक तिद्ध हुआ्आा है। पानी की इस क्षति को कुछ सीमा 
तक नहरो को पक्का बनाने ओर काम में लाये गये पानी की मात्रा के श्राधार पर 
सिंचाई कर लागू करने से रोका जा सकता है | 

(४ ) पानी का गलत वेटवारा--भारतीय कृषक बहुत समय तक अपने 
खेत को सींचने ऊे लए वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा करता है। जब वर्षा से देर 
हो जाती है तब वह सिचाई के लिये नहरों और नल कूपों से पानी लेने के लिए 
दौड़-वृप रता है। परन्तु सब कृपकों को एक ही समय में नहरों और नल कूपों 
से आवश्यक पानी मिलना सम्मव नहीं है क्योंकि भारत में नहरों और नल कूपों 
का पानी कृपफ की श्रौसत आवश्यकता से कम है | इस प्रकार की दौड़ वृप से 

सिचाई की व्यवस्था पर बहुत भार पढ़ता है जिसको कम करने के लिए किसानों 
को अण्नी आवश्यकताये पहले से दर्ज करानी चाहिये और रजिस्ट्री के क्रमानुधार 
उन्हें पानी मिलना चाहिए | 

यह कठिनाइर्या ग्रसाध्य नहीं हैं। उचित प्रयत्नों से इनको इल किया जा 
सकता है । यदि कृपक सहयोग दे ओर पानी की उचित रूप से व्यवहार में लाने 
की आवश्यकता को समझे श्लौर बहुमुखी नदो याटी योजनाओं के साथ-साथ फली- 


भूत होनेवाली योजनाओं पर जोर दिया जाय तो देश की सिंचाई व्यवस्था समल 
जायगी | 


ल्‍ अध्याय ११ 
बहुउद्द शीय योजनाएँ और वाद नियंत्रण कार्यक्रम 


सिचाई श्रोर शक्ति उत्पादन योजनायें प्रथम श्र द्वितीय पंचवपीय योज- 
नाओ के मुख्य श्रग हैं | इनमें विद्युत शक्ति के उ्मादन और सिंचाई की सुविधा 
में वृद्धि दोगी जिनका अभाव उप्रोगों प्लोर कृषि की उन्नति में बाबफ रहा है। हस 
योजनाश्रों मे बाढ़ पर नियघ्रण, मलेग्या के फेलने में झुझावट, तथा देश फो अन्प 
श्रनेक़ों लाभ द्ोंगे। प्रथम आर हिवीय योजनाओं के अन्तर्गत तीन प्रफार की 
सिचाई योजनाशों फी व्यवत्ता है। ( ६ ) बहउर्ते्शीप योजनायें, ( २ ) बड़ी तथा 
साधारण सिंचाई की योजनायें तथा ( ३) छीटी छिचाई की योजनाये । 

इन पोजनाओं की तीन विशेषतायें हैं| (क) एनमें से श्रनेकों तो पचव- 
पीच योजना झे आरम्म होने के पूद ही से चल रही थी । “(द्वितीय मदासमर का 
अन्त दोते टी बहुत सी परियोजनायें जिनमें कई बहुउद्देशीय योजनायें भी र्थी 
आरम्भ फर दी गई थी | इनमें से झछु तो ऐपी थीं जिनका कार्य तो तिना उनके 
सम्मन्ध में आवश्यक प्राद्यॉंगिक और आधिक छान बीन के दी आरम्भ कर दिया 
गया था। १६४१ में जन सिचाई ग्रोर शक्ति उप्तादन की योजनाश्रों का निर्माण 
कार्य चल रद्द था, उनऊे पूर्ण दोने मे कुल व्यय ७६५ करोड़ रुपये होने का अचु- 
मान था? हसमे से १५३ करोट रुपया तो हसन श्रपुं योजनाओं पर व्यय हो चुझा 
था क्योकि ऐसा विचारा जाता था कि जितना शीघ्र न्‍्टो सके उतना शीघ्र ये योज- 
नायें पूर्ण की जौय जिससे कि जो कुछ घन इन पर व्यय किया जा चुका है वह 
सार्थक दो झौर उसका यथा-सम्मव लाभ बढ़ी हुई मात्रा में अन्न की उत्पत्ति के रूप 
में शीघ्र मिल जाय | 

(ख ) प्रथम योजना के अ्रन्तर्गत जिन परियोजनाओं को आरम्भ किया 
गया था उन पर पुनः विचार किया गया ओर सिचाई तथा शक्ति उत्पादन की 
योजना पर व्यय प्रश८ करोड़ रुपये से बढ़ाकर ६७७ करोड़ रुपया कर दिया गया। 
जो श्रन्य मह्त्वशाली परिवर्तन किये गये वे निम्न हैं। ( १) १६५१ में योजना 
निर्माण के समय सदा से कमी के ज्ञेत्र की आवश्यफताशों की श्रार विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया था। इन क्षेत्रों की जनता ऊे निर्धन होने तथा उनके श्राथिफ 
कार्यों म निरन्तर प्राकृतिक वाधा की उपस्थिति के फारण निरन्तर सद्दायता की 
आवश्यकता पड़ती रदती थी | इसलिये १९५३-५४ मे इन ज्षेत्रों के स्थायी विकास के 


७८ भारतीय श्रर्थशासत्र की समस्याएं 


लिये कार्यक्रम निश्चित क्रिए गए. श्रौर इस प्रकार सम्पूर्ण योजना के कुल व्यय में 
४० करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। इन योजनाग्रों का ध्येय था फ्ि वे जनता के 
पास धन की बृद्ि करेगी और वे मविष्य के विकास कार्यक्रम मे उसमें सद्दायता 
दे सकेंगे । ( २ ) १६४४ ४५ में छोटी छोटी शक्ति उत्पादन की योबनाश्रों इसमें 
सम्मिलित कर लीं गई जिन पर २० करोठ रु० इस विचार से व्यय करने का 
मिश्चय क्या गया फ़ि उनसे छोटे-छोटे करों श्रोर गाँवों में जनता को फाय 
पाने का प्रवसर प्राप्त हों सकेगा, और (३) बाढ़ पर नियन्नण रखने का 
१६४४-प५ में क्रम बनाया गया जिसपर १६३ फरोड़ रुपया व्यय करने का 
निश्चय क्या गया | 

(ग) इन योजनाओं का काये इतना श्रधिक था ओर घम तथा श्रन्य 
आवश्यक साधनों का टतना श्रमाव था कि सप्रफ्ो कार्याविन्त फरना सम्भव नहीं 
हो सका | इसलिए सम्पूर्ण कार्यक्रम जो अशो में विमाजित करना श्रावश्यक हो 
गया प्रथम योजना म यह निर्णय ज़्या गया कि चम्बल, कोसी, कृष्णा, कीयना 
ओर रिहन्ड योजनाओं को सम्पूर्ण योजना के अन्तिम काल में आरम्भ किया जाय | 

इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय किया गया है कि कुछ 
बडे काम जैसे आन्ध्र की बमसाधरा योजना, विहार की कन्साई योजना श्र 
वम्बई की उमाई नमंठा, माही, खड़रावासला, गिरना ओर चनस योजनायें, मध्य- 
प्रदेश की तावा योजना और पब्छिमो बगाल की कगसाबाती योजना सम्पूर्ण 
योजना काल के अ्रन्तिम भाग में कार्यान्वित की जायैंगी । 

योजना के श्रन्य कार्यक्रमों की अपेक्षा सिंचाई श्रोर शक्ति उत्पादन योज 
नाओं पर बजट में निश्चित व्यय कहीं अधिक व्यय किया गया | यह एक सतो- 
पग्नद बात है, क्‍योंकि इसमें भारतवर्ष की आधिक स्थिति सुधरेगी ओर उद्योगों 
तथा कृषि में तीत्र गति से विकास सम्मव होगा प्रथम योजना के तीन वर्ष ज्य- 
तीत होने के पूर्व ही भारतवर्ष यढि अन्न के लिये आत्म निर्मर हो सका है तो 
किसी सीमा तक इसका कारण सिंचाई तथा शक्ति उत्पादन योजनायें ह। प्रथम 
योजना के प्रथम चार वर्षों में ६७७ फ्रोड की व्यवस्था में से ४४५ करोड़ रुपया 
व्यय किया जा चुका था | बहुउद्देशीय योजनाओं पर १८७"२४ करोड़ रुपया जो 
कि कुल व्यय का ७६५ है, शक्ति उत्पादन योजनागं पर, ११२ ७५ करोड रुपया 
जो कि ६६५ हे, सिचाई योजनाश्रों पर (जिनमें कमी के क्षेत्रों का कार्यक्रम सम्मि 
'लत्त है) १३३ ३७ करोड रुपया जो क्लि ६४% है, व्यय किया, जायगा। 
१६४५४-५४४५ के अन्त तक कृषि के अन्तगत लाया गया श्रतिरिक्त क्षेत्र ४० लाख 
एकड था जय कि लक्ष्य ७ लाख एकड़ था। लम्बे शक्ति उत्पादन के ज्षेत्र में 


बहुउद्देशीय योजनाएँ और वाढ नियप्रण कार्यक्रम छह 


६६२००० किलोवाद शक्ति उत्पादन किया गया, जन्र कि ध्येय ८८१००० किल्लोवांट 
उत्पांदित करने का था। 

बहुत सी बड़ी योजनाश्रों पर बहुत उन्नति की जा चुकी है, और यह्द 
आशा की जाती है, कि वे द्वितोष योजना काल में पूर्ण कर दी जायेंगी। इन 
योजनाओं में भाऊड़ा, द्वीराकुरएड, कोयना, चम्बल और रिहेन्ड योजनावे श्राती 
हैं। इन सबसे १७ लाख किलोयाट विद्यु त शक्ति उत्पन्न की जा सकेगी । 


चहुउद्देशीय योजनाएँ: 


कुछ बहुउद्देंशीय योजनाशरों जैसे भाकड़ा नागल, हिराकी, दामोटर घाटी 
और द्दीगाकुण्ड आदि ने पच्रयर्पाय योजना ऊे प्रथम चार वर्षों में सत्तोषप्रद उन्नति 
की और योजना भें निश्चित २८२ ०२ करोड रुपए में से उन पर १६७ २६ करोड़ 
रुपया व्यय किया जा चुका है, दसके फलस्वरूप ६ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि 
की सिंचाई सम्भव हो सकी है, श्रोर २०२००० किलोबाट विद्युत शक्ति उत्तन्न की 
जा सकी है। 

भाकड़ा नागल याजना--पद योजना पजाब, पेप्यू ओर राजस्थान को 
सुविधाये पहुँचायेगो | इसके अन्तर्गत (१) सतलज नदी के आरपार भाऊड़ा बॉव 
बनेगा, (२) नागल बॉघ नदा में बहाव की ओर ८ मील तक बनेगा, (३) नागल 
नहर बनेगी, (४) दो नागल पावर द्वासठ बनेंगे श्रोर (५) भाकड़ा नहर व्यवस्था 
बनेगी | यह योजना १६४६ में श्रारम्भ की गई थी, और शअ्रव तक नागल बॉघ 
नहर-नियामक (०७७०] 7०8००007), नागल जल द्वार तथा पञाव में भाऊदा 
नहर की खुदाई पूर्ण हो चुझो है। हमारे प्रधान मत्री ने ८ जुलाई १६५४ को इस 
नहर व्यवस्था का उद्वाठन किया था। भाकड़ा बाँध को चूने द्वारा ठोस करने के 
कार्य का उद्घादन १७ नवम्बर १६५५ में किया गया | 


दामोदर घादी योजना--श्रोजना काल के प्रथम चार वर्षा मे इस योजना 
पर ४८१३ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका था, श्रीर १९१ लाख एक्ड अति- 
रिक्त भूम की सिंचाई और १५ लाख फ़िलोवाट विद्युत शक्ति का उत्पादना दने 
लगा । दामोदरघारी योजना एक ऐसे महत्वशाली श्रौद्योगिक क्षेत्र को सुविधायें 
पहुँचाती है, “जद्दों से देश में प्राप्त कुल कोयले की मात्रा का ८०४ अश्रक का 
७०: क्रोमाइट का ७०५, फायरक्ने का ५०%, लोहे का ६८%, तावे का १०० 
प्रतिशत श्रौर कामोनाइट का १०० प्राप्त होता है? | जय यह योजना पूर्ण हो 
जायगी तब यह देश के श्रोय्रोगिक तथा कृषि सम्बन्धी विकास में काफी मात्रा में 
सहयोग प्रदान करेगी | 


८० भारतीय अथंशास्त्र की समत्याएँ 


हीरा कुण्ड योजना--पद्ट योजना उड़ीसा राज्य को सुपिधा प्रदान करेगी, 
और उस योजना की प्रारम्मिक अवस्था में (१) मद्दानदी की घाटी में एक बाँध 
कऊड़ पत्थर और मिट्टी का, (२) दोनो किनारा पर मिट्टी ऊे जल धरण (09)८5) 
(३) दोनों क्रिनाररा पर नहर, (४) बॉँच पर एक पावर हाउस १८-१००० क्लोवार 
विद्यत उत्पन्न करने के लिये ओर (५) द्रान्समिशन लाटल्स बनाई जायेंगी। 
सेता में नालिया को खुदवा देने से अ्धिकाधिक न्षेत्रों की सिंचाई की सुविधा 
है सकेगी और इस प्रकार १६५८-५६ तक कुल ४५४४ लास एफ च्ेत्र सींचा 
जा सफेगा। 

विभिन्न प्रदेशों में योज्ननाओं की प्रगति 

राज्यों में सिंचाइ योजनायं की प्रगति बहुउद्देशीय योजनाओं की तुलना 
में कम हुई। १६५१ से ५५ तक चार वर्षो में वास्तत्रिक व्यय श्प८ ०८ करोड़ 
रुपया हुआ जब ऊ्रि सम्पूण योजना के पुनरीक्षण के पश्चात्‌ २०७ दृ८ फरोड 
रुपये के व्यय करने की व्यवस्था को गई थी। अ्रतिस्कि क्षेत्र जिसपर सिचाई 
की गई वह केवल ३५ लाख एकड था, जय कि योजना में ६४ लाख एकड 
अतिरिक्त भूमि पर सिचाई करने का च्येय था। इन योजनाश्रों की प्रगति “कः 
राप्योाँ ऊ कुछ भागों में तथा 'खः राज्यों के श्धिफाश भागों में दीमी दी रही है । 
इसका कारण संगठन का अ्रभात, प्रसाधनों और काम करने वालों का श्रमाव 
ओर याजना में बार-बार परिवर्तन +रना रहा है | 


ह्वितीय योजना के अन्तर्गेत--द्वितीय पचवर्षोय योजना में सम्मिलित नई 
सिचाई योजनाओं का कुल व्यय लगभग ह८० करोड रपये हैं, इसमे से २७२ 
करोड रुपया द्वितीय योजना काल में व्यय किया जायगा, शेष घन तीसरे तथा 
अन्य भविष्य में होने वाली पंचवर्षीय योजनाश्रों के काल में ब्यय होगा | बडे 
और राघारण श्रेणी के सिंचाई सावनों पर द्वितीय पचवर्षीय योजना में कुल 
३८१ करोड रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है| इसके अतिरिक्त ३५ करोड़ 
रुपये की और व्यवस्था की गई है जिससे कि सिन्पु नदी की योजनाओं तथा अन्य 
ऐसी योजनाओं से जिनके सम्बन्ध में ग्रमी निर्णय नहीं हो पाया है, प्रात्त जल 
का प्रयोग करने के लिये अन्य नई योजनाये पूर्ण करवाई जा सकें | द्वितीय 
योजना काल में जो २२० लाख एफ्ड भूमस सींचा जा सकेगी उसमे से लगमग 
१२० लास एक्ड भूमि को बड़ो ओर साधारण भेणी की योजनाओं से सुविधा 
प्रात होगी और लचमग ६०० लाख एकड़ भूमि को छोटी सिचाई की योजनाओं 
से यह सुविधा प्राप्त होगी | 


बहुउद्देशीय योजनाएँ ओर बाढ़ नियत्रण कार्यक्रम 4 


अधिकांश अतिरिक्त सिचाई ( लगभग ६० लाख एकड ) जो बद्दे ओर 
साधारण श्रेणी की योजनाओं से होगी वह उन कार्यक्रमों की पृति द्वो जाने के 
कारण होगी नो कि प्रथम योजना से ही चन्न रद्दे ई | द्वितीय योजना में सम्मिलित 
नई योजनाञ्रों से लगभग ३० लाख एकड़ भूमि सींची जायगी। द्वितीय योजना 
के अ्न्तगंत बड़ी श्रोंर साघारण श्रेणी की योजनाश्रों के पूर्ण हो जाने पर उनकी 
सीचने की शक्ति लगमग १६० लाख एकड़ होगी | 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत विद्यत-शक्ति उत्पादन के विक्रास-कायक्रम के 
तीन घ्येय हैं ; (क) वत्तमान पावर द्वाउसों पर बढे हुये सामान्य भार को वहन 
करना, (ख) पूर्ति के ज्षेत्रों के युक्ति सपत विकास के लिये आवश्यक विद्युत शक्ति 
का उत्पादन करना श्र (ग) द्वितीय पचवर्धीथ योजना के श्रन्तर्गत नवीन श्रारम्भ 
किए हुए उद्योगो की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करना । 


बाढ़ नियंत्रण का कार्यक्रम 


सरकार ने समन्वित श्राघार पर बाढ़ की समस्या फे निराकरणा का 
अत्यन्त महत्वशाली निर्णय किया है | प्रथम योजना के आरम्प में वाढ नियत्रण 
की कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं की गई थी | उस समय बाढ़ नियत्नण योज- 
नाएँ नदी घादियां के विकास सम्बन्ध! बहू उद्देशीय योजनाओं के श्रन्वर्गंत रखी गई 
थयी। १६४४ की श्रपूर्व बाहों ने प्राण सम्पति तथा यातायात को विशेषकर देश 
के उत्तर-पूर्वी भाग में, पहुत हानि पहुँचाई। इस कारण बाढ़ की समस्या पर 
सिंचाई और विद्युत शक्ति उत्पादन कार्यकर्मों से अलग स्वतत्र रूप से विचार 
करना श्रत्यन्त ग्रावश्यक हो गया | प्रदेशों द्वारा वात्कालिक बाढ़ नियश्रण के 
लिये उपायों के प्रभावशाली सिद्ध न द्वोत के कारण १६५४४ में यह निणय किया 
गया कि एक व्यापक बाढ़ नियत्रण कार्यक्रम इस समस्या को उाचिव ढंग से 
घुबकाने के लिये बनाया जाय । १६५ करोड़ रपये को योजना में इसीलिये १६.४ 
करोड़ रु० की व्यवस्था श्रोर कर दी गयी । बाढ़ नियत्रण के काय पर द्वितीय 
पचवर्षाय योजना में श्रधिक ध्यान दिया गया है। 


२३१ करोड रुपये का ऋण प्रदेशों को १६५४-५५, में दिया गया और 
केन्द्रीय सरकार के १६४१-४६ के बजट में १० करोड रुपये को व्यवस्था इसके लिये 
कर दी गई है। जिससे कि ऋण फो सहायता प्रदान की जा सक्के। मार्च १६४५ 
पक विभिन्न प्रदेशों में जो सफलता मिलो हे, उसका विवरण निम्नलिखित है । 

दर 


बहुउद्देशीय योजनाएँ और वाह नियंत्रण कार्यक्रम परे 


पंजाब--निम्न कार्य पूरे किये गये (१) ४३ मील लम्बा डेरा बाबा नानक 
से झ्राकर मन्‍ज तऊ रावीं नदी फे किनारे आधार बाँध का बनवाना, (२) देहली 
भदेश में जमुना नदी के फिनारे जो पतली दारार पाई गई थी उनको बन्द कर- 
वाना श्र टफ़ोला बॉध वनवाना , (३) कर्नाल जिले में बावैल से घानतौली तक 
जमुना नदी जे दाहिने फिनारे वाढ रोकने के लिये वाँध बनवाना, ओर (४) जमुना 
नदी से ताजेवाला शौपषे क्रम से न॑चे की श्रोर बाघ बनवाना, । 

यह तो सर्ब विद्ित है, कि बाद न तो सदा के लिये रोकी जा सकती है, 
ओर न रोक देना उचित ही है। इन बाढो से बारीक मिट्टी वह कर आती है, 
जिससे पानी डूब जाने वाले क्षेत्रों की उपज बढ जाती है | उन वर्षो में जब कि 
चाढ़ असमान्य हो जाती है, उनसे बहुत द्वानि पहुँचती है और जनता को कष्ट 
पहुँचता है | बाढह का प्राय आना ओर उसके द्वारा ह्वनि को कम करने के 
लिये बाढ़ों के घनत्व पर नियत्रण रखना स्रावश्यक है। इसके लिये ऋ्मबद्ध फार्य- 
क्रम बनाने की आवश्यकता है। जिन उपायों से प्राय काम किया जाता है, वे 
निम्न ईं। (१) किनारे पर बॉव बाँधना (२) सग्रह जलाशय, विशेषकर सहट्टायक 
धाराश्रों पर (9) अ्रवरोधन गढा बनवाना जहाँ पर बाढ का पानी एकत्रित करके 
थोडे समय के लिये रोका जा सके, (४) नदी की धारा को मोड़ देना जिससे कि 
एक नदी का पानी दूसरी नदी में पहुँच जाय , (५) नदी का ढाल बढाना उसमें 
आरपार द्वार खुदवा कर, (६) नदियों तक ले जाने वाली धाराश्रों को जिनमें 
मिट्टी मर गई है, खुदबाना ओर उसकी मिट॒टी निकलवाना, (७) स्थानीय रक्षा 
के उपाय जैसे पक्की दीवार श्ौर ऊँचे टीले आदि बनवाना ताकि भूमि कटने न 
पावे, और (८) वन लगाना श्र स्थान-स्थान पर बहाव की तीवता रोकने के 
लिये बाँध बाँधना । 

सिंचाई और शक्ति मन्नालय द्वारा कुछ दिन पूव ही वाह रोकने के कार्य- 
क्रम की रूपरेखा बनाई गई है ' टसके तीन भाग हं। (क) वात्कालिक-दसके 
अन्तगंत अन्वेपण योजना बनाना झ्रोर समय का अनुमान करना होगा। दीवार 
बनाना और बॉघ झादि भी विशेष स्थानों पर बनयाये जा सकते हैं , (स)अ्रल्प- 
कालीन--इसके अ्रन्तर्गत बॉधों शोर नालों थादि का सुधार किया जायगा। 
इस प्रकार की रक्षा के उपायों का प्रयोग उन क्षेत्रों में विशेष रूप से किया 
जायगा जहाँ बाढ़ श्रधिक आती हैं , (ग) दीर्ध कालीन--श्सके श्रन्तर्गत नदियों 
तथा उनकी सहायक घाराओं के जल सचय का कार्य सिंचाई और विद्युत शक्ति 
उत्पादन योजनाओं के कार्य के साथ किया जायगा। 

द्वितीय योजना में ६० करोड़ झगये की व्यवस्था तत्कालीन और 


पड मारतीय अथंशाल की सउमस्याएँ 


श्रल्पका लीन योजनाश्रों के लिये घी गई है। इसमे ५ फ्रोड़ रुपया परीक्षय तथा 
तत्सम्बन्धी सचना सामग्री एकत्रित करने के लिये नियत फ़िया गया है। 
वनों का लगाना और भूमि सरक्षण के उपायो का कार्य में लाना, बाह नियनण 
के महत्वशाली उपाय हैं, इनको बाढ नियत्रण के फायहस में विशेष स्थान मिलना 
चाहिए । ह 

केन्द्रीय बाद मिरोधक मंडल ने जून १६४४ को अपनी पाँचयी सभा मे 
१६ बाढ़ नियत्रण योजनायं को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें बाघ बॉघना, नगगें 
की रक्षा के उपायों और गाँवों की स्थित्ति के स्तर फो ऊँचा करगे के उपाय ब्रादि 
सम्मिलित है | इनमें से प्रत्येक योजना पर १० लास रुपये से अधिक व्यय द्वोगा, 
झऔर ७ ५ फरोड़ रपये का अनुदान प्रदेशिक सरकारों को बाढ रोकने के कार्य 
क्रमों को कार्यानवत करने के लिये दिया गया है | चोर्ट ने यह भी सिफारिश की 
है जि पत्येक प्रदेश के बाढ़ रोकने के कार्यों को प्रदेशीय बाढ निरोधक विभाग के 
नियन्नण में कर देना चाहिये । इससे कार्य में समन्वय श्रांर उसकी गति में 
तीव्रता होगी। 

आलोचना--बाढ नियन्रण की यह योजना जनता के प्राण, सम्पत्ति और 
फसल की हानि को रोज ने में श्रमी तफ सफल नहीं हो पाई है| इसका कारण 
सरकारी कार्यक्रम के दोष हैं । मुख्य दोप निम्न हैं| (१) अ्रमी तक जो प्रयत्न 
सरकार द्वारा किये गये हूँ, वह सर्वथा अपर्पाप्त है। योजनाएँ बनाने तथा प्रशा- 
सन काय करने के अतिरिक्त कोई कार्य नही हो पाया है | जो व्यय नियत्त क्या 
गया है, वह बहुत द्वी कम है। द्वितीय याजना में भी ऊेवल ६० करोड़ रुपये के 
व्यय की व्यवस्था की गई है, जब क्रि कम से फम इसका दुगना घन उपयुक्त 
होता । (२) जल विशान सम्जन्वी ज्ञान के अमाव के कारण योजनायें दोषपूर्य हो 
वन पाती है| प्राय” प्रयत्न विफल हो जाते हैं, ओर परिणाम प्रयत्न की तुलना में 
कुछ भी नहीं होता (३) बाढ़ों को रोकने के लिये श्रमी तक वटरदेंघों पर अधिक 
निर्भर रहे हैं | वाढ द्वारा लाई हुई मिट्टी तट्वन्धों के किनारे जमा दो जाती है 
इससे तटबन्धों को ऊँचा करने का श्रथवा मिट्टी खुदवाने की समस्या सदैव बनी 
रइती है | और यदि वाट वहुत तीत्र हुई तो तब्वन्धों के चह जाने का भी डर 
रहता है | अ्रधिक्र श्रडछा उपाय तो भूमि के संरक्षण का है, इससे बाढ घी तीत्रता 
कम हों जायगी | इससे एक और भी लाभ यह हगा कि वाह पीडित स्थानों की 
उपजाऊ भू/म के वह जाने की समस्या भी सुलक जायगी। 

कृठिनाइयॉ--सिचाई अर विद्यू त शक्ति उत्मादन योजनाओं को कार्या- 
न्वित करमें में निम्नलिखित अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 
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(१) दोपपूर्ण योजना ओर अ्रकुशल प्रअन्च के कारण बहुत सा धन और 
अठाघन निष्फल हर गये । राव समिति में दामोदर घाटी कारपोरेशन के कार्य की 
परीक्षा की ओर इस परिणाम पर पहुंची कि केवल कोनार योजना के कुप्रबन्ध के 
कारण १६४ करोड़ रुपये की हानि हुईं। ठिचाई ओर विद्य त शक्ति उत्तादन 
योजनाये जैसे बडे कार्य मे घन का योड़ा बहुत नष्द होना तो अ्रवश्यम्भावी था 
क्योकि कर्मचारीगण श्रनुभवहदीन थे, और ऐसी स्थिति में भूल दाना स्वाभाविक 
था परन्तु वास्तविक हानि अ्रतुमान से कहीं श्रधिक हुई इसलिये भविष्य में इस 
बात का ध्यान रखना पडेगा कि जनता का घन ज्य्थ न जाय | 

(२) “(स्थरयत्रों श्रोर प्रखाधनों के क्रय के सम्मन्ध में निश्चित नीति के 
अभाव के कारण समय-समय पर विभिन्न प्रकार के यत्रों का क्रम किया गया । 
सिंचाई, शक्ति श्रौर योजना मन्नालय द्वारा १६५३ में नियुक्त प्लान्ट श्रौर मशीनरी 
कमेटी ने सिफारिश की है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए मुख्य-मुख्य 
यात्रिक प्रसाधनों को एक ही प्रमाप का होना चाहिए। 

(३) अपेक्षित योग्यता ओर सनद प्राप्त इंजीनियर ओर विशेषज्ञों के अरमाव 
के कारण मारत की नदी घाटी तथा अन्य योजनाश्रों को बहुत बढ़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ता है | यद समस्या दो प्रकार की है, (ऊ) विशेषज्ञों का श्रभाव 
तथा (ख) जो व्यक्ति दामोदर घाटी तथा श्रन्य योजनाश्रों का कार्य कर रहे हैं, वे 
अपने भविष्य के बारे मे सशक हैं कि इन योजनाओं का कार्य जब समाप्त हो 
जायगा तब उनका क्या होगा | एक समय भारत सरकार अखिल भारतीय सिचाई 
तथा शक्ति विशेषशों का एक विशेष सेवा वर्ग बना रही थी, श्रथवा इसके स्थान 
पर ऐसे कमचारियों का जो विभिन्न प्रदेशों से श्राये थे एक सचय (१6एप्रश्चा0ा 
7००) बनाने का विचार कर रह्दी थी | 

(४) सिंचाई तथा शक्ति उत्पादन योजनायें सुधार-कर लगाने अथवा 
सिंचाई की दर बढाने को बाध्य करती हैँ | सुधार कर एवं सिंचाई की बढी हुई दर 
के कारण कुछ प्रदेशों के कृषफाँ को अधिक मार वहन करना पड़ा है | इसलिये यह 
आवश्यक है, फि इन करों के आरोपित करने के साथ द्वी साथ इस बात फा भी ध्यान 
रक्‍खा जाय कि कृषको की कर क्षमता कितनी है। यदि राज्य सरकारें सिंज्नाई की 
दर, सुधार-कर तथा शक्ति की दर ( ?0फ्ञढ्ट' 72७ ) निश्चय करते समय कृषकों 
की द्वेय-ज्ञुमता को मी च्यान में रखें तो बढ़ा ही श्रच्छा हो | 


अध्याय २१ 
सामुदायिक विकास योजनाएँ 


भारतीय कृपकों की निर्वनता श्रोर आयिऊ दृष्टि से पिछटो द्वोने का प्रमुख 
कारण है फि वे नई प्रणालियों और जीवन के नवीन उपायो के अति उदासीन हैं । 
उनऊे सम्मुख जो जटिल समत्याएँ ई उन्हें हल करने के लिए दे सुर्ंगठित रूप में 
प्रयक्ष भी नहीं करते | सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्य क्रमों श्र राष्ट्रीय 
विस्तार सेवाओं (४0०४४) एछश्यछ07 5०श८९) का उद्देश्य पह है कि 
उनके द्वारा “ननता के मानसिक दृष्टिकोण में पारयतन हो, उनमें जीवन के 
उद्चदर स्वर तक पहुँचने का मह्त्वाकाज्ञी शोर साथ दी साथ उस स्वर को प्रात 
करने के लिए दृह नि्॒य श्रीर इच्छाशक्ति उत्पन्न की जाय | आमों में निवास करने 
चाले ७ करोड़ परिवारों के दष्यिकोण में परिवर्तन लाना, नवीन ज्ञान व जीवन के 
नवीन उपार्या के प्रति उत्साह उत्पन्न करना और श्रेष्टतर जीवन व्यतीत फरने के 
लिए उनके द्वदय में श्रमिलाणा व दृह इच्छा-शक्ति का सचार---यद्द वास्तव में 
एक मानवीय समस्या है |” इस उद्देश्य के पूर्ण होते के लिए इस बात की श्रावश्प- 
कता है कि विकास कार्य-क्रम आमीण जनता के ऊपर बलपृवक न लादे जायें, 
बरन्‌ इस धात का प्रयास किया जाय कि उन लोगों में ही श्रात्मवश्दास का उदय 
हो और वे नियीजन के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से रुचि ले सर्के | साम्रद्रायिक 
विकास योजनाओं के श्राधारभूत सिद्धान्त निम्न है :-- 

(अर) “विकास कार्य के लिए प्रेरक-शक्ति स्वय आमवासियों से आनी 
चाहिए । आसों में विपुल शक्ति निष्क्रिय रूप में बिखरी पडी है जिसका उपयोग 
नहीं किया जा रहा है। अतण्व इस बात की आवश्यकता है कि वह शक्ति 
क्रियात्मक कार्यों के लिए नियोजित की जाय ओर पत्येक परिवार के सदस्य न 
केवक्ष अपने हित के लिए कार्य करें वरन्‌ सामुदायिक कल्याण के लिए भी 
समय दें ।” 

(व) “उहकारिता के दिद्दान्व को विविध रूपों में लागू होना चाहिए, 
लिससे आम्य-नीवन की अनेक समत्याएँ हल की जा सके |? 

सामुदायिक विकास योजनाश्रों के तीन उद्देश्य है , (१) कृषि, बागवानी, 
पशु-पालन, मछली-पालन आदि में वैज्ञानिक विधियों को लागू करके और अन्य 
पूरक घंघों व कुणीर-उद्योगों को प्ररस करके वेरोजगारी दूर की जाय और उत्तादन 


सामुदायिक विकास योजनाएँ द्यछ- 


में वृद्धि की जाय (२) जनता के सहयोग से प्रत्येक आम या कई आमों को मिलाकर 
कम से कम एक बहुठद्देश्यीय सहकारी सस्या होनी चाहिए, जिसमें क्वांप करने वाले 
लगभग सभी परिवारों के प्रतिनिधि हों, (३) गाँव की सड़कों, तालाबों, पाठ- 
शालाओओं, स्वास्प्य-नेन्द्रों शादि साव॑ंजनिऊ द्वित के निर्माण-कार्यों के लिए सुसुशठित 
प्रयास होना चाहिए | इसके अतिरिक्त आमीण जनता में गगतिशील दृष्यिकोण 
जत्तन्न करने की भी श्रावश्यकता है । 

यह सामुदायिक विकास योजना २ अ्रक्तूतर १६५२ को प्रारंभ की गई 
थी, जिसके अन्तर्गत प, केसद्रों मे सामुदायिक विकास योजनाएँ प्रचालित की 
गई” । इन योजनाश्ों का कार्यक्षेत्र लगभग ३०,००० आमों तक विस्तृत हे जिनकी 
जनसख्या लगमग १ करोड़ ६८ लाख है। कालान्तर में ओर भी अधिक सामुदा- 
यिक विकास योजनाएँ चलाई गई श्रोर २ श्रकक्‍्वूत्वर १६५३ को राष्ट्रीय प्रसार 
सेवा के अन्तर्गत प्रसार-मडलों (2%275807 3]00४8) का भी समारभ किया 
गया । इस प्रकार इस समय दो योजनाएँ साथ-साथ चल रही हैं, जिनमें से प्रथम 
हैं सामुदायिक विकास योजनाएँ श्र द्वितीय है राष्ट्रीय प्रचार सेवाएँ) “इन 
राष्ट्रीय प्रसार सेवाश्रों के भी चह्दी उद्दे श्य हैं जो सामुदायिक विकास योजनाश्रों के 
हैं | कृषि, पशु-पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य श्रादि ज्षेत्रों में दोनों के कार्य-क्रमों में पर्यात 
समानता है | उनमें यदि कोई भेद है तो यही कि सामुदायिक विकास योजनाशों 
का कार्य-क्रम विस्तृत है श्रीर इसके अन्तर्गत स्थानीय कार्यों पर पर्याप्त घन-राशि 
मी व्यय की जायगी योजना में यद््‌ व्यवस्था की गई है कि जिन विंकास-मंडलो 
की प्रगति पर्यास रूप से संतोषजनक होगी ओर जय जनता का सक्रिय सइयोग 
प्राप्त होगा, उन्हें सामुदायिक विकास योजना के श्रन्तर्गंत सुसगठित के लिए चुन 


लिया जायगा । 7 के 
संगठन--सामुदायिक विकास योजना की ब्यवस्था पचायतों श्रौर इसी 


उद्देश्य फे लिए निर्माण की गई श्रन्य उच्च सस्थायओं द्वारा की जाती है | “जनता 
श्र उसके अनेक प्रतिनिधियों मे फाफी विचार-विमर्श करने फे उपरान्त विकास 
कार्य-क्रम निश्चित पिया जाता है। गाँव के स्तर पर नियोजन का कार्य भार 
पचायत पर ही रद्दता है। वही विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित मी करती है | 
जिन ज्षेत्रों में या तो पचायतें त्रिल्कुल है ही नहीं या उनका अधिक प्रभाव नहीं 
है, वहाँ यह प्रयास किया गया है फि इस उद्देश्य के लिए. ग्रामीण विकास समि- 
वियों की स्थापना की जाय, जिन्हें आम-विकास मडल, ग्राम महल समिति, आम 
सेवा सघ आदि कुछ भी नाम दिया जा सकता दे | इन्हीं सस्याश्रो के द्वारा नियो- 
जन के कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने के लिए जनता का सक्रिय सहयोग प्राफ्त 


घ्ध भारतीय अ्रथशासत्र की समस्याएँ: 


होता है। विकास मडल के ल्तर पर एक परामशंदात्री समिति की स्थापना की 
जात्ती है, जिसमें आम समितियाँ ऊे अतिनिधि, विवान-परिपद, विधान-समा व 
ससद के सदस्य, सहकारी समितियों के प्तिनिवि, प्रगतिशील कृषक आदि सम्मि- 
लित होते हैँ । यह परामशंदात्री समिति आस सस्थाओं द्वारा तैयार की गई योज- 
नाओ्ों पर विचार करती है । फिर इस परामशंदान्री समिति द्वारा निर्माय की गई 
मढल की विकास योजनाओं को जिला विकास समिति के द्वारा जिले की विकास- 
योजना के कार्य-क्रम में सम्मिलित कर लिया जाता है | इस जिला विकास समिति 
में प्रमुख गैर सरकारी व्यक्ति श्रीर जिले के अनेक टेक्निकल विभागों के अध्यक्ष 
सम्मिलित हेते हैं | इस प्रकार प्रत्येक स्वर पर विकास योजना तैयार करने और 
उनको कार्यान्वित करने के लिए सरकारी ओर गैरसरकारी सगठन साथ-साथ 
कार्य करते हैं? | इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि “वर्तमान शासन- 
सम्बन्धी सरकारी ढॉचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जा रद्द है कि वह जन- 
ऋलयाण के दायित्व का भी ।नर्वाइकर सके, जिसका परिणाम यह है कि सामान्य 
प्शासनयत्र से भिन्न एक पधक जन-कल्पाण विभाग स्थापित करने की आवश्यकता 
नहीं है। इसका ताकत यह है कि जिम प्रशासन-यत्र (800#ाथ्तै।98 
272077ध५०) फी रचना राजस्व-सग्रह ((४ए९०४७९ ००)४णएा०7०) का निरीक्षण 
ओर नियम व व्ययस्था की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी, उसने परि- 
वतित होकर कल्याणकारी शासन का रूप अ्रहृण कर लिया है ओर सरकार के 
विकास-सम्बन्धी सभी विभागों के साधनों का उपयोग ग्राम-विकास की समस्याओं 
को इल करने के लिए किया जा रहा है|” 

बिकास-सम्बन्धी नीति के सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए प्रत्येक 
राप्य में एक राप्य विज्रास समिति (5छ8 96ए20%णग8७४४ (००॥०77४6७) 
की स्थापना की गई है, जिसमें मुख्य मत्री और विकारु-कार्य ने सम्बद अनेक 
विभागों के भ्रध्यक्ष सम्मिलित झ्वोते हूँ । डेवलेपमेन्ट कमिश्नर इस समिति का मन्नी 
होता ई शोर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वह सरकार के विकास के 
सम्बन्धी अनेक विभागों के अव्यक्ष और मन्त्रियों के दल का प्रधान भी द्ोता है| 
जिले, तहसील ओर मडल के स्तर पर ऐसा ही समन्वय स्थापित करने के लिए 
डेवलपमेन्ट कमिश्नर से समान ही क्रमश उ्लफ्टर और मडल-विकास अधिकारी 
(800: 728ए20.7700६ 006०) को भी उसी प्रकार छे कार्य सौपे गए हैं | 
विकास-सम्बन्धी शासन की इस मु खला में ग्राम-सेवक अन्तिम कड़ी के समान 
होता है और बिले के शासन का एक अग समझा जाता है | और बहु-उद्देशीय 
काय करमें पड़ते हैं| शासन के ढाँचे को निर्माण करने का उद्देश्य यह हैं कि 


सामुदायिक लिका6 योजनाएँ, प्प्ध 


शरधिकारी अधिक से अधिक कार्यक्रमता मे काम करें ओर जन से अधिकतर 
सहयोग उपलब्ध दे । 

योजना अस्तर्गंत-- पहन घस्तार ओर हामुदायिक विकॉर्से योजनायें 
अषम पंचवर्षीय योजना की देन दे। कार्य की इकाई 
लिसके अन्तर्गत शंगभग १०० ग्राम बाते दें; मिं 
लगाकर ७० १०० तैंके होती है, ओर उरी ज्षेत्रफल १४० जे १७० वर्गमी्ण तेरे 


हो सकता है, १६४९ जे जय से यह कार्यक्रम हुआ है, समुदायिक विकीस 
ओजना कै श्रस्तर्गत २०० मइल और राष्ट्र सेवा योजना के अन्तर्गत 
£ ०० मंडल बना लिए गये है, शरीर ई प्रकार १६४६ पे विस्तार मंदलों की 
योग १२०९ हो गया ड ५ तालिका नें? खबुसतार १र१३००० 
प्राम और फ करोड व्यक्ति आ जायेंगे । 

तालिका न० 
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६० मारतीय अर्थशास्र की समस्याएँ: 


गये है, तथा ४०६६ मील पक्की श्र र८००० मोल कच्ची सड़क का बनवाना 
श्र ८०,००० शोचालयों का गाँवों में निर्माण करवाना स्पानीय विकास के उदा- 
हस्ए हैं। लिनका सामाजिक प्रभाव बहुत ही महत्वशाली द्वोगा | इस काय में 
बहुत्त अधिक अश तक सहायता जनता तथा विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित 
कराने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा ग्रास्त हुई है, जिन्होंने पथ प्रद्शक का कार्य 
क्या है | यदि थ्राम उद्योगा तथा सहकारिता के क्षेत्र में सफलता कम प्राप्त हुई 
है, इसका कारण यदि सम्पूर्ण देश फे दृष्टिकोण से द्वी देखा जाय तो सहकारिता 
तथा नवीन उद्योगों की कार्य व्यवस्था का दोष है, जिसमे सुधार करना चाहिए । 
“राष्ट्रीय विकास परिपदु ने सितम्बर १६५७ में यद्द स्वीकार कर लिया था 
(ऊ द्वितीय पचवर्धीय योजना में समम्त देश राष्ट्रीय विकास सेबा योजना के 
अन्तर्गत आ जावगा ओर जा राष्ट्रीय विस्तार मठल ताछुदायिक विकास मडलों 
में परिणत कर ठिये जायेंगे, श्रार उनकी सख्या ४०% से कम न द्वोगी | यटि 
पर्याप्त विचीय सहायता ग्राप्त हम सकेगी तो सम्मवतन यह संख्या ५०% मी दो 
जाय | द्वितीय योजना म शे८०० नये विकास मडल राष्ट्रोय विस्तार योजना के 
-कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किये जाने वाले हैं और यद श्राशा की जाती दै कि 
इनमें से ११९० सामुदायिक विकास मडलों में परिणित कर दिये जायेंगे । योजना 
के इस कार्य के लिए, २०० करोड़ रुपयों का भी प्रवन्ध प्रबन्ध किया गया है।”? 
“सामुद्ययिक योजना प्रशासन के निश्चित किए हुये कायक्रम के अनुसार 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, प्रत्येक बष, राष्ट्रीय विस्तार महल तथा उनके सामु- 
दायिक विकास मइलों में परिणत किये जाने का कार्य किया जाया करेगा।” 
जैसा कि तालिका न० २ में दिखाया गया है | 
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सामुदायिक विकास योजनाएँ ६६ 


द्वितीय पचवर्षोय योजना के कायक्रम को कार्यान्वित्त करने में ऐसा प्रतीत 
दोता है, कि प्रत्येक आमीण परिवार में यह भावना उत्पन्न करनी होगी कि अपने 
रहन-सहन के स्तर को सुधारना तथा एक निश्चित काययक्रम का अनुसरण करना 
और उसमें सहयोग देना उनका कत्त॑व्य है। यह आशा की जाती है, कि राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा श्र अन्य अनुप्रक कार्यक्रमो 
द्वारा आगामी कुछ वर्षा मे ही कृषि उ्त्ति मे वृद्धि के श्रतिरितक्त निम्न अन्य क्षेत्रों 
में उन्नति होगी | ( १ ) सहकारिता के कार्य में जिसमे सहकारी कृषि मी सम्मिलित 
है विस्तार होगा, (२) ग्रामोत्रति में सक्रिय उत्तरदायित्व रखनेवाली संस्पाश्रों 
के रूप में आम एचायतो का विकास होगा, ( ३ ) भूमि की चकबन्‍्दी, ( ४ ) आम 
के छोटे उद्योगों का विकास होगा, ( ५ ) ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना 
हागा जिनमें गाँव के पिछड़ी हुई जनता को जैसे छोटे-छोटे कृषक, भूमिह्टीन कृषक, 
कृषि कार्य करने वाले मजदूर एवं शिल्पी इत्यादि, ( ६ ) स्त्रियों श्रौर नवयुवफों' 
की उन्नति के लिये श्रौर पिछड़ी जातियो के विकास के लिये विस्तृत कार्यक्रम बनाये 
जायेंगे | 

“ऐसे बहुसुखी कार्यक्रमों को कार्यान्वत करने के लिये जिसके अन्तर्गत 
उद्योग, सहकारिता, कृपि उत्पादन, भूमि सुधार, तथा सामाजिक सेवाये श्रावी ई, 
जो ज्षेत्र राष्ट्रीय विस्तार तथा सामूदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने के 
लिये चुने जायेंगे, उनके शीघ्र ही उन्नात करने को बहुत श्रधिक सम्भावना होगी । 
जब इन कार्य-क्रमों को सयोजित रूप से कार्यान्वित किया जाता है, और स्थानीय 
संस्थाआ। का सदयाग व्यवस्थित रुप से प्राप्त होता है, तो एक कार्य मे सफलता 
दूसरे में सफलता के लिए अवसर प्रदान करती हैं। और इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र 
में आधिक व्यवस्था दृढ़ हो जाती है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्य- 
क्रम में कृषि उत्पादन को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। इसके पश्चात्‌ ग्राम की 
सबसे श्रधिक महत्वशाली श्रावश्यकता कार्य करने के पर्याप्त अवसरों का प्रदान करना 
है। सतुलित आम्य आथिक व्यवस्था में यह झ्रावश्यक है, कि औद्योगिक कार्यों 
के अवसरों की कृषि कार्यों को श्रपेज्षा द्हतर गवि से दइृद्धि की जाये। हाल के 
ग्राम तथा छोटे उद्योगो के विकास कार्य-क्रामों के सम्बन्ध में जो अनुभव हुआ है 
उससे यह सकेत मिलता है, कि ऐसी विस्तार सेवा की आवश्यकता है, जिसका 
सम्पर्क आमीण शिल्पकारों से हो और जो उन्हें आवश्यक पथप्रदर्शन कर सके, 
सद्दायता दे सके, उनकी सहृकरिता के आधार पर व्यवस्था कर सके और श्रपने 
माल को गाँव में तथा बाहर बेचने में सह्ययता दे सके | इसका प्रारम्म २६ 
अअगा[सी योजनाओं को कार्यान्विव करके किया जा चुका है। यह आवश्यक है 
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कि यथासम्भव शीघ्र प्रत्येक विस्तार तथा सामुदायिक विकास क्षेत्र में एक प्रवीण 
प्रशिक्षित इन ग्राम उद्योगों के कार्यक्रम को चलाने के लिये नियुक्त किया जाय | 

वित्त की व्यवस्था--इन विफास कार्य क्रम के लिए. बिच की व्यवस्था 
सामुदायिक योजना प्रशासन ((एएशापएाएए 9706९ /0तम्राधाशाशवा०7), 
राग्य सरफारो ओर जनता के द्वारा की जाती है| सी० पी० आधिक रूप से वित्त 
का प्रबन्ध तो फरता ही है, इसके अतिरिक्त उस पर विशेष यन्त्रों व नत्सम्बन्धी 
अन्य सामग्रियों को उपलब्ध करने का भी दायित्व है | इस विकास फार्य-क्रम को 
कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को रखने पर जितना ब्यय द्वोगा, 
उसका आधा धन राज्य सरकारो को केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिक सहायता के 
रूप में प्राप्त होगा केन्द्रीय सरकार यहद्ट प्रयास भी कर रही है कि योजना की श्रवधि 
समाप्त होने तक सहकारी श्रनदोलन और श्रन्य एजेन्धियों के द्वारा शल्पक्रालीन, 
आसतकालीन और दीधघकालीन ऋण के रूप में क्रश १०० करोड़, और २५, 
-करोड़ रुपये का घन प्रति वर्ष श्राप्त होने लगे | सामुदायिक विकास योजना के 
कार्य-कम पर जो घन-राशि व्यय होती है उसकी लगभग १०% भारतीय-श्रमरीकी 
टेकनिकल सहयोग योजना द्वारा यन्त्रों और टेक्निकल परामश श्रादि के रूप में 
आप्त होती है। 

सामुदायिक योजनाओं और विकास मडलों के लिए १६५२-५३ से लेकर 
१६५४-५६ तक कुल मिला कर ३२६० करोड़ रुपये घन का बजट में स्वीकृत 
छुआ है | इस प्रकार माच १६५४ तऊ प्रथम १८ महीनों में व्यय के लिए १६.३० 
करोड़ रुपये निर्धारित ये, किन्तु इस अ्रवधि में वास्तव में जो घन राशि व्यय की 
गई वह केवल ५६५ करोड रुपया थी | इसके अतिरिक्त इस अवधि में नकट 
घन, श्रम, सामग्री आदि फ्री ऐच्छिक सहायता के रूप में कुल मिलाकर २ ६३ 
करोड रुपया का घन प्रात हुआ, जो सरकारी व्यय के घन के आधे से थोड़ा ही 
कम है। प्रारम्मिक काल की अनेक कठिनाउयों फे कारण योजना की प्रगति 
घीमी रही, किन्तु जब हम दस तथ्य पर ध्यान केन्द्रित करते हैं कि जून १६५४ तक 
व्यय की कई घनराशि ८ १० करोड़ रुपये तक पहुँच गई, तो भविष्य में अधिक 
सीब्र प्रगति द्ोने की सभावना प्रकट होती है | 

वीसी प्रगति के कारणु--सामुदायिक श्रोजनाशों जी प्रगति का 
मल्याक्न क्रने के लिए पोड फाउन्डेशन के सहयोग से एक कार्य-मूल्यास्न 
संस्था (क0ट8ाशात76 9ए2]ए४प० 082752६0०7) की स्थापना की गई 
है | सामुदापिक योजनाश्रों को कार्यान्वित करने के मार्ग में निम्न कठिनाइर्याँ हैं--- 

(३) प्रारम्भिक अ्रवस्था में प्रगति के अवरुद्ध होने का कारण यह या कि 
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जनता उदासीन थी श्रीर अन्य लोकप्रिय व्यक्तियों ने मी योजना के कार्यक्रम मे 
सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया | इस स्थिति मे किसी सीमा तक सुधार अवश्य 
हुआ दे, किन्तु फिर भी ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग नद्दी प्रास हो रहा है। 
प्रगति के धीमी और अ्निश्चित होने का यह एक प्रमुख कारण था | 

(३) पचायतों श्रथवा विशेष कर इसी उद्देश्य से स्थापित की गई अन्य 
लोक प्रिय सस्थाश्रों से जो सहयोग प्राप्त हुआ है, बह अ्पर्यात है । पचायत्तें सभी 
क्षेत्रों में नहीं हैं श्र जहाँ हैं मी, वहाँ उनमे गुय्बन्दी के कारण प्रायः सघर्ष 
चलता रहता है। सहकारी सस्थाएँ उपयोगी हो सकती हैं, किन्तु विकास योज 
नाथ्रों के सम्बन्ध में उनकी उपयोगिता सीमित ही है। उनके नियमों के 
अनुसार सामान्य रूप से सदस्य भी नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि उनका 
चुनाव किया जाता है। सहकारी सस्थाश्रों की रचना द्वी कुछ विशिष्ट प्रकार की 
होती है जिससे उनके कार्य सीमित होते हैं । विकास कार्य-क्रम की सद्दायता के 
लिए; श्लनेक परामशंदानी सस्थान्नों की स्थापना की गई है जिनके मिन्न-मिन्न नाम 
हैँ श्रीर जो कुशल अधिकारियो के निर्देशन में सन्‍्तोपजनक काय कर रही हैं। 
किन्तु फिर भी यह श्राशका बनी हुई है कि जब सरकारी अ्रधिकारी इृटा लिए 
जायेंगे, तो समव है कि ये सस्थाएँ कार्य करना बन्द कर दे | 

(३) घीमी प्रगति के लिए उचित योजना का अभाव भी अधिक सीम्य 
तक उत्तरदायी है। विकास की प्रगति इसलिए धीमी नद्दी रही है कि आवश्यक 
वित्त का श्रमाव था, वरन्‌ उसका कारण यह था कि प्रारम्मिक अ्रवस्था में अ्रधि- 
कारियों-दारा बजठ में कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं की गई | इसके श्रवि- 
रिक्त अन्य कारण भी ये । बजद बहुत जल्दी में तथा अस्पष्ट विचारों के साथ 
तैयार किए जाते थे तथा घनराशि को मजूरी देने के पूर्व विवरण जानने में समय 
लगता था। 

(४) कार्य-क्रम की इस घीमी प्रगति और अनेक भूलों के लिए. अशिक्षण- 
प्राप्ति कर्मचारियों का अभाव बहुत बड़ी सीमा तक उचरदायी हे। किन्त्र अरब 
अधिक सख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर यह अ्रभाव शाप्रता से दूर किया 
जा रहा है। 

पी० ई० ओ० की तीसरी सफलताकन रिपोर्ट (>एब.]प्रश/त०ा रि०००70) 
ने कार्य को समुचित रूप से चलाने के सम्बन्ध में अनेक प्रयागात्तक सुकाव दये 
हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 

राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्य-कम को श्राशाउकूल सफल 
बनाने के लिये यह श्रावश्यक है कि (१) श्रौद्योगिक विभागों को प्रत्येक दिशा में 
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और प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त मात्रा में इढ बनाया जाय । अनेक स्थानों पर प्रत्येक 
सत्र तथा जिज्ञा सम्बधी ग्रोयोगिक विभागीय व्यवस्था की ज्ञमता तथा सख्या 
में सुधार करना श्रावश्यऊ हो गया है, (२) इसके अ्रतिस्क्ति अन्वेषण के कार्य की 
नुविधाओं का विस्तार किया जाय, भूमि के श्रास-पास के गवेषणागारों को विस्तृत 
किया जाय श्रोर इस बात का विशेष व्यान दिया जाय कि खेतों से सच सूचनायें 
गवेपणगारों तक पहुँच जॉय, (३) विमिन्न विषयों के विशेषज्ञों पर क्षेत्र विकास 
कर्मचारी के नियन्त्रण (जो आवश्यकता से अधिक हो सकता है) तथा जिलों के 
अन्य प्राविधिक अधिकारियो के दुंद्दरे नियन्त्रण की व्यवस्था सफलतापूर्बक कार्य 
नहीं कर रही है। (४) निर्माण कार्यों ने आ्रामों मे काये करने वाले कर्मचारियों का 
जिनका कृपि तथा कृषि विस्तार फी प्रारम्भिक शिक्षा मिली है और जिनका सबसे 
अधिक आवश्यक ऊत्तंब्य कृषि उत्पादन बढाने का है, अधिकाश समय ले लिया 
है, (४) ग्राम पचायतों को श्रपने बृद्धिमान उत्तरदायित्व को जो कि उनके ऊपर 
डाल दिया गया है पूर्ण करने के लिये सदेव पथ प्रदर्शन तथा सक्रिय सहायता 
मिलनी चाहिए, (६) कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने मे श्रावश्यकता से अधिक 
महत्व मोतिक और आय्िक सफलताओं पर दिया गया है, जैसे निश्चित किये 
हुये कार्य के, व्यय और भवन निमाण के «यैयों को पूरा करना इत्यादि, और 
जनता को नये ढग से कार्य करने की शिक्षा देने तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को 
खुधार और विक्रास सम्बन्धी कार्यक्रमों के पूर्ण करने के लिये, जो राष्ट्रीय प्रदेशिक 
योजना के श्रन्तर्गत है, एक प्रमावशाली साधन बनाने की श्रोर कम न्‍यान दिया 
गया है। 
कार्य करने मे न्रुटि--छामुदायिक विकास योजनाश्रों ने ग्रामीण जनता 
में आत्मविश्वास उत्पन्न करने में बहुत कुछ योग ठिया है | उसने आमनिवासियों 
को इस बात का आमास ढिया है कि आम्प-जीवन में निश्चित रूप से कुछ गड़- 
बडी है जिसका पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही सुधार किया जा सकता है। 
अभी इतना अधिक समय नहीं हुआ्रा है कि इस सभ्यन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष 
पर पहुँचा जा सके, फिर भो इतना वो कहा ही जा सकता है ऊ्ि सामुदायिक 
विकास योजनाओं ने उत्पादन वढाकर और वेरोजग़ारी कम फरके आमों में रहन 
नहन का स्तर ऊँचा क्या है। किन्तु जिस रूप में कार्य-क्रम को कार्यान्वित किया 
जा रहा है उसमे कई दोप हैं . (१) भूमिद्दीन खेतिहर मजदूरों के अम का उपयोग 
करने की समुचित व्यवस्था नहीं है कृपि ऊे त्षेत्र में उत्पादन-बृदि और कृषकों के 
लिए कार्य के अवसर उत्पन्न करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, किन्तु भूमिद्दीन मजदूरों 
को बयाने की व्यवस्था भी कम महत्वपूर्ण नहीं है | जब्र कमी विफास योजनाओं 
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के श्रन्वगंव अस्थायी रूप से मजदूरो ढेकर कार्य करने की श्रावश्यकता पड़ती है 
तभी इन्हें थोडा-बहुत कार्य मिलता है | इसके अतिरिक्त वे निःसद्दाय, बेरोजगार 
श्रोर उपेक्षित-से रहते हैं, (२) यदि दुसरे दृष्टिकोण से देखा जाय वो सामुदायिक 
विकास योजनाओं के कार्य-क्रम मे एक और दोष प्रकट होगा। चह यह है कि 
खेतिदर मनदूरों को पूरक कार्य उपलब्ध कराने के लिए ग्राम्य-उयोगों की स्थापना 
करने पर विशेष ध्यान नद्दीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में पी० ई० ओ० की यह 
घारणा है कि “ग्रामीण उद्योग-घन्धी की अनिश्चित समावना के पीछे चाहे जो 
मी कारण दो, किन्तु तथ्य तो यद्द है कि साधुदायिक विकास योजनाओं के वर्तमान 
स्वरूप और साधनों से भूमिह्दीन मजदूरों की वेरोजगारी की समस्या हल करने की 
झ्राशा नही की जा सकती” | किन्तु पी० ई० ओ० का यह दृष्टिकोण गलत है | 
चकि सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देश्य है कि उत्पादन कार्य ग्रौर आमीण 
जनता की झ्राय में वृद्धि हो और झ्ामवासियों में नई आ्राशा का संचार किया 
'जाब, इसलिए, गैर खेतिहर वर्ग की वेरोजगारी? को समघ्या को उपेज्ञा की दृष्टि मे 
देखना उचित नहीं है ऐ.छा करने पर सामुदायिक विकास योजनाओं की उपयो- 
गिता बहुत कुछ कम हो जायगी, (३) सामुदायिक यिकास योजना के अन्तर्गत 
भूमि की समत्या को सुलमाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया है 
चकबन्दी का कार्य एक अन्य सगठन द्वारा किया जा रहा है, किन्तु इसने श्रभो 
अधिक सफलता नहीं प्रास की है। बम्बई, उत्तर-प्रदेश और सौराष्ट्र को छोड़कर 
सहकारी कृषि के च्चेत्र मे अधिक प्रगति नहीं हुई है और इन राज्यों में भी यह 
श्रान्दोलन श्रपनी प्रारम्मिक भ्रवस्था में ही है। बहुत से कृपकों के पास क्ृपि के 
लिये इतनी कम भूमि है कि उस पर कृषि फरना आर्थिक दृष्टि से लाभ-पूर्ण नहीं 
है। जब तक कृषि की इकाई के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि का क्षेत्रफल नहीं 
बढ़ाया जाता और निम्नतम लागत से अधिकतम उत्पादन नहीं 7 0 
किसान खेती की विक्रसित प्रणालियों का प्रा लाम नही प्राप्त कर सकेंगे, और 
(४) सामुदायिक विकास योजना के कार्य-क्रम में श्रत्र तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं 
है मितसे जन-सझ्या की बृद्धि पर नियत्रण रखा जाय और परिवार-्रयाजन 
(फिशाशाए ए]भगगाएह) का सुचार प्रत्रन्ध हो सके ) जत्र तक यह काव नहीं दो 
जाता तब तक भारतीय ग्रामीण जनता की जटिल समध्याओं को सल्तोपजनक #ूप 
से इल करने की आशा करना व्यर्थ दै। उत्पादन वढाकर श्र जन-सख्या की 
वृद्धि को नियनित करके दी आमवारसियों के रहन सहन का स्वर ऊँचा किया जा 
सकता है | 
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मारत में सहकारी आन्दोलन का विकास २० वीं शनाब्दी में हुआ | सह- 
कारिता का अर्थ है कसी समान उद्द श्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर प्रयत्न 
करना | समान उद्दे श्य की दृष्टि से यह व्यक्तिगत प्रयत्न और सहायता से बिल्कुल 
प्िन्न है। अन्तर्राष्ट्रीय अम सघ की परिभाषा के अनुसार सहकारी समिति ऐसे 
व्यक्तियों की सस्था है जिनकी आधिक स्थिति श्रच्छी नहीं है ओर जो समान 
श्रधिकार तथा उत्तरदायित्व के आधार पर स्वेच्छा-पू्वंक संगठित होकर श्रपनी 
ऐसी समान आर्थिक आवश्यकताञ) को पूर्ति का भार एक सस्या को सॉंप देते हैं 
जिनको वह अपने व्यक्तिगत प्रयक्षों के द्वारा पूर्शत* सन्तुष्ट कर सकते में असमये 
होते ईं | यह लोग श्रापस में मिलकर इस सस्था का प्रवन्ध करते हैं श्रौर समान 
मौतिक एवम्‌ नैतिक लाम उठाते हई | इस प्रकार सहकारी समिति रुमान हितों का 
सघ है, यह समान अधिकार प्राप्त सदस्‍्यो का स्वेच्छा से निमित एक ऐसा आधिक 
सगठन है जो श्रपने सदस्यों की श्रावश्यकताओं की पूति करता है और उनके 
समान टिवों की रक्षा करवा है। 

सहकारी समितियों दो प्रकार की हँं--(१) रेफिजेन (रिक्षाती88०४॥ ६४9०) 
और (२) शुल्ज डेलित्न (5०॥7026 /00880) 7976)। इन दो प्रकार की सह- 
कारी समितियों में जिन व्यक्तिया का नाम सम्मिलित है वह जमनी में सहकारी 
आन्दोलन के प्रणेता ये | प्रथम प्रकार की सहकारी समिति के रिद्वान्तों का उप- 
योग आम में सगठित की जानेवाली समितियों में किया जाता है और दूसरे प्रकार 
की समितियों के सिद्धान्तों का उपयोग नगरों में किया जाता है। रेफिजेन-समि- 
तियों का काय क्षेत्र प्राय एक ग्राम तक सीमित रहता है और इनके सदस्यों का 
उचरदायित्व असीमित होता है। इन समितियों से केवल सदस्यों को ही ऋण 
व्या जाता है और वह भी केवल उत्पादन के लिए | शुक्न-डेलित्ज समितियों का 
कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक है और इनके सदस्यों का उत्तरदायित्व मी सीमित है । 
इस प्रकार की सीमित रुदस्यों से प्रवेश शुक्त वसूल करती है और बिना आय वाला 
व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता है । 

वित्त, उत्पादन, वितरण इत्यादि किसी भी उद्देश्य की पूत्ति के लिए इन 
समितियों को सगठित किया जा सकता है परन्तु मारत में ऋण देने वाली 
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साख समितियों का ही प्रभुत्व है। वास्तव में भारत में सहकारी शआ्रान्दोलन झारम 
करने का निश्चित उद्देश्य ग्रामों में ऋण की भयानक समस्या को इल करना और 
आमीणों को सुविधा जनक रीति से ऋण देना था। भारत में जून १६५७ में 
सत्र प्रकार की २,१६,र२८८ समितियों की तुलना में जून १६५६ में २,४०,२६५ 
सहकारी समितियाँ थीं। कृषि साख समितियाँ ही अम्ुख थीं। इनकी संख्या कुल 
समितियों की ६७३% तथा कृषि समितियों की ८०३४ थी। श्रान्दोलन अब भी 
साख-प्रधान है | 
विकास--भारत में सहकारी आन्दोलन के इतिहास की सर्वप्रथम महत्व- 
पूर्ण घटना १६०४ का सहकारी साख-समिति श्रधिनियम है | इस नियम के बनने 
से पूर्व भी मद्रास में सहकारिता के सिद्वान्तों का महत्वपूर्ण विकास हो रहा था। 
वहाँ साख-समितियो का कार्य “निधियाँ? करती थी। देश मे सहकारिता के विमिन्न 
पत्तों का श्रध्ययन करने फे लिए सरकार ने सर्वप्रथम १६०१ में एक समिति नियुक्त 
की | इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब तक सरकार अधिनियम 
नहीं बनाती इस दिशा में विशेष प्रगति की सभावना नहीं है | इसी रिपोद के 
आधार पर सरकार ने सहकारी साख-समिति अधिनियम पास किया। इसमें केवल 
साख-सम्रितियों की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार अन्य देशों की अ्रपेज्ञा भारत 
में सर्वप्रथम साख-समितियों का ही विकास हुआ | नियम लागू होने के पश्चात्‌ 
' यह अनुभव किया गया कि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती | साख-समि- 
तियों के पास आम में ऋर प्रथा समाप्त करने के लिए आवश्यकता से बहुत कम 
पूंजी थी । 
इस नियम के दोषो को दूर करने के लिए. १६१२ में दूसरा सहकारी समिति 
अधिनियम पास किया गया | इस नियम में क्रय-विक्रय करने वाली श्रन्य प्रकार 
की सहकारी समितियों का संगठन करने को व्यवस्था की गई। नगर और ग्राम 
समितियों के अतर को मिटा दिया गया | सीमित उत्तरदायित्व और असीमित उत्तर- 
दायित्व के आधार समितियों को »धिक वैज्ञानिक रूप से वर्गीक्रेत किया गया। 
नियम में यह निश्चित कर दिया गया कि जिन समितियों के सदस्य रजिस्टड समि- 
तियाँ हैं वद सीमित उत्तरदायित्व वाली समितियाँ होंगी ओर साख-समितियाँ तथा 
ऐसी श्रन्य समितियाँ जिनके क्रधिकाश सदस्य कृषक हैं असोमित उत्तरदायित्व 
वाली समितियाँ होंगी | इस नियम से सहकारी आन्दोलन के विकास में सहायता 
मिली | उत्पादन के विक्रय के लिए, पशु-चीमा, दूध की पूर्ति और खाद इत्यादि 
क्रय के लिए नई प्रकार की समितियाँ स्थापित की गई । 


मैकलैगन समिति की रिपोर्ट के आ्वार पर सहकारी शआन्दोलन के विकास 
छ 
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में'एक और प्रयास किया गया । इस समिति की रिपोट के श्राघार पर १६१६ के 
सुधार अधिनियम (रिवगए ह०) के द्वारा सइकारी थ्रान्दोलन का कार्य राज्य- 
सरकारों को सौप दिया गया ) राज्य सरकारों ने कुछ वर्षो तक इध दिशा में कोई 
महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की परस्त १६२५ में वम्बई की सरकार ने श्रलग से सहकारी 
समिति अधिनियम नियम बनाया | इसके पश्चात्‌ अन्य राज्यों में भी आवश्यक 
कानून बनाये गये । 
सहकारिता श्रज्दोलन के विकास का कुछ अनुमान इस बात से लग 
सकता है कि १६५१-५२ में समितियों की सझूपा, सदस्था सख्या त्तथा कुल चालू 
पेंनी ऋ्मश; १८५ लाख, १३७ ६२ लाख तथा ३०६*३४ करोड़ 6० यी । १६५५-५६ 
में यह बढ़ कर क्रमश २४० लाख, १७६"९ लाख और ४६८ ८२ करोड़ र० 
हो गई | विभिन्न प्रकार की समितियों के दष्टिकोय से अ्रन्य समितियों की श्रपेज्षा 
कृपि साख समितियों में वृद्धि भ्रघिक हुई है। पिछले वर्षो की दी तरह साख 
समितियाँ दी झ्रधिऊ प्रधान रही ओर कुल चालू पूंजी का ७४५ साख त्षेत्र में ही 
था | यह मानते हुए कि मारतीय परिवार के सदस्यो की श्रोसत सख्या ५ हे हम 
कह सफते हैं कि १६५४-४६ में ८८ करोड़ व्यक्ति अथवा जनसख्या के २३ मति- 
शत व्यक्ति सहफारी श्रान्दोलन के सम्पक से आये। १६५१-४२ में ६६ करोड़ 
व्यक्ति अथवा १६ प्रतिशत जन संख्या सम्पर्क मे आई थी। इसी प्रकार (प्राइमरी) 
प्रायसिक समितियों, जो श्रान्दोलन का ग्राधार प्रस्तुत करती है, द्वारा १६५४१०४२ 
में दिया हुआ ६७६५ करोड र० था | १६४४-३६ में यह राशि बढ़कर १४० ७८ 
फरोड़ रु० दो गयी । दिये गये ऋण की हस बृद्धि से भी प्रभति का कुछ श्रनुमान 
लगाया जा सकता हैं। चिन्ता का विपय तो यह है क्रि बकाया ऋणों के प्रतिशत 
के रूप में कालातीत ऋगशणों में कुछ कमी अवश्य हुई है किन्तु उनका अनुपात अब 
भी बहुत अधिक है । 
प्रसति के इस सच्षिप्त सर्वेज्षण स दम टस निष्फ्प पर पहुँचते हैं कि (क) 
सहकारिता से जनसख्या का बहुत छोय अरा लाम उठा रहा है, (सं) जनसंख्या 
को वृद्धि के अनुकूल अनुपात में सहकारिता का विकास नई; हुआ है, (ग) यद्मपि 
रेर साख समितियों की सख्या में वृद्धि हुई है, किर भी साख समितियों का ही 
अधिफ विकास हुआ है | इसलिये सहकारिता थान्दालन को व्यापक बनाने के 
लिये यह श्रावश्यक है कि सहकारी समितियों मे सास के श्रतिस्क्ति अन्य पक्षों पर 
मी आवश्यक च्यान देना चादिये। 
आधुनिक प्रव्ृत्तियाँ--सहकारी श्रान्दोलन न तो सारे देश में समान रूप 
से फैला है झोर न सभी जगह इसका सक्बठन समान है। सहकारी आन्दोलन ने 


सहकारी आन्दोलन ६६ 


खण्ड 'क! के कुछ राज्यों मे विशेष प्रगति की है परन्तु अन्य राच्यों में इसका 
उपयुक्त विकास नहीं हो पाया है| खण्ड 'खः और “गण? राज्यों मे से कुछ में इस 
आन्दोलन का बिल्कुल विकास नहीं हुआ। सम्पूर्ण देश में कुल जितनी सहकारी 
समितियाँ हैं उनका ३८ प्रतिशत और प्रारम्मिक समितियों के लगभग ४६ प्रतिशत्त 
सदस्य केवल बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में हैं जब्॒कि उत्तर प्रदेश, मद्रास, 
बम्बई, पश्चिमी बद्धाल, पत्नाव तथा हैदराबाद में क्रश३ ६१ वथा ६५ प्रतिशत 
हे। परन्तु देश में जहाँ जनसख्या तथा क्षेत्रफल मे भारी अ्रन्वर है सहकारी 
समितियों की प्रगति की जॉच करने के लिए समितियों की सख्या उपयुक्त नहीं 
है | यह जानना आवश्यक है कि इन समितियों से कितने प्रतिशत जनता लाम 
उठाती है | कुछ खण्ड 'ख!ः और '“ग? राज्यों में सहकारी समितियों का कार्य॑ 
सन्तोप-जनक रह है। रिजर्व ब्रैज्ञ ने सुझाव दिया है कि सहकारी आन्दोलन के 

सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में समितियों के क्लार्य-क्षेत्र पर ओर खण्ड 'ख?, 'ग! और 


“घ? राज्यों में उनकी कार्य कुशलता पर विशेष महत्व दिया जाय। 
सद्अवठन--सह्का री समितियों का सद्भठन वास्तव में शडाकृति (?एब्ाणाते) 


के समान है।इस सद्भडन का आधार वह ग्रारम्मिफ सहकारी समितियाँ 
हैं जिनको सक्नठित करने के लिए कोई भी दस व्यक्ति सहकारी समितियों के 
रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र दे सकते हं। विभाग के निरीक्षक द्वारा आवश्यक 
जॉच-पड़ताल के पश्चात्‌ समिति स्थापित करने की अनुमति दी जाती है | इन 
समितियो की चालू पूंजी, प्रवेश शुल्क, सरकारी ऋण, केन्द्रीय समितियों तथा 
राज्य वेड्डो से ऋण लेकर एकत्र की जाती है| इनमें से कुछ समितियों के पास 
शेयरो की पेंजी भी है। केवल साख समितियों को छोड़कर इन समितियों का 
उत्तरदायित्व सीमित है और सारी व्यवस्था प्रचन्धक समिति तथा श्राम-सभा के हाथ 
में होती है । 

इन ग्रारम्मिक समितियों के ऊपर केन्द्रीय समितियों और राज्यीय सहकारी 
समितियाँ होती हैं । प्रारम्मिक समितियों के सद्भठन से केन्द्रीय समितियाँ बनती 
हैं और इन (केन्द्रीय) समितियों के सद्भठन से राज्यीय समितिया जन्म लेती हैं । 
सम्पूर्ण आन्दोलन इसी प्रकार परस्पर गुँथा हुआ है। यवपि केन्द्रीय साख-समितियों 
को अपनी पेजी का श्रधिकाश' भाग रिजव बैड से अल्यकालीन ऋण के रूप मे 
प्राप्त होता है फिर मी इनकी ओर प्रदेशीय समितियों की व्यवस्था तथा वित्त की 
आवश्यकता की पृति इत्यादि कार्य प्रारम्मिक समितियों को ही तरह होते ई। 
पहले केन्द्रीय समितियों को रिजव बरैड्ड से प्रास होने वाले श्रल्वकालीन ऋण की 
अवधि ६ महीने थी परन्तु अब इसे बढाकर १५ महीने कर दिया गया है| ऋण के 


८ 
१०० मारतीय श्रर्थशास्त्र की समस्याएँ: 


चन पर ज्याज की दर डेढ़ रुपया प्रतिशत है। यह दर बैह्न के ब्याज की दर से दो 
प्रतिशत कम है ! 

सहकारी समितियों के शद्टाकृति की व्यवस्था में शौष॑ पर सहकारी सच 
नाम की अखिल भारतीय सस्या है| इस सस्था का प्रथम सम्मेलन फरवरी १६५२ 
में बम्बई में हुआ था | 

साख-समितियॉ--मररम्भिफ कृषि साख समितियों की सख्या जो कि 
सहकारी ऋण व्यवस्था का मूलाधार है, जून १६४४-४६ में १३- लाख थी और 
उनक। सदस्यों की सख्या ७८ लाख थी । 

तालिका न॑ं० ३ 
प्रारम्मिक कपि सास समितियों का कार्ये 
(अ्रत्न वेंक और भूमिबंधक वेंकों को छोड़कर ) 


१६४१-ए२ १६४२-१३ १६४३-५४ १६४४-५७ 
' समितियों की सख्या १,०७,६२० १,११,६१८  १,५६,६४४ . १,४३,३२० 
सदस्यों की सख्या ४७,७६,८१६ ४१,२६,००२ ५८,४६८, २८० ६४,६५,४१५६ 


वर्ष के अन्तर्गत (करोड़ रुपये में) 
दिये हुए ऋण की 

घन राशि २४ २० २५ ६६ २६ ६४ रे४४फ 
बे के मीवर 
ऋण में वसूल की 

घनराशि श्ष ६७ २१२१ २६ ४फ८ श्८ ६१ 
वर्ष के अन्त में बसूल 

होने वाला ऋण ३१ ६६ ३७६८ ४१"प्र६ पा 9३ 
वर्ष के श्रन्त में 

शेष ऋण घ्भ्र १० ४3 १२००३ १४१७० 
निजी कोष १७६७ १६ २७ र्श्च्च्र २३६६ 
जमा धन ४ ४१ ४४१ ४६१ पड 
ऋण में लिया हुआ धन २३ १५ २४ ४६ सर्प २४ ३३ प्र 
चालू पजो ४२ २२ घह्श्ध पड ४१ ६२६३ 


प्रारम्भिक साख सम्रातयाँ ग्रार्थिक दृष्टि से निंल हैं और इस कारण 
कृषक को उतना लाम नहीं पहुँचा पात्ती जितना कि चाहिये। ठालिका न० १ 


सहकारी श्रधिकोपण (बेकिंग) ६९% 


सहकारी मैंकों के लिये वही कार्य करते हं जो केन्द्रीय सहकारी बेंक छोटी सहकारी 
समितियों के लिये करते हैं। शी बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देते है 
ओर अधिक आय बाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अतिरिक्त आय से घाटे में 
चलने वाले केन्द्रीय सहकारी बकों की सहायता करक॑ सन्तुलन स्थापित करते हैं । 
लोग को घन जमा करने की प्रेरणा देकर तथा व्यापारिक बैकों, रिजव बेक 
और सरकार से ऋण लेफर यद्द द्रव्य बाजार और केन्द्रीय सहकारी बैंको के बीच 
सबन्ध स्थापित करते हैं और इस धन से केन्द्रोय सहकारी बेकों की सद्दायता 
करते हैं। * 

१६०४ के सहकारी समिति कानून में जो १६१२ में सशोधन किया यया 
उसके पश्चात्‌ केन्द्रीय यूनियनों, केन्द्रीय सहकारी बैक़ों और सर्वोच्च बैंको ने 
काफो प्रगति की है। १६०४ के कानून में सशोधन करके इन केन्द्रीय सहकारी 
सस्थाओं को मान्यता प्रठान की गई | फिर भी इन केन्द्रीय सस्थाओ्रो की सख्या 
और भारतीय कृषकों को इनसे मिलने वाली वित्त सहायता पूर्णतया श्रपर्यास है। 
यास्तव में इस बात पर जोर देना चादिये क्रि इन सस्थाओ्रो को सख्या मे वृद्धि हो, 
इनके साधन बढाये जाय जिससे ये कृषकों के लिये अधिक लाभदायक सिद्ध 
हो सके । 

शीर्ष बेक--सहकारी श्रधिकोषण द्वारा की गई प्रगति का अनुमान 
इसी से लग सकता है कि १६४०-४१ से १६५५-४६ के बीच १० नई राज्यीय 
सहकारी बैंकों की स्थापना की गई तथा ३० जून १६५६ को देश में २४ ऐसी 
बैंके थी । केवल पॉच राज्यो--क््छ, मनीपुर, पॉडुचेरी, च्रिपुरा अडमन और 
निकोबार,--में अ्रव्म तक राज्यीय बैक नहीं हैँ | इन बैकों की सदस्यता बढ़कर 
३६,३६४ (जिसमे ११,७४३ व्यक्ति, ओर २४,६५१ बैंक तथा समितियों थी) तथा 
चालू पेजी बढ़कर ६३ ३१४ करोड़ रु० हो गई। 

शीर्ष सहफारी बैक दो प्रकार के होते हैं, मिभित और अ्रमिश्रित | मिश्रित 
जैकों के शेयर व्यक्ति तथा सहकारी सस्थाये दोनो ही ले सकते हैं परन्तु अमिश्रित में 
केवल सहकारी सस्थायें ही शेयर ले सकती है। यदि प्रत्येक शीर्ष बैंक अमिश्रित 
ढग के ही होते तो सहकारिता आन्दोलन की भावना के स्ंधा अनुकूल होता । 
परन्तु अमिश्रित बेऊ तो केवल आन्म्र, पजाब, पाच्छमी बद्भाल श्रोर मैसूर ही में 
प्रचलित है | शेष सब राज्यो में मिश्रित बे ही हैं । 

१६५५-४६ में शीर्ष बेकों की चालू पूँजी मे (जो ६३:३४ करोड़ रुपए थी) 
मिजी कोष १२९१४, जमा धन ५७ ६५% तथा अन्य आत्तो से प्राप्त ऋण ३०% था 
जब कि १६४१-४२ में यह प्रतिशत क्रमशः ११ ४, ५७७ और ३०'८थे इन 


१२६ भारतीय श्रर्थशासत्र फी समस्याएँ 


बैंकों के निजीकोष का इतना कम द्वोना प्री चिन्ता या विषय है क्योंकि प्रिना 
निजी कोप में वृद्धि के हन में स्थिरता श्राना सम्भव नर्दी । 

ये बैंक बतमान समय में ऋण श्र जमाधन पर श्रपना पाप चलाने फे 
लिए निर्मर रहते हैं। १६५५-१६ में ३६ ६७ करोड़ रु० के जमा-वन में १८८५७, 
करोड़ ८० गेर-सहकारी स्रोतों से प्राप्त किया गया रिजय॑ बैंक श्र सरफार से लिये 
नये ऋण की मात्रा क्रमश; २२९२ करोड़ र० तथा ७४ फरोट म० थी । १६९२ 
करोड़ र० की श्यन्य ऋण की राशि में व्यापारिक चेंयों से लिया गया ऋण 
१,०५१,००० र० तथा सहकारी बैंकों स लिया ऋण ८८,०००४० था| इसमे 
व्यापार। बैंकों पर निर्भरता घटती और सरकार, रिजेय मेफ तथा सद्दकारी यों 
पर बढती दिखाई पढ़ती है | इन बैंफों का लगमग श्८"३६ करोड़ रुपया सहकारी 
तथा श्रन्य प्रतिभूतियों (ट्रस्टी सिक्योरिटीज) लगा हुश्रा था । 

“रय्यीय सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये श्रप्मिम (३०६५४॥06) की माना 
१६४४-५७ के ५०९२४ करोड़ रुपया से पढ़कर १६५५-५६ में ६७८६ फरोड़ रु० दो 
गई। यह वृद्धि नैंकों तथा समितियों को टिये गये श्रग्रिम में श्रधिक दर्शनीय थी । 
व्यक्तियों को दिये गये श्रग्रिम की मात्रा १६४४-५५ में घट गई थी किन्तु विषपाद 
का विपय तो यह दे कि १६५५-५६ मे इसमें २३० फरोट़ रु० की वृद्धि हुई 
जिसके फलस्वरूप व्यक्तियों को दिये गए अग्रिम की मात्रा बढ़फर ६७०६ पराड़ 
रू० हो गई ।? 

केन्द्रीय सहकारी चैंक--रेन्द्रीय बैंकों की सख्या १६४४-४५ में ४८५ 
थी । १६५४-५६ में यह घटकर ४७८ हो गई । “यह कभी कुछ राज्यों में केन्द्रीय 
वित्तीय एजेन्सियों के युक्तकिरण की नीति बरतने के परिणाम स्वरूप हुई है। 
उदाहरण के लिये द्विमाचल प्रदेश मे राज्य की दो अवशिष्ट नैंकिग यूनियन राज्यीय 
सहकारी बँक में विलयित हो गई । जम्मू और काश्मीर में तीन जिला मैंकें जम्मू 
केन्द्रीय सहकारी बैंक मे विलयित हो गई । केन्द्रीय बफों की सख्या में कमी होने के 
चावजूद मी उनकी सदस्य सख्या १६३४-४५ के श्रत में २,७२,००० (१,३२,२७२ 
व्यक्ति तथा १,३६,७२८ समितियाँ) से बढ़कर १६५५-५६ में २६६, पथ 
(१,४४,००६ व्यक्ति तथा १,४५,४५४८ समितियाँ) हो गई |” आन्म, शझासाम 
बिह्दार, मध्य प्रदेश, मद्रास, हेठराबाद, जम्मू और काश्मीर, मध्यभारत, मैसूर 
सौराष्ट्र और भोपाल में मिश्रित ढन्ञ के श्रौर त्रिवकुर कोचीन में श्रमिश्रित ढन्न के 
केन्द्रीय बैंक थे । शेष प्रदेशों में जैसे वम्ई, उड़ीसा, पत्ञात्र उत्तर प्रदेश, पश्चिमी 
बद्भाल, पेप्सू, राजस्थान, अजमेर, ह्िमाजल प्रदेश में मिश्रित ओर अमित दोनों 
ढद्ज के वेन्द्रीय बक ये । 

फ् 
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श्श्८ मारताय अ्रथंशासत्र की समस्याएँ 


(२) दोनों सस्याश्रों मे कुछ मिभ्रित तथा ऊुछ श्रमिश्रित् बैंक हैं| श्रमिश्रित 
चैक सहकारिता के सिदान्त ऊे अधिक अनुकूल होते हैं। परन्तु मिश्रित प्रकार के 
बेकों से यह लाभ है कि इनका अधिक वित्त प्राप्त हो सकता है श्रोर साथ ही उन 
लोगों या अविक सहयाग मिल सकता है जिनका कृपि से सम्बन्ध नहीं है| इस 
बात को ध्यान में रखते हुये क्रि भारतीय कृषक श्रमी अविकतित अवस्था 
में है यह बहुत बडा लाभ है । मिश्रित वेंकों से केवल यही ह्वानि नहीं हैँ कि इनका 
व्यवसाय स्दकारिता के नियमों के अनुसार सामान्य नहीं होता बल्कि 
साथ ही इसका कमी-कभी हानिकारक परिणाम भी द्ोता है। विमिन्‍न व्यक्तियों 
को इन बैंकों के शेयरों को क्रय करने का अधिकार है इसलिये इन चैकों से ऋण 
लेने का भी श्रविकार है । व्यक्तियों को कृषि की उत्पत्ति के आधार पर ऋण देना 
सहकारिता के नियर्मा के अनुकूल नहीं है क्‍योंकि इससे ये वक उन ठलालों की 
भी सद्दायता करते है निनको सहकारिता श्रान्दोलन समास करना चाहती हैं । 
साथ ही टस प्रकार की सहायता से सहकारी विक्रय व्यवस्था के विकास में बाधा 
पहुँचतो है | इसलिए यह उद्देश्य प्टोना चाहिये कि “मिश्रित? समितियों को कुछ 
समय तऊ रहने दिया जाय और बाद में कृषकों की ग्रार्थिक स्थिति को सुधारने 
के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा इन सस्थाओं को वित्तीय श्रावश्यकता पूर्ण हो जाने 


पर इन्हें श्रर्मिश्रत धमितियों में बदल दिया जाय | 
(३) केन्द्रीय सहकारी व अ्विक्तर निश्चित समय के लिये जमा और 


बचत को स्पीकार करते हैं परन्तु सर्वोच्च वेफ दनके अ्रतिरिक्त चालू खाते में धन 
स्पीकार करते हैं | सर्मेच्च वेफ़ श्रौर कुछ सीमा तक केन्द्रीय सहकारी वे क साधारण 
व्यापारिक वेकों का व्यवसाय करते हैं | यह बे ड्राफ्ट देते हैं, हुएडी, चेफ ओर 
ऋणपन्नों का तय-विक्रय करते हैं श्रोर सामान को सुरक्षित रखते हैं। यह प्रश्न 
काफी विवाद अस्त है कि सहकारी सस्थाश्रों का काय-क्षेत्र केवल सहकारी बैंकों 
के व्यवताय तक ही सीमित रखा जाय या वे व्यापारिक बैंकों का व्यवसाय मी 
करें । वर्तमान समय में सहकारी बैंकों का कार्य उनको व्यस्त रखने के लिये पर्यात 
नहीं है इसलिये उन्‍हें व्यापारिक वेकों का मी कार्य करना पड़ता है | यदि यह 
व्यवसाय न किया जाय तो बैंकों की आय बहुत कम हो जायगी | 

(४) इन सस्थायं को बहुत कम लाभ द्ोता है | इन सस्पाश्नों का लाभ 
और सदर्स्यां का दिया गया लामाश भारत के अन्य बेंका का अपेक्षा कम है | 

व्याज द्‌र--भारतोय रिजर्व बेक की द्वाच का रिपोर्ट में बताया गया है 
कि अनेक राज्या में छाटी सहकारी समितियों के व्याज की दर काफी अविक है। 
केवल बम्बई श्रोर मद्रास में जहा सहकारी श्रान्दोलन काफो समगठित हैं और 


सहकारी अधिकोषरण (नैंकिंग) १२६ 


काफी विकसित है ब्याज की दर कुछ कम रखना सँभव हो सका है। अनेक 
समितियों ने इस सिद्धान्त पर जोर दिया है कि योग्य कृषकों को दिए जानेवाले 
आर पर झल्पकाल तथा मध्यकाल के लिए ६३ प्रतिशत से अ्रधिक व्याज न लिया 
जाय और टीर्घकालिक ऋण के लिए ब्याज की दर ४ प्रतिशत होनी चाहिए । 
यह सिद्धान्त मद्रास श्रौर बम्बई में लागू रहा है। इन राज्यों की उरकारें घाटे की 
थूर्वि के लिए आर्थिक सहायता देकर सहकारी चैकों को कम व्याज पर ऋण देने 
में सहायता कर रही हैं। इसके लिए सरकार बेंक प्रशासन का कुछ भार स्वय 
वहन करती है | अन्य राज्यों में मी इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए. | सहकारी 
मैंक़ों द्वारा वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर अधिक होने के कुछ कारण 
निम्न एँ--.(१) सहकारी समितियाँ स्थानीय तौर पर पर्यात् पूंजी का सप्रह करने 
मे असफल रही है, (२) बम्बई और मद्रास को छोड़कर केन्द्रीय सहकारी बैक 
साधारणत' छोटे हैं, इनके प्रवन्व का व्यय अ्रधिक है श्र आपिक दृष्टि से यह 
अनुपयुक्त हैं। यह अपना कारोबार तमी चला सकते हैँ जब ऋण लेने और देने 
की व्याज की दर में काफी श्रन्तर दो, और (३) विभिन्न राज्य जो ऋण तथा 
आर्थिक सहायता से आन्दोलन की सहायता करते रहे हैँ अ्रव द्रव्य बाजार मे 
आवश्यछ ऋण एकत्रित करने में और परिणाम स्वरूप उसे कम व्याज पर विमिन्न 
सहकारी कार्यो में लगाने में विशेष कठिनाई अनुमव कर रहे हैं। रिजव॑ बेक के 
मतानुसार निम्नलिखित प्रयत्नों से ब्याज की दर कम की जा सकती है--(श्र) 
सहकारी श्रान्दोलन को दृढ बनाया जाय, उसकी कार्य कुशलवा में सुधार किया 
जाय और आस्य क्षेत्रों की बचत को सम्रद्दीत करने पर जोर दिया जाय, (ब) 
आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त इकाई का रूप देने के लिए. सहकारी बैंकों श्र समितिया 
को एक में मिला दिया जाय और समितियों के कार्यक्षेत्र का न्यापक प्रसार 
किया जाय और (स) आरम्भ में राज्य सरकारें बम्बई की तरह आाधिक सहायता 
दें जिससे सहकारी बैंकों को कम व्याज लेने से जो घाटा द्वोता दे उसकी पूति की 
जा सके। 

रिजव बैंक से ऋण--रिजर्ब बैक एक्ट को घारा १७ (२) (ब) और १७ 
(४) (स) के श्रनुसार यह बैक सहकारी बैंको को कृषि उत्पादन और फसल वेचने 
के लिए बिना धरोहर के श्रल्प कालिक और मध्य-फालिक ऋण देता है। घारा 
१७ (४) (अर) के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियों और भूमि वन्धक बैंकों के ऋणपन्नो 
की जमानत पर भी ऋण देता हे ।१ सन्‌ १६५४ की फवरी से रिजव बैक ने धारा 


१, विस्तार पूर्वक अध्यन के लिये 'प्राम्य वित्त व्यावस्था! का अ्रष्याय देखिये 
है 


८ 


१३० भारतीय श्रथंशात्र की समम्याएँ: 


१७ (४) (श्र) के श्रन्तर्गच तीन वर्ष की अवधि के लिये मध्य कालीन ऋशण देना 
आरम्भ कर दिया है। १६५३ के रिजय बैंक श्राफ इन्डिया एक्ट फे सशोघन के 
कारण यद्द सम्भव हो गया है कि १५ मदीने से लगाऊर ४ वर्ष तक की अ्रवधि के 
लिये ऋण दिया जा सके | इस नियम का प्रयोग करने के विचार से दी बंक ने 
तीन वर्ष की श्रवधि के स्थायी ऋण, एक्ट की धारा १७ (४) (श्र) के अन्तर्गत 
देना आरम्म कर दिया है, य्यपि अ्रधिक लम्बी अ्रवघि श्र्थात्‌ ५ वर्ष तक के 
शावेदनों पर श्रावश्यकता पड़ने पर विचार किया जा सकता था। ऐसे ऋण पर 
ब्याज वीर दर बँक की दर से २४ कम निश्चित फी गई थी। राज्य सरकारों द्वारा 
दी हुईं गारन्टी श्रोर ऋण लेने वाले केन्द्रीय सद्फारी वेंक अथवा समिति द्वारा 
लिये हुये प्रतिश्ा पत्र है इन ऋणों की जमानत थे। जिन कायों के लिये मध्य 
कालीन ऋण दिये जा सफते थे वे वेकार भूमि को पुन. अधिकृत करना, बाँध 
बनाना श्रयवा भूमि में किसी श्रन्य प्रकार का छुघार फरना, बैल अआदि जानवर 
सरीदना, कृषि सम्बन्धी श्लौजार खरीदना वथा जानवरों को बांधने के बाडे श्रौर 
खेतो में गोदाम बनाना इत्यादि ये | रिजव॑ चेक द्वारा राग्यीय सहकारी मैंक को 
दिये गये श्रम्मिम की राशि १६५१-४२ में ११ २६ करोड़ रु० थी। श६४७-श८ में 
यह बढ़कर ५७ १२ करोड़ रु० हो गई। इस अपधि फ्रे श्न्त में देय ऋणो की 
राशि ७ ८१ करोड़ रब मे घढ़ कर ३५ ११ करोड़ र० हो गई | १६५७-५८ में 
दिये गये ५७११ फरोड़ रु० के कुल श्रग्रिम में से ४१९४१ करोड़ रु० घारा १७ 
(४) (स) के अन्तर्गत, १२७२ करोड़ र० घारा १७ (४) (श्र) के श्रन्तर्गव तथा 
२६६ करोड़ ९० घारा १७ (४) (श्र) के अन्तर्गत दिये गये । 

अखिल भारतीय यामीण साख सर्वक्षण समिति की सिफारिशों के अ्नु- 
सार १० फरोड़ रू० की प्रारम्मिक राशि से राष्ट्रीय कृपि साख (द्ीघैफालीन) कोप 
का निर्माण ३ फरवरी १६५६ फो क्रिया गया ताकि “राज्य यरकारों, (जिससे वे 
सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी में योग दे सकें) राज्यीय सहकारी बेंकों श्रौर 
भूमिवन्धक वंकों को दी एवम्‌ मध्यकालीन ऋण दिवे ज्ञा सके |» जून १६५६ में 
इस कोष में ५ करोड़ रू० के वार्पिफ अनुदान से वृद्धि की गई । मार्च १६५७ फे 
अन्त तक २ ६८ करोड़ र० का ऋण ११ राज्यों को ढिया गया ताकि वे सहकारी 
सस्याओं को हिस्सा पँली में योग दे सके । 


घ्यध्याय १८ 
कृषि नियोजन 


भारत की प्रथम पद्मवर्पोय योजना ने कृपि नियोजन"'पर विशेष महत्व ठिया 
था। प्रथम योजना ऊे श्रन्तगंत २३५६ करोढ़ रुपये के कुल व्यय मे से १५०१% 
(३५७ करोड़ र०) कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनाओं, तथा र२८१% 
(६६१ करोड रुपये) छिचाई तथा विद्युत शक्ति योजनाओं पर व्यय के लिये 
निश्चित कर दिये गये ये | द्वितीय पद्नपयर्पीय योजना के श्रन्तर्गत कृषि नियोजन 
का स्थान महत्वपूर्ण दे, पर अधिक जोर श्रोग्रोगिक विक्रास पर ठिया गया 
है | इस प्रकार प्रथम योजना मे जो श्रसतुलित होने का दोप था गया था 
उसे दूर कर दिया गया है) द्वितीय योजना में विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़ 
रुपये के कुल व्यय में से कृपि तथा सामुदायिक विकास योजनाओं को ११८४ 
(४६८ करोड़ रुग्ये) श्र सिंचाई तथा शक्ति योजनाओं को १६% (६१३ फरोढ़ 
रुपये) मिले ई | 

प्रथम योजना में कृषि पर विशेष महत्व देने के सम्नन्ध में योजना श्रायोग 
न दो तक दिये थे-.. १) जा योजनाएँ प्रचलित ई उनऊो पूर्ण करने की श्रावश्य- 
कता है और (२) जय तक खाद्यान्न का श्रीर उद्योगों के लिये आवश्यक खनिज 
पदाधा फा पर्याप्त उद्यादन नदीं कर लिया जाता श्रौद्योगिक विफास के कार्यक्रम में 
विशेष प्रगति ला सना सम्भव नहीं है। इसमे सन्देह नहीं कि उद्योगों का 
बिकास करने के लिये सनिज पदाथो ओर सायान्न की श्रावश्यकता होती है । 
यदि यह सामग्रियाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जॉय तो भारतीय उद्योग जो विकसित 
करने में निश्चय द्वी सहायता मिल सकती है। इसके साथ द्दी भारत की अधिकॉश 
जनता कृपि कार्य करती है | कृषि में सुधार करने से इनकी श्राय में वृद्धि होगी 
आर परिणाम स्परूप रहन सहन मे सुधार होगा | परन्तु इतने पर भी योजना 
आयोग द्वारा कृपि को प्रधानता दिये जाने की कड़ी श्रालोचना की गई थी। 
भारत की श्ार्थिक व्यवस्था अयन्तुलित है, क्योकि उयोगों का विकास करने की 
पूर्ण सम्भावना होते हुये भी श्रभ्म तक उद्योग पूरी तरह विऊुसित नहीं हो पाये हैं | 
इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर निरन्तर इस बात पर मदत्व दिया जा रहा है 
फ्रि कृषि का विस करने की विशेष श्रावश्यकता है । पचवर्षीय योजना के पूर्ण 
हो जाने पर इस अ्रसतुलित व्यवस्था के दुर होने की सम्भावना नहीं दे | वास्तव मे 
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सम्भावना में दस बात की है कि योजना के परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था हढ़तर 
हो जायगी | यदि पदश्चर्पीय योजना निर्माण करते समय उद्योगों पर अधिक ध्यान 
दिया गया द्वोवा वो इस ढोप के दूर हो सकने की श्राशा थी और मारत का और 
अधिक सन्तुलित विकास हो सकता था | यदि योजना श्रायोग उद्योगों के विकास 
पर महत्व देता तो इससे कृषि के विकास की समुचित व्यवस्था करने में उसको 
किसी बाधा का सामना नहीं करना पडता | दूसरे, पद बिल्कुल सहीं है कि भविष्य 
में ग्रौद्योगिक विकास करने के लिए रृह आधार का निर्माण किया जाय परन्तु इस 
चात पर केसे विश्वास कर लिया जाय कि मारत की कृषि का पूर्ण विकास हो जाने 
के पश्चात्‌ उद्योगों का इस स्तर तक विकास कर लिया जायगा कि उसमें उस 
उमय उल्पादित कच्चे भाल श्र बिजली दृत्यादि का पृर्ण उपसोग दो सकेगा | यह 
बहुत सम्मव है कि उस समय तक श्रन्य देशों के उद्योग ्राधक शक्ति शाली हो 
जायेंगे और मारतीय उद्योग के लिये नवीन समस्याएँ उत्पन्न कर दें। योजना 
आयोग उद्योगों का श्ोर श्रविक विकास उरने और मारतीय कृषि से उपलब्ध न 
हो उकने पर खाद्ान्न तथा कच्चे माल का आयात्त करने की व्यवस्था कर सकता 
था जैसे जापान और ब्रिटेन ने किया । यदि उद्योग और कृष दोनों का साथ साथ 
विकास किया जाय तो भारत का आर्थिक विकास और अश्रधिक सन्तुलित हो 
जायगा शोर उद्योग तथा कृषि के विकास का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना 
सम्भव हो जायगा | योजना में कृषि पर भ्रावश्यकता से ग्रधिक महत्व दिये जाने 
से कृपि तथा उद्योग के विकास में सत्दुलन स्थापित कर उनका सुनियोजित 
विकास करने में बाघा पहुँचेगी जब कि नियोजन का आधार ही सन्ठुलित और 
क्रम बढ विकात करना है| 

प्रथम योजना---प्रथम पचवर्षीय योजना में कृषि की सर्वतोन्मुखी उन्नति 
का प्रचनन्य किया गया था। उसके श्रन्तर्गत कृषि उत्पत्ति के अतिरिक्त पशु-सुघार, 
सहकारी आदोल्न का विकास, गव्यशाला, वन, भूमि सरक्षण तथा पचायतों फे 
विकास श्रोर सुवार की योजनाएँ सम्मिलित थीं । भारत को केवल खाद्यानों कौर 
उद्योगों के लिये कच्चे माल के उत्पादन में ही श्रात्म निर्भर बनाने पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया था, वरन आमीय जनता के रद्दन सइन के स्तर को उन्नत 
फरने तथा पति व्यक्ति वाषिक उत्पादन में मी वृद्धि करने का विचार किया गया 
था। प्रथम योजना में कृषि तथा सामुदायिक्त विकास योंजनाओों पर ब्यथ 
किये जाने वाले ३५४७ करोड़ झपये में से १६७ करोड़ रुपये कृषि सम्बन्धी 
कार्य क्रमों पर, &० करोड़ रुपये राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्रों पर तथा सामु- 
दायिक योजना क्षेत्रों पर, २२ करोड़ रुपया पशु पालन पर, १५ करोड़ रुपये 
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स्थानीय ,सुधार कार्यों पर, ११ करोड़ आम पचायततों पर, १० करोड़ बनो पर, 
४ करोड मछली पकड़ने के कार्यों पर, ७ करोड़ सहकारिता पर श्रौर १ करोड़ 
रुपये ग्रन्य बातों पर व्यय करने के लिये नियत किये गये ये | 

प्रथम योजना का छिचाई सम्बन्धी तथा विद्युत शक्ति के विकास का 
कार्यक्रम बहुत ही विशद्‌ था | यद्द कार्यक्रम उन योजनाश्रों पर श्राधारित था जो 
योजना के पूर्व से ही प्रचलित थीं | योजना में इन योजनाओं को आगे बढाने का 
प्रबन्ध क्रिया गया था | परन्तु इनकी सझ्या इतनी श्राधक्र थी कि सम्पर्ण योज- 
नाश को एक साथ नहीं लिया जा सऊता था । इसलिये यह निर्णय किया गया 
कि कासी, कोयना, कृष्णा, चम्बल श्रोर रिहवन्ड योजनाश्रों को योजना काल के 
अतिम भाग में लिया जायगा | ६६१ फरोड़ रुपयो के कुल ब्यय में से ३८४ करोड़ 
सिंचाई के लिये, २६० करोड़ विद्युत योजना के लिये श्रौर १७ करोड़ बाढ़ 
नियन्नण तथा श्रन्य खोज कार्यों फे लिये नियत किये गये | प्रथम योजना का लक्ष्य 
सोंची जाने वाली भूमि का ज्षेत्रल ५१० लाख एफड़ से, जो कि १६५०-४६ में 
था, तढ़ा कर ६७० लास एकड़ १६४५-४६ तक करने का ओर विद्य त शक्ति का 
उत्पादन २३ लाख फ्लोवाट से बढ़ाकर ३४ लाख किलोवाट कर देने का था | 
यदि इस विकास योजना को दीर्घ कालीन दृष्टि से देसा जाय तो यह अ्राशा की 
जा सकती थी कि २० वर्षों के श्रन्तगत ही ४०० लाख मे लगाकर ४५० लाख 
एकड़ तक अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अ्रतर्गत श्रा जायगी और वतमान विद्युत 
शक्ति की मात्रा जो उत्तादित की जा रही दे उसमें ७० लाख फ्लोवाट की और 
अधिक वृद्धि हो जायगी । यह कार्यक्रम का वढा ही श्रेष्ठ श्रादश है शोर यदि पूर्ण 
हो गया तो भारतीय ग्राम्य श्राधिक व्यवस्था की रूप रेखा बदल जायगी | 

प्रथम योजना में कृषि नियोजन की तीन प्रमुस विशेषताएँ थीं--(१) 
सम्पूर्ण कार्य केवल राप्य सरकारों द्वारा सचालित किया जायगा और उद्योगों के 
विपरीत निजी व्यवसाय का इसमें कुछ हाथ नहीं रहेगा | इसका काररण यहद्द है कि 
इस प्रकार के कार्य में काफी दी श्रवधि के पश्चात्‌ लाभ श्रजित फ्रिया जा सकता 
है श्रोर दपयो के रूप में तुरन्त लाभाश' प्राप्त नहीं द्ोता | विगत वो में निजी 
उद्योग इस प्रकार के कार्यों से पृथक रहा है। इसलिये स्वाभाविक ही योजना 
आयोग ने इस कार्य का सचालन करने के लिये निजी उद्योगों को उपयुक्त साधन 
नहीं समझा । श्रायोग को निजी उद्योगों की फार्यक्षमता पर विश्वास नहीं हो 
सका | योजना के अनुसार राज्य सरकारें सिंचाई तथा विद्युत योजना कार्यों का 
प्रबन्ध करेगी शोर केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के इस कार्य मे उचित सम्बन्ध 
स्थापित्त करेगी तथा अन्य सामान्य सद्दायता देगी, (२) दीधकालीन योजनाश्रों पर 
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विशेष महत्य दिया गया है| इस प्रकार की योजनाओ से दोने वाले लाम का 
अनुभय १४ से २० वर्ष के पश्चात्‌ जिया जा सकेगा जय कि मसाग्त की कृषि का 
पूर्ण विकास हो छुफेगा । यद्यपि दीघवालीन योजनाशं पर महत्व दिया गया ई, 
कर भी अल्पकाल में याद्यान्न तथा उदग्रोग ऊे लिये आयश्यक +च्च माल के 
उत्पादन में वृद्धि करने जी भी समुचित व्यवस्था की गई दै। लंघा कि कृषि 
उत्पादन आर नीतिः शीर्षक अध्याय में बताया गया है, पद श्राथा की जाती दे 
कि पादास के सम्यन्व में मारत को याजना की श्रबवि में ही स्मपयलम्सी बनाया 
जा सकेगा और कपास तथा यद्ध के सम्मन्व मे मारत छी विदेशों पर निर्भरता को 
कम क्रिया जा सकेगा, (३) इस यायना का उद्देश्य उेयल कृषि उत्पादन मे बूंद 
ही नही उल्फि स्राम्य-्जीवन का चहमुसो विकास भी करना ४ । 

द्वितीय योजना--प्रथम योचना का गमाव द्वितीः। योजना में पृण्य फर 
दिया गया श्र उद्योगों को प्रमुख स्पान दिया गया ६, जो कि न्‍्यायपृणण आर 
डाचत था । दसने भारत के विकास की य्सवुलित अपस्था सुघर जायगी श्रौर 
राष्ट्रीय आय में अधिक तीवब गनि से वृद्धि द्वामी ग्रोर कार्य करने के श्रघिक श्रवतर 
प्राप्त दो सकेंगे | द्वितीय योजना के अन्तर्गत ४८०० यरोड़ रुपयों के विकास कार्य- 
कर्मों पर नियत व्यय मे से १८ ५४% उद्योगों शरीर सान सादने पर, २८६५ संचार 
तथा यातावात पर, ११८४ (४६८ करोद रु०) कृषि तथा सामुदायिक दितास 
पर, आर १६४५ (६१६ फरोठ रुपये) सिचाई तथा विद्युत शक्ति के डत्पादन पर 
व्यय किया जायगा | यथपि द्वितीय योजना में उद्योगों श्रीर थरातायात को प्रधिक 
मह्ता दी गई है पर कृषि तथा सिंचाई को छोड़ नहीं दिया गया ६ । दिवीय 
योजना में ऊपि नियोजन की मुस्प पिचारणीय पाते भिम्न ऐ-- 

(अ) कृषि सुवार सम्पन्धी फार्य क्र्मा से यद अआ्राशा की जाती ४ कि बढ़ी 
हुई जनसख्पा ऊे लिये पर्यात साय सामग्री तथा विकसित उद्योग व्यवस्था के 
लिये फच्चा माल दे सऊेंगे गरर इतनी कप उत्तत्ति चच रहे. कि उसका निर्यात 
भी स्थ्रि जा सकेगा। इसलिये यह कहा जा सकता हे फि दितीय योजना मे प्रथम 
योजना की अपेला कृषि तथा श्रन्य उद्यायो के विकास कार्यक्रम में अविफ पारस्प- 
रिक निर्भरता का आयोजन क्रिया गया है। इन स्येयों को प्राप्त करने के फार्य- 
क्रमा को निर्माण करत समय दीघेालीन दृष्टिकोण रसना पआावश्यक दै ताकि 
भोतिक साधनों ओर मानव अमर का सर्वोत्तम प्रयोग, कृषि का सर्चतोन्मुस़ी सठुलित 
विकास आर थाम वासियों की आय में तथा रहन-सद्न के स्तर म पयात वृद्धि 
सम्भव हा सके | राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कृषि विकास सम्पन्धी जार्यक्रम निर्माण 
करने में यह आवश्यक है कि आम फे सन्मुस एक ऐसा आदश्श उपध्यित उर दिया 
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जाय जिसे प्राप्त करने में वे प्रयन्नशील हो सके | द्वितीय योजना निर्माण के सम्बन्ध 
में यह कद्दा गया था कि यह शआादश १० वध के अ्रन्तगंत ही उत्पादन को जिसमें 
खाद्यान्न, तिलहन, कपास, गन्ना, पशु पालन से प्राप्त चस्तुएँ इत्यादि सम्मिलित 
होंगी दुगनी कर देगा | 

(बी) कृषि उत्पत्ति को अ्नेक-रूपता प्रदान करना ओर खाद्यान्न सम्बन्धी 
फसलों को श्रव तक जा प्रधानता दो जाती थी उसे बदलना आदर्श होगा । द्वितीय 
योजना में ऐसी फसलों की दृढ्ति भी है जैसे सुपाडी, नारियल, लाख, काली मिच, 
वृककफल इत्यादि जिनकी ओर प्रथम योजना में कोई विशेष व्यान नहीं दिया था | 

(उ) कप के क्षेत्रफल की वृद्धि करने की सम्मावना तो बहुत्त सीमित हे | 
जो थोडी बहुत वृद्धि कृपि के क्षेत्रफल मे सम्मव होगी उससे मोटे झन्न के ही 
उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी | णैसे-जैसे राष्ट्रीय श्राय म वृद्धि होती चलेगी पैसे- 
वैसे भोटे श्रन्न की माँग गेहूँ और चावल की मॉँग में बदल ही जायगी | ऐसी 
स्थिति में कृपि उत्पत्ति में वृद्धि का मुख्य स्रोव अधिक कुशल, लामटायक तथा 
घनी खेती ही होगा | 

द्वितीय योजना के श्रस्तर्गत कृषि नियोजन की मुख्य विशेषताएँ निम्न 
हैं-..(१) भूमि के प्रयोग का नियोजन, (२) दीर्घफ्ालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों 
का निश्चित करना, (३) उत्पादन लक्ष्यों तथा भूमि प्रयोग योजनाश्रों को एक 
दूसरे से सम्बद्ध कर देना, और (४) उपयुक्त मूल्य नीत का निर्धारण करना । 

द्वितीय योजना में ५६८ करोड़ रुपयो के व्यय में से १७० करोड रुपये 
कृषि कार्यक्रमों पर, २०० करोड़ रुपये राष्ट्रीय विस्तार योजनाश्रों पर, ५६ करोड़ 
रुपये पशुपालन पर, ४७ करोड रुपये बनों झोर भूमि सरक्षण पर, १५ करोड़ रुपये 
स्थानीय विकास पर, १२ करोड़ रुपये पचायतो पर, १२ करोड़ रुपये मछली पक- 
ड़ने के व्ययवसाय पर, ४७ करोड़ रुपये सहकारिता पर जिसके श्न्तगंव भारटागार 
तथा विक्रय सुविधायें भी सम्मिलित होगी, और ६ करोड रुपये अन्य विविव बातों 
पर व्यय किये जायेंगे । इस प्रकार प्रथम योजना की ठुलना में कृपि पर कुल व्यय 
कम हो गया है। स्थानीय विकास कार्यों तथा आम पचायता पर लगभग 
समान ही है भ्रोर राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्रों तथा सामुदायिक योजनाओं, पशुपालन, 
बन तथा भूमि संरक्षण और सहकारिता पर पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो गई है । 

कठिनाइयॉ--मारत में कृपि नियोजन को सफलता पूर्वक कार्यान्वित 
करने मे अनेक कठिनाइयाँ हैं योजना को सफल बनाने के लिये सर्व प्रथम 
कृषक ऊा स्वेच्छा से सक्रिय सश्योग आवश्यक है, परन्तु भारतीय कृषक अधिकतर 
रूढिवादी है और पत्येक बाव पर परम्परागत इृष्टिकोण से ही विचार करता है | 


रण भारतीय अ्र्थशात्र की समस्याएँ: 


वह इस वात के लिये प्रस्तुत नहीं कि परम्परा की रूढि छोड़कर कुछ नवीन प्रयोग 
किये जाँय । श्रत्ीत में कृपकों की स्थिति में सुधार करने के लिये श्रनेक प्रयत्न 
किये गये परन्तु कृपको की उदार्सीनता के कारण उनमें से अधिकाश असफल 
रहे | पचयर्षीय योजना मे कहा गया है कि कृषि के क्षेत्र में विकास कार्यक्रम को 
सफल बनाने के लिये श्रौर निर्धारित लद््य तक पहुँचने के लिये यद्द आवश्यक 
है कि जनता सहयोग दे | बिमा जन-सहयोग के समाज कल्पाण की योजना 
सफल नहीं हो सकती | कृपि विक्लास कार्यक्रम उसी सीमा तक सफलता पूर्वक 
कायालित हो सकता है जहा तक जनवा उत्साह और स्वेच्छा से उसके लिये 
कार्य करने को प्रस्तुत्त हो | कृपक्रों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिये यह 
आवश्यक है कि (१) विभिन्न उपायों से कृषकों को यक्ष विश्वास दिलाया जाय 
कि योजना उपयुक्त है शरर इसके कार्याम्वित होने से उनका लाभ होना निश्चित 
है, (२) योजना लागू करके शीघ्र ही ऐसे परिणाम निकाले जानें चाहियें जिनसे 
कृषकों में विश्वाघ उत्पन्न हो और उन्हें प्रेरणा मिले शरीर जिनको वह स्वय 
आँखों से देख ओर परख सके। यदि योजना का उद्देश्य दधंकालोन लक्ष्य की 
प्राप्ति करना हों तो कृषकों में योजना की निश्चित उपयोगिता के प्रत्त विश्वास 
उत्पन्न करना कठिन हो जायगा। मूल्य अ्रधिक होने से, वेरोजगारी में वृद्ध से 
और व्यापक आधिक कठिनाइवा के कारण बडी योजनाओं को सफलता पूर्वक 
लायू करने में सरफार की समथता पर कृषकों में विश्वास घय्वा जा रहा है, 
ओर (३) जनता में योजना लागू करने के निये उत्तरदायी पूर्ण श्रधिकारियों की 
ईमनादारी और क्षमता पर विश्वास उत्पन्न किया जाये । यदि जनवा प्रशासन के 
इर स्तर पर भ्रष्णचार देखे, उसे सब स्थानों पर कार्य में श्रनावज्यक देरी तथा 
अकुशलता का सामना क्रना पडे ओर यदि उसे यह मालूम हो कि समाज का 
शोपण कर समाज की हानि से लाम उठाने वाले द्वानिकारक तत्वों के विरुद्ध 
उपयुक्त कार्यवाई नहीं की जा रही है तो जनता को उत्साहित कर उसका सक्रिय 
सहयोग प्राप्त कर सकना श्रत्यन्त कठिन हो जावगा । 

कृपि नियोजन की सफलता श्रन्य योजनाओं की त्तरह सम्बन्धित आंधि- 
कारियों की कार्यक्षमता और ईमानदारी पर निर्भर करती है | योजना आयोग ने 
बठाया है कि कार्यक्रम की सफलता की गति अशासन संगठन, उसकी कार्य- 
कुलता और उसके द्वारा प्रेस्ति जनता के सहयोग पर निर्मर करती है| प्रशासन 
को शआ्राज गत वर्षों की अपेज्षा अधिक बढ़ी और जटिल समस्पाञ्नों का सामना 
करना पड रहा है | यह समत्याएँ बड़ी ओर जाटल अवश्य है, परन्दु आज इनके 
महत्त में अतीत की अपेक्षा कहीं श्रविक वृद्धि हे गई। योजना के कार्य का 


कृषि नियोजन १५७ 


सफलतापूर्वक संचालन करने के लिये शिक्षित, कुशल और ईमानदार अधि- 
कारियो का श्रमातर है| कार्य बहुत विशद है, परन्तु विभिन्न योजनाशों का कार्य 
समालने के लिये शिक्षित कर्मचारी पर्याप्त सख्या मे नहीं हैं | केन्द्रीय तथा राज्य- 
सरकारों के श्रनेक जिला, राजस्व तथा अन्य अ्रधिकारी हैं, जिनमें से कुछ बहुत 
कुशल ओर परिभ्रमी हैं, परन्तु खेद है कि इन श्रधिकारी में से अनेक प्राचीन प्रथा 
के श्रनुकूल चलते हैं और कृपकों से श्रपने को ऊाफी दूर रखते हैँ | इन अधि- 
कारियों की दृष्टि में स्वनात्मक कार्य फी श्रपेज्ञा कानून तथा व्यवस्था बनाये 
रखने का श्रधिक महत्व है, दससे यह ग्रधिकारी योजना को कार्यान्वित करने के 
लिये उपपुक्त सिद्ध नहीं दो सऊते | 'अधिक-गन्न उपजाओ? तथा अ्रन्य श्रान्दोलनों 
के सम्बन्ध में ग्रनेक ऐी घटनायें प्रकाश में आई है जिनसे पता चलता है कि 
शअ्रधिकारियों ने बीज, खाद तथा रुपया कृपकों तक पहुँचाने को अपेज्ञा केवल 
काणज। में खाना पूर्ति की और रुपयों को स्वय इड़प लिया | इससे योजना को 
सफल बनाने में सफलता नहीं मिल सकती और जनता का उस पर से विश्वास 
उठ जाता है। पचवर्षोय याजना में इस बात पर महत्व दिया गया ईद कि सर्वप्रथम 
अशासन में निष्ठा, कुशलता, बचत और सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने की 
आवश्यकता है । याजना में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शनेक सुझाव ढिये गये 
हैं | इनकी पूवि में अवश्य फाफ़ी समय लगेगा | योजना के श्रन्तगंत विमिन्न 
कार्यों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को छाँटने श्रोर उनको उचित्त ट्रेनिंग देने के साथ 
ही पचवर्धीय योजना में सम्बन्धित श्रघिकारियों की फार्यक्षमता, निष्ठा और 
ईमानदारी भें सुधार करने के लिये अनेक सुझाव दिये गये हूँ इनमें से कुछ सुकाव 
इस प्रकार हैं--(१) प्रशासन सम्बन्धी, राजनीतिक त्तया अन्य पर्दों पर कार्य 
करने वाले श्रधिकारियों पर भ्रष्टाचार के श्रारोपों की जाँच करने के लिये उपयुक्त 
व्यवस्था की जाय | यदि अपराध स्पष्ट हो तो तथ्यों का पता लगाने श्रोर श्रपराध 
सिद्ध करने के लिये तुरत्त जाँच की जाय | (२) वर्तमान कानून में ऐसे मामलों के 
लिये ध्यवस्था की गई है जिनमे सरकारी कर्मचारी आय के गैर कानूनी साधनों का 
उपमोग करता है और उन साधनों के सम्बन्ध में सन्‍्तोषजनक स्पष्टीकरण नहों 
दे पाता । परत वर्तमान कानून के अनुसार ऐसे मामलों की जाँच करने की 
व्यवस्था नहीं है जिससे यह शात हो कि अम॒ुक सरकारी कमचारी के रिश्तेदार 
एकाएक धनवान कैसे हां गये। इसलिये कानून के इस अभाव को पूरा करने के 
लिये श्रध्ययन किया जाय और उपयुक्त कानून बनाया जाय। (३) ऐसे अ्रधिकारी 
को जिसकी ईमानदारी पर सन्देह किया जाता है बडे उत्तरदायित्व के पद्‌ पर नहीं 
नियुक्त करना चाहिये। 


श्ष्ष मारतीय अर्थशास्र की समस्याएँ: 


भारतीय ग्राम्प जीवन की कुछ ऐसी विशेषताएँ है जिनसे कृषि नियोजन 
के काय में बाघा पहुँचती दै । ग्रार्मों में श्रच्छी सडकों, सिचाई तथा अन्य सुवि- 
धाश्नों का ग्रभाव है| कृपकों के इन अ्रमावों की शीघ्र प्रूति करने की श्रावश्य 
कचा हू परन्तु यदि इन कार्यो पर अधिक ब्यान ठिया जाय तो बहुसुखी व्यापक 
कार्यक्रम को लागू करने में ग्रनेफ कठिनाइयॉ पेटा हो जायेंगी | यदि दीधकालीन 
योजनाओं पर श्रधिक न्यान दिया गया त्तो स्थिति में सुधार करने की शीघ्र फल्- 
टायक योजनाएँ लागू करने की सम्भावना कम हो जायगी। यह सम्भव है क्रि 
दीघकालीन और अल्यफालीन दोनों प्रकार की योजनाओं पर बयान दिया जाय 
परन्धु इससे प्रगति की गति मन्द हो जाती है और कार्य तजी से आगे नहीं वढ़ 
पाता है| जर्मीदारी, जागीरदारी तथा इसी प्रकार की अन्य प्रयाश्नों के उन्मूलन 
से अनेऊ नई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं | आमो से महाजनों और साहूकारों 
के घीरे वीरे समास हो जाने से नई कठिनाइयों में वृद्धि हुई है | इससे एक खाई 
उत्पन्न हो गई है जिसको श्रमी तक नई उ्यवस्था से पाठा नहीं जा सका है। 
भारतीय कृषक एक दुष्चक्र भे फंसा हुआ है। वह निर्धन है क्‍योंकि अच्छे 
प्रकार का बीज, अच्छे पशु और खाद इत्यादि खरीदने के लिये उसके पास द्रव्य 
नहीं है, और जब तक वह घनी नहीं वन जाता तव तक वह इन वस्ठुओ का क्रय 
कर सकने के साधन नही जुटा सकता है | दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है 
कि कृपको की ऋण लेने की क्षमता नहीं है | वह जमानत न रख सकने के कारण 
सहकारी बेकों तथा ऋण नहीं देने वाली अ्रन्य सत्थाओ से ऋण नहीं ले सकता 
है। और जब तक कृपको को आधिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती वह इन 
साधनों को नहीं चुठा सफवा है। यही कारण है कि शताव्दियो से भारतीय कृषक 
निर्धनता और दुखों में फका हुआ है | कृपि नियोजन को सफल बनाने के लिये 
कृपका को इन कठिनाइयों को दूर करना अत्यन्त आवश्यक है | 


घ्यध्याय १६ 
बड़े पेमाने के उद्योग 


मारत मे श्रनेफ बडे उद्योग हैं परन्तु श्रोद्योगिक क्षेत्र में अमी ब्रिगेन मे 
श्प्यीं शताब्दी में हुई श्रौद्योगिक क्रान्ति के समान ग्रोद्योगिक क्रान्ति यहाँ नहीं 
हुई है । भारत में प्रति व्यक्ति श्रोद्योगिक उत्तादन की मात्रा बहुत कम है श्रौर 
इन उद्योगों में देश की जन संख्या का बहुत कम भाग लगा हुआ है| भारत के 
कारखानों में प्रदेदिम काय करने वाले भामको की श्रौसत सख्या १६३६ में १६ 
लाख थी जो बढ़कर श्रत्॒ २५ लाख_हो गई है । देश की ३८ करोड जनसख्या 
को देखते हुये यह बहुत कम है। देश में नवीन उद्योगो का विकास करने के लिये 
काफी बड़ा क्षेत्र खुला पड़ है और वतमान उद्योगों के उत्पादन में मी अधिफ बृद्धि 
की जा सकती है | 

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भारतीय उद्योग की दो प्रमुख विशेपताएँ थी-- 
(श्र) कुछ उद्योगों में जैसे सूती कपडा झ्लोर चीनी उद्योग में बहुत अधिक अमिक 
कार्य करते थे और ये उद्योग श्रावश्यकता से श्रघिक उत्पादन करते थे, (व) 
इसके साथ ही बडे रसायनिक, इजीनियरिंग ्रौर इसी भेणी के श्रन्य उद्योग थे ही 
नहीं । युद्दोत्तर काल में कुछ सीमा तक इन दोपो को दूर कर दिया गया है। यद्यपि 
कुछ महत्वपूर्ण वस्तुश्नों के लिए. भारत को आयात पर निर्भर करना पड़ता है फिर 
भी देश में विभिन्न प्रकार की वस्ठुश्ों का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। इन 
वस्तुओं के उत्पादन में घृद्धि हो रही है और ऐसी सम्भावना है कि भविष्य में 
अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये इनका पर्याप्त मात्रा मे उत्पाटन किया 
जा सकेगा श्राशा की जाती है कि भारतीय श्रौद्योगिक विकास में जो अभाव शेप 
हैं उनको पचवर्षीय योजना के श्रोीद्योगिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्िवित करके 
पूर्ण कर दिया जायेगा | 

सूती कपडा उद्योग 

भारतीय चूती कपड़ा उद्योग की एक उल्लेखनीय विशेपता यह है कि इसका 
युद्ध के पश्चात्‌ विशेष रूप से विकास हुआ है| विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ऊपडो की 
मिलो की सख्या में काफी वृद्धि हुई हे । देश का विभाजन हो जाने से मिलों की 


सख्या १६४७ में ४२३ से म्रिकर १६४८ में ४०८ रद गई थी से ६४८ भें ४०८ रह गई थी परन्तु नवीन मिलो 


शक 


की स्थापना से और प्रचीन मिलों में मशीन इत्यादि बढ़ा देने से मारतीय 


१६० भारतीय श्रर्थशात्र की समस्याएँ 


सूती मिला की उत्पादन शक्ति में काफी वृद्धि दो गई है । १६४४१ में भारत में ४४५ 
मिलें थी जिनमे १ करोड़ ११ लास ४० हजार तकुए ( 597028 ) थ्ोर 
२,०१,४८४ क्धें थे पर १६४७ के अस्तर्गत में ४६६ मिले हो गईं जिनमे १२६ लाख 
तकुए ओर २०६,१२६ करे हो गये | कई नई मिलें स्थापित की जा रही हैं ओर 
आशा की जाती हे फ्ि इन मिलों द्वारा उच्तादन आरम्म होने पर मारतीय यूती 
मिला की वास्तविक उत्पादन शक्ति में मुख्यत कताई मिलो (597३ 75) 
मे, और बृद्धि दो जायगी | 
कुछ मिलों में ऊेबल सत ऊाता जाता है श्रोर अन्प में सूत की कवाई और 
चुनाइ दाना होती है | युद्ध के पश्चात्‌ काल की योजना समिति ने अनुमान लगाया 
__ कि आथिर दृष्टि से कताई-बुनाई दाना कार्य करने वाली अनुकूलत्म आकार का 


वह पक ये हजार तट ओर ढ० करे होने चाह चाहिये परन्द टमास्पवश 
अध्क्तिश मिलें ।जनमे कताई-बुनाई दोनों काय हे जात 
“शत हैआ्र्थिक-र्टि से: अनुकूलतम -श्राकार-की जा सकतीं । 


सर्ती कपडा उद्योग की वकिह्न पार्टी के अनुमान के अनुसार-लगमण १५० मिलों 
में अ्नार्थिक हूँ | इसके साथ ही अ्धिफाश मिलों में पुरानी और घिसी पिटी मशीनें 
हैं। बम्बई मिल-मालिक सघ के अनुमान ऊ अनुसार बम्बई फी मिलो में ६०% 
मशीने २५ बर्ष से मी अधिक पुरानी हे । सूती कपड़ा उद्योग के सम्मुख सत्र से बड़ी 
समस्या यह है कि वर्तमान मिलो को श्रायिक दृष्टि से उपयुक्त स्तर पर लाया 
जाय, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई आधुनिक मशीनें लगाई जाय और उन्हें 
आवश्यक श्रोद्योगिक प्रसाधनों से सुसब्जित किया जाय | दूसरी ध्यान देने योग्य 
वात यद्द दे कि देश के अन्य भागों जैसे मद्रास, मच्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और 
भच्य भारत में इस उद्योग का विकास हुआ परन्तु फिर भी यदह्द उद्योग बम्बई में 
ही अविक केन्द्रित है | कुल उद्योग में जितने त्कुए और करघे उपयोग में लाये 
जाते हैं उनके ६० प्रतिशत केवल बम्बरई में हैं| इसलिए भविष्य में विकास करते 
समय उद्योगों के स्थान-निर्धारण की समस्या पर विशेष ध्यान देना पडेगा। स्थानी 
करण की स्थिति में सुधार श्रावश्यक है | 
उत्पादन की अवृत्तियॉ--१६४४ में सत्ती कपडे और १६४६ में यूत का 
उत्पादन अधिकत्तम धर्थात्‌ क्रश, ४८५२० लाख गज-और.-.१६८४० लाख-पौरढ 
था | यह उत्पादन १६५० में गिरकर २६६४० लाख गज और ११७५० लाख 
पौण्ड हो गया । १६४६ श्रौर १६५० में उत्पादन के गिरने के मुख्य तीन कारण 
थे--(१) १६४७ में देश का विभाजन हो जाने से कच्चे साल की कमी हो गई 
और पाकिस्तान तया अन्य देशों से रूई का आयात करने में अनेक कठिनाइयाॉ 


“बढे पैमाने के उद्योग १६१ 


! उत्न्न हो गई, (२) उद्योगों में भ्मिकों के झगड़े में वृद्धि हुईं, और (१) विद्यत 
| शक्ति पर्याप्त न होने के कारण बम्बई मिलों को दीं जाने वाली विद्यत कम कर 
ः दी गई । धीरे घोरे इन कठिनाइयों को दूर करके उत्पादन में वृद्धि होने लगी । 
' सूती कपड़ा उद्योग में श्रमिक तथा मालिकों के सम्बन्धों में सुधार हुआ, उत्पादन 
. शक्ति में वृद्धि की गई और देश में कपास की उत्तत्ति में वृद्धि से कच्चे माल की 
पूति में वृद्धि हुई | परिणामस्वरूप १६५१ में सूती कपडे और सूत्त का उत्पादन 
क्रमश; ४०७६० लाख गज झौर १३०४० लाख पौणए्ड और १६५२ में ४५६८० 
लाख गज और १४४०० लाख पौर्ठ 'हो गया। मिलों द्वारा कपास के क्रय पर से 
नियंत्रण के हटजाने के कारण, रुई और कपड़ों के यातायात के लिये मालगाड्रियों 
के मिलने तथा मॉग की बृद्धि से उत्पादन में और श्रधिक दृद्धि हुईं है | इसके परि- 
शाम स्वरूप सूती कपड़ों और सूत का उत्पादन बढ़कर १६४७ में क्रश; ४३१५० 
लाख गज श्रौर १७७६० लाख पौर्ढ' हो गया | 
भारत्त फी सूती मिलों में पहले मोटे कपडे का ही श्रधिकतर उत्पादन किया 
जाता था परन्तु प्रशुल्क मण्डल) (टेरिफबोर्ड) की सिफारिशों के अ्रनुसार उत्तम 
प्रकार के कर्पर्द का उत्पादन पैशानि के लिए १६२५ से १६४० तक काफी रुपया 
लगाकर श्रनेक टेकनिकल सुधार किये गये परन्दु उद्योग का पुनज्ञठन कार्य पूर्ण 
होने के पूर्व दी द्वितीय विश्वयुद्ध श्रारम्म ह्तो गया | युद्ध के लिए सैनिक मार्गों तथा 
अन्य श्रावश्यकताश्रों की पूति के लिये उद्योग को फिर मोटे तथा माध्यम वर्ग के 
कपडे का उत्पादन करना पड़ा । इसमें कुछ श्रौर रुपया लगाना पड़ा जिससे उद्योग 
पर काफी भार पड़ा । परन्तु इधर कुछ वर्षों से मोटे और श्रत्युत्म ग्रकार के कपडे 
के स्थान पर मध्यम और उत्तम प्रकार के कपड़ों के उत्पादन में दृद्धि की गई। 
यह एक वान्छुनीय प्रवृत्ति दे और इम यह झाशा कर सकते. कि भविध्य में देश 
की माग पूरी फरने तथा निर्यात के लिए. इस उद्योग को महीन और मध्यम श्रेणी 
के कपड़ों की उत्तत्ति बढानी पडेगी ) 
“““कच्चा-माल--श्रपनी पूर्ण वास्तविक उत्पादन शक्ति के बराबर उत्पादन 
करने के लिये मारतीय सूती का कपड़ा उद्योग को लगभग ५२ ५ लाख गाठ कपास 
_की-आवश्यकता दोती है| विभाजन होने सेदेश में कपास का पयाप्त मानना में उत्पा- 
दन होता था। भारतीय मिलों को आ्रावश्यऊता पूरी करने के साथ ही बिदेशों को 
मी कपास निर्यात किया जाता था जिससे उद्योग को कच्चे माल फे अभाव की 
कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। देश विमसाजन क़े पश्चात्‌ स्थिति 
में परिवर्तन हो गया। देश में कपास का उत्पादन गिर गया-। १६४७-४८ में २२ _ 
लाख और १६४८-४६ में २८ लाख यांठें...का-उत्तादन_ किया जा सका । इससे 
१३ हु 


१६२ भारतीय श्रर्थशासतत्र की समस्याएँ 


उद्योग के सम्मुख कच्चे माल के श्रमाव का गमीर सकट उत्तन्न द्वो गया। सामान्य 
स्थिति में कपास का आ्रायात करके इस सकट को दूर किया जा सऊता था परन्तु 
पाकिस्तान ने भारत को श्रावश्यकवा फे श्रलुसार कपास नही दिया। पाकिस्तान 
के भ्रतिरिक्त श्रन्य देशों की कपास का माव बहुत अधिक था श्र मारतीय चूत्ती 
कपड़ा उद्योग के ग्रन॒कूल नहीं था । परन्तु १६५७-५८ में कपास का उत्पादन ५० 
लाख गाठें से कुछ ही कम था श्र इस प्रकार श्रशत कच्चे माल की कमी पूरी 
हो गई | द्वितीय पश्चवर्पीय योजना के श्रतर्गत कपास के उत्पादन में श्रौर मी वृद्धि 
होने की सम्भावना है । इससे सूती कपड़ा उद्योग के कच्चे माल की कठिनाई को 
बहुत कुछ दूर किया जा सकेगा | 

नियोव--१६४८-४६ के विपरीत १६५०-५१ में सूती कपड़े और सूत के 
निर्याल में भ्रपेकज्षाकृत दृद्दि हुई है। १६४८-४६ में ३४१० लास गज फपड़ा और 
७४ लास पोण्ड यूत देश से बाहर भेजा गया । १६५०-५१ मे १२६६५ लाख गन 
कपड़ा और ७४५ लाख पौणढ सूत विदेश मेजा _गया इस वृद्धि का कारण यहें है 
कि भारतीय माल का मूल्य श्रपेज्षाकत कम रद्दा और साय दी विदेशी बाजार पर 
अधिकार जमाने के लिये भारतीय मिल मालिकों ने जोरदार प्रयज्ष किये । | 

परन्तु बाद में स्थिति फिर बदली श्र निर्यात की इसी स्वर पर स्थिर नहीं 
रखा जा सका | १६५२ ५४२ में निर्यात की मात्रा घठर्र ४२३७४ लास गज 
कपडे श्र ६२"५ लाख पोण्ड सूत तक पहुँच गई | इस कमी के कारण निम्न- 
लिखित हैं --(१) सूती कपडे श्रीर चूत के उत्मादन में कमी श्राजाने से अधिक 
माल का निर्यात नहीं कया जा सका और सरकार ने फपडे-के निर्यात पर प्रति- 
चन्‍ध लगा दिये। (२) निर्यात कर लगाने से मारतीय सती माल का मूल्य बढ 
गया। मारतीय सूती उद्योग ने बराबर यद्द मास की है कि नियति वी मात्रा बढ़ाने 
के लिये सरकार निर्यात कर को समाप्त कर दे | (३) मारतीय माल को विदेशों 
जापान, ब्रिटेन और श्रन्य देशों की बढती प्रतियोगिता का सामना वरना पढ़ा। 
भारतीय सूती मिलें सरकार वी श्रनिश्चित नीति के कारण अपने निर्याव की 
मात्रा पूर्ण नहीं कर उसकी और मास्तीय माल की प्रकार, पैकिंग इत्यादि निर्यात 
की शर्तों के अनुकूल नहीं हो सफ्े | इसके परिणाम स्वरूप पिदेशी बाजार में 
भारतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति मिरती चली गई | निर्याव के बढ़ाने के 
सम्बन्ध में अ्रनेकों उपायों का अनुसरण फिया गया जैसे निर्यात कर की दरों में 
कमी करना, निर्यात किये जाने वाले कपड़ों के बनाने में काम आने वाली 
विदेशी रुई पर लगाये गये आयात कर में छूट देना, १ मार्च १६४४ से झायात- 
कर को' ही वद्‌ कर देना और निर्धात पर नियन्नण कम करना इत्यादि। इनके 


बडे पैमाने के उद्योग १६१ 


परिणाम स्वरूप सूती कपड़ों का निर्यात बढ़ गया है। १६४६ व १६३७ में भारत 
ने क्रश३ ६८४० लाख गज तथा ८४४० लाख गज कपडे का निर्यात किया । 
किन्तु विश्वव्ाजार में प्रति स्पर्धा बढ़ने तथा श्रायात करने वाले देशों में लगे 
प्रतिबन्धों के कारण १६५८ में निर्यात घटकर ६१५०० लाख गज रह जाने की 
संभावना है। सुझ्य प्रकार के कपडे जो मारत से निर्यात किये जाते ई वे चादर, 
कमीज और कोट के कपडे, वायल ननजेब और छोंट श्रादि ह्ं। 

कर--हेन्द्रीय सरकार सूती कपडे पर उत्पादन कर आर निर्यात कर 
लगावी है। सितम्बर १६४६ में उत्पानकर में बहुत वृद्धिरर दी गई। इससे उत्पादन- 
लागत बढ गई | इसके श्रतिरित्त राज्य सरकारें सती कपडे और सूत पर बिक्री कर 
लगाती हैं। इससे उत्पादन लागत में अ्रधिक बृद्धि हो गई है। ध्डा 

१६५२ में केन्द्रीय सरकार ने हथकर्घा उद्योग अ्रथवा बुनकरों की सहायता 
के लिये ६ करोड़ रूपये का कोष एकत्र करने के लिये मिल के घने सभी कपड़ों 
पर ३ पाई प्रति गज की दर से एक उप-कर लेगा दिया | यद्द वास्तव में अपनी 
प्रकार का बिल्कुल नवीन उपाय था | इसके अनुसार यह पहले ह्वी स्वीकार कर 
लिया गया है कक उदयोग को बहुत श्रधिक लाभ हो रद्दा दे और वह्द इस नवीन 
कर का भार वहन कर सकने में समर्थ है। इन सभी प्रकार के करों से सूती मिल 
उद्योग को अपना उत्पादन व्यय कम करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना 
करना पड़ रहा है। इस-स्थिति में सुधार करने के लिये यह आवश्यक है कि कर 
कम किये जायें और मशीनों की हट फूट के लिए. जिस दूर से घनराशि दी जाती 
है उसके प्रति उदार नीति श्रपनाई जाय जिससे सूती मिल उद्योग पुरानी श्रौर 
टूटी मशीनों के स्थान पर नवीन मशीनें लगा सके श्र कारखानों में आधुनिक 
टेकनिकल सुविधाएँ प्रदान कर सके । मशीनों की हूंट फूट के लिये जो धनराशि 
निश्चित की गई है वह श्रपर्यात दे । नवीन मशीनों को लगाने के लिये इस बात 
की श्रत्यन्त आवश्यकता है कि सरकार कम ब्याज पर उद्योग को ऋण दे और 
मशीनों की दृट क्ूठ के लिये निश्चित धन के प्रति उदार नीति श्रपनाये । भारतीय 
सूती कपड़ा उद्योग में युक्तीऋरण की श्रत्यन्त श्रावश्यक्ता है। परन्तु यह निम्न 
तीन बातों पर निर्भर हैं, (१) आ्रवश्यक धन को प्राप्ति, (२) श्रावश्यक मशीनों 
की प्राप्ति और (३) इस समस्या के प्रति अमिकों का विचार । फिर भी सरकारी 
कर नौति इस सम्बन्ध में सबसे अधिक विचारणीय दे क्योंकि वह्दी युक्तिकस्ण के 
लिये श्रावश्यक धन प्राप्त करने का भोत ह्दै। 

एकत्रित सामग्री का संकट---१६५४७ के प्रारम्म से यूती वस्त्र उद्योग गम्भीर 
सकट का सामना कर रहा है। लगमग २६ मिलें, जिनमें से १६ उत्तर प्रदेश में हैं, 
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बन्द दोगई है तथा ३७ मिले ऊेवल अ्रशत कार्य फर रही हैं। अप्रैल १६५८ के 
अन्त में मिलों के पास बिना मिफरे कपडे की एकत्रित सामग्री ह०५३०० गठि 
तथा मार्च १६४८ के श्रन्त मे बिना ग्रिक्रे यत की एकत्रित सामग्री १११,८०० 
गाँठे थीं। ग्रनेक मिलों को ध्ाानि उठानी पड़ी है तथा, मिलों के श्रनेफ मजदूर 
वेकार हो गये हू | इस सकट के मुख्य फारण निम्न हैं * (१) सायानन तथा जीयन 
की श्रन्य आवश्यऊतायों फे मूल्य अत्यधिक ऊँचे दोने के कारण लोगों की प्रय 
शक्ति घट गयी जिसके फल स्वरूप पिक्री कम होगई | साथ ह्टी १६४८ में निर्यात में 
भी कमी श्रागई । (२) कपडे पर लगे उत्पादकर की ऊँची दर के फलस्वरूप 
उत्पादन-लागत बराबर ऊँची बनी हुई ईं। (३) उद्योग का मजदूरी-विल बहुत 
अधिक है | लागत के घटने का कोई सहज उपाय भी नहीं दिसाई देता क्‍योंकि 
सशीनें घिरी पिटी तथा पुरानी ६ तथा उत्पादन के युक्तीकरण में देर दोती रहती 
है। उद्योग के बरबादी से बचाने के लिये यह श्रावश्यक है कि उत्पादन फर 
१६४५-५६ के स्वर पर कर दिया जाय तथा उत्तादन का युक्तीकरण किया जाय। 

उद्योग के सम्मुख दो कठिनाइयाँ हैँ | एक श्रोर उत्पादन पर नियत्रण लगा 
दिया गया है तथा दूसरी ओर इथऊर्षा उलादकों फे हित में मिल उद्योग पर 
१ ली दिसम्बर १६५२ से प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैँ जिनके श्रनुसार घोतियों के 
उत्पादन के १६५१-५० फे मासिक श्रौसत के ६०५ पर मिलों का घोतियों का 
उत्पादन निश्चित ऊिया गया है तथा साडियों का रगना निपिद्ध घोषित कर दिया 
गया है। 

पंचवर्षीय योजना के अन्त्गंत-प्रथम पचवर्षीय योजना के झ्न्तर्गत 
सूती कपड़ा उद्योग की उत्पादन शक्ति फो १६५५-५६ तक ४७७८० लाख गद 
कपडे श्रोर १७२२० लाख पोड सूत तक घढ़ाने का अनुमान था और वास्तविक 
उत्पादन ४७००० लाख गज कपडे झौर १६४०० लाख पॉढ सूत का करने का 
यथा। इसका लक्ष्य प्रति ज्यक्ति को १५, गज कपड़ा प्राप्त ह्वो सकने का था। प्रथम 
योजना के अ्रन्त तक वास्तविक उत्पादन श्रौर उत्पादन शक्ति दोनों ही लक्ष्य से 
आगे वढ गये | 

द्वितीय पंचवर्षीय योबना के अ्रन्तर्गत यह प्रस्ताव किया है कि कुल कपडे 
के उत्पादन को मात्रा ( मिल ओर इथकर्घ और शक्ति सचालित कर्षे से बने कपडे 
मिलाकर ) को छ८५ फरोड़ गज से, जितना कि १६५४-४६ में था, १६६०-६१ 
तक ८५० करोड़ गज कर दिया जाय और सूत का उत्पादन १६३ करोड़ पौंड से 
१६५ करोड़ पौंड कर दिया जाय | इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति कपडे का उपभोग 
श्ण गज तक बढा देने का है ओर लगमग १ अरब गज कपडे का निर्यात 


सु 
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करना है| द्वितीय योजना में कपड़ा उद्योग फे सम्बन्ध में दो म्ुग्य दोष हैं--(१) 
भविष्य की कपडे की माँग का कम श्रतुमान करना, क्योंकि धम्भई के मिल 
मालिकों की एसोसियेशन के मतानुसार यह माँग ८५० करोड़ गज नहीं वरन्‌ 


' १००० करोड़ गज द्ोगी; ग्रौर (२) मिलों के विस्तार पर इस विश्धास से प्रतियन्‍्ध 


१ 


[ 


लगाना ऊ्रि इससे हथर्घों के प्रयोग को सद्दायता मिलेगी। इथकर्षा उद्योग | 
सद्दायता मिल्लों की उत्पत्ति को कार्य कमेटी के श्रतुसार ५०० करोड़ गज तक 


* श्थवा किसी श्रन्य साध्रा तक सीमित कर देने में नहीं मिलेगी वरन्‌ एथयकर्षे से 


! 


बने कपड़े श्रधिक श्रच्छे बनाने श्रौर उसके मूल्य के घटाने से मिलेगी । 
जूट उद्योग 
भारत में जूद्ध की ११२ मिलें ई निनमें लगभग ७२,३६५ कर्घे चलते है | 
इनमें से ४५५ कर्थे जूट के टाट श्रौर ५५४ बोरे इत्यादि बनाने के लिये हैं। 


' अनुमान लगाया गया है फि यदि उद्योग में केबल एक शिफ ने कार्य चलाया 


॥ 


जाय और प्रति सप्ता६ ४८ घटे उत्तादन किया जाय तो प्रतिवर्ष ११५ लाख टन 
उत्तादन किया या सकता है। जूट़ उद्योग श्रधिकत्तर पश्चिमी बंगाल में केन्द्र में केन्द्रित 
है। मारत की कुल रजिस्टर्ड ११२ जड़ मिलों में से १०१ मिलें. पश्चिमी बंगाल दी 
में स्थित है । शेप मिलों में से ४ थ्रान्त्र में, ३ विद्दर में ३ उत्तर प्रदेश में और 
१ मध्य प्रदेश मे है| 

भारतीय जूट उद्योग श्रन्य सब उद्योगों से श्रधिक सुसगठित है परल्तु 
दुर्भाग्यववश इसकी मशीन इत्यादि श्राधुनिक नहीं है श्रौर साथ ही यह मशीनें 
बनाये हुये माल फी वर्तमान माँग ऊे दृष्टिकोण से श्रघिक भी हैं। भारतीय उद्योग 
की प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि करने के लिये यद्द श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि उसकी 
पुरानी मशीनों के स्थान पर श्रापुनिक मशीनें लगाई जाँय श्रोर इस प्रकार 
उत्पादन व्यय घटाया जाय ( परन्तु मुख्य कठिनाई यह है कि उद्योग का युक्तीकरण 
करने में ४० से ४५ करोड़ रुपये तक की पूजी लगानी पडेगी और वर्तमान में 
उद्योग इतनी पूंजी लगा सकने की ज्षमता नहीं रखता । “अ्रमिनवीकरण 
(7046059007) के लिये राष्ट्रीय श्रीयोगिक विकास निगम द्वारा ऋण दिये 
जा रहे हैं | मार्च १६५४८ के श्रन्त तक ६ मिल फम्पनियों के लिये ऋण स्वीकृत दो 
चुके हैं जिनमे से ७ को १,१६ करोड़ र० दिया भी जा चुका है। वर्तमान स्थित 
यह है कि ८२ जुट मिल कम्पनियों में से ४४ ने ३० सितम्बर १६५७ तक कताई 
सम्बन्धी आधुनिक मशीनों को स्थापित कर लिया था। कुछ ने पूर्णतः तथा कुछ 
ने अ्रशतः श्रभिनवीकरण कर लिया या | पुराने त्कुओं में से ४४ के स्थान पर 
नये तकुये लगाये जा चुके तथा लगाये जा रहै हैं। 


१६६ भारतीय अथशासत्र की समत्याएँ 
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उत्पादन की प्रवृत्ति--जूट उद्योग उत्तादन १६४५-४६ में उच्चत्तर 
तक पहुँच चुका था जबकि ११९४ लाख टन माल का उत्पादन किया गया | इसके 
पश्चात्‌ १६४६ तक उत्पादन दस लास टन प्रतिवर्ष के लगभग रद्दा | परन्तु 
१६४६-५० में उत्पादन ८६ लास टन तक गिर गया। इसके पश्चात्‌ उत्पादन 
में कुछ सुघार श्रवश्य हुश्रा परन्तु फिर भी उत्पादन पूर्व स्तर तक नहीं पहुच 
पाया। १६५४-५४ में उत्पादन बढ़ कर १०, ४३,४०० टन हो गया था | उत्पादन 
में कमी का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी थी क्योंकि देश का विभावन हो 
जाने के पश्चात्‌ णूट का उत्तादन करने वाले अधिकाश क्षेत्र पाकिस्तान में चले 
गये | इस गश्रभाव को पूरा करने के लिये देश में द्वी जूट उत्तादन को दृद्धि पर 
जोर दिया गया। तब से देश में जृट के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके परिणाम 
स्वरूप जूठ के माल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जूठ उद्योग में प्रति सप्ता 
केवल १२३ घन्टे उत्पादन कार्य हो रहा था और उद्योग के कुन कर्ष के १२३ 
प्रतिशत बन्द पडे हुये ये | परन्तु श्रक्ट्बर १६५४ से ४८ घन्टे प्रति सप्ताद कार्य 
आरम्भ हो गया और १६५६ के मार्च तक बन्द फर्षों में से ७३ प्रतिशत चालू हो 
गये थे। १६४६-४७ में उत्पादन १,०२५,२०० टन था तथा श्राशा की जाती 
है कि १६५७ प्र८ में मी लगमग इतना दी शोगा | 

कच्चा माल--उद्योग की इस समय सबसे बड़ी कठिनाई कच्चे माल की 
कमी है। यदि सत्र मिले शक्ति भर कार्य करें तो भारतीय जूट उद्योग के लिये 
अतिव्ष पटउन की ७५ लाख गाँठों की श्रावश्यकता है | परन्तु भारत में १६९४७ ४८ 
में १५ लाख गाँठों से झुछ श्रधिक, १६४८-४६ में २० लाख गाँठ, १६४६-५० 
में ३० लाख गाँठ श्रौर १६५० ५१ में ३३ लाख गाँठ से कुछ अधिक का उत्पादन 
किया गया । मारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से समझौता कर पटसन के 
आयात की व्यवस्था की, परन्तु श्रायात का यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया 
जा सका। पाकिस्तान से बहुत थोड़ी मात्रा में जूठ का झ्रायात किया गया | 
फलस्वरूप भारतीय जूट़ उद्योग के कच्चे माल की आवश्यकता पूर्य नहीं की जा 
सकी । इघर हाल के वर्षों में मारत में कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ गया है। 
१६५६-४७ में इसका उत्पादन ४२५ लाख गाँठे थी। १६५७-५८ में इससे घट- 
कर ४० लाख गाठे (४०० पो० की एक गाँठ) रद्द जाने की ऋावश्यकता है। 
कच्चे जूट के विषय में श्रात्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले गहन 
प्रयत्नों के सदर्म में १६४७-४८ में उत्पादन की यह कमी शोचनीय विपय दै। 
द्वितीय योजना के श्न्‍्त तक मारत को पाकिस्तान से जूट मगाना ही पडेगा। 
किन्तु उन पर हमारी निर्भरता चहुत कुछ कम हो जायगी ओर यह सम्मव दो 


बड़े पैमाने के उद्योग १६७ 


सकेगा कि भारत है जुट उद्योग पाकिस्तान से जूट भिना पाये भी संतोषपद ढ्ग 


__आरतीय बेड उद्योग अपिकंतर अपने माल के निर्यात पर 
निर्भर करता है। शघ्षपा४ध में भारत मं १६ लाख टन उल्मादित माल में से 
६३०,००० ठन मल का विदेशों को स्लर्यात कर दिया गया । यद्यपि सियाव की 
पात्र पूर्व की अपेस्ी घटकर १६५४६-५:७ पं ८६१६००० वन हो गई है फिर मी यह 


मार 
मारतीय जद के दाद के दो बडे बाजार यूनाइटेड स्टेट्स तथा यू० कें० ड। 
१६५६-४७ में इन देशों को गये निर्यात में कैमशा घ%, और ४०/ की फमी हंई । 
यर्थप यूनाइटेड स्टेट्स को किये जाने वाले निर्यात की कमी से ऐसा प्रतीत होता 


लगाने 
कोष का समई के छकता थीं" (नर्यातकर से पड हवामि उठानी ५६ रही थी । 


कोरिया सुद्द के कारण हुई मइगी के कर्ण मे जूट के चने कपड़ों पर तो यह कर 


श्द्८ मारतीय अ्र्थशास्र की समस्याएँ 


१५०० २० प्रति टन और बोरों पर ३५० य० मति टन तक बढ़ गया था। अगस्त 
१६५४५ में पाकिस्तानी रुपये की विमिमय दर घटने पर यईट फर हटा लिया गया | 
इटाते समय टांट पर यह कर १२० र० प्रति ढन और बोरों पर ८० रु० प्रति वन 
था | निर्यात कर के हटा देने का परिणाम यह हुआ कि मूल्यों में कमी हो गई 
और निर्यात वढ़ गया तथा परेलू माँग मी वह गई। हि 
जूट जॉच आयोग--जूट़ जाँच आयोग ने जिसके अध्यक्ष के० आर० 
पी० आयगर ये श्रपनी १६५४४ में प्रकाशित रिपोर्ट में यद पाया कि ७५% मिलें 
लगमग १३२ मैनेजिंग एजेन्सियों के द्वाथ में थी, जिनमें से चार के अन्तर्गत ४५४४ 
कप ये | मैंनेलिंग एजेन्टों फे ह्थ में सारे व्यवसाय के केन्द्रित होने और जुट 
उद्योग के भूतकाल में ऊँची दर पर आय प्राप्त करने के कारण इन मैनेशिंग 
एजेन्सियों के शेयर बहुत ही श्राक पक दो गए थे और उनके खरीदारों की रुख्या 
बढ़ गई थी | चेंकि जूट उद्योग के वर्तमान सयत्र की उत्मादन शक्ति वर्तमान और 
भपिष्य की सम्भावित मॉग से कहीं अधिक है इसलिये श्रायोग ने और नई मिलों 
की स्थापना को पसन्द नहीं किया । उसने मिल्ों को अपने सयत्नों को आधुनिक 
चनाने की सिफारिश की | इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन की यद्ट योजना होते 
हुए भी, चूँकि इसका परिणाम विनाशकारी प्रतिद्वन्द्रिता और उद्योग की अव्यवस्था्‌ 
होगी, आयोग ने यह सिफारिश की कि काम के घन्‍्टों के सम्बन्ध में जो सममोतता 
हुआ है जिसके श्रनुसार सप्ताद के अन्द्र कार्य के घनन्‍्टे सीमित कर दिये गये हैं और 
मशीनों को अशतः चालू करना बन्द कर दिया गया है उसे आगे लागू नहीं 
रखना चाहिये | इस सममौते के अनुसार अ्रकुशल मिलें मी चलती रही हैं ओर 
कुशल मित्रों को अपना उत्पादन ज्यय कम करने में वाघा पहुँची है। इससे 
पाकिस्तान तथा श्रन्य विदेशी मिलों को लाम पहुँचा है | आयोण की यह सिफारिश 
सर्वथा युक्तिचगत है और इससे आशा की जाती है कि कुशल मिलें श्रधिक 
अच्छा कार्य कर सकेगी । झायोग ने सिफारिश की है कि भारत को कच्चे ज्ञूट की 
पूति के लिये निरपेज्ञ के बजाय सापेक्षिक श्रात्मनि मैरता का लक्ष्य सामने रखना 
चाहिये | इमें पाकिस्तान से उस प्रकार का जूट आयात करना चाहिये जिसका 
उत्पादन देश में पर्यात् मात्रा में नहीं हो सकवा और अन्य अकार के जूट को स्त्रय 
उत्पादित करना चाहिये | जूट की विस्तृत खेती के बजाय गहन खेती ठया किस्म के 
सुधार पर अधिक जोर देना चाहिये । 
आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि नियमित वाजारों में सियमों का लागू 
करना, सहकारी समितियों की व्यवस्था करना, तथा अन्य सिफारिशों को कार्या- 
न्वित करना दीधेकालीन दृष्टि कोय से उत्पादकों के ज्ञिण अधिक लाभकारी सिद्ध 


होगा। मूल्य नियत: के उपायों के प्रयोग को अरस्वीकार करते हुए भी निर्यात 
बढ़ाने के लिए तथा घरेलू माँग बढाने के लिये श्रायोग ने गेल स्थिर रखने का 


प्रयत्न करने की सलाद दी ) 


योजना जुट उद्योग ( उल्तादन शर्कति 
बढ़ाने की नहीं दें क्योंकि की माँग की तुलना + तो भारतीय यह मिलीं के 
छाधन आवश्यकता से हीं श्रधिक है) (: [ दो कच्चे माल की पूर्ति 
बहाने और उद्योग को बला हे अमान शक्ति झनुकूल देंदिं करने 
की है। प्रथम पंचवर्षीय में इसीलिये झौद्योरि प्रसाधनों की दि, के 
बजाय उत्पादन में कीरि श्‌ की गई थी । 
जूट उद्योग की (78/80) प्रत्यकित लाख उन भी 
परन्तु कच्चे भाव मोग नहीं हो उर्की है। 
प्रथम थोजनी में दन को ६१ लाख गॉँठों के बने माल 
सम्पूर्ण पत्यक्ध (क्त भर अर्थात्‌ १ य्न (ने का प्रह॑स्त किया 


नहीं की गई दै। केंवर्स आसाम में १४ करोड़ रुपयों के वन 
का प्रस्ताव है । भयतल यह होगा कि ह ४ के बने माल की १६५४०४५ की १,०४)९९९ 

६०-६९ में १३६००३९१९९ कर दिया जाय ) जुट 
का उत्पादन ४० लीड गाँठों से जो कि श्षप४:४ि मे था बंढी केर १६६०-५९ में 
4० लाख गाँठ कर दिया जाय। ई प्रकार मासतीय मिलो को अर्थी्ति किये हये 


' जूट पर मविष्य में छुछ काल वके ललर्मर रहना दी पढेंगो । 
च्ची 


निराक्रम्य ( वक्ष ) सरब्षण तप सरकारी नियोजन के फलस्वरूप 
जे चीनी की मिलों की सह १६३१-३२ में रे सें बढ़कर पे मे 
१६० हो गई । इनमें से ६३ वो १६४४-४४ में उलीदेन कार्य कर रदी भी 


अ++/थ, ्थ 
उन्होंने १६ लाख टन से कुछ दी की चीनी की उलादन किया । १६४४८* मे 


१३७ मिले उत्तादन कार्य कर सदी वींऔर उन्‍्देंने १७ लाख टन चीनी की उ्लीर्दिन 
उत्पादन (निश्चय 


किया । रैध्डत हे सरकार नै शक्ति 
किया और नवीन पलों की स्थापना की स्वीकृत दी) पैन. नई पैवर्टरियों, जिनमें 


१२७० भारतीय श्रथंशात्ष की समस्याएँ 


लाइसेन्स दी हुई उत्पादन इकाइयों में चार ने १६५५-५६ में उत्पादन प्रास्म्म किया 
तथा पाँच ने १६१६-५७ मे । १६५७ के भ्रन्त में प्रत्यकित उत्तादन शक्ति २,०१०,००० 
वन थी। १६५७ ए८ में नौ और इफाइयों ने मी उत्पादन प्रारम्म कर दिया है। 
इसके परिणम स्वरूप फैस्ट्री निर्मित चीनी की उत्यत्ति १६५६-५७ फे २०३ लाफ 
टन से बढ़कर १६५७ घु८ में २१३ लास टन होने की सम्भावना है। 

चौनी उद्योग के विकास की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिपित £ैं--(१) चीनी 
उद्योग विशेषकर उत्तर प्रदेश श्रीर विद्दार में केन्द्रित है परन्तु देश के श्रन्य भाग 
जैमे वम्बदद, मद्रास, मैसूर औ्रौर दैदरावाद श्रादि भी चीनी उद्योग के लिए उपयुक्त 
है क्योंकि यहाँ गस्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अ्रधिक है श्रोर गन्ना पेरने का फाये 
मी वर्दहा श्रपेज्ञाऊत ग्रधिक समय तक किया जा सकता है। (२) प्रचलित 
कारखानों ने कभी मी श्रपनी पूर्ण शक्ति से उत्पादन नद्ीं किया | इनमें से कुछ 
तो +ल्‍कुल बन्द रहे जिसके फलस्वरूप उत्पादन सदा वास्तविक उत्पादन शक्ति से 
कम रद्दा। (३) चीनी उद्योग में बहुत से ऐसे कारसाने हूँ जो श्रनुझूलतम शक्ति 
से नीचे हैं। एक श्रोतत्त कारणाने को अ्रपनी पूर्ण उत्तादन शक्ति फा लाम 
उठाने फे लिये प्रतिदिन ८०० टन गन्ना पेरना चाहिये परन्तु ग्रनुमान लगाया 
गया है कि लगभग ८० फाएखाने इस स्तर से नीचे £ | इससे मारत में चीनी का 
उत्पदान व्यय श्रधिक होता है श्रीर श्राधिक दृष्टि से श्रनुपयुक्त कारसानों का 
लाभ भी कम द्वो जाता है। 

उत्पादन फी प्वृत्तिया--भारत में चीनी के उत्पादन में काफी उत्तार- 
चढ़ाव श्राता रद्दा है। इसका मुख्य कारण यह्द है कि चीनी फा उत्पादन गन्ने की 
पूर्ति की मात्रा, गज्ञा पेरने की श्रवधि ओर गन्ने से प्राप्त चीनी के प्रतिशत पर 
निर्मर करता दे | चीनी का उत्पादन, १६४८-४६ में १०"०६ लाख य्न था जो 
गिरकर १६४६-५० में ६ ७६ लाप टन दो गया क्योंकि (श्र) १६४७ ४८ में मिलों 
के लिये गन्ने का भाव २ रुण्ये प्रतिमन से घटाकर १६४८-४६ में उत्तर प्रदेश में 
१ रुपया १० आना प्रति मन ओर दिद्दार में १ रुपया १३ थ्राना प्रतिमन कर 
दिया गया | गन्ने का मूल्य घटाने का उद्देश्य चींनी का भाव ३५ रपया ७ आना 
प्रतिमन से घटाऊर २८ रुपना ८ शआराना प्रतिमन करना था। गन्ने के भाव में इस 
कमी से १६४६-४० में कारखानों के लिये गन्ने की पूर्ति मे कमी हो गई और 
परिणास स्वरूप उत्पादन भी गिर गया, (ब) गन्ने से प्राप्त चीनी की प्रतिशत सात्रा 
१६४८-४६ में ६६७ से गिरकर १६४६-५० में ६८६ हो गई ओर गन्ना पेरने की 
ओसत अवधि भी १०१ दिन से घटकर ६१ दिन तक श्आागई | इस कारण चीनी के 
उत्पादन में कमी हुईं जन्रकि कारखानों की सख्या १३४ से बढ़कर १३६ होगई थी। 


। 


बढे पैमाने के उद्योग १७१ 


परन्तु क्रशः स्थिति बदली और उत्पादन बढ़कर १६४०-५१ में ११००१ 
लाख टन और १६४१-४२ में १४८३ लाख टन हो गया। १६५०-४१ और 
१६५१-५२ में चीनी का अ्रधिक उत्पादन होने के तीन मुख्य कारण हं, 
(१) मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की छूट दे दी गई | इसके श्रननुतार 
कारखानों को १६४८-४६ या १६४६-५० में से जिस वर्ष का उत्पादन कम हो 
उसके १०७ प्रतिशत से श्रधिक उत्पादित चीनी को खुले बाजार में उस समय के 
भाव के अनुसार विक्रय करने को अनुमति दे दी गई । इसके पूर्व कारखानों को 
अपना सम्पूर्ण उत्पादन नियन्त्रित माव पर बेचना पड़ता था जिससे उन्हें श्रघिक 
लाभ नहीं छ्ो पाता था | इस कारण उत्पादन बृद्धि की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं 
रही | खुले बाजार यें श्रतिरिक्त चीनी का विक्रय करने की छूट देने के फलस्वरूप 
कारखाने अ्रधिक उत्पादन का लाभ उठा सकते ये इसलिए स्वामाविक ही उत्पादन 
में दृद्धि हुई, (२) चीनी के मूल्य में थोड़ी सी बृद्धि की गई परन्तु गन्ने का 
भाव १६४८-४६ के स्तर पर ही रहा | कारखाने से बाहर चीनी का नियन्त्रित 
भाव र८ रुपया ८ आना स्थिर रखा गया परन्तु पहले यह डी० २४ नम्बर की चीनी 
का भाव था और अ्रत्र ई० २७ नम्बर की चीनी इस माव से विक्रय होने लगी । 
चूँकि ६० २७ नम्बर की चीनी डी० २४ नम्बर की चीनी से घटिया प्रकार की है 
इसलिए यह कहना श्रनुचित न होगा कि कारखानों ने गत वर्षों की श्रपेक्षा 
चीनी का श्रषिक मूल्य वसूल किया। उत्तर प्रदेश में १६४०-५१ में गन्ने का 
भाव २ शझा० प्रतिमन बढाकर १ रुपया १२ श्राना प्रतिमन निश्चित किया गया। 
कारखाने के बाहर ई० २७ नम्बर की चीनी का भाव बढाकर र६ रुपया १२ श्रा० 
प्रतिमन कर दिया गया परन्तु इसका मिल मालिको पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा 
क्योंकि एक मन चीनी का उत्पादन करने में १० मन गन्ना लगता है और इस 
आधार पर उत्पादन व्यय १ रुपया ४ श्राना प्रतिमन बढ़ा और मूल्य भी इतना 
दी बढ़ा, (३) गन्ना पेरने की अवधि में भी बृद्धि की गई | १६४६-४० में गन्ना 
पेरने की श्रवधि ६१ दिन थी जो १६५०-५१ में बढ़कर १०१ और १६५१-१२ में 
१३३ दिन हो गई। यद्यपि यह सत्य है कि गन्ने से ग्राम चीनी की प्रतिशत 
मात्रा १०००३ से घटकर ६५७ हो गई परन्तु कारखानों को श्रधिक समय तक 
चालू रखने फे कारण चीनी के उत्पादन में दृद्धि हुई | 

चीनी की उत्तत्ति १६४२-४३ में गिरकर १३१४ लाख ठन और १६५३-५७ 
में १००१ लाख टन हो गई । इसके कारण निम्न हैं, (१) उत्पादन करने वाली 
फैक्ट्रियों की सख्या जो कि १६५१-४२ में १३६ थी १६४२-५३ और १६५३-५४ 
में घटकर १३४ हो गई श्रौर काये करने के दिनों की औसत सख्या १३३ से 


१७२ भारतीय श्र्थशासत्र की समस्याएँ 


घटकर क्रमश” ११३ और ८६ हो गई, (२) १६५२-५३ में कारखानों में पिछला 
बचा हुआ माल श्रधिक मात्रा में या श्रौर श्रनेकों मिर्ले समय से कार्यासम्म भी न 
कर सकी जिसके फलस्वरूप जितना उत्पादन करने की उनमें शक्ति थी उतना भी 
उत्पादन न हो सका, (३) बहुत सी मिलों में यश्रादि घिसे पिटे और प्राचीन ढग 
के ये जिनके कारण उत्पादन शक्ति का पूर्ण प्रयोग होना सम्भव नहीं था, और 
(४) श्रवैध सम से शराब खींचने के कार्य में लाने के लिए बढी हुई गुड़ की 
मांग को पूर्ण करने के लिये कुछ गन्ने का प्रयोग शुढ बनाने में कर लिया गया। 
१६५२-५३ की फठल के लिए गन्‍ने का मूल्य घटाकर १ रु० ५ श्ाना प्रति मन 
और चीनी का नियश्रित मूल्य २७ रु० प्रतिमन कर दिया गया। गन्ने का प्रतिमन 
मूल्य इतना कम हो जाने से कारखानो को पर्याप्त मात्रा में गन्ना ही न मिल 
सका । १६३३-४४, १६५४-४५ और १६५५-५६ की फसलों के लिये मारत की 
सरकार ने गन्ने का मूल्य १ रु० ७ ग्रा० प्रतिमन कर दिया | इस समय चीनी के 
मूल्य पर कोई नियत्रण नहीं हैं, केवल यद्द प्रतिबन्ध हे कि फसल की उत्पत्ति का 
२५% उुरक्षित माल? सममक्ता जाय जिसमें से सरकार चीनी पिछले नियत्रित मूल्य 
पर श्र्थात्‌ २७ 5० प्रतिमन पर वेचती है। कृपकों के दृष्टिकोण से गन्ने का १ र० 
७ आना प्रति मन मूल्य अ्रपर्यात्त हे और इसी कारण फेक्ट्रियों को पर्याप्त मात्रा मे 
कच्चा माल मिलने में कठिनाई पड़ती है। 

१६५६-५७ में चीनी की उत्पत्ति २०३ लाख टन थी। १६५७-६८ में इससे 
बढकर २१३ लाख यन होने की सम्भावना है। इसका कारण वर्तमान फैक््धियों 
की उत्पादन शक्ति में वृद्धि तया नई फैक्ट्रियों की स्थापना है। 

उत्पादन क्षम्रता--चीनी उद्योग की मुख्य समस्या उत्पादन व्यय की 
अधिकत्ता है। उत्पादन व्यय अधिक होने से उपभोक्ता पर अनावश्यक मार पड़ता 
है और अन्य देशो की अपेक्षा भारतीय चीनी का मूल्य अधिक होने के कारण 
निर्यात की मात्रा भी नहीं बढ पाती | भारतीय चीनी का उत्पादन व्यय श्रध्िक 
होने के श्रनेक कारण हूँ | इसको कम करके चीनी का मूल्य घटाने के लिये 
काफी प्रयक्ञ करने की श्रावश्यकता है। चीनी-उद्योग के सम्बन्ध में प्रथम 
कठिनाई यह है कि कृषकों के द्वित्तों की रक्षा फे लिये सरकार गन्ने का मूल्य 
झविक निश्चित करती है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें उद्योग पर अनेक कर 


लगाती हैं । कस टावर लय का अधिक मूल्य, अधिक मः शोर अधिक कर का फल यह 
के गहन को वजन के सब पर या जि कूल है कि चीनी का उत्पादन व्यय कम होने की अपेक्षा बढता जाता है। 
के मूल्य को घटाने के लिये यह आवश्यक होगा कि गन्ने के मूल्य को घटाया 


जाय | चीनी उद्योग की जाँच करने वाले प्रशुक्त मण्डल ने सुकाव दिया था कि 


बढ़े पेमाने के उद्योग १७३ 


१६४६-४७ में गन्ने फे मूल्य में ३ श्राना प्रतिमन कमी की जाय, १६५०-४६ में 
भी इतनी कमी ओर की जाय जिससे भाव १ रुपया ४ श्ाना प्रतिमन तक झा 
जाय। यदि सुकाव को लागू फ़िया जाता तो इससे प्रतिमन चीनी में गन्ने का 
मूल्य ३ झया १२ श्राना कम दो जाता | यदि प्रशुल्क मण्डल के सुमकाव के श्रजु- 
सार माल तैयार करने की मद में भी २ झयया ८ श्ञाने की कमी कर दी जाती तो 
इसे १६५०-५१ में चीनी को भाप २२ रुपया ४ श्राना प्रतिमन हो जाता । यह 
खेद की बात हे कि सरकार ने प्रशुल्क मण्डल के सुक्तावों के अनुसार कार्य नहीं 
किया श्रौर गन्ने फा भाव घटाने फे बजाय चढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप 
चीनी फरे मूल्य में श्रीर दूदधि हो गई। १६५२-५३ में गन्‍ने का मूल्य उत्तर प्रदेश 
और विद्दार में घटाकर १ रुपया ५ आना प्रतिमन कर दिया गया परन्तु 
इसके पत्म।त्‌ मारत सरफार द्वारा फिर से बढ़ाकर १ रुपया ७ श्राना प्रतिसन कर 
दिया गया | 

गन्‍ते की उत्पत्ति-गन्ने के मूल्य फी समस्या सन्‍्तोषजनक ठक्क से तभी 
सुलमाई जा सकती है जपकि प्रति एकड़ गन्ने की उत्त्ति में वृद्धि की जाय | 
भारत में प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति ससार भर में सब से कम है श्रौर मिरन्तर 
कम होती जा रही दे । क्यू में प्रति एकड़ उत्पत्ति १७१२ टन, मारिशस में 
१६*६३ टन, श्रास्ट्रेलिया में २१९३४ टन, प्युरटोरीकों में २४"१६ ठन, जाया में 
५६ ठन, और एवाई में ६२९०४ ठन है जय कि मारत में केवल १४ ठन है। 
गन्ने के प्रत्यादान की प्रतिशत फ्यूबा में १२९२५, मारिशस में १२९०८, आस्ट्रेलिया 
में १४३३, प्युरटोरीको में १२ २३, जावा में ११९४६ श्रोर इवाई में १०"४६ है श्रोर 
भारत में १०% है | कृपषफ को तो भूमि से अपनी साधारण आय चाहिये और 
यदि गन्ने का मूल्य घटा दिया जाय श्र यदि गन्ने से प्राप्त प्रति एकड़ आय बढ 
जाय तो कृपक के लिये चिन्ता की कोई बात न होगी | 

वर्तमान समय में चीमी तैयार करने के लिये कुछ कारखाने सल्फीटेशन 
प्रोसेस और कुछ कारबोनेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हं। दोनों ही प्रकार ऊे 
पिघायन में गन्धक का उपयोग द्वोत्ता है जिससे चीनी फे कारखानों का व्यय बढ़ता 
है क्‍योंकि गन्धक का मारत बहुत अधिक मूल्य पर आयात करता हैं | कारबोनेशन 
ओोसेस में ०००२४से० ०३५%/तफ गनन्‍्घफ लगता है और सल्फीटेशन प्रोसेस में 
इसकी मात्रा ०*०५४से ० ०८;५तक है | इसलिये इन दोनों में से कारबोनेशन प्रोसेस 
का प्रयोग करना श्रावश्यक दै क्‍योंकि इससे उत्पादन व्यय घटेगा। इस्डियन 
इन्स्टीट्यूट आव शुगर टेकनालाजी के सचालक भी जे० एम० साहा ने बिना 
गन्घक का प्रयोग किये चीनी मनाने की नई प्रक्रिय खोज निकाली है | इस नई 


श्छड भारतीय अ्रथंशासत्र की समस्याएँ: 


प्रक्रिया से अधिक सात्रा में चीनी उत्पन्न होत्ती है और चीनी का प्रकार मी अपेक्षा 
कृत अच्छा है। पटना भाइन्स कालेज के श्री डी० एन» घोष ने एक नई रीति 
निकाली है जिससे विना किसी रसायमिक या ताप की सहायता के बिजली के 
द्वारा सन्‍्ने का रस साफ किया जा सकता है| इन दोनों प्रणाल्षियों का श्रमी तक 
व्यवसायिक पैमाने पर प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इनसे 
चीनी बनाने के व्यय में कमी श्रवश्य होगी। चौनी उद्योग में श्रच्छी मशीनों के 
लगाने से भी उत्पादन व्यय में कमी की जा सकती है | 

स्थिति--उत्पादन व्यय अ्रधिक होने का एक कारण कारखानों का श्रनु- 
पयुक्त स्थानों पर स्थित होना मी है। यद्यपि वर्तमान समय में उत्तर अदेश और 
विद्दार में अधिकतर कारखाने स्थित हं परन्तु यदि कारखाने बम्बई या दक्षिण मारत 
में होते तो भ्रधिक उपयुक्त होता | बम्बई तथा दक्षिण फे श्रन्य छेन्नों में गन्ने का 
प्रति एकड़ उत्पादन अधिक है और वह गन्ने वी पिराई भी श्रघिक समय तक होती 
है | यदि उत्तर भारत की श्रपेज्षा उद्योग दक्षिण में ही विकसित होता तो चीनी 
का उत्पादन व्यय अ्रवश्य कम होता | परन्तु अ्रत्र यह है कि चीनी-उद्योग श्रघि- 
कतर उत्तर प्रदेश और बिद्दार में केन्द्रित हो गया है। १६५४१ के उद्योग (विकाय 
एवम्‌ नियमन) कानून के अतर्गत नियुक्त लाइसेंसिन्ग समिति ने कुछ कारखानों 
को एक साथ नये स्थानों में ले जाने की सिफारिश की थी परन्तु यह समस्या का 
उपयुक्त हल छिद्व नहीं हुआ क्योंकि (१) यदि यह योजना लागू की जाय तो एक 
फारखाने को एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाने में १० से १४ लाख रुपया 
व्यय हो जायगा श्रौर यातायात की व्यवस्था में व्यय होगा। शसके साथ ही 
कारखाने को हटाने की अवधि में उत्पादन बन्द रदेगा; (२) जिन ज्ेत्रों से 
कारखाने हटठाये जायेंगे उनकी आरधिक व्यवस्था छिन्न-मिन्न हो जायगी श्रौर 
उनका श्रन्य क्षेत्रों से सम्बन्ध टूट जायगा | इसलिये उद्योग की स्थिति में सुघार 
करने का सबसे श्रच्छा उपाय यही है कि नवीन और उपयुक्त स्थानों में घीरे-घीरे 
नवीन कारखाने स्थापित किये जायें और अनुउ्युक्त स्थानों में स्थित कारखाने 
जब पुराने पड़ जायें और पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो तब उनका पुनर्निर्माण 
मे करने दिया जाय | 

निर्यात--प्रतीत में चीनी के लिये भारत विदेशों पर निर्मर था । १६२६-३० 
में भारत ने लगभग ९६३ लाख दन चौनी का आयात क्रिया । परन्ठ हाल में चीनी 
के उत्पादन में दृद्धि हुई है नितके फलस्वरूप श्रत्र ग्रायात फेवल नाम मात्रको 
देवा दै। यह बहुत समव है कि भविष्य में मारत चीनी का झ्रायात करने की अपेक्षा 
निर्यात करने लगेगा | दृवायन अतर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन के कथनानुसार “बहुत 
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समय तक भारत को चीनी का निर्यात करने की श्रनुमति नहीं दी गई, यहाँ तक 
कि १६३६-४० में जब देश में चीनी का उत्पादन आवश्यकता से कहीं श्रधिक 
हुआ था, श्रतिरिक्त चीनी का भारत से निर्यात नहीं किया जा सका | कुछ समय 
से यद्यपि भारत चीनी का निर्यात कर सकता है परन्तु निर्यात की भान्रा पर 
नियत्रण है। कुछ पड़ोस के देशों को भारत केवल कुछ इजार ठन चीनी प्रतिवर्ष 
मेज सकता है।” 

चीनी का निर्यात बढाने में सबसे बड़ी कठिनाई भारतीय चीनी का 
अपेक्षाकृत श्रधिक मूल्य है । मारत में कारखाने के बाहर चीनी का भाव (९४-४००- 
79 9708) २७ रुपया प्रति मन है जब कि श्रन्य देशों में २१ से २३ रुपया प्रति 
मन है। इसलिए! जब तक सरकार या तो चीनी के निर्यात के लिये श्रार्थिक 
सह्टायता नहीं देती या विदेशों को कम मूल्य पर निर्यात करने श्नौर घाटा पूर्ति के 
लिये देश में अ्रधिक मूल्य पर वेचने की अनुमति नहीं देती तब तक चीनी फा 
निर्यात बढ़ा सकना श्रसमव है। परन्तु वर्तमान स्थिति में उक्त दोनों साधन 
अ्रव्यवहारिक हैं | इन फारणों से चीनी का निर्यात बहुत कम होता है और जब 
तक चीनी का उत्पादन व्यय नहीं घटाया जाता तनब्न त्तक भविष्य में भी निर्यात में 
वृद्धि की कोई श्राशा नहीं दिखाई देती | 

योजना के अन्तर्गत--प्रथम पश्चवर्षीय योजना के आरम्म में चीनी के 
वार्षिक उत्पादन में दृद्धि का कोई मौ प्रबन्ध नहीं किया क्‍योंकि यह श्राशा की 
जाती थी कि १५०५ लाख टन की उत्पादन शक्ति का अनुमान भ्रौर १६५४ ५६ 
तक १५ लाख टन का वास्तविक उत्पादन उपयुक्त होगा। परन्तु १९५४-४५, में ही 
चीनी का उत्पादन १६ लाख टन के लगभग हो गया, श्रर्थात्‌ योजना के लक्ष्य से 
१ लाख टन अधिक हो गया। इसलिए, प्रथम पद्चवर्षीय योजना का लक्ष्य श्८ 
लाख टन कर दिया गया । इस ध्येय से सरकार ने ३७ नई मिलों को और ४० 
पुरानी मि्रों के विस्तार के लिये लाइसेन्स प्रदान किये। इससे ५३ लाख टन 
तक की उत्पादन शक्ति बढ़ने और वास्तबिक उत्पादन ३३ लाख ठन बढ़ने की 
आशा है। 

द्वितीय पश्चवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि उत्पादन शक्ति 
१७४ लाख टन से जितने का १६५५४ ४६ में श्रनुमान किया गया है, १६६०-६१ 
तक २५ लाख टन कर दी जाय और चीनी का उत्पादन १६५४-४६ के १७ 
लाख टन से बढ़ाकर १६६०-६१ तक २२६ लाख टन कर दिया जाय | उत्पादन 
की इस बृद्धि में से सहकारी चीनी के कारखाने ३६ लाख ठन उत्पादित करेंगे | 
हवितीय योजना में उत्पादन की बढी हुई मात्रा का लक्ष्य उपयुक्त है। इस्डियन 
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शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शअ्रपने स्मारकपत्र में जो उसने सरकार को भेजना था 
यह लिखा था कि वरंमान चीनी के कारखाने पहिले से लाइसेन्स प्राप्त कास्खानों 
को सम्मिलित करते हुये १६६०-६१ तक २७ लाख टन वक चीनी का उत्पादन 
फरने में समर्थ हैं जबकि योजना का लक्ष्य केवल २२१ लाख उन ही उत्तादन करने 
का है। यदि भविष्य की कठिनाइयों जैसे वर्षा का न होना, बाढ़ का आना 
इत्यादि को विचाराधीन रख लिया जाय ततब्र १६६०-६१ तक वतंमान कारखाने 
पद्िले से लाइसेन्स प्राप्त कारखानों को मिलाकर प्रति वष २५ लाख टन चीनी का 
उत्पादन कर सकेंगे जो कि लक्ष्य से रहे लाख टन ग्रधिक होगा | इस बाव को 
सोचते हुये सरकार के लिए, यह आ्रावश्यक है कि नई फैकिट्रयों को लाइसेन्स देने में 
सावघानी करें नहीं तो भारतीय चीनी उद्योग में उत्पादन शक्ति का आधिक्य हो 
जायगा और सम्मवत उत्पादन मी आवश्यकता से श्रधिक होगा | 
कोयला उद्योग 

मारत में कोयले के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है। १६३० का २४० 
लाख टन का उत्पादन १६५७ में बढ़कर ४३५ लाख टन हो गया । सन्‌ १६४० 
तक कोयले का उत्पादन लगमग ३०० लाख टन तक बढ़ पाया था पर १६४७० में 
सर्व प्रथम उत्पादन बढ़कर ३२३३ लाख टन हो गया था। आगामी वर्षों में 
उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। १९५६१ में ३२४६९"६५ लाख ठन, १६५२ में 
३६३ ३४ लाख टन, १६५५ में ३८० लाख ठन तथा १६५७ में ४३५ ज्ञाख टन 
हुआ था | उत्पादन में यह वृद्धि वर्तमान खानों की श्रघिक घनी खुदाई करने तथा 
कोयले की माँग में वृद्धि होने के कारण नई खानों की खुदाई फा कार्य आरम 
करने के कारण हुई दे। 

उत्पादन क्षमता--यच्पि भारत में कोयले के कुल उत्पादन में बृद्दि हुई 
ह परन्तु कोयले की खानों के उद्योग की उत्पादन क्षमता बहुत कम है| बहुत सी 
खानें इतनी छोटो हैं. जिन्हें आ्राधिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है | 
खानों के यन्त्रीकरण में मी विशेष प्रगति नहीं की गई है। कोयला उद्योग में 
जितने श्रमिक कार्य करते हैं उनकी सख्या आवश्यकता से अ्रधिक दै। साथ ही 
अन्य देशों के विपरीत मारतीय खदान-भ्रमिक की कार्य क्षमता कम है और प्रति 
अमिक उत्पादन भी कम होता है। उद्योग में कार्य करने वाले अ्मिकों की सख्या 
१६४१-४१ के मध्य ५८% चढ़ गई है परन्तु कोयले के उत्पादन में केवल ३२% 
की ही वुदि हो पाई है इससे अमिकों की उत्पादकता में हास प्रगट होता है। यह 
प्राविधिक (टैक्निकल) पिछड़ापन और कार्यक्षमता में कमी, कोयले के उद्योग 
की स्पर्धा शक्ति और लाभ को नीचे स्तर पर रखने के लिये उत्तरदायी है | 
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स्योल्लोजिकल, मईनिंग झौर मैटालर्जकिल सोसाइटी की र८ वीं वार्पिक 
बैठक में यह बताया गया कि भारत में प्रति श्रमिक आठ घटे की एक शिफ्ट मे 
२७ टन कोयले का उ्ाहन होता है जब कि ब्रिटेन में. ६२८ बना जर्मनी में 
८६६ टन और अमरीका में २१८ “ने कोयले का उक्तादन होता है | इसका 
वाल यह हैं कि उत्तादन केदप कम करने के लिए. आऔर उद्योग की विचीय स्थिति 
दृढ़ बनाने के लिए भारतीय कोयला उद्योग का अभिनवीकस्ण करने की आवे- 
श्यकता है। कीयली उद्योग का यग्तीकर्ण करने में दो कठिनाइयो का सामना 
करना पढ़ता है--(३) ईरे प्रक्रिया में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती 
और (२) भमिक इसे प्रक्रिया का विरोध करते है. क्योंकि इसे योजना को लागू, 
करने से अनेक अर्मिक बेरोजगार हो जायेंगे | उद्योग की उत्तादन-दमता में सुधार 
करने के लिए इन दोनों कठिनाइयो को पुँए करना आवश्यक हैं । 
परिण्क्षस ((०४8७ए४॥०१) --झवर्तमान उमय में घातशोधन के काय 
आने वाले उत्तम अणी के कोयले की काफी ऋंतिं हो रही है। इस कोयले का 
कुल जितना उत्पादन होता दै उसकी ४० प्रतिशत भाग रेलवे के कारय में आता 
है, २१ प्रतिशत के लगभा लोदे और इस्पात उद्योग में और १३ मतिशत की 
सिर्याव और जहाजों में प्रयोग द्वोवा दै। ईस्‍्पार्त उद्योग में इस प्रकार के कोयले 
की बहुत आवश्यकता होती है इसलिये ई5 उद्योग के उपयोग के लिये इसका 
ससक्षण करना पडेगा। भेटालर्ज कण कील कमेंदी (१६:४६) अपनी जांच पड़ताल 
के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँची कि भरत्येक वर्ष पूर्व की कुल खपद मे से (उद्योग 
को बिना कुछ शनि पहुँ-चाये) आगामी ५ वर्षों में बीरे घीरे १० प्रतिशत की कमी 
की जा सकती है और इस प्रकार घाठुशोधन के कार्य में श्राने वाले उत्तम श्रेणी 
के कोयते का उत्तादन पर्लदा जा सकता है । ईस समिति मे छुम्ताव दिया द्दै कि 
(ओर) किसी भी प्रिध्यिति में इस प्रकीर के कौयले की खाने न खोली जायें । यदि 


$ घन 

खानों की धन्द किया जा सकता है; (5) कोयले के चंद लगाने, मिलाने और धोने 
को कार्यूती रूप से श्रतिवार्य कर देना चाहिए, और (स) जेराने 

ब्रच्छा कोयला पिकालने की रीति को बन्द कर देना चाहिए । योजना आयोग 
ने सुझाव दिया है उत्तम भेणी के कोयले का ससक्षण किया जाय और कोयले 
तथा कोयला समिति से सम्बन्धित सभी द्विपयों पर परस्पर उचित संबन्ध स्थापित 
करने वाली नीति हापनाई जाय । सरकार वे बादु शोवन के कार्य में श्रानिवाले 
कोयले के उत्पादन की अधिकतम मंत्री ज़र्घारित कर दी दै। ६३३ उत्सादन 
की अविकतम मात्रा १३९४८ लाख धन; १६४४“: में १४३ ८ लाख टन, श्ध्षद 


शर 


श्ष्ष भारतीय अ्र्थशासत्र की समस्याएँ 


में १५४ १ लाख टन तथा १६५७ में १६० लाख टन कर दी गई । 
सरकार की इस नीति की दो आधारों पर आलोचना की गई है। यह 
कष्ट गया है कि (श्र) उत्तम प्रकार के कोयले के उत्पादन की मात्रा पर प्रतिबन्ध 
लगाना स्मस्या का उचित हल नहीं है। सरक्षण करने का अर्थ दे रोकी जा 
सकने वाली ज्ञपि होने की सारी संभावनाएँ समाप्त करना, उत्पादन में अधिक 
उपयुक्त साधनों तथा उपायों का प्रयोग करना और कोयले के व्यय मे बचत करना 
इत्यादि | इसके साथ ही सरकार की नीति को व्यापक होना मी आवश्यक है, 
(व) कोयले के चद्दे लगाने, मिलाने और घोने मे शोर सरक्षण की नीति को लागू 
करने में अतिरिक्त व्यय करना पर्ता है जिसका उत्पादन व्यय पर प्रभाव पढ़ता 
है | सरकार न तो उद्योग को आवश्यक वित्त की सहायता देती है और न अति- 
रिक्त व्यय का घन वदल करने के लिये कोयले के मूल्य में वृद्धि करने देती हे । 
उद्योग पर उक्त प्रतिबन्ध लगाना सरकार की न्‍्यायसगत कायवाद्दी नहीं कद्दी जा 
सकती | इस श्रभाव की पूति किये बिना सरकार की कोयला सरक्षुण नीति पे 
उद्योग को ओर श्रधिक हानि होने की सभावना है ) 
परिवदन--कोयला उद्योग की एक सबसे बड़ी कठिनाई परिवहन के 
साधनों का अभाव है। कोयले को अन्यत्र भेजने के लिए पर्याप्त सख्या में गाड़ियाँ 
या मा लगाडी के डिब्बे नहीं मिलते हैं| गाडियाँ मिलने में बहुत देर होती है 
जिससे खानों के समीप कोयले के ढेर लग जाते हैं | इससे खानों के कार्य में बहुत 
कठिनाई होती है । चैंगाल और विद्दार के कोयले की खानों के ज्षेत्र में ( जो देश 
के ८०% कोयले के उत्पादन के लिये उत्तर ढायी है) प्रतिदिन लादी जाने 
वाली मालगाडियो के डिब्बे की औसत सख्या १९५७ सें २६६७ थी, जब कि 
१६५६ तथा १६५२ में यह उख्या क्रमश' ३४०५ तथा ३१६३ थी | इससे उन्नति 
की प्रदृत्ति प्रद्शित द्वोती है परन्तु खेद है कि कोयले की खानों को उपलब्ध मार 
गाड़ियों की सख्या न तो आवश्यकता के अनुकूल दी रद्दी है और न रेल विभाग 
की शक्ति के ही अनुकूल । 
कोयले के लिये मालगा्ियों के डिब्बों की पूति में वृद्धि आवश्यक है ताकि 
उद्योग द्वारा कोयला श पता से और कम मूल्य पर वेचा जा सफे | मालगाड़ी के 
डिब्बों की पृ्ति में वृद्धि के लिये रेलवे के असाधनों में वृद्धि आवश्यक होगी। 
इसमें निश्चय ही समय लगेगा। परन्तु कुछ अन्य भी उपाय हैं जिनसे कोयले की 
खानों के लिये मालगाड़ी के डिब्बों की पृति मे वद्धि की जा सकती है। वर्तमान 
मालगाड़ी के डब्नों के आवेदन की प्रणाली वढ़ी ही जटिल है जिससे देर भो 
लगती है कौर खानों पर अ्रत्यघिऊ कोयला भी एकत्रित हो जाता है। दूसरी 


बडे पैमाने के उद्योग श्छट 


समस्या ढोने की दर की है | भारत सरकार ने कोयले के भाड़े कीदर में ३० 
प्रतिशत बृद्धि कर दी है। माडे की दृद्ि कोयला उद्योग के सम्बन्ध में नियुक्त की 
गई वर्किंग पार्टी के सुझाव के अ्रम॒सार की गई है | इस दद्धि से कोयले के परिवहन 
व्यय में दृद्धि हो गई और इस प्रकार कोयले का प्रयोग करने वाले उद्योगों का 
उत्पादन व्यय भी बढ गया । भारतीय उद्योगों का बिकांस करने के लिए कोयले 
का परिवहन व्यय कम करने की श्रत्यन्त ग्रावश्यकता है। 

कोयले के निर्यात में कमी की समस्या भारत सरकार ने १६४४ में नियुक्त 
एक कमेटी के सम्मुस रक्‍्खी थी जिसने यह रिपोट दी कि भारत के कोयले के 
भुख्य बाजार पड़ोसी देशो में दी हैं | इस लिये वरमा, लका, पाकिस्तान, दक्षिणी 
पूर्वी एशिया के कुछ देशों को ही मारत को श्रपना स्वाभाविक बाजार समझना 
चाहिये। १६५१-४२ में जो यूदप को श्रधिक निर्यात हुआ था वह यूरुप में कोयले 
के अ्रभाव, दक्षिणी श्रफ्नीका में यातायात की कठिनाईयों, आस्ट्रेलिया में नियनित 
उत्पादन श्र कोरिया के युद्ध जनित कारणों से था। १६५३ में ये १६५१-४२ की 
श्रपवादी स्थिति समाप्त हो गई ओर जो नवीन बाजार भारत को प्राप्त हो गये थे 
वे सामान्य स्थिति होने पर फिर समाप्त हो गये | कोयले का निर्यात बढाने के 
विचार से कमेटी ने निम्न सिफारिशें कीं; (१) कोयले का सरकारी क्रय विक्रय 
बन्द होना चाहिये, (२) कोयले की विभिन्न प्रकारों पर जो नियत्रण लगा हुआ 
है उसे कम करना चाहिये, (३) कोल ग्रेडिग बोर्ड को वे ही ग्रेड' बनाने चाहिये 
जो कन्ट्रोल आडर में दे दिये हैं, और (४) कलफत्ते के बन्दरगाह पर अधिक 
सुविधाओं के देने के उपाय करने चाहिये | 

योजना के असच्तर्गत--छ्वितीय पच वर्षीय योजना में कोयला उद्योग को 
प्रमुख स्थान दिया गया है | घीरे धीरे इसे सरकारी क्षेत्र में ले आया जायगा। 
कोयले का उत्पादन ३६७,७ लाख थ्न से जो कि १६५४४ मे था बढ़ाकर १६६०-६१ 
में ५६७,७ लाख ठन कर दिया जायगा। 

१६४८ के श्रोद्योगिफ नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह कहा गया था कि 
प्रत्तेक कोयले की नवीन खान सरकारी क्षेत्र में ही आरम्म होगी, ऐसी स्थिति के 
अतिरिक्त जहाँ कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सरकार व्यक्तिगत व्यवसायियों का सहयोग 
आवश्यक सममती है।आआरम्म भे इस नीति के व्यवद्वार में कुछ शिथिलता 
दिखाई गई परन्तु श्रच यह निश्चय कर लिया गया है कि भविष्य में कोयले के 
उद्योग के नवीन उपक्रमों को सरकारी क्षेत्र में ही रखने का प्रयलत किया जायगा 
और बढी हुई मॉग को पूर्ण करने ऊे लिए अतिरिक्त कोयले का उत्पादन द्विवीय 
योजना काल में अधिकतम स्तर तक सरफारी क्षेत्र मे दी किया जायगा | 


श्८० भारतीय गर्थशासत्र की समस्याएँ: 


लोहा और इस्पात उद्योग 

भारतीय लोऐ और इस्पात उद्योग के क्षेत्र में तीन मुख्य उत्तादक हैं, टाटा 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, इश्डियन आयरन एड स्टील कम्पनी (इसमें स्टील 
कारपोरेशन श्राफ बगाल मी सम्मिलित है ) और मेयर आयरन स्टील वक्‍्स | 
इन कारखाना में कच्चे लोहे का इस्पात बनाया जाता है और इस्पात से शआआाव- 
श्यक पस्तुयें तैयार की जाती हैं | इनके श्रतिर्क्ति लगमंग ६४ छोटे फास्पाने ईं 
जो व्यर्थ लोदे से और लोहे के छड़ों से जो उत्पादों द्वारा प्राप्त होते हैँ या 
आयात होते है, इस्पात तेयार करते हैं । 

भारतीय इस्पात उथोग एशिया में सबसे बढ़ा है ग्लोर ससार ऊे सर्वोत्तम 
इस्पात उद्योगों में मे एक हे । १६२४ में सरक्षण मिलने फे पश्चात्‌ इसने महत्व- 
पूर्ण प्रगति की है। उद्योग की उत्तादन छमता में इतनी चूद्धि हुई कि १६४१ 
में सरच्ण की कुछ श्रावश्यकता नहीं रद्दी | इस्पात फा उत्पादन १६४७ में ८६ 
लास टन था जो बढ़कर १६५२-१६५५ तथा १६४७ मे क्रमशः ११ लास टन, 
१२ लास टन श्रोर १३ लास दन हो गया | १६४८ में उत्पादन फी मात्रा ४५ 
लाख टन अनुमानित की गई है । १६५३ में इस्पात ओर ढले हुए लोहे का 
उत्पादन १६५२ की श्रपेज्ञा कम हो गया | इसका कारण फिसी सीमा तक तो 
श्रमिकों फे कगडे थे श्रीर किसी सीमा तक यन्त्रों के अभिनवीकरण के कारण 
उत्तन्न वह अव्यवस्था थी जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए कारसानों को बन्द 
रखना आवश्यक हो गया था | इसफे गनन्तर उत्पादन में दृद्धि हुई और भविष्य में 
इसके ओर अधिक बढ़ने की समावना है। भारत के इस्पात और लोहे के उद्योग 
की मुख्य समस्याएँ (अर) इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करना, (ब) ढले हुए. लोटे के 
उस्नादन को फाउन्ट्रीयों के लिये बढ़ाना है | 

लोहे श्रोर इस्पात उद्योग के लिए श्रावश्यक कच्चा माल भारत में ही 
आस है। जितना कच्चा माल वर्तमान समय में प्राप्त है उतने से ही उद्योग के 
लिए इस्पात बढ़ा लेना सम्भव है | 

इस्पात का मूल्य--देशी इस्पात का मूल्य आयात फिये हुये इस्पात से 
चहुत कम है। मूल्यों में समानता लाना बहुत आवश्यक है | यह मूल्य के नियत्रण 
द्वारा ही ( युद्धकाल से आज तक ) सम्मव दो सका है। १ अ्रक्द्वर १६३६ से 
३० जून श्ष्टृ४४ तक युद्ध के लिये क्रय किये जाने वाले इस्पात के मूल्य पर 
नियन्त्रण था । परन्तु इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं था। 
इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर परिनियमित रूप से नियत्रण १ जुलाई १६४४ से 
आरम्भ हुआ | इस सम्जन्ध में सरकार जिस प्रणाली का अनुसरण करती है उसके 


बढ़े पेसाने के उद्योग १्८१ 


श्रन॒कार प्रत्यारक्षण मूल्य (४/700॥ [06) नियत कर दिया जाता है जिस 
पर मुख्य-मुख्य उत्तादक इस्पात विकय करते ई, और उपभोक्ताओं के लिये मुल्य की 
एक भ्रत्य ऊँची दर नियत होती है जिए पर वे ऋय करते हैं। दोनों मूल्यों के 
अन्तर से प्राप्त घन समानता स्पावित करने वाले फ्ोप (६६०४॥5200॥ 776000) 
में जमा कर दिया जाता है जिसमें से इस्पात फे आयात में सद्टायता प्रदान की 
जाती है श्रौर इस्पात उत्पादकों के अमिनवीकरण तथा विकास के कार्यक्रमों में 
झार्थिक सहायता दी जाती है| एक जुलाई १६४४ और ३१ मार्च १६४६ के मध्य 
इस्पात के दो प्रत्यास्त्षण मूल्य निर्धारित फिये गये थे | एक युद्ध के लिये ऋष 
किये जाने वाले इस्पात के लिये और दूसरा व्यवसायिक प्रयोग के लिये, परन्तु १ 
अप्रैल १६४६ से फेवल एक ही प्रत्यारक्षण मूल्य निर्धारित दै। परिस्थिति के परि- 


बर्तन के साथ प्रयारक्षण मूल्य श्रौर विक्रय मूल्य बदलते रहते है) 
प्रशुल्क महल की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने यह बात स्वीकार कर 


ली है कि १६५४-३६ से १६४६-६० तक की श्रवधि फे लिये ३६३ र० प्रति टन के 
प्रयारक्षण मूल्य की एक द्वी दर टाटा कम्पनी श्रोर इन्दियन आ्रावरन एएड स्टील 
कम्पनी के लिये नियत की जानी चाहिये। इस पुननिश्चित मूल्य के लागू 
करने के लिये सरफार का प्रस्ताव फरवरी १६५६ में पास हुआ। इसी समय 
१९५४-४५ के लिये पुनंपरिल्ित प्रत्यारक्षण मूल्य ३४३ ९० प्रति टन का टाथ 
आयरन एग्ड स्टील कम्पनी के लिए श्रौर ३८६ रु० प्रति दव का इन्डियन श्रायरम 
एएड स्टील फनी के लिए नियत किया गया । इस चात को सब ने स्वीकार कर 
लिया कि १९५४ ५४ का समायोजित मत्यारक्षण मूल्य और २६३ द० प्रति टन के 
समान प्रत्यासक्षण मूल्य का अन्तर प्रत्येक कम्पनी अपने विकास कोष में दे देगी । 

भूतराल में इस्पात का मूल्य बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जमशैदपुर ओर 
बरनपुर में ५०० रुपये प्रति इन था, ओर अ्रत्य स्थानों पर उपभोक्ताओं को उसके 
साथ परिवहन व्यय मिला कर देना पढ़ता या | इसका श्र यह था कि (१) उत्तर 
प्रदेश, पजाब थ्रौर उत्पादन केम्द्रों तथा बन्दरगाहों से दूर ध्थित नगरों के उप- 
भोक्ताशरों को श्रषिक मूल्य देना पड़ता था, ओर (२) वन्दरगाद्दों के निकट उद्योग 
केन्द्रित होते जा रहे थे क्योंकि उन्हें वह्शाँ इस्पात सस्ता मिलता था। सरफार की 
जून १६४६ की नई सीति के भ्रतुसार इस्पात का एक ही मूल्य (५२५४० प्रति 
ठन) जिधमें रेल का किराया सम्मिलित होगा रेल के समी प्रमुख स्टेशनों पर लागू 
होगा | इस प्रकार ऊपर बताये हुए पोची स्थानों पर उपमोक्ताग्रों को २४ रू० 
प्रति इन अतिरिक्त मूल्य देना पडेगा और उन उपभोक्ताश्रो को जो श्रमृतसर ग्रौर 
कानपुर ऐसे स्थानों में हैं लगमग ३१५ रु० प्रतिट्न कम देना पडेगा। पहले मूल्य 


श्प्पर भारतीय श्रर्थशशात्र की समस्याएँ: 


में समानता लाने के लिये सिद्धान्त का प्रयोग ऊेवल इस्पात के सम्बन्ध में ही 
लागू किया गया था। अप यद्द सिद्धान्त दाले हुए लोहे के सम्मन्ध में भी लागू 
किया जायगा | इस नई नीति के कारण इस्पात शोर लोए के मूल्य में भारत के 
उत्तरी भाग में रहने वाले व्यक्तियों फे लिये कमी हो जायगी ओर दुलंभ बस्तुवें 
प्रत्येक को युक्ति सगत मूल्य पर प्राप्त हो सकेगी | 
इस्पात के मुल्य पर सरकारी नियन्त्रण उपभोक्ताओं के लिये लाभकारी 
सिद्ध हुआ है क्योंकि त्रिना इस नियन्नण के उन्हें ये वस्तुयं अधिक मूल्य पर प्रात 
होती । परन्तु कम ध्रत्यारक्षण मूल्य के निपत किये जाने से उत्पादकों को हानि 
हुई हैँ | यदि उत्पादों को डँचा मूल्य मिला द्वोता तो वे अवश्य उद्योग के 
विस्तार करने में तथा श्रमिनवीकरण में व्यय किया जाता |अ्त्र उन्हें इस फाय 
के लिये सरकार से ऋण लेना पड़ा है श्रीर सरकार ने मूल्य समीऊरण फोप 
( €वुपश5०४०॥ एते ) से यद ऋण दिया दे। दूसरे शब्दों मे हम यह फट 
सकते हैँ कि सरकार ने टाटा कम्पनी श्रौर स्टोल कारपोरेशन श्राफ्र बंगाल को 
तथा अन्य इस्पात के उत्मादकों को बह धन ऋण के रूप मे दियां है लो कि 
न्‍्यायत* उन्हीं का था | यदि इस्पात कम्पनियों को ऐसे श्रवसर पर जब कि इस्पात 
का मूल्य वढा हुथ्रा है अधिक मूल्य का लाम न उठाने विया जायगा तो आर्थिक 
मन्‍्दी के समय जब मूल्य उत्पादन व्यय से कम होता है वे हानि का सामना 
कैसे करेंगे । 
भविष्य की मॉंग->लोह्दा श्रौर इस्पात मेजर पेनेल ने १६४६ में अनु- 
मान लगाया कि भारत में २० लास उन इस्पात की खपत है, जब कि युद्ध के 
पूर्व केबल दस लाख टन की खपत थी | परन्तु १६४७ में परामशंदान्नी नियोजन 
परिषद ने अनुमान लगाया फि देश में सामान्य स्थिति में १५ लाख दन इस्पात 
की खपत है| कृषि तथा श्रौद्योगिक विकास पर विचार करते हुये योजना श्रायोग 
ने अनुमान लगाया कि १६५२ में कुल ३२ लाख टन की आवश्यकता दोगी और 
१६४७ तक ₹८ लाख टन की आवश्यकता हो जायगी । लोहा श्रौर इस्पात पेनल 
ने अनुमान लगाया है कि भारत को फाउन्द्रियों के लिये प्रतिवर्ष ३१ लास टन ढले 
हुये लोहे की आवश्यकता होगी। वाणिज्य मन्‍्त्रालय के छोटे और बडे इजीनिरिंग 
उद्योग के जाँच करने वाले पेनेल ने १६५१ में बताया कि भारत को ४ लाख 
से ४९ लाख टन तक दले हुये लोहे की श्रावश्यकता थी | द्वितीय पचवर्षीय 
योजना का श्रनुमान है कि १६६०-६१ में दस्पात की माँग लगमग ४५ लाख टन 
की और फाउन्ड्ियों के लिये ढले लोहे की माँग लगमग ७-५ लाख टन की होगी । 
मुख्य उत्पादकगण ढला लोहा अपने प्रयोग के लिये तथा फाउन्ड्रियो के लिये ही 


बड़े पेमाने के उद्योग श्परे 


उत्पादित करते है | इसलिये फाउन्ड्रियों के लिये ढले लोहे की पूर्ति में वृद्धि करने 
के लिये प्रमुख उत्पादर्कों को अपने उत्पादन मे वृद्धि करनी पडेगी | 

योजना के अन्तर्गत--द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत में इस्पात के 
उत्पादन के विकास पर विशेष महत्व दिया है | उद्योगीकरुण फी वर्तमान बढ़ी हुई 
प्रगति को बनाये रसने के लिये श्रीर भारत में यन्त्रों के निर्माण करने बाले उद्योग 
को स्थापना करने के लिये यद्द थ्रावश्यक द्वोगा कि इस्पात के उत्पादन की मात्रा 
बढाई जाय | द्वितीय योजना में १६६० ६१ तक ४३ लाख उन इस्पात के उत्पादन 
का प्रतन्व किया गया ई | इसमें से वत्तमान तीन प्रमुप उत्पादक श्रपने विस्तार 
के कार्य क्रम को पूर्ण कर लेने फे पश्चात्‌ लगभग २१ लाख उन की पूर्ति कर 
सकेंगे। सरकारी क्षेत्र में तीन नये स्थापित प्रमुस उत्पादक लगभग २० लाख टन 
का उत्पादन १६६०-६१ तक कर सकेंगे यद्यपि उनके उत्पादन की चरम सीमा 
कहीं श्रधिक टह्वोगी | 

लोहे थ्रौर हस्पाव के उत्पादन को प्रधानता देने के निर्णय के श्नुकूल 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के श्रन्तर्गत तीन इस्पात के कारखानों 
की स्थापना का निश्चय है जिनमें से प्रत्येफ की उत्पादन शक्ति १० लाख 
बन द्वोगी, श्रीर इन तीन में से एक को ३५ लास टन फ्राउन्ड्ियों के प्रयोग 
में आने वाला ढला हुथ्रा लोदा वेयार करने की सुविधायें प्राप्त होंगी । रूरकेला में 
खोले गये कारखाने में १६५६-६१ में १२८ करोड़ रुपये के विनियोग का शअनु- 
मान है। यह आशा की जाती है कि ७.२ लास वन इस्पात की चपटे श्राकार की 
वस्तुश्नों का उत्पादन करेगा | दूसरा फारखाना, जो कि भध्य-प्रदेश में मिलाई 
स्थान पर स्पापित किया गया है, उस पर लगभग ११० करोड़ रुपया ब्यय किये 
जाने का अनुमान है | उससे हम श्राशा करते हैं क्रि ७'७ लाख टन विक्रय योग्य 
इस्पात तथा वजनी और मध्य श्रेणी की वस्तुओं का उत्पादन हो सकेगा जिसमें 
१.४ लाख टन पत्रक का भी रि-रोलिड् उद्योग के लिये उत्पादन सम्मिलित होगा। 
तीसरा कारखाना दुर्गपूर में, जो कि पश्चिमी बगाल में स्थिति है, खोला गया 
है जिसमें लगभग ११५ करोड़ रुपये के व्यय होने की आशा है| यह कारखाना 
ऐसे प्रसाधनों से युक्त होगा कि वह इल्की श्रौर मध्य श्रेणी की इस्पात तथा पत्रक 
की वस्तुओं का निर्माण ६.६ लाख टन तक प्रतिवर्ष कर सकेगा । 

सरकारी ज्षेत्र के समान ही व्यक्तिगत ज्षेत्र में भी इस्पात श्रौर लोदे का 
स्थान श्रोयोगिक योजना में एक बहुत बड़ी महा रखता है| इस उद्योग पर 
व्यक्तिगत जेत्र में लगभग ११५ करोड़ रुपये के विनियोग का विचार किया गया 
है| अथम योजना के श्रन्तर्गत व्यक्तिगत क्षेत्र मे लोड़े और इस्पात उद्योगों के 


श्प्ड भारतीय गअथशासत्र की समस्याएँ 


विस्तार सम्बन्धी विनियोग तथा जो कुछ व्यय द्वितीय योजना के श्रन्तगंत किया 
गया है उस सय का फल (१६४ए८ फे सध्य से मिलना प्रारम्भ होगा जबकि टाटा 
आयरन एणड स्टील कम्पनी तथा इशिठयन श्रायरन एश्ड स्टील कम्पनी की 
सयुक्त उत्पादन शक्ति वर्तमान १२५ लाख टन के स्थान पर २३ लास गन के 
लगभग द्वो जायगीं | 

द्वितीय पचवषीय योजना ने एस्पात और लोदे फे उत्तादन के बढाने पर 
डचित ही ध्यान दिया है| इस्पात ग्रधिक मात्रा में श्रौद्योगीकरण फा शझ्याधार है 
और इस्पात के उत्पादन की बृद्धि श्रीद्योगिक उन्नति के लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक 
है | लोदे का उत्पादन बढाने में सरकारी क्षेत्र पर बहुत अधिक विश्वास ६। र८ 
मई, १६५४ को वेन्द्रीय सरकार ने लोहे श्रौर इस्पात के लिये एक मन्नालय की 
नियुक्ति की जिस पर लोहे श्लीर इस्पात के उत्पादन उम्बन्धी सरकारी कार्यों का 
तथा सरकारी फाउन्ड्रीयों की देसमाल का भार रमसा गया। कुछ लोगों फे मत 
में यह श्रधिक अच्छा होता यदि इस्पात के उत्पादन मे वृद्धि करने का मार मुख्य 
रूप से वतंमान उत्पादकों के ऊपर ही छोड़ दिया गया द्ोता क्योकि उन्हें इस 
चात का आयश्यक श्रनुभव था और सम्मवत, वे श्रविक शांप्रता से श्रौर कम 
लागत पर उत्पादन की दृद्धि करने में सफल भी हुये होते । 

सीमेन्ट उद्योग 

सीमेन्ट के उत्पादन में मारत ने उल्लेसनीय प्रगति की है। १६४८ में 
केवल १५ लाख गन का उत्पादन था जो १६४७ में बढ़ कर ५६ लास उन हो 
गया। १६४२ में भारत में केवल २३ फेस्द्रयाँ थीं, जिनकी उत्पादन शक्ति ३७६ 
लाख वन थी। १६५७ में २६ फैफिद्रयों थी जिनकी स्थापित सामथ्य ६६ ३ लास 
टन थीं। भारतीय सीमेन्ट उद्योग की वास्तविक उत्पादन शक्ति में नह फेम्रिट्रयों 
की स्थापना तथा पूर्व की फरैकिट्रियों के विस्तार के कारण वृद्धि हुई है। सीमेन्ट 
उद्योग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, (१) मृतकाल में 
उत्पादन की मात्रा उनकी वास्तविक उत्पादन शक्ति से बहुत कम थी श्लौर १६५० 
में जब कि वास्तविक उत्पादन शक्ति ३१ २ लास टन थीउस समय उत्पादन केवल 
२६ १ लाख टन था। परन्तु इधर हाल में दस दोप का किसी सीमा तक निराकरण 
कर दिया गया है, (२) बहुत फक्ट्रियाँ श्रनुकूलतम उत्पादन शक्ति से चहुत नीचे 
स्तर पर हैं, नवीन फैक्ट्रियाँ उपयुक्त श्राकार की हैं श्रोर श्रेष्ठतम यन्त्रों का प्रयोग 
कर रही हैं। (३) सीमेन्ट उद्योग को आवश्यक सख्या में मालगाड़ी के डिब्बे नहीं 
प्राप्त होते जिनसे कच्चा माल लाया जा सके और तेयार सीमेन्ट उपभोग केन्द्रों को 
शीघ्रता पूर्वक भेजा जा सके, और (४) सीमेन्ट का नियञ्रित मूल्य सव फैक्ट्रियों के 


घड़े पेमाने के उद्योग नर 


दृष्टिकोण से न्‍्यायोचित नहीं रद्दा है, क्योंकि अन्य फैस्ट्रियों से तन्तनाये जो अधिफ 
व्यवस्थित थीं कुछ फैक्ट्रियों का उत्पादन व्यय श्रधिक रह्दा है । 

ह्थर द्वाल में स्थिति में घोर परिवर्तन हुप्रा है। सीमेन्ट दुर्लभ ही नहीं 
वरन्‌ वहुत महा भी हो गया है| इस बात को विचाराधीन करते हुये सरकार 
ने सीमेन्ट का ऋय विक्रय अपने हाथों मे ले लिया है श्रीर उसके लिये एक विक्रय 
मूल्य १ जुलाई १६४६ स लागू कर दिया है| सत्र सीमेन्ट के उत्पादफो को थय 
अपना सोमेन्ट स्टेट ट्रेडिज्ञ कारपोरेशन श्राफ इन्डिया (प्राइवेट लि०) के दाथ 
फैक्ट्री के बाहर उपभोग फेन्द्रों तक पहुँचाने मे लगे रेलवे के किराये के ग्राघार पर 
नियत मूल्य पर वेचना धोगा | यद कारपोरेशन सीमेन्ट १०२ र० ८ श्राने प्रति 
टन के मूल्य पर बेचता है | मई १६५७ में सीमेन्ट पर लगा उत्पादन कर ५ रु० 
प्रति धन से बढ़ाकर २० 5० प्रति ठन फर दिया गया | सीमेन्ट का मूल्य भी इतना 
ही बढ़ गया । 

देश के विभाजन के फलस्वरूप कुछ सीमेन्ट की फैकिद्रयां पाकिस्तान में 
चली गई | यहों कारण था कि १६४७ में उत्पादन घट कर १५ लास टन द्वो 
गया अब कि १६४५ में २२ लास ८न था। परन्तु देश ने बहुत शीघ्र ही विभाजन 
के प्रभावां से मुक्ति पा ली श्र उत्पादन में वृद्धि श्रारम्म द्वो गई जो श्राज तक 
निरस्तर चल रही है। युद्रोत्तर काल में सीमेन्ट उद्योग की विकास सम्बन्धी 
उल्लेसनीय विशेषताएँ यह हैं, (१) १६३६ में सीमेन्ट उद्योग प्राय मध्य प्रदेश 
ओर मच्य भारत मे द्वीकेन्द्रित था। परन्तु एसोशियेटेड सीमेन्ट प्रम्पनी द्वारा 
युक्तिुरणु की योजना के लागू किये जाने के फलस्वरूप कुछ फैकिट्रय | को नये 
स्पारना पर स्थापित किया गया। युदोच्र काल में इस उद्योग का विफास अधिक 
सन्तुलित ठध पर हुआ और नवीन स्थानों पर कारखाने स्थापित हुये । इसका 
परिणाम यह छश्ना कि सीमेन्ट के कारसाने सम्पूर्ण देश में फेले हैं। इससे देश के 
विभिन भागों मे प्राप्त दोने वाले कच्चे माल का भी उचित प्रयोग सम्भव हो गया 
हे । साथ दी यातायात में बहुत सा व्यर्थ व्यय जो उद्योग के किसी एक स्थान पर 
केन्द्रित होने के कारण करना पड़ता वह मी बच गया | (२) भूत काल में सिमेन्द् 
उद्योग व्यक्तिगत उपक्रम था, परन्धु अरब सरकार ने भी इस उपक्रम में भाग लेना 
आरम्म कर दिया | मैसूर राज्य की फैस्ट्री ऊे ग्रतिरिक्त, जिसकी उत्पादन शक्ति 
2१६ हजार टन से बहा कर ६० इजार टन कर दी जायगी, उत्तर प्रदेश की 
राजकीय फेम्ट्री पिपरी में स्थापित की है जिसकी उत्पादन शक्ति २३ लाख की है। 
(9) भूतकाल में अधिकॉश कारणसाने ८००० टन ही के श्रनाथिक से भी कम 
उत्पादन वाले ये | परन्तु द्वयाल मे जो कारयाने स्थापित फ़िये गये हू वे ग्राधिक 
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इष्टि से उपयुक्त हैँ और प्राय सभी कम सात्रा में उत्तादन करने बाले कारखानों 
ने अपनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि की है | 

सीसेन्ट की श्रान्तरिक माँग उतकी पू्ि से अ्रधिक होगई । देश में उत्मादन 
की वृद्धि के अलावा १६५६ के प्रारभ में यह निरचय क्रिया ग्रया कि उस वर्ष 
विदेशों से ७ लाख उन सीमेन्ट का आयात किया जाय | राज्य-ब्यापार निगम 
(596 ॥बतााह (०एणथाणा) ने इस मात्रा के श्रायात के लिये हृह 
न्यवस्था कर रखी थी किन्तु बीच में स्वेज का सकट उपस्यित हो जाने पर १६५६ 
में फेक्‍ल १ 75,००० टन सीमेन्ट हो थ्रा रुका | १६५७ में ३२१,००० टन सीमेन्ट 
और श्राया | १६५८ में आयात और कम होगा | इसका कारण विदेशी विनियम 
का सकट तथा देश भें उत्पादन का चीजता से बढ़ना है। 

योजना के अन्तर्गत--प्रथम योजना में यह प्रस्ताव किया गया था कि 
सिमेंट के कारखानों की संख्या १६२०-४१ में २१ से बढ़ाकर १६५४-४६ में २७ 
कर दी जाय | साथ ही इनकी रै३े लाख टन की उत्पादन शक्ति तथा २७ लाख 
देन उत्पादन बढ़ाकर १६५५ ५६ में कैमश ५३ लाख दन और ४८ लाख टन 


के लिए बहुत अधिक माज्ना में ने की आवश्यकता है| उत्तर प्रदेश को सिमेंट 


उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री का कुल व्यय सरकारी कर्मचारियों की अनुमबहीनता के 
कारण बहुत अधिक हो गया है, फ़िर भी इसमें सन्देह नहीं कि भारत की बह 
सर्वोच्म फैडिट्रयों में से एक हे) 
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की माँग में वृद्धि होगी। इसलिये द्वितोष योजना ने १६६०-६१ तक उत्पादन 
शक्ति को १६० लाख टन तक (जनिममें से ५ लास टन सरकारी ज्षेत्र में बढ़ेगा) 
ओर वास्तविक उत्पादन को १३० लाख ठन बढाने का लक्ष्य बनाया है। चर 
तक भारत सरकार द्वारा ५४ स्फोम जिनमे २५ नई हैं तथा २६ वर्तमान उत्पादन 
इकाहइया के विस्तार से सम्बन्धित है, मजर की गई हैं। यह स्कीम प्रगति के 
विभिन्न स्वरों पर हैं | ईनम से १५ स्कीम ( ४ नई तथा ११ विस्तार सम्पन्धी ) 
जिनकी कुल उत्पादन शक्ति १८ लास टन है १६४८ के अन्त तक पूरी हो 
जायगी। १६४५६ के श्रन्त तक ११ श्रोर स्कीम पूरी हो जाँयगी तथा श्राशा की 
जाती है कि इस समय तक कुल उत्पादन शक्ति १०४ लास टन ह्ो जायगा। शेष 
स्कीम १६६० ६१ तक पूरी होगी | 
कागज उद्योग 

घर्तमान समय में भारत में कागज की १६ मिलें हैं जिनकी स्थापित 
उत्पादन शक्ति २६०,००० टन है | कागज उद्योग को १६२५ से १६४७ तक 
सरक्षण दिया गया था। इस उद्योग ने निशसन्देह उल्लेसनीय प्रगति की | १६५२ 
में भारत में केवल ६ मिलें थीं जिनकी उत्पादन-शक्ति २७ हज़ार टन थी | १६५६ 
में २१ मिलें यी तथा उनकी उत्पादन शक्ति २११,६०० टन थी। १६५७ में मिल्लों 
की सख्या घटकर १६ द्वोगई क्योंकि उत्पादन की दो इकाइयाँ जो बन्द सी ही थीं 
सूचो में से दृटा टो गई | किन्तु विस्तार की योजनाशथ्रों के पूरी हो जाने के कारण 
उद्योग की स्थापित उत्पादन शक्ति बढ़कर २३ लास टन हो गई है। कागज 
उद्योग की तीन भेणियाँ हैं (१) कागज श्रौर पद्ठा, (२) श्रसबारी कागज की सूखी 
दफ्ती तथा श्रन्य प्रकार की दफ्तियों | कागज तथा पद्ध फे उत्पादन में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई है । यूखी दफ्तियों तथा श्रन्य प्रकार की दफ्तियों के उत्पादन मे विशेष 
प्रगति हुई है। परन्तु देश में श्रखगारी कागज का बहुत श्रभाव है । भविष्य में 
फागज़ उद्योग का विकास करते समय अ्रखयारी कागज़ के उत्पादन में वृद्धि करने 
की सस्मया पर विशेष ध्यान देना पडेगा। युद्द के उत्तर काल में (श्र) यह उद्योग 
नवीन स्थानों पर मो शआआरम्म हो गया है श्रौर अ्रधिकाँश प्रदेशों मे श्राज कागज़ 
बनाने वाली मिल हें, () श्रव अनेक प्रकार के कागज तथा दफ्तियों का उ्तादन 
होने लगा दे यहाँ तक फी इप्ले श्रोर द्विप्ले ढफ्तियों तथा क्राफ्ट लपेयने के 
कागज के उत्पादन में तो विशेष प्रगति हुई है । 

कागज उद्योग की उल्लेसनीय विशेषता यद्द दे कि उत्पादन शक्ति की 
बहुत श्रधिक प्रतिशत मात्रा का उत्पादन हुश्रा है। १६४८, १६४६ श्ौर १६४० 
में क्रशः ६७,००० टन, १०३,२०० ठन ओर १०८,६१२ टन का उत्पादन 


श्प्८ भारतीय अ्रथशासत्र की सम्स्याएँ 


हुआ था जो कि उत्पादन शक्ति का लगभग ८६, ६४४ भौर ८१४ 
होता है | १६५७ मे २९०,१२५ टन का उत्पादन हुआ जो कि उत्तादन शक्ति 
का ८३४ था| यह सब होते हुये भी कागज उद्योग को अ्रमिकों के झगड़े तथा 
पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के न्यायोचित मूल्य पर न मिल सकने की कठिनाइयों 
का सासना करना पडा है और निम्न स्तर के कोयले का जिसके लिये इन्जनों 
के बायलर अनुपयुक्त हैं, प्रयोग करना पढ़ता है। बाँत और घास के मैदानों के 
न्यायोचित मूल्य पर दीधकालीन पद्धें पर न उठाये जाने के कारण हानि उठानी 
पढी है। इसके अतिरिक्त जब्र से रेल विमाग ने अपनी श्रधिमान्य पद्धति 
(?र््क्षषाधश 57827) मो माल के यावायात सुविधा के सम्बन्ध में परि- 
वर्तित कर दिया है कागज उद्योग को जो प्रधानता मिलनी थी उसका अन्त हो 
गया है और अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ उसे भी यातायात सुविधा 
पाने में प्रतीक्षा करनी पड़ती है | इन कठिनाइयों के कारण ही कागज उद्योग की 
उत्पादन लागत तथा उत्पादन मात्रा कम हो गई है। 

कच्चा माल--कागज और पट्टा अ्रथवा दफ़्ती उद्योध अपने कच्चे माल 
के लिये बाँस ओर सबत्नई घास का उपयोग करता है | इसके श्रतिरिक्त कुछ कार- 
खाने चियडे, रद्दी कागज, चोनी की सीठी इत्यादि का उपयोग करते हैं। भारत 
में ऐसे कच्चे माल का कुछ अभाव नहीं, परन्तु उद्योग के उपयोग के लिये इनकी 
पूति का सगठन करने की आवश्यकता है | कागज उद्ोग में श्रनेक रसायनों जैसे 
चूना, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, फ्लोरीन, गधक श्रदि का भी उपयोग क्रिया 
जाता है। गधक को छोड़ कर ग्रन्य समर रखायनिक भारत मे ही मिल्न जाते हैं। 
कुछ सीमा तक कास्टिक सोद्ा और सोडा ऐश का विदेशों से श्रायात करना 
पड़ता है। मध्य प्रदेश के कागज के कारखाने सबाई की लकडी का प्रयोग करते 
हैं| परन्तु इसके साथ ही चीड़, देवदार, श्रौर एक प्रकार के सरो के वृक्ष की 
कोमल लकडी का भी उपयोग किया जा सकता है निसकी भारत में बहुतायत 
है | यदि मुलायम लकड़ी के वनों का विकास किया जाय, लकड़ी को कारखानों 
तक पहुँचाने के लिये यातायात की उचित व्यवस्था की जाय श्रौर एक कारखाना 
अखबारी कागज और केमिकल पल्प बनाने के लिये स्थापित किया जाय तो अ्रखबारी 
कागज उद्योग के लिये ग्रावश्यक् कच्चे माल की पूर्ति को बढ़ा सकना सम्भव है । 
कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में योजना आयोग ने निम्नलिखित सुम्काव दिये 
थे, (१) कागज उद्योग के काम गाने वाले पेडों के वनों की सुरज्ञा की जाय और 
इनका उपयोग कर सऊने के लिये उद्योग को दीर्घकालीन पदूटे के अधिकार दिये 
जॉय (२) बाँस श्रोर सबई घास के सारे देश मे एक तक॑सग्रत आधार पर मूल्य 


बडे पैमाने के उद्योग श्प्ध 


सर्घारित जिये जाँय जियसे उद्योग को फच्चा माल मिरतर प्राप्त हो सके | राज्य 
सरकारों के हितों की रा करने के लिये कीच माल एक निरियित मूल्य पर 


उद्योगों को दिया जाय और इसके साथ ही उनके तैमार माल की विशय मेहंय से 


सम्मस्वित प्रब्याणि (छाथ्ाणा) की कोई मात्रा लाभाश में से उनसे वयली 
जाय, (३) यातायाव की सुविधा के ये जगलों मे सहके बनाई जाँय, और (४) 


कपों की कतरन, पेट ओर जद वया रदी कागज का नियोत्त बिल्कुल वद 


कर दिया जाय । 
यह खेंट की बॉ है कि वन विका8 के सकतध में राष्य सरफारों को कोई 
सुसयद्ध नीति नहीं है शोर कागज की मिलों को जगल पट्टे पर देने में बह अधिक 
मूल्य वसूल शल पसिविद्दन के भाडे की दर भी अधिक है। भारत हे 
करती ऐै 


कार पुराने अखबारों की रही के अ्रयात पर मारी आयात कर वसूल के 
श्रौर अपनी रद्दी का स्टाफ जिना किसी बात की व्यान किये झकेदारों को नेंच 
>देच देते है। केंद्रीय तपा 


देती है, जो उसे पैकिंग इत्यादि के लिए. बाजार में चेच 
शप्य सरकारों की नीहि में परिवर्तन करने से उद्योगों क्री कथा मील पर्याप्त मात्री 
भे दिया जा सकता दे । 

योजना धल्तगेत “पिरमिरत कागज की मिलों के प्रशार कार्यक्रम को 
लागू फरने से यई आशा की जाती है कि मषम योजना काश हे उद्योग की उत्पा- 
दन शक्ति २११३००० दें कागज दुर्फितियाँ और ३०१०९९ इन अखबारी 


श्रोर २७,००० दने खलबारी कागज की वास्तविक 
भूसे इत्यादि से बनने वाली दर्फितयों के उत्तादन समस्ध में अत्मानर्ते: १६५४०५६ 


क उद्योग को वार्षिक उरपदिते शक्ति ४८,+० 
इुल्मादन १२,९०० “ने होगा । 
कागज और कीगज की दफ्तियों के उद्योग के संबस्धे में प्रथम योजना के 
लक्ष्य लगभग पूरे दो गये । अखबारी कींगज की उत्पादन करने वाली सर्वध्रथम 
मिल ने १६५४ में कार्य सम कियो । यद्यपि इसकी उत्पादन श्रभी बहँते के 
पर श्राशा फी जाती है कि जय मई (पल शक्ति भर उल्मादन करेंगी तने ३०१९९ 


ट्म खखत्रारी कागज क्का उल्मादवन सभव ह्दो सक्रगा । द्वितीय योजना मे यह प्रस्ताव 
किया गया है कि १६६०-६३ पे 


की दफ्तियों का चह्तविंक उन 
लाख दन कर दिया जाय और अखबारी कीगज के स्थापित उत्तादन शक्ति वथा 


चास्तविक उतादन बढ़ाकर ६०९९९ “हे 


१६० भारतीय श्रर्थशाज की समस्याएँ 


उत्पादन लक्ष्य को पूर्ण कर सकने के लिये यह आवश्यक होगा कि (१) कागज 
उद्योग के कार्य को परलता से चलाने के लिये देश का श्राधिक वातावरण 
अनुकूल बनाया जाय, (२) कच्चे माल तथा तैयार माल के यातायात्त के लिये 
मालयाडी के ढिब्बों की पूषि बढ़ाई जाय, ओर (३) कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाई 
जाय | भारत में चीनी उद्योग के पूर्ण रूप से विकसित श्रवस्था में होने के कारण 
गन्ने की सीठी का कागन बनाने के लिए प्रयोग बडे लाभ के साथ किया जा सकता 
है। १६५४ के अ्रन्त में जर्मनी के विशेषज्ञों का एक दल मारत में इस विषय का 
परीक्षण करने तथा रिपोर्ट देने के लिये आया था | पश्चिमी जम॑नी की एक फर्म 
से सीठी पर श्राघारित १०० टन प्रतिदिन का उच्चादन करने वाली उतादन 
इकाई की स्थापना पर बातचीत चल रही है । 

अन्य उद्योगों की माँति कागज उद्योग के उत्पादन के प्रकार तथा उत्तादन 
व्यय कम करने के लिये उपाय करना अ्रत्यन्त आवश्यक है। योजना आयोग ने 
यह अमिस्ताव किया है कि कागज उद्योग को अपने उत्पादन की प्रविधि को 
आधुनिक घनाना चाहिये जिंससे वह निम्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, (१) ईघन 
तथा कच्चे माल के प्रयोग में कमी करके कागज की उत्पादन लागत में कमी, श्रोर 
(२) विभिन्न प्रकार के कागजों, विशेषकर रैपिग और क्राफ्ट कागज, की प्रकार मे 


उन्नति । यदि यह सुधार सम्भव हो सके वो कागज उद्योग मे स्थायित्व श्रा 
जायगा। 


धष्याय २० 

छोटे पैमाने पर उत्पादत करने वाले तथा कुटीर उद्योग 

मास की श्रीयोगिक ब्यय्था में छोटे पेमाने पर उत्तादन करने बलि 
और कुदौर उद्योगों का स्थान सदा से ही महत्वपूर्ण रददा दै। शिज्कार्रों की एक 
बहुत बढ़ी सख्या सदैव इस उद्योगों पर ही अपनी जीविंकों के लिये निर्भर रही 
३। परन्‍्च द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने छोटी मात्रा प्न उल्मादन करने वाले वधा 
कुद्दीर उ्ोगों को मारत में वेकारी की कठिन समध्या को हल करने के साधन के 
रूप में रस कर इनकी और अधिक ध्योते आकर्षित किया है । इसके पूर्व कि 
द्वितीय योजना के श्वन्तर्गत इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर विचोरे करें यह 
आवश्यक छोगा कि ईसे उद्योगों फी कठिनाईयों की परीक्षण किया जाये) 

उद्योगों को प्रायः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता दैं। (१) बड़े पैमाने 
पर उत्लादन करने बाढें अपना ग्रे ठगोग, (*) छोटे पेमाने पर उत्पादन ररने 


शिल्वियों द्वारा स्थय झपने श्राप ही अत किसी कारसखानेदर के निर्देशन में 
घर पर ही किये जाते हूं.) यदि कार्य छोटे कारखाने में किया जाता है श्रौर उसका 
निर्देशन उद्योगपति द्वारा किया जाता दे तो उसे इक छोटा उद्योग कद सकते हर 
चादे शक्ति सचार्लित मशीनों प्रयोग न भी किया जाये [एक अ्रन्‍्य मंत के 
गण पक पे कपल नल घरेलू उद्योग वह दे राम 
सहायता से चलाया जाता है चाहे वे सम कार्य करें या पोढ़ी देर दी 
लित्य कार्य करें" । भरी चिन्त देशमुख के मतालुवार 
हम उन सत्र उत्पादन के उपकरमों को कहते है. जो चुड़े-बडे व्यवस्थित कारखानों 
के अतिरिक्त है जो व्यक्ति ईै उपक्रमों में लगे हुये हैं. मुख्यतः शपने 


प्रकार के ऊछे उद्योग द्वाल में असम हुये है । ये उद्योग प्रधानत' परमरामत हद 
और वर्तमान उलर्दिन प्रविधि से स्पर्धा करते हुये अपनी सक्षा भें प्रयक्षशील दे 
छोटे पेमाले परे उल्माद्ग करने वाले उद्योग "घरेलू तथा अति उद्योगों से इस 
अथ में भिन्‍तें हे कि उनको संचालितिं करने वाले उद्योगगति होने हैं जो पारिश्र्तिक 


१६२ भारतीय श्रर्थशासत्र की समत्याए 


उपर्यक्त परिभाषाओं को विचाराघीन रखते हुये हम यह कद्द सकते हैं कि 
घरेलू ड्योग की निन्‍न विशेषतायें हैं, (१) ऐसे उद्योगों को घर पर ही बिना 
श्रमिकों की सद्दायता के स्वय चलाया जाता है, (२) इनमें परम्परागत टग का ही 
श्रनुसरण किया जाता है, और (३) इनका स्वतत्र तथा पूर्ण समय का काय होना 
आवश्यक नहीं हैं, ये कृपि तथा किसी अन्य व्यवसाय के सहायक हो सकते हैं। 
छोटे उद्योग अथवा थोड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की ध्रुख्य विशेषता 
यह है कि ये कार्य करने वार्लो के घर में नहीं चलाये जा सऊते और कार्यकर्ता के 
आवश्यक खत नितान्त सींमित होते हैं। थोड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले 
उद्योगों के कार्य करने वाले अमिकों की सख्या १० से ५० तक सौमित है| हमारे 
देश में उपर्यक्त दोनों वर्गों में आनेवाले अनेक उद्योग हूँ जैसे कर्षा, ऊन, रेशम, 
गुड, राब, तेल पेरने, ताले बनाने के कार्य इत्यादि | इन उद्योगों में काम में 
सहायता देने वाले परिवार के सदस्पों श्रौर समय पर इनमें कार्य करने वाले उन 
व्यक्तियों की सख्या को छोड़कर जो कृषि आ्ादि श्रन्य मुख्य व्यवसाय में सलम्म है, 
लगभग २० लाख व्यक्ति कार्य करते हैं । इन दोनों प्रकार के उद्योगों का आमों 
और नगरों ढोनों में ही पूर्ण अथवा श्राशिक समय के लिये अ्रनुसरुण किया जाता 
है । हैरुडी क्रैफ्ट का उद्योग जैसे वेल-बूटे काढने का कार्य, पीतल का कार्य, रेशम 
बनाने का कार्य इत्यादि पूर्ण समय के कार्य हं और इन कार्यों में सलझ व्यक्तियों 
ने उत्कृष्ट क्षमता भी प्राप्त कर ली है । 
लाभ-7(१) घरेलू उद्योग ओर छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले 
उद्योगों का सबसे बड़ा लाम तो यह है कि वें बहुत बढ़ी सख्या में कार्य का 
अवसर प्रदान करते हैं । कितने व्यक्ति कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों में कार्य 
करते हई और 2 कितना “ कितना उत्पादन करते है इस सम्बन्ध में ठीक ठीक 
ओके प्राप्त नहीं हैं राष्ट्रीय आय समिति ने यह अनुमान लगाया था कि १६५०-४१ 
में छोटे उद्योगों का उत्पादन ६१० करोड़ रुपये का हुआ यथा और लगभग 
११५ लाख व्यक्ति उनमें कार्य करते थे जब्रकि फैक्ट्रियों में लगमग ३० लाख व्यक्ति 
कार्य करते थे और उनके कुत् उत्पादन का मूल्य लगभग ५५० करोड रुपया था | 
नह कक उद्योगों में कुटीर उोग भी सम्मिलित थे पर वे छोटे छोटे कारखाने जो 
| पपड के अंतर्गत झाते ये । इनमें सम्मिलित नहीं किये गये थे | समिति ने 
उन्हें फेकिट्रपों में सम्मिलित किया था | यदि हम इन छोटे छोटे कारखानों को 
भी घरेलू श्रौर छोटी मात्रा में  उलाइन करने वाले उदययों में सम्मिलित कर लें 
आर दल ते बा लोग इनमे कार्य कर रहे हैं उनकी बढ़ी हुईं सख्या को भी 
वचाराधीन रख लें तो कुल कार्य करने वालों की सख्या लगभग २०० लाख और 


छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योग श्ह्३्‌ 


कुल वार्षिक उत्पादन का मूल्य लगझग १२०० करोड़ रुपये के हो जायेगा | पर 
यह सब्र गणना अ्रनुमान मात्र है इसलिये विश्वस्त नहीं कट्टी जा सकती | इन 
शॉकड़ों से घरेलू और छोटे उद्योगों के विस्तार श्र भावी सम्मावना का ही कुछ 
अनुमान ही मिल सकता दै। 

(२) कुटीर उद्योग की यह विशेषता है कि इसमें मूल्यवान्‌ मशीनें नहीं 
लगाई जाती हैं, इसके लिये किसी बढ़ी इमारत इत्यादि की आवश्यकता नही 
होती है इसलिये इसको चलाने में अधिक पूजी नहीं लगानी पड़ती | मारत में 
पूंजी का अभाव है और इमें कुछ ऐसे उद्योगों की श्रावश्यकता है जिनमें पूजी 
कम लगे और श्रमिक श्रधिक ! 

(३) इसके विपरीत बडे पैमाने के उद्योग में वैशानिक और टेकनिकल 
शान की विशेष श्रावश्यकता होती है | परन्तु वर्तमान समय में (टेकनिशियन) 
आविधिणों का भारत में श्रमाव है। कुटीर तया छोटे पैमाने के उद्योगों में यही 
लाभ है कि इनमें श्रधिक प्राविधिक (टेकनिकल) ज्ञान और प्रविधिणों की 
आवश्यकता नहीं होत्ती है | 

(४) छोटे पैमाने के श्रोर कुटार उद्योग बडे पैमाने के उद्योगों की तरह 
किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित नहीं हैँ बल्कि सम्पूर्ण देश में विस्तुत हैं। इनमें 
इमारत, सफाई, स्वास्थ्य इत्यादि की समस्या नहीं होती है, जिनका बडे पैमाने के 
व्योगों को सामना करना पड़ता है | इसके साथ ही युद्ध के समय इनके विनाश 
का भय भी कम रहता है| बडे पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योगों का तुल- 
नात्मक अध्ययन करते समय श्रौर इनके लाम-हानियों फा विवेचन करते समय 
हमें उक्त सामाजिक व्यय का भी विचार करना चाहिये। 

(७) बडे पैमाने के उद्योगों की श्रपेज्ञा छोटे पेमाने और कुटीर उद्योगों में 
रोजगार में श्रस्थिरता वहुत कम होती है। हमारे देश के आमीण व्यक्तियों का 
मुख्य उद्यम कृषि करना है और वे सहायक व्यवसाय के रूप में रस्पी बनाने, गुड़ 
बनाने, कपड़ा बुनने इत्यादि कार्यो को करते हैं| ऐसी स्थिति में यदि इन सहायक 
उद्योगों में मंठी झा जाय तो श्रमिक अथवा कारीगर को उतनी श्रधिक कठिनाइयों 
का सामना नहीं करना पडेगा जितना किसी श्रौद्योगिक श्रमिक को मदी के कारण 
नोकरी छूट जाने पर करना पढ़ता है। 

कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों से बडे पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा 
कुछ अधिक लाभ होते हूँ । श्रब प्रश्न यह उठता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों 
को कोन सा स्थान देना चाहिए | वित्त श्रायोग (१६४६-५०) के अनुसार इस 
सम्बन्ध भे निम्नलिखित बातों पर विचार करना श्रावश्यक है; 

१३३ 


श्ध्ड भारतीय अ्रथशासत्र की समस्याएँ 


(१) उद्योग के प्रकार, 

(२) उद्योग में टेकनिकल व्यवस्था, 

(३) उद्योग के संगठन के लिए आवश्यक भ्रम और पूंजी, 

(४) आधिक दृष्टि से उत्पादन का किस सीमा तक उचित इकाइयों में 
विकेन्द्री करण किया जा सकता है केवल व्यक्तिगत व्यय को ही नहीं वरन्‌ 
सामानिक व्यय को भी विचाराधीन रखते हुए। 

नहाँ तक उद्योग के प्रकार का प्रश्न है उसे तीन भागों में विभाजित किया 
जा सकता है, (१) ऐसे उद्योग जिनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से कुछ 
निश्चित लाभ है और जिनको छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता है, जैसे 
लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट, मारो रसायनिक और खदान उद्योग इत्यादि । 
इन उद्योगों को कुटीर में श्रथवा छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता है 
इसलिए इस ज्ञेत्र में चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता है, (२) ऐसे उद्योग जिनका 
छोटे पैमाने पर उत्पादन करके कुछ निश्चित लाभ उठाया जा सकता है, जैसे ताला 
मोमबची, बटन, चप्पल, खाद्यान्न इत्यादि उद्योग | इनमें से कुछ में छोटे पैमाने पर 
उत्पादन करने में उत्पादन व्यय कम होता है। खाद्यान्न के सम्बन्ध में यह कहा 
जा रुकता है कि जन्न वस्तुएँ हाथ से तैयार की जाती हैं तो उनमें पौष्टिक तत्व 
अधिक रहते है, (३) ऐसे उद्योग जिन्हें बडे और छोटे पैमानों पर चलाया जा 
सकता है | इन उद्योगों के सम्बन्ध में चुनाव का प्रश्न उठता है। 


टेकनिकल व्यवस्था के आधार पर उद्योग को निम्नलिखित भागों में 
विभाजित किया जा सकता है--(१) ऐसे उद्योग जिनमे बडे पैमाने के उद्योगों और 
कुटीर तथा छोटी मात्रा के उद्योगों में कोई प्रतियोगिता नहीं हैं, जैसे मधु मक्खी 
पा लन, गुड़ बनाना तथा अ्रन्य दस्तकारी के कार्य इत्यादि | (२) ऐसे उद्योग 
जिनमें छोटी मात्रा के और कुटीर उद्योग बढे पैमाने के उद्योगों के सद्दायक हैं, 
इनमें उन वस्तुश्नों का उत्पादन किया जाता है जिनकी बडे पैमाने के उद्योगों को 
अपनी उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढाने के लियेआवश्यकता होती है। बडे पैमाने 
के उद्योग अनेक छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं न कर छोटे उद्योगों के 
उत्पादन में सहायता देते हैं या उत्पादन की लम्बी प्रक्रिया में कुछ अ्रशों का उत्पा- 
दन छोटे उद्योगों में किया जाता है, और (३) ऐसे उद्योग जिनमें बडे पैमाने के 
ओर छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रतियोगिता होती है, जैसे, कर्घों में बुना कपड़ा, 
खाण्डसारी चीनी, चमडे का सामान इत्यादि | प्रथम वर्ग के अतर्गत आने वाले 
उद्योगों के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है परन्तु दूसरे वर्ग के अन्तर्गत छोटे तथा 
बड़े पैमाने के उद्यागों में परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित करके इनकी किसी भी 


छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योग शहर 


समस्या को सुगमता पूर्वक सुलकाया जा सकता है | तीसरे वर्ग के उद्योगों के 
सम्बन्ध में वास्वविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 


कठिनाइयॉ 


कच्चे माल, उत्पादन की प्रविधि, वित्त, विक्रय, कर इत्यादि के सम्बन्ध में 
कुटौर और छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है। इन उद्योगों को प्रायः उन वस्तुश्नों की श्रावश्यकता होती है जिनका बडे 
उद्योगों में उत्पादन किया जाता है |कथधी उद्योग पूर्णतया सूती मिल दारा 
उसादठित यूत्र पर निर्मर करता है | द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सूत मिलने में बहुत 
कठिनाई हुई, क्योंकि जितने यूत का उत्पादन किया जाता था उसका श्रधिकाश 
* मिलों की ही आवश्यकता पूर्ति में लग जाता था | उस समय अधिकतर मिलों मे 
कताई और घुनाई साथ-साथ होती थी । केवल कताई करने वाली मिलो को 
सख्या बहुत कम है। कर्षा उद्योग को अधिक सूत उपलब्ध कराने के लिए उूत 
की कताई करने वाली कुछ और मिलो की स्थापना की गई हैं और इनमें उत्पा- 
दित सूत का कुछ प्रतिशत कर्षा उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दलालों 
के कारण कुटीर उद्योग को आवश्यक कच्चे माल का श्रधिक मल्य चुकाना 
पड़ता है | इस कठिनाई को सहकारी समितियों की स्थापना करके दूर किया जा 
सक्षता है | 

प्रविधि और प्राली--इन उद्योगों में निस ढंग से श्रोर जिन साधनों 
से उत्तादन किया जाता है वह प्राचीन हो चुके हैं और वर्तमान में उनकी 
उपयोगिता बहुत घट गई है । खोज कार्य करने श्रौर कारीगरों के शिक्षण की 
उपयुक्त व्यवस्था न होने से उत्पादन के प्रकार मे बहुत क्षति हुई हूँ । श्रमिकों को 
उचित शिक्षा देने और उत्पादन के प्रकार में सुधार करने के लिए बहुत योड़ी 
ऐसी सस्यथाएं हैं जो श्रच्छा कार्य कर रही हैं, जैसे अखिल मारतीय ग्राम उद्योग 
संघ, अखिल भारतीय कताई संघ, खादी प्रतिष्ठान शरर हाल ही में स्थापित खादी 
ओर आम उद्योग विकास बोढ | 

अन्तर्राष्ट्रीय योजना टीम ने, जिसको फोर्ड फाउन्डेशन ने नियुक्त किया 
था, जिसने छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले तथा कुटीर उद्योगों का अध्ययन 
करने के लिये तथा उनके पुनरुत्थान के सुझाव देने के लिये भारत का दौरा किया, 
१६५४ में श्रपनी रिपोर्ट दी जिसमें उसने यह सिफारिश की कि चार शिल्प कला 
ज्ञान सम्बन्धी सस्थायें स्थापित की जानी चाहिये जिनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी 
होनी चाहिये कि वे सम्पूर्ण मारत की सेवा कर सके । भारत सरकार ने यह 


श्६६ भारतीय श्र्शास्त्र की समस्याएँ 


सिफारिश स्वीकार करली है। पर खोज का कार्य करेंगी श्रोर श्रपना सोज के 
परिणामों को तथा नई उत्पादन विधियों, नये औजारों, श्रीर नई प्रविधियों की 
सूचना उत्पादकों तक पहुँचायेंगी | 

कार्य करने वालों को प्रोत्यादन देने की श्रावश्यक्ता दे जो फ्रि उचित 
शिक्षा प्रचार तथा प्रत्येफ दस्तकारी फे लिये स्थानीय परिपद्‌ ऊे स्थापित करने से 
सम्भव हो सकता है। 

वित्त व्यवस्था--छोटे उद्योगों और उद्योगपतियों की पड़ी कठिनाइयों में 
वित्त की कठिनाई प्रमुप है। मशीन और आवश्यक श्रौजार क्रय करने फे लिए 
उसे दीघकालीन पूँजी की आवश्यकता होती है | इसके साथ ही कच्चा माल रूप 
करने के लिए श्रौर पारिभ्रमिक इत्यादि चुकाने के लिए अ्रल्यवालीन पूजी की 
आवश्यकता द्वोती है। छोटे उत्पादकों में श्रधिकतर निर्धन हैं श्र ऋण के लिए 
आवश्यक प्रतिभूति नहीं दे पाते । साथ ही ऐसे उपादका की श्रावश्यकताएँ भी 
कम होती हैं, इन्हें ग्रधिक घन की श्रावश्यकता नहीं होती है इसलिए बडे उयोगों 
को विचीय सहायता देने वाले व्यवसायी घक इनको ऋण इत्यादि देने मे कुछ 
लाम नहों सममते । बहुत कम ऐसी सरस्थाएँ हैँ जिनसे इन उत्पादकों फो वित्त की 
सद्दायता मिल सकती है। इन्हें श्रघिरतर भामीय साहुकारों आर फारण्वानादारों 
पर निर्मर करना पढ़ता है। कारफानेद्यर इस शर्त पर ऋण देते हैं कि 
उत्पादित माल उनको बेचा जायगा। उत्पादित माल का मूल्य ऋशगश देते समग्र 
निश्चित कर लिया जाता है। इससे उल्नाठक् को श्रपने माल का उचित 
मूल्य नही मिल पाता | 

अन्चर्राषटरय योजना टीम ने यह सिफारिश की कि (१) व्यापारिक वेंका 
को अपनी शाखाओं को श्रघिक ऋण देने की अ्रनुमति देकर इन्हें दिये जाने 
वाले ऋण की मात्रा बढा देना चाहिये, (२) सहकारी बैंकों को इन उद्योगों की 
वित्त सहायता करने की ओर और अ्रधिक ध्यान देना चाहिये, (३) प्रत्मेक 
प्रदेश में एक राज्यीय वित्त निगम स्थापित किया जाना चाहिये जितके फोष 
को इन छोटे उद्योगों की ही सद्यायता के लिये सुरक्षित कर देना चाहिये, श्र 
(४) वास्तविक सम्पत्ति की प्रतिभूति पर ऋण देने की प्रणाली प्रचलित की 
जानी चाहिये | 

व्यक्तिगत क्षेत्र की वित्त सहायता के लिये शौफ कमेटी ने भी रिजर्व वेक 
को जूत १६५४ में टी हुईं अपनी रिपोर्ट में उन छोटे उद्योगों के विपय में विचार 
फिया है जिनकी सम्पत्ति १० इजार दयये श्रौर ५ लाख झुपये के श्रन्दर है| कमेटी 
ने कृपि के सहायक उद्योगों को अपनी परीक्षण परिध के श्रन्दर सम्मिलित नहीं 


छोटे पेमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कदीर उद्योग १६७ 


किया | चालू पंजी के सम्बन्ध में कमेटी ने यद्द सिफारिश की थी कि इन उद्योगों 
से सरकार द्वारा क्रय किए गये माल के मूल्य का भुगतान करने में देर नहीं होनी 
चाहिये | इसके अतिरिक्त कमेटी ने यह मी सिफारिश की कि व्यक्तिगत सस्याश्रों 
द्वारा लिसे हुये इकरारनासों की रजिस्ट्री की फीस भी कम कर देनी चाहिये ताकि 
उनको दैंकों से ऋण लेने में श्रधिक सुविधा मिले | दीघ कालोन पूंजी की श्रावश्य- 
कताश्रों के लिये यह सिफारिश की फ्रि प्रादेशिक सरकारों फो इन उद्योगों को 
(टेट एड दु इश्डस्ट्रीज एक्ट” के अन्तर्गत श्रधिकाधिक सहायता देनी चाहिये । 
इसलिये इन उद्योगों को श्रधिक ऋण देने की सुविधा प्रदान करने के लिये यह 
आवश्यक होगा कि प्रादेशिक बजट में इस पर व्यय करने के लिये ग्रधिक धन 
का श्रनुढन किया ज्ञाय और ऋण देने की प्रणाली को श्रधिक सरल बनाया 
जाग्र | कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि प्रादेशिक वित्त फारपोरेशन? को छोटे 
उद्योगों को ऋण देना चाहिये। इसके साथ दी उसने यह सिफारिश की कि 
छोटे उद्योगों की सद्दायतार्थ एक विशिष्ट विकास निगम की भी स्थापना होनी 
चाहिये जिसकी प्रारम्भिक शेयर पेजी ५ करोड़ रुपया हो जो कि भारत के 
रिजवय बक, व्यवसायिक वैंऊों, बीमा कम्पनियों, तथा व्यक्तिगत लोगों द्वारा प्राप्त 
होनी चाहिये । 

पाज़ार--द्वितीय युद्ध फे समय ओर युद्ध के पश्चात्‌ कुछ वर्षों तक बहुत 
से उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के विक्रम की कोई समस्या नहीं थी क्योंकि माँग 
पूति से श्रधिक थी परन्तु फिर भी दलाला ऊे कारण और उत्पादित माल घटिया 
होने के कारण उत्पादक को अपने परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता या। 
इधर कुछ वर्षों से इन उद्योगों की विक्रय समस्या गभीर द्वोती जा रही है। काश्मीर 
का शाल श्र बनारस की सिल्क जैसे मूल्यवान्‌ सामानों का उपभोग नहीं हो 
पा रद्दा है क्योंकि राजाओं तथा जमींदारों की श्रव्॒ पहले जैसी स्थिति नहीं रही। 
राजाओं की गद्दी और जमींदारी का उन्मूलन द्वो चुका है। जनता की क्रयशक्ति 
में कमी होने के कारणु माँग घट गई है। समस्या यद्द दे कि बाजार मे उत्पादित 
माल की माँग बढाई जाय और उचित मूल्य वसूला जाय। माँग में वृद्धि तभी 
की जा मकती है जब या तो निर्यात किया जाय या बडे उद्योगों द्वारा उत्पादित 
माल के बदले इनका उपभोग किया जाय | कु्ीर उद्योगों में उत्पादित माल का 
उपभोग कनाडा, श्रमरीका, न्यूजीलैण्ठ, श्रास्ट्रेलिया और मध्य पूर्वी देशों में 
बढाया जा सकता है| यद्द देश पूर्व से ही माल क्रय करते रहे हैं और दस्तकारी 
की बस्तुओं, कलापूर्ण कपड़ो, लाख तथा खेल के सामान इत्यादि के विषय में 
पूछताछ करते रहे हैं परन्तु इन देशों को बड़ी मात्रा में एक साथ श्र नमूने के 
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अनुरूप माल की श्रावश्यक्तता है | उत्तादिव माल का बड़ो मात्रा में और ठीक 
नमूने के श्रनुरूप निर्यात करने के लिए विक्रय उमितियों का विकास करने करी 
आवश्यकता है| 

राज्य सरकार छोटे पेमाने के और कुटीर उद्योगों पर कर कम लगाने की 
नीति अ्रपनाती हैं | उदाइरणस्वरूप खण्डसारी चोनी पर कारखानों द्वारा उत्पादित 
चीनी की अपेक्षा कम उत्पादन कर देना पडता दे | इस समस्या का एक दूसरा 
पक्त मी है | प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सुकाव दिया गया है कि छोटे पैमाने 
के और कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिए बडे पैमाने के उद्योगों पर कर 
लगाया जाय | कर्धा उद्योग का विकास करने के लिए ६६ करोड रुपया एकत्र 
करने फे लिए यूती मिलों में तीन पाई प्रति गज के हिसाब से यह कर लगा भी 
दिया गया है | बडे पेमाने के उद्योगो पर पूव ही से बहुत कर लगे हुए हैं यदि यह 
नया कर श्रौर लगा दिया गया तो इससे उद्योग के विकास में वाघाए उत्पन्न हो 
जायेंगी | सभी प्रकार के बडे, छोटे ओर कुटीर उद्योगों के विकास का उद्येश्य इस 
प्रकार की कर-नीति से पूर्ण नहीं हो सकता है| 

छोटे और छुटीर उद्योगों के सामने विद्युत और यावायात के श्रभाव की 
भी समत्या है| इनकी स्थिति सुधारने के लिए सस्ती विचुत और सस्ते यातायात्र 
की सुविधा देना आवश्यक है| 

कार्बे कम्रेटी रिपोटे--योजना आयोग ने कार्वे कमेटी, अथवा आम्य 
उद्योग ओर छोटे उद्योग कमेंटी, की नियुक्ति जून १६५५, में इन उद्योगों की समस्याश्रों 
क्य परीक्षण करने ओर एक ऐसी योजना प्रस्तुत करने के लिए. की जिससे (१) 
द्वितीय योजना काल में उपभोग की वस्खुओं की बढी हुई मांग का अधिकाश इन्हीं 
उद्योगों से पूर्ण किया जा सके, (२) उनसे उत्तरोत्तर कार्य करने के अ्रधिक श्रवसर 
प्राप्त हो सके शोर (३) उत्तादन और विनिमय की व्यवस्था सहकारिता के आ्राघार 
पर न्यवस्थित हो सके | 

कमेटी को यह्द स्पष्ट हो गया था कि आम्य तथा छोटे उद्योगों की उपेक्षा 
चहुत दिनों से होती आर रही है | प्रथम योजना में जो उनके प्रति ध्यान दिया गया 
या वह पर्याप्त न था। प्रथम योजना के परिणामस्वरूप इन उद्योगों के विकास के 
लिये छ- विशिष्ट बो्ों की स्थापना है। इन बोडों ने १६४१-५२ में १४ ३२ लाख 
उपया व्यय क्या था जो कि १६६४-४४ में बढ़कर ६ ७३ करोड़ रुपया हो गया 
और १६५५-४६ में १४०४२ करोड़ रुपया, परन्तु यह भी अ्पर्यात सिद्ध हुआ | 
कमिटी ने २६० करोड़ रुपये के विनियोग की सलाह दी अर्थात्‌ द्वितीय योजना 
काल में प्रति वर्ष ५२ करोड़ रुपया व्यय किया जाय | 


छोटे पेमाने पर उत्तादन करने वाले तथा ऊुंदीर उदोग १६६ 


कार्वे कमेटी ने उन छोटी मात्रा में उत्तादन करने वाले शोर कुटीर उयोगों 
के विकास की सिफारिश की थी जो निल्यकार्य में थाने वालो बस्ठुओ्रों का उत्पादन 
करते ये जैसे सूती कपड़े, ऊमो कपडे, दाथ के कुटे चावल, वनस्पति तेल, गुड़ 
और खण्डशरी, चमडे फे जूते श्रोर दियासलाई इत्यादि | साथ ही रेशम के कोड़े 
पालना, रेशम घुनना, हृथकर्षा उद्योगों की नारियल की जद करा कातमा श्रौर 
बुनना, आदि उद्यामों की श्रोर कमेटी ने अपना ध्यान दिया। कमेटी द्वारा 
द्वितीय याजना के अन्तर्गत प्रत्वावित कुल २६० करोड रुपए के ब्यय से श्राशा 
की जाती है कि अधिक समय के लिये, थोठे समय के लिये, पूर्ण समय के लिये 
श्रोर वर्ष के विशेष मद्दीनों क लिये यह उद्योग ५० लास व्यक्तियों को कार्य करने 
का अवसर प्रदान करंगे। कपड़े के उद्योगों को कमेटी ने सब से श्रप्रिक महत्ता दी 
है। इनमें विकेम्द्रित सत कातने श्र विनने झा काम मी सम्मिलित है | इस उद्योग 
पर लगभग कुल ब्यय का ४४६ श्रयांत्‌ ११३ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा | 
आशा की जातो है कि यह उद्योग लगभग ३० लाख व्यक्तियों: को कार्य प्रदान 
कर सकेगा | 

कमेटी ने तोन मुख्य ध्येय अपने समक्ष खख्े ये | (१) द्वितीय योजना काल 
में बयासम्मब श्रौद्योगिक बेरोजगारों भे दृद्धि न होने देना नो कि प्राय पर्परायत 
आम्य उद्योगों में हुग्रा करती है; (२) श्रविक से अधिक सख्या में लोगों को योजना 
काल में प्राम्य श्रौर छोटे उद्योगों द्वारा कार्य करने का श्रवसर प्रदान करना, श्र 
(१) विकेद्धित समाज की सपामना के लिये एक श्रापार प्रदान करना तथा दृद्धि- 
मान गति से श्रा्िक विकास करने की सुविधा देना । कमेटी ने समृद्धि का जो 
काह्यमिक चित्र श्रपने मन में खखा था उसको प्राप्त कर लेने के विचार से निम्न 
सुझाव दिये है-.. 

(३) प्रादेशिक ठरकारों को सहकारो समितियों को घन तथा प्रत्याभूति 
द्वारा सहायता देनी चा्टियें जिससे वे आम्प श्रोर छोटे उद्योगा की श्रधिक उद्षयता 
कर सकें | कमेटी ने रिजव बैंक शोर स्टेट बैंक आफ इस्ड्या को भाग्य शोर छोटे 
उद्यायों की सहायता देने के श्रनेक ढगों का सुझाव दिया | उसने यह भी सिफा- 
रिश की कि जय तक इस ठद्योगों के लिये एक नई संपूरित सस्यागत ऋण की 
व्यवस्था न हो जाय तब तक अखिल मारतोय बोढों, प्रादेशिक वित्तोग निग्ों 
तया राजकीय विभागों को आवश्यक सष्टायता देते रएना चाहिये। 

(२) प्रादेशिक सरकारा द्वारा दिये हुये अ्रनुदानों का त्राम्य श्रोर छोटे 
उद्योगों की उदायता करने के स्पान पर कमेटी ने यह अधिक श्रच्छा समझा कि 
सरकार द्वारा रुहकारिता के आधार पर उत्मादित कुछ वस्ुझ्रों का निम्नतस 


२०० भारतीय श्रर्थशासत्र को समस्याएँ 


मल्य निश्चित फर दिया जाय निस पर वे बेची जाँय । मूल्य से कम पर बेचने में 
जो घाटा हो उसे राय्य को पूरा करना चाद्टिये। 

(३) ग्राम्य और छोटे उयोगों को विस्तार का श्रवसर प्रदान करने के व्रिचार 
से कमेटी ने यह विचिच सुकाव दिया कि फ्रेस्ट्री उट्नोगों के श्रधिकत्तम उल्तादन की 
मात्रा नियत कर देनी चाहिये श्रीर जितनी भी माँग इसके उपरान्त चढ़ें ठत्त 
पर्णत, अथवा गशत आम्य उग्रोगों से पृर्ण करना चाहिये । 

(४) समी फेकट्री उद्योगों के सम्बन्ध में कमेटी ने एक उपकर थारोपित करने 
की सिफारिश की जिसका प्रयोग आम्य और छोटे उद्योगों फे विकास और उद्रत्ति 
के लिये किया जाय | 

(४) कमेटी ने सुकाव दिया कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्टल में एक प्रथक मंत्री आम्य 
ओर छोटे उद्योगो फे लिये नियुक्त किया जाना चाटिये । इस मन्नी को सहयोग 
देने के लिये मत्रिमरडल के सदस्यों की एक क्मेदी दोनी चाहिये जिसका काम 
भारत सरकार फी श्रौद्योगिक नीति में सामजध्य स्थापित करना दोगा। 

समालोचना--कार्वे कमेटी की सिफारिशों में निम्न गमीर टोप हू । 

(श्र) कमेटी ने आम्य श्रोर छोटे उद्योगों का श्रा निकीऊरण तथा श्रमिनवी 
करण तमी करने की सिफारिश की है जय कि उससे वेकारी न बढ़ें परतु यह 
असम्भव है। 

(ब) मिल उद्योगों के उत्पादन की श्रधिकतम सीम्ग निर्धारित करने का 
अर्थ यह है कि आम्य और छोटे उद्योग उपयोग की वस्तुश्रों की बढी हुई माँग को 
पूर्ण करने में समर्थ होंगे, जो कि ननसख्या के बढ़ने तथा राष्ट्रीय झाय में दृद्धि 
के कारण होगी '। जिन व्यक्तियों को आम्य श्रोर छोटे उद्योगों का जान है वे यद्द 
अच्छी प्रकार जानते हैं कि श्रसम्मव है | 

(स) का्वे कमेटी का अ्रन्तह्िित विचार यह है सि ग्राम्य और छोटे उद्योगों 
की मिल उद्योगों की स्पर्वा से रक्षा होनी चाहिये श्रीर उनको अपने माल को बेचने 
की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। परन्तु इस सम्पन्ध मे केवल देश के मित्न उद्योग 
का दी विचार नहीं करना है वरन विदेशी मिले भी स्पर्षा करेंगी | 

(द) कमेटी को इस सिफारिश के फलस्वरूप कि राज्य सहकारिता के 
रिद्धान्त पर उत्पादित वस्तुओं के ऋय ओर विक्रय मूल्य का अन्तर सहन करे श्रीर 
एक नया मन्चालय स्थापित करे, भारत में राज्यों का व्यय बढ जायगा । केन्द्रीय 
तथा प्रादेशिक राज्यों के इतने बढ़े व्यय तथा आय खोतों को देखते हुये इस 
उुमकाव को व्यवद्यारिक नहीं माना जा सकता | 

योजना के अन्त्गंत--यह बडे सौभाग्य की वात है कि योजना श्रायोग 
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ओर सरकार ने कार्वे कमेटी की सब्र सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया विवाद 
अस्त प्रश्न मिल उद्योगों के उत्तादन की अधिकतम मात्रा नियत करने का था, 
उस पर अभी निर्णय नहीं किया गया है | यह बडे दुर्भाग्य की बात है फ्रि उपकर 
कुछ उद्योगों पर तो लगा द्वी दिया गया है और श्रन्य पर लगाये जाने की 
सम्मावना है | परन्तु ग्रमी तक तो कार्वे कमेटी की शिफारिशें उस सीमा तक 
स्वीकार नहीं की गई हैं कि भारतीय श्राथिक व्यवस्था को श्रसाध्य हानि पहुँच 
जाय | 

प्रथम पचवर्षीय योजना में दस उद्योगों के लिये एफ योजना निर्माण की 
गई थी--आम्य तेल उद्योग, नीम के तेल का साबुन बनाना, धान कूटना, खजूर 
का गुड़ बनाता, गुड़ और खण्डसारी उद्योग, चमडे का उद्योग, ऊन के कम्बल 
बनाना, हाथ से श्रच्छे प्रकार का कागज बनाना, शहद की मक्खी पालना और 
कुटीर दियासलाई उद्योग | यह योजना इस विश्वास पर निर्माण की गई थी कि 
इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरझार १५ करोढ़ रुपया श्र प्रादे- 
शिक सरकार १२ करोड़ रुयया व्यय करेगी | प्रथम योजना काल मे जो धनराशि 
वास्तव में इन उद्योगों पर व्यय की गई है वह ३१२ करोड रुपये है | इसमें से 
हथकर्ा उद्योग पर ११०१ करोड़ रुपये, खादी पर ८"४ करोड रुपये, ग्राम्य उद्योगों 
पर ४"१ करोड़ रुपये और छोटे उद्योगो पर ४२ करोड़ रुपये व्यय हुये | 

- दो बडे महत्वपूर्ण कार्य प्रथम योजना काल में किये गये | उनमें से एक 

तो केन्द्रीय सरकार द्वारा आम्य और छोटे उद्योगो के विकास के लिए एक बढ़ी 
मात्रा में घनराशि का अलग निकाल देना था और दूसरा विभिन्न उद्योगों के 
लिये श्रव्विल भारतीय बोर्डों की स्थापना था । फेन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरफारों 
द्वारा विशेष ध्यान देने के कारण, तथा अ्रखिल भारतीय बो्डा की कार्य परिधि के 
विस्तृत दो जाने के कारण, श्रनेकों उद्योगों का उत्तादन॒तथा उनमें कार्य करने 
वालों की सख्या में वृद्धि हुई है । 

तीसरी महत्वपूर्ण बात सरकार द्वारा स्टोत परचेज कमेटी की उन 
सिफारिशों की स्वीकृति है जो स्टोस की कुछ प्रकार की वस्तुओं का केवल ग्राम्य 
श्र उद्योगों से ही खरीदा जाना श्रनिवायं करते है, ओर बड़ी मात्रा में उत्पादन 
करने वाले उद्योगो की तुलना में उन वस्तुओं के मूल्य के अन्तर को ग्म्य उद्योगों 
को देने के लिये बाध्य करते हैं। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम योजना की श्रपेक्षा छोटे उद्योगों पर 
ग्रधिक धन मुख्यतः इसलिये व्यय किया जायगा कि उससे भारत में बेकारी की 
समस्या हल होगी। कार्वे कमेटी की २६० करोड रुपया व्यय... किये जाने की 


२०२ भारतीय अर्थशार्र की समस्याएँ 


सिफारिश के विपरीत द्वितीय योजना ने केवल २०० करोद' रुपयों के व्यय की 
व्यवस्था की है। आशा यद्द की जाती है कि जब प्रादेशिक योजनाओं का 
पुनपरीक्षण होगा तो यह धनराशि श्रवश्य बढ जायगी । 

२०० करोड़ रुपया के विनियोग में से वेन्द्रीय सरकार २५ करोड़ रुपये 
व्यय करेगी श्रौर प्रादेशिक सरकार १७४ करोड रुपया व्यय करेंगी। योजना में 
ग्राम्य शोर छोटे उद्योगों के लिये निश्चित किये हुए २०० करोद़ दपयो के श्रतिरिक्त 
११ करोड रुपया कुट्ीर और मध्यवर्ती उद्योगों फे विकास के लिये श्रीर श्रौद्योगिक 
ऋण फे लिये, और ७ करोड़ रुपया विभिन्न लोगों के पुनंवास के कार्यक्रम के 
श्रन्तगंत श्रोद्योगिक तथा व्यवसायिक शिक्षा के लिये निश्चित किया गया है। 
सामुदायिक विकास क्षेत्रों के बजट में ऐसे उद्योगों के लिये प्रत्येक क्षेत्र में १३ 
लास रुपये फे व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई दे | पिछड़ी जातियो की सुस 
सुविधा के लिये बनाये कार्य-क्रम में भी कुछ चुने हुये उद्योगों से सम्बन्धित 
च्यवसायिक झऔौर श्रोद्योगिक शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में छोटे पैमाने के उद्योगों तथा 
कुटीर उद्योगों में कुछ प्रगति हुई है । एन पर ५६ करोड़ रुपया व्यय हो चुका है 
श्रौर आ्राशा की जाती है कि तीसरे वर्ष की समाप्ति तक यह ६१ करोट' रुपया द्वी 
जायगा । इस व्यय का ४० प्रतिशव सादी शोर नागोथोयों के लिये, २५% से कुछ 
अ्रधिक छोडे पेमाने के उद्योग वा श्रोद्योगिक वस्तियों (प्रतेप्रछाप्र] ७४४6७) 
के लिये तथा २०% के लगमग हाथ के कर्भ तथा शक्तिचालित कर्षों के लिये 
था | पहली दो योजनाओं में की गई व्यवस्था राज्य तथा केन्द्र की अनुमानित 
ज्यय-क्षमता पर आधारित थी। ६६५८-५६ एक श्रन्य कारण भी महत्त्वपूर्ण हो 
गया | केन्द्र और राप्यों के पास योजनाओं को लागू करने के लिये धनराशि 
सीमित थी । 

६२ औद्योगिक वस्तियों में से, ११ पहले दो बर्षों में पूरी हो गई तया 
अन्य १६ के १६५८-४६ तक पूरी होने की आशा है। १६७८ के श्रन्त तक 
छोटे उद्योगों का प्राविधिक तथा विक्रय सम्बन्धी सुविधायें पदान करने के लिये, ४ 
प्रादेशिक लघु उद्योग सेवा सस्थान (520 [त050768 5९एए८68 [7६00769), 
१३ बढे सख्यान, २ उप सस्यान तथा २७ प्रसार-केन्द्र स्थापित किये जा चुके ये । 
१६४८ ५४६ के एक और प्रादेशिक लघु उद्योग संस्थान तथा ३३ प्रसार केन्द्र 
स्थापित किये जायेंगे | 

१६५६-५७ में इथकर्म का उत्पादन १६००० लाख गज या जो १६५५-५६ 
के उत्तादन से ३३०० लाख गज अ्रघिक था | १६५७-४८ में अनुमानित उत्तादन 
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१६४००लाख गज था | श्रव तक की प्रगति लक्ष्य से कष्टीं कम है। १६५७ के अ्रन्त 
तक अम्बर सूत से उत्पादित कपड़ा ७० लाख गज या | ऐसा प्रतीत होता है कि 
१५०० लाख गज का सशोधित लक्ष्य योजना काल के श्रन्त तक पूरा नहीं होगा । 
पुरानी ढग की खादी का उत्पादन ४५० लाख गज के आवार भूत उत्तादन से 
५० लाख गज प्रवि वर्ष के हिसाब से बढ रहा है। खादी उत्पादन के लिये कई 
निश्चित लक्ष्य नही रखा गया था | शक्तिचालित करघपां की स्थापना के सम्बन्ध 
में प्राप्त लक्ष्य भी श्रव तक नगण्य हैं | 


घध््रध्याय २१ 
ओद्योगिक उत्पादन ओर नियोजन 


प्रथम पचवर्षीय योजना में राजकीय तथा निजी उद्योग ज्षेत्र में श्रद्योगिक 
उत्पादन में शृद्धि करने की व्यवस्था की गई यी। अतर केवल इतना था कि राजकीय 
उद्योग ज्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरफार ने अपने 
ऊपर ले लिया था परन्तु निजी उद्योगों के सम्बन्ध में उत्तादन के लक्ष्य निर्धारित 
कर दिये गये थे | यह आ्राशा प्रकट की गई थी कि निजी उद्योग योजना की अ्रवधि 
समाप्त होने तक इन लक्ष्यों तक पहुँच जाँयेगे | पुनंपरीक्षित योजना को कार्यात्यित 
करने के लिये निर्धारित २३५६ करोड़ रुपयों में से १७६ करोढ़ दपया श्रर्थात्‌ कुल 
व्यय का ७,६% उद्योगों श्रौर खान खोदने पर व्यय करना या जिसमें से बडे ओर 
मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर १४८ करोड़ रुपया, खानों के सुधार पर १ करोड़ 
रुपया और छोटे उद्योगों पर ३० करोड़ रुपया व्यय र्रना या। इख्जन बनाने के 
चितरजन कारखाने और रेल के लिये इस्पात की कोच बनाने के कारखाने में जो 
कुछ घनराशि सगाई गई वह रेलवे विकास योजन का एक अ्रग थी। इस प्रकार 
श्राधार भूत उद्योगों और यातायात के लिये निर्धारित ५० करोड़ की धनराशि 
प्रथक करके सम्पूर्ण राजकीय विकास कार्य क्रम में ५ वर्ष के श्रन्दर ६४ करोड़ 
रुपया निर्धारित किया गया | राजकीय औद्योगिक क्षेत्र मे जो रूपया लगाया गया 
उससे लोहे तथा इस्पात के नये कारखाने, इख्नन बनाने के चितरक्षन कारखाने, 
मैयूर में मशीन औजार बनाने के कारखाने, सिन्द्री के रखायनिक खाद के 
कारखानों और पेनिसिलिन, डी० डी० टी०, यन्त्र, ठेलीफोन इत्यादि बनाने के 
कारखाने फी विभिन्न योजनाश्रों को कार्या]न्वित किया गया | जितने उद्योगों की 
सरकार सरलता से व्यवस्था कर सकती थी उन पर अधिकार कर लिया गया 
ओर शेष निजी क्षेत्र के लिये छोड़ दिये गये | इस मिश्रित अर्थ व्यवस्था से यह 
लाभ है कि राजकीय उद्योग क्षेत्र का उस सीमा तक प्रसार किया जा सकता है 
जितना व्यवह्यरिकता दृष्टि से सम्भव दे और निजी उद्योग को श्रपने साधनों, 
कुशलता एवम्‌ श्रनुभव के द्वारा देश का औदोगिक विक्रास करने का अवसर 
मिलता है| 

योजना आ्रायोग ने अनुमान लगाया था कि योजना में उत्पादन के निर्घा- 
रित लध्य तक पहुँचने के लिये निनी उद्योग ज्षेत्र में पाँच वर्ष के अश्रन्दर कुल 
२३३ करोड़ रुपया लगाना पडेगा | यदि इसमें मशीनों को परिवर्तन तथा उद्योग 
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का श्रापुनिकीकरण करने के लिये १५० करोड़ और चालू पजी के लिये ३२४ 
करोड़ की धनराशि सम्मिलित कर दी जाय तो पॉच वर्ष में निनी उद्योग ज्षेत्र में 
कुल ७०७ करोड़ यपया लगागा जायगा। मारतीय उद्योगपतियों ने इस योजना 
की श्रालोचना की | उनका कदृदना था ऊ़ि (श्र) उद्योग फे आधुनिकीकरण के लिये 
१५७ करोड़ रुपया अ्रपर्यात्त है क्योंकि अधिकाश उद्योगों की मशीनें प्राय व्यर्थ 
हो गई हैं| योजना में निर्धारित लद्ष्य की पूर्ति के लिये श्रावश्यक मशीनों का 
प्रबन्ध करने में इससे कट्टी अधिक रुपयों की श्रावश्यकता होगी, (बे) सरकार ने 
केवल श्रावश्यक धन की मारा बता दी है, परन्तु उसकी प्राप्ति की व्यवस्था नहीं 
की है। उद्योगों के पास ऐसे साधन नहीं हैँ जिनसे यद्द कार्य किये जा सके 

भारतीय पंजी बाजार की ऐसी स्थिति नहीं है कि इतना घन प्राप्त किया जा सके 
और विदेशी पज्ी मो प्राय, उपलब्ध नहीं है। इन सब्र बातों पर विचार करने से 
शात होता है कि निजी उद्योगों का योजना में निर्धारित उत्पादन के लक्ष्यों को 
पूरा कर सकना सम्भव नहीं है| 


योजना में उद्योगों को जिस क्रम से प्राथमिकता दी गई थी उससे स्पष्ट दे 
कि आधारभूत एवम्‌ प्रमुख उद्योगों के साथ द्वी ऐसे उद्योगों को श्रधिक महत्व 
दिया गया जिनका श्रपेज्ञाकृत बहुत कम विकास हुश्ना था | यदि राजकीय तथा 
निजी उदोग क्षेत्रों को एक साथ मिला कर देखा जाय तो यहद्द श्ञात होगा कि कुल 
व्यय का २६ अतिशत धातु शोधन उद्योगों के लिये, २० प्रतिशत पेट्रोल शोघ- 
शालाश्रों के लिये, १६ प्रतिशत श्जीनियरिंग उद्योगों के लिये, ८ प्रतिशत सूती 
उद्योगों के लिये, ५ प्रतिशत सीमेंट श्रोर लगभग ४ प्रतिशत कागज, पदूठे तथा 
अखयारो कागज उद्योग के लिये निर्धारित किया गया था | इसका श्रर्थ यह था 
कि जिन उद्योगों का अभी विकास नहीं हो पाया था उन पर अ्रधिक व्यय किया 
जाय | वर्तमान उद्योगों को छोड़ा नहीं गया था बल्कि उनके लिये कम बनराशि 
निर्धारित की गई थी | ऐसा उचित मी था| देश के समी उपलब्ध साधनों का 
श्रच्छे से श्रच्छा उपयोग करने के उद्देश्य से ही यह व्यवथा की गई थी | 
श्रौद्योगिक बिकास कार्यक्रम के लिये योजना में निम्नलिखित प्राथमिकता-क्रम 
दिया गया है। 


(१) जूट थ्रौर प्लाइबुड जैसे उत्पादक वस्तु उद्योग और सूती कपडे, चौनी, 
चाबुन, वनस्पति, रग श्रौर वानिश जैसे उपभोग की बस्वुश्नों के उद्योगो की 
वतंमान उत्पादन शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाय। 

(२) लोहे तथा इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, रधानिक खाद, भारो 


२०६ भारतीय श्रथंशाज की समस्याएँ: 


रसायनिक, मशीनों के औजार इत्यादि उद्योगों की वर्तमान उत्पादन शक्ति की 
बढ़ाया जाय। 

(३) जिस उद्योग को श्रारम करने के लिए कुछ पूंजी लगा दी गई है उसे 
पूरा किया जाय | 

(४) देश के श्रौद्योगिफ ढाँचे को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अपने 
साधनों को ध्यान में रखते हुए नये कारखाने स्थापित किये जाये जैसे जिप्सम से 
गन्बक का उत्पादन किया जाय | 

प्रथम योजना में उद्योगों के तीन वर्ग किये गये थे। (१) जूट ओटोमाँवाइलस, 
मशीन व औजार कपडे की मशीन तथा चूड़ी के उद्योगों के सम्बन्ध में जिनकी 
उत्पादन शक्ति प्रयास थी, इस बात पर महत्व दिया गया कि वे श्रपना उत्पादन 
बढ़ाकर श्रपनी श्रनुमानित शक्ति के स्तर पर ले श्रार्वें जो बदली नहीं जायगी, ढले 
हुये लोहे, इस्पात, चौनी, सीमेंट, कागज और कागज के पट्टे, दियासलाई तथा 
कुछ रसायनिक वस्ठुओ्ों का उत्पादन करने वाले उद्योग बिनके सम्बन्ध मे यह्‌ 
निर्णय किया गया या कि उनकी अनुमानित शक्ति बढाई तो जायगी पर १०० 
प्रतिशत से कम | इनके अन्तर्गत सीमेंट, सलफ्यूरिक ऐसिड, ढला हुश्रा लोहा, 
तैयार इस्पात, कागज और कागज के पटटे, दियासलाई, स्थोरेज बैटरी और 
बिजली के पख्े बनाने वाले उद्योग मी सम्मिलित कर लिये गये ये, (३) बिजली 
से चलने वाले पम्पों, डिज़िल इजनों, सीने की मशीन, बाइसिकिलों इत्यादि 
उद्योगों का जिनकी वास्तविक उत्पादन शक्ति माँग के श्रनुपाव में कम है काफी 
प्रसार करने की योजना बनाई गई थी । इसी श्रेणी में श्रन्य उद्योग भी श्राते हैं 
जैसे काटन लिन्टर्स, केमिकल पल्प, कुछ दवाइयाँ इत्यादि जिनका भारत में 
उत्पादन नहीं किया बाता था परल्‍्तु श्रव इनके उत्पादन की व्यवस्था की गई 
थी | इस प्रकार पचवर्षीय योजना में देश के श्रौद्योगिक विकास की कमी को पूरा 
करने का प्रयज्ञ किया गया था | 

द्वितीय योजना के अन्तगंत--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रौद्योगिक 
ओर खनिज पदार्थों के बिकास को प्रथम योजना की अपेक्षा श्रघिक महत्वपूर्ण 
स्थान दिया गया | वास्तव में द्वितीय योजना श्रौद्योगिक विकास पर केन्द्रित है। 
द्वितीय योजना में ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय में से ८६० करोड़ या श्८'१% 
उद्योगों पर व्यय किया जायगा जब कि प्रथम योजना के कुल २,१५६ करोड़ 
रुपयो के व्यय में से उद्योग पर १७६ करोड़ रुपये या ७६% व्यय किया जाना 
था। द्वितीय योजना प्रथम की अ्रपेज्षञा अधिक विस्तुत है और इसमें व्यय मी 
बहुत श्रघिक किया जा रहा है | उद्योगों को अधिक महत्व देने का कारण देश 


औद्योगिक उत्पादन और नियोजन २०७ 


के श्राधिक विकास को श्रधिक सतुलित करना, राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि श्र वेकारी 
श्रादि को कम करना है| द्वितीय योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम में प्राथमिकता 
निम्न प्रकार दी गई है| 
(१) लोदे और इस्पात तथा भारी रसायनिक उद्योगों का निर्माण करना 
जिसमें नाइट्रोजन युक्त खाद श्रौर इन्जीनियरिंग तथा मशांनों के 
निर्माण सम्बन्धी उद्योग सम्मिलित है | 
(२) विकास सम्बन्धी बस्तुओं तथा उत्पाठन में कार्य श्राने वाली वस्तुओं, 
जैसे अलमोनियम, सीमेंट, रसायनिक पल्प, रग, फास्फेट युक्त खाढ 
और अत्यन्त श्रावश्यक उवाईयाँ श्ादि की उत्पादन शक्ति में 
विस्वार करना | 
(3) महत्वशाली राष्ट्रीय उद्योग, जो स्थापित हो चुके हैं, जेमे जुट और 
सूती कपडे बनाने तथा चीनी उद्योग ग्रादि, उनके ग्रसाधनों की 
वृद्धि और उनका अमिनवीकरण | 
(४) उन उद्योगों की उत्पादन शक्ति में जिनकी उत्पादन शक्ति और वास्त- 
विक उत्पादन मे अन्तर है वृद्धि करना | 
(4) साधारण उत्पादन के कार्यक्रमों तथा उद्योगों के विकेन्द्रित अश के 
उत्पादन लक्ष्य के अनुसार उपमीग की वस्ठुश्रो के उत्पादन में शृद्धि 
करना। 
ओद्योगिक विकास के कारये क्रम के दृष्टिकोण से द्वितीय योजना की 
अनेकों विशेषतायें हैं :- 


(१) इसमें राजकीय क्षेत्र को व्यक्तिगत क्षेत्र से अधिक मद्धत्ता दी गई है। 
द्वितीय योजना की नवीनता इस बात में है कि राजकीय ज्षेत्र में श्रौद्योगिक और 
खनिन उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों को प्रधानता दी गई है। भारत में कृषि, 
विद्युत शक्ति, यातायात, तथा सामाजिक सेवाओं के विकास के सम्बन्ध में राज- 
कीय उपक्रमों पर निर्भरता श्रार्थिक योजना की विशेषता है। परन्तु श्रभी तक तो 
राजकीय क्षेत्र के श्रन्तर्गत किये गये विनियोग में उद्योगो और खबिज सम्बन्धी 
योजनाओं को कोई विशेष स्थान नहीं प्रास हुआ था | प्रथम योजना मे राजकीय 
ज्षेत्र में बडे उद्योगों की स्थापना के लिये केवल ६४ करोड़ रुपयों के विनियोग का 
प्रबन्ध किया गया था, जबकि व्यक्तिगत ज्षेत्र मे २३३ करोड़ रुपयों के विनियोग 
का अनुमान किया गया या। द्वितीय योजना के अ्रन्तगैत राजकीय क्षेत्र में बडे 
उद्योगों और खनिन के विकास के लिये ( वैजानिक श्रन्वेषण काय पर व्यय 
सम्मिलित करते हुये) ६६० करोड़ रुपयों की व्यवस्था क्री गई है जब कि व्यक्तिगत 


श्न्प भारतीय अ्रथशास्त्र की समस्याएँ 


क्षेत्र में उ्योगो ओर खानों पर ज्यय किये जाने के लिये केवल ५७५ करोड दपयों 
का ही प्रवन्ध है। व्यक्तिगत क्षेत्र को यय्पि देश के औद्योगिक विकास में एक 
बहुत बढ़ा भाग लेना है फिर मी यह प्रत्यक्ष है कि राजकीय क्षेत्र की योजनाओं 
पर व्यक्तिगत ज्षेत्र की योजनाओं से अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है। 

(२) योजना की दूसरी विशेषता यह है कि मुख्य और आधार उछोगों का 
विकास उपभोग की वस्ठुश्रों का उत्पादन करने वाले उद्योगों की श्रपेज्ञा श्रधिक 
किया जायगा | प्रतिष्ठापित उत्पादन शक्ति के आयोजित विकास तथा प्रस्तावित 
उत्पादन सम्बन्धी १६६०-६१ के अआँकडे यह प्रकट करते हैं कि लोहे और इस्पात, 
इन्जीनियरिंग तथा रसायनिक उद्योगों के श्रविकतम प्रधार का श्रायोजन किया 
गया है। भारत में प्रथम वार मशीन निर्माण उद्योग के विकास का श्रायोजन 
किया गया है। सूत तथा जूट बिनने की मशीनों के तथा सीमेंट और चीनी बनाने 
की मशीनों के श्रोर छोटे छोटे श्रौजारों के उत्पादन के उद्योग तो भारत में पहिले 
से ही स्थित हैँ, पर उनका बहुत अधिक विस्तार कर दिया जायगा | कागज तथा 
छपाई उद्योग के उत्पादन का मूल्य १६६०-६१ तक क्रमशः ४ करोड़ रुपये तथा 
२ करोड़ रुपये तक हो जायगा | वर्तमान समय में तो इन वस्त॒श्नों का उत्पादन 
नगर ही है । 

बडे उद्योगो ओर खनिज उद्योग पर जो ६६० करोड रुपया व्यय किया 
जाने वाला है वह लगभग पूर्ण रूप से मूल उद्योगों के विकास के लिये है, जैसे 
लोहा इस्पाव, कोयला, खाद, इन्जीनियरिंग तथा बड़े बडे विजली के प्रयाधन 
इत्यादि | योजना में तीन इस्पात सथच्रों को स्थापना रूरफेला, मिलाई, और 
डुर्गपुर में होगी जिनमे से प्रत्येक की उत्पादन शक्ति १० लाख टन इस्पात पिरडों 
की होगी। इसके श्रतिरिक्त इनमें से एक सयन्त्र ती ३५०,००० टन ढला हुआ 
लोहा बिक्री के लिये उत्पादित करेगा । राजकीय ज्षेत्र के श्रन्तर्गत सच योजनाश्रों 
से श्राशा की जाती है कि कुल इस्पात की उत्पादित मात्रा लगमग २० लाख टत 
द्वितीय योजना के अन्त तक हो नायगी । 


इन्जीनियरिंग के बडे बडे उद्योगों की स्थापना के कार्यक्रम में चिचरन्‍जन 
लोकोमोटिव फैक्ट्री में एक बड़ी इस्पात फाउन्ड्ो की स्पापना भी सम्मिलित है। 
इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि बडे बडे त्रिजली के प्रसाधनों का निर्माण 
राजकीय क्षेत्र में है | इसलिये चित्तरन्जन लोकोमोटिव फैक्ट्री का विस्तार होना 
परमावश्यक है ताकि वर्तमान समय के १२५ इन्जिनो के वार्पिक उत्पादन के 
स्थान पर ३०० इन्जनों का प्रतिवर्ष उत्तादन हो जाय | दि इन्टीगरल कोच फैक्ट्री 
जिसने उत्पादन झार्य १६५५ में आरम्म किया लगमग ३५० कोच प्रतिवर्ष १६५६ 


बा 
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तक उत्पादित कर सकेगी | एक नई मीटर गेज कोच फैक्ट्री की स्थापना का भी 
प्रबन्ध कर दिया गया है | 

(३) द्वितीय-योजना में आम्य और छोटे उद्योगों को प्रथम योजना की 
श्रपेज्ञा अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह प्रत्माव किया गया है कि 
उन पर प्रथम योजना के ३० करोड रुपये के व्यय के स्थान पर अब २०० करोड़ 
रुपया व्यय किया जाय | आम्य श्लौर छोटे उद्योगों को इतना महत्व देने का मुख्य 
कारण यह है कि देश की श्रार्थिक व्यवस्था के विकेन्द्रित मांग में कार्य करने के 
अधिक अवसर प्रदान कर सकेंगे । 

समालोचना--छिंतीय योजना प्रथम योजवा की श्रपेज्ञा अधिक विचार 
पूर्ण है | इस योजना में यह उचित ही है कि कृषि की तुलना में श्रौद्योगिफ विकास 
पर श्रधिक महत्व दिया गया है | इससे देश का सतुलित विकास सम्मव हो सकेगा 
और जो देश की आर्थिक व्यवस्था मे अमाव रह गए ये वे पूर्ण हो जायेंगे। यह 
मी बहुत उपयुक्त है कि बड़े मूल और मशीनों के निर्माण के उद्योगों के प्रति 
विशेष ध्यान दिया है। इन्हो के आधार पर भारत का भावी श्रौद्योगिक विकास 
सम्मव हो सफ्रेगा | यह सब होते हुए भी द्वितीय योजना भे अ्ननेकों गम्भीर दोष 
रह गये हैं। 

(१) राजकीय ज्षेत्र का अ्रत्यधिक विस्तार कर दिया गया है | यदि सरकार 
के पास घन के खात, श्रौद्योगिक ज्ञान, उद्योगों के आरम्भ करने की छृमता श्रादि 
होतो तब तो इसमें कोई ह्वाति की सम्भावना न होती, परन्तु सरकार फे पास तो 
ये पर्याप्त मत्रा में नहीं है। इसके श्रतिरिक्त अनेकों उद्योग जो राजकीय क्षेत्र के 
अन्दर सम्मिलित कर लिये गये है उनमें राजकीय छ्षेत्र से जितना साइस प्राप्त हो 
सकता है उसकी अ्रपेज्ञा अधिक जोखिम उठाने श्र साहस की आवश्यकता है | 
अन्त में यह भी कद्दा जाता है. कि राजकीय छित्र को श्रावश्यकता से श्रधिक 
विस्तृत कर देने से व्यक्तिगत ज्षेत्र के लिये सुगमवा पूर्वक कार्य करते रहने के 
लिये जितने साहस की झवश्यकता है उससे बहुत कस का अवसर छोड़ा गया 

| इसमें स्पष्ट रूप से यह मय लक्षित होता है कि राजकीय ज्षेत्र अपने निर्धारित 
लक्ष्य को पूर्ण न कर सकेगा। 

(२) यद्यपि व्यक्तिगत क्षेत्र पर कुछ वस्त॒श्नों को एक निश्चित मात्रा के 
उत्पादन करने का उत्तरदायित्व डाल दिया गया है, परन्त इसके लिये न तो 
पर्याप्त मात्रा में पित्त की उपचब्धि का कोई प्रवस्थ किया गया है शोर न ऐसी 
मुविधाये ही प्रदान की गई हैं जैसे श्रवक्ञगण के लिये दृद्धि अधवा करों से छूट 
आदि, जो कि व्यक्तिगत ज्षेत्र के सरवता से कार्य करते रहने के लिये आवश्यक 

१४ 


२१० भारतीय प्रप॑शास््र फी समस्य]एं 


हूँ । राष्ट्रीय औयोगिक विफास निगम (फप्तताएं वात ॥005८०9- 
प्राशां 00एणव्वंणए) जिएकी १६५४४ में स्थापना की गई थी व्यक्तिगत क्षेत्र 
में उद्योगों फे विकार में घहत सहायता पूर्ण फार्य कर रद्द दे। द्वितीय योजना 
में मी यद्द सस्या ज्यक्तिगत क्षेन में सद्दायता वा याय बरती रहेगी | यद्द सम द्ोते 
हुये भी यह निश्चत्त रूप से फष्टा था सकता है फि व्यक्तिगत ज्ेत फो प्रित्त सकट 
उठाना पड़ रद्द है, जिससे श्रौद्योगिक विकास में थाघा पढ़ रही £। 

(३) भारत फे श्रोयोगिक उगठन मे महत्वपूर्ण स्थान रफपने फे कारण यह 
सवधा उपयुक्त है कि आम्य और छोटे उयोगा के विकास का प्रयत्न क्रिया जाय, 
परन्तु यह कदापि न्यायसंगत नहीं है कि बते उद्योगा पर उपफर श्रारोपित फ्िया 
जाय श्रथवा उनके उत्पादन फी सान्षा पर प्रतियन्‍्ध लगा दिया जाय, निमसे कि 
ग्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों की रक्षा शे सके | एव फार्यारग्स फा साहस नष्ट ह्रो 
जाता है शथ्ौर फोई प्रभावशाली सद्ायता भो ग्राम्य श्रथवा छोटे उपांगों को नहीं 
मिलती । इन उधोगों की समस्‍या फो उनके हारा उत्ादित पर्लुश्रा के गुणों पी 
उन्नति करके, तथा उनके मूल्य को घटा कर करना चाद्दयिं न कि बड़े उद्योगों पर 
प्रति-न्ध द्वारा । 

द्वितीय योयना के ओयोगिक विकास कायम में उपर्युक्त दो्षा के द्षते 
हये भी यह आशा यी णाती है कि इससे ग्रीयोगिझ प्रिकास की गति में प्रयश्य 
बूद्धि होगी, तथा श्रोथ्ोगिक विकास सगटन के णभावा यो पूर्ण परफे यद योजना 
संतुत्नन स्थापित फरेगी ग्रोर ससार में भारत का '्यायोगिक स्तर झँचा उठायेगी। 

योजना की प्रगति--““६५७ प्र८ तफ पहली योजना में प्रार्म्म की गई 
अनेक ओोध्ोगिक योजनाएँ. पृर् हो गई । इन योणनाश्रों मे श्रलबये का छी० 

7० टी० का कारसाना, दिल्‍ली के ढी० ठी० टी० कारफाने का विस्तार, ऐिन्हु- 
स्तान एन्टीवायोटियस (कारफाने) फा विस्तार, मेयर में सरफारी पो्सलीन फैय्ट्री 
की पोसलीन इन्सुलेटर्स स्कीम, मेसर श्राइरन एण्ड स्टील वर्कस का ४एणा-एा98 
का कारखाना, बिद्दार की सुपर फासफेट फैय्ट्री तथा ) & 7 & कारपाने में 
सतुलन उपस्कर वी व्यवस्था श्रादि सम्मिलित ये । इन योजनाओं ऊे पूर्ण होने के 
परिणामस्वरूप डी० डी० टी० निर्माण करने की शक्ति में २१०० वन की, पैन्ति- 
' लीन के सम्बन्ध में १६२ लाख मीगा इकाइयों की तथा सुपर फास्फेट की उत्पादन 
शक्ति में ३९,००० दन की दृद्धि दो गई | )९ & ? 8 ने प्रतिवर्ष ३०,००० टन 
अखसवारी कागज का उत्पादन करने को श्रपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लिया | 
२५०० टन इन्सुलेटर्स के निर्माण की शक्ति श्रथवा सामथ्यं की भी स्थापना हुई । 
द्वितीय योजना में इन स्कीसों पर ३ करोड रु० व्यय फ्रने की व्यवस्था थी !” 
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आशा की जाती है कि १६४८-४६ मे निम्न औद्योगिक स्क्रीम पूरी हो 
जाँयगी | 








योजना नयी श्रथवा श्रतिरिक्त शक्ति या सामर्थ्य 

3, ऐिल्दी (लाद) कारखाने का विस्तार ४७,००० ४न नाइट्रोजन _ [, हिल्त्री (खाद) कारखाने का विस्तार ४७,००० टन नाइट्रोजल 

2, मिलई और ररकेला में पहलो ७१०,००० उन प्रतिदर्ष ढला लोझ 

मद्ठियाँ ( 8]89 [प78068 ) ( छ2 ॥0॥ ) 

3, दुर्गापुर, की योजना ((088- २८४,००० टन कोक 

0ए९४ ए70]6०) (॥800 ९०॥४७ ) 

4, हिन्दुस्तान मशीन इल्स, (प्रशतताह.. ४०० (9068, ग्रशोधह!ं और 
780॥68 0" ॥8068 ) के 00ञ॥78 प्रा॥०॥08) 
उत्पादन भे बृद्धि | 

5, आधवंप्रष0 065 00 25298]... ५३० मील केबिल शोर २०० मील 

08063 [४0]60( 00 89874 020)68, 


इन थोजनाश्रो की कृत लागत लगभग २१ करोड २० है तथा १२ करोड़ 
रु० का विदेशी विनियम श्रपेक्षित है | 
निम्न ओद्योगिक योजनाएँ द्वितीय योजना फाल मे परी हो जॉयगी । 





योजना नई श्रयवा अतिरिक्त सामथ्य 
१ मिलाई, रुखकेला, श्र दुर्गपुर | २२ लाख टन स्टील, तथा ६००,००० 
स्टील वकंस गन ढला इुआ्ना लोहा (0४ ॥707) 
२ नागल खाद योजना ७०,००० टन नाइड्रोजन ( ये ) 


३, लिग्माइट योजना उत्खनन सम्बन्धी | २५ लाख टन लिंगनाइट 

४, हिन्दुस्तान एन्टीवायोटोक्िसि की | ४६००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसोन 
स्ट्रेप्येमाइसीन योजना 

4. मैथूर ग्राइरन और रुटील वक्‍्स का | १३००० टन फैरो-सिलीकन 
फेरो-सिल्लकिन का विस्तार ४ 

६ विद्वार की पोसंत्रि इन्सुलेटर्स की | २००० टन इन्हुलेट्स 


योजना ८-१२ जह्याज प्रतिवर्ध बनाने की ऋमता 
७५, हिन्दुस्तान शिपयाई के लिये विस्तार, 


८, यू७ पी० सरकार की सीमेन्ट फैक्ट्री | २११००० टन सीमेन्ट, 
का विस्तार 


अन्‍्लसनननननजनलना, 


अध्याय रन 
सरकार की ओद्योगिक नीति 


भारत सरकार की ऑयोगिक नीति का श्राघार १६५३ के श्रोय्रोंगिक 
( विक्लास और निवमन ) रशोधन कानून द्वारा सशोधित १६५१ का श्रौद्योगिक 
( विकास श्रौर मियमन ) कानून है| सरकार की नीति (मिश्रित आर्थिक व्यवस्था? 
पर आधारित है जिसमे राजकीय उद्योग तथा निजी उद्योग ढोनों का स्थान है। 
इस कानून में भारत सरकार ने जिस श्रोय्रागिक नीति का निरूपण किया है वह 
मारत सरकार के उस पक्तव्य से बिल्कुल मित्र है जो उसने सम्रढ द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताव के रूप में ६ अग्रेल १६४८ सो दिया था । 

शओोयोगिक नीति का उद्देश्य देश के ओयोगिक खाघनों का यथा सम्मव 
ग॒ति ने सन्तुलित विकास करना होना चाहिये | यदि यहद्द छार्य पूर्णतया निजी 
उद्योगों को ही रमपित कर दिया जाय ठो यद्द उद्देश्य पुएुंत: प्रास नई किया जा 
सकता क्योंकि पूंजी का अभाव, उद्योग के लिये श्रावश्यक सामान और मशीनों 
का श्रभाव, ओयोगिक कुशलता का अ्रमाव शोर उद्योगपति की शीघ्र लाम उठाने 
मी श्रमिलापा इस दिशा में बाघक बन जाते हैँ | इस कारण श्रत्र तक उपभोग 
की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों पर मशीनों इत्यादि का उत्पादन 
करने वाले ठठद्यार्गां की अपेज्ञा अधिक मदत्व विया जाता रहा हे इसीलिए निबी 
उद्योगों पर नियच्रण रखा जाना और साथ ही राज्य के क्षेत्र में उद्योग पर 
संचालन तथा प्रच॒न्ध आवश्यक प्रतीत होता है। बहुत समय से इस नीति का 
समर्थन किया जाता रहा है कवि राज्य को निजी उद्योगों पर नियन्रण रखना 
चाहिये । परन्तु इसके साथ ही यह मी आवश्यक है कि निजी उद्योगों को सहायता 
दी जाय, उनको विकास के लिये प्रोत्वाहित किया जाय, राजकीय उद्योग का जेत्र 
निश्चित किया जाप, निजी उद्योग को अनुचित कठिनाइयों श्रोर उलसनों में न 
पढने दिया जाब और एक ओऔ्रौद्योगिक सस्या को दूसरी ओद्योगिक संस्था का 
शोषण न करने दिया जाय | परन्सु भारत सरकार की झदयोगिक नीति इसके 
विपरीत है | इससे मारत के उपयुक्त औद्रोगिक विकास की सम्भावना नहीं है| 
इस नावि को नज्ञारात्मक नौते कद्टा जा सफ्ता है। इसमे निजी उदांगों के 
सम्बन्ध में उन बातों का उल्लेख क्रिया गया है जिनको करने के लिये राज्य अनु- 
मति नहीं देगा। इसमें यह निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि राज्य मिजो उद्योगों 
को सहायता देने के लिए क्या करेगा। यह नीति यथायंवादी नहीं है क्योंकि 
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इसमें मारत में निजी उद्योग की वत्तमान स्थिति और उसके संगठन तथा आकार- 
प्रकार पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। इसके विपरीत निजी-उच्योग क्षेत्र में 
कुछ ऐसी बातें लागू की गई हैं निनकी उपयोगिता पर सन्देद्द प्रग/ किया जा 
सकता है, जो देश के श्रौद्योगिक विकास में सहायक होने की श्रपेज्ञा बाधक हो 


सकते हैं। 
६ अप्रैल १६४८ का औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव-- १६४८ 


में घोषित औद्योगिक नीति में 'मिश्रितः अ्र्थ व्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया गया है । परन्तु राष्ट्रीकरण का विषय इसमे विशेष रूप से सम्मिलित 
किया गया है| वास्तव मे “मिश्रित श्रर्थ व्यवस्था? के सिद्धान्त में दी (राष्ट्रीयकरण? 
का विचार निहित है | परन्तु सरकार ने अपनी घोपणा में इसकी चर्चा करके इसे 
अधिक स्पष्ट कर दिया | इस घोपणा में उद्योगो को तीन श्रेणियों मे विभाजित 
किया गया था | (१) प्रथम श्रेणी के उद्योगों में इथियारों ओर गोला-बारूद का 
उत्पादन, श्रगु-शक्ति का उत्पादन और नियत्रण और रेलवे परिवहन का प्रबन्ध 
तथा स्वामित्व सम्मिलित किये गये ये | इन उद्योर्गां पर राज्य को पूर्ण एकाधिकार 
दिया गया | इस व्यवस्था से विशेष कठिनाई उल्न्न नहीं हुई क्‍योंकि ये उद्योग 
पहले से ही राज्य के अधिकार में और इस बात की बहुत कम सम्भावना है कि 
भारत में निजी उद्योग इनमें से किसी एक को भी अपनाने के लिये तैयार होगा। 
वास्तव में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उद्योगों पर ही इस श्रोद्योगिक नीति का 
महत्व निमर करता है । (२) द्वितीय श्रेणी के उद्योगों में कोयला, लोहा, इस्पात, 
विमान-निर्माण जलयान-निर्माण, टेलीफोन, तार तथा वेतार के तार के यत्रों का 
निर्माण और पेट्रोल इत्यादि खनिज तेल सम्मिलित किये गये हैं। इन उद्योगों के 
सम्बन्ध भें यह कहा गया या कि इस भेणी के नवीन कारखानों को स्थापित करने 
का पूर्ण उत्तरदायित्व केवल राज्य पर द्वोगा और जो वर्तमान समय में चालू 
कारखाने है उनकी दस वर्ष मे पुन जॉच की जायगी श्रोर यदि आवश्यक हुआ्रा 
तो इनका राष्ट्रीयर॒ण कर दिया जायगा | इस व्यवस्था का निजी उद्योग पर घुरा 
प्रभाव पड़ा | इससे उनका भविष्य अनिश्चित हो गया। उद्योग में सुवार करने 
के लिये नो कुछ रुपया लगाया जायगा उसका लाम उठा सकने के लिये १० वर्ष 
का समय बहुत कम है। और चेंकि नये कारखाने स्थापित करने का पूण भार 
राज्य ने स्वीकार कर लिया, इससे इस श्रेणी के उद्योगों मे निजी उद्योग के 
मालिको की रूचि कम हो गई इस क्षेत्र मे उनका सम्पूर्ण उत्साह समात्त हो गया | 
परिणाम स्वरूप ओौद्योगिक उत्पादन घट गया, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया 
वीमी पढ़ गई श्लौर श्रौद्योगिक क्षेत्र में कुछ सीमा तक मन्दी आरा गई । यदि 


२१४ भारतीय थ्र्थशाखत्र की समस्पाएँ, 


राज्य नवीन काराने स्था(पत कर उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देता तो इससे 
विशेष हानि की सभावना नहीं थी | परन्तु सारत सरफार और राज्य सरकारों के 
पास इस काय॑ के लिये आवश्यक बन, साहस भोर कुशल कर्मचारियों का अ्मांव 
है। फल स्वरूप देश की श्रोद्योगिक त्पिति प्रगति करने की श्रपक्षा अवनत होती 
गई । (३) शेप उद्योगों को तीसरी श्रेणी मे सपा गया। यद्रपि इससेणी के 
उधोगों को निजी उद्योग ज्षेत्र के लिये छोड़ दिया गया परन्तु यह मी कटा गया 
कि राप्य इस क्षेत्र में भी 7मश भाग लेगा। परन्चु सापनों के अभाव के कारण 
राज्य दस चेन्र मे सफ़िय नहीं दो सका । 

नवीन औद्योगिक नोति--३० अ्रप्रेल १६५६ को घोषित नवीन 
झोयोगिक नीति १६४८ के ओयोगिफ नीति सम्मन्धी प्रस्ताव की रूपरेखा से 
मिलती जुलती है, ओर उद्योगों को राज्य द्वारा उनमे माय लेने के आवार पर 
३ वर्गों में विभाजित करती है। प्रथम बरग में १७ उद्योगों की गणना की गई दे 
निनमें कोयला, लोहा ओर इस्पात, सनिज-तेल, सामान्य ग्रोर विद्युत धन्जीनि- 
यरिंग के झुछ अश और परिवहन सम्पन्धी कुछ ऐसे उद्योग श्ाते हूँ जिनके भावी 
विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य के ऊरर है | द्वितीय वर्ग में लगभग एक दर्जन 
उद्योग सम्मिलित जिये गये हैं, जेसे मशीन के यन्त्र, अलभुनियम, साठ, सड़क 
ओर समुद्री परिवहन इत्यादि जिनमें व्यक्तिगत ओर राजकीय उपक्रम साथ साथ 
चलेगे परन्तु यह कमश राजबीय अधिकार में आ। जायेंगे, दस लिये इन में नवीन 
उपक्रमों के स्थापित करने में राज्य अ्रग्मग्णी शोगा | शेप उयोग जैसे सूती कपडे, 
सीमेंट, चीनी इत्यादि तीसरे वर्ग में रक्से गये हैं । इनका भावी विकास सामा- 
न्यत व्यक्तिगत क्षेत्र से उपलब्ध कार्यारम्म साहस पर निर्मर करेगा। राप्य को 
यह भी आधकार होगा कि इस वर्ग के उद्योगों फो मी आरम्म कर सके | 

उद्योगों के इस ब्रिवर्गीय विभाजन में कोई दोप नहीं है । १६४८ के 
श्रौद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार सतोष प्रद ढग से कार्य हुआ है। परन्त 
नवीन ओद्योगिक नीति के पिवर्गाय विभाजन में कुछ दोप आरा गये हैं । 

(१) राजकीय ज्षेत्र के विस्तार में बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई है ओर 
व्यक्तिगत ज्षेत्र फो अत्यधिक सकुचित कर टिया गया है। इससे हानि यह होगी 
कि श्रोद्योगिक ज्ञान वाले कर्मचारिया, सगठन करने की क्षमता, पंजी तथा अनु- 
भव के अमाव में राज्य उन उद्योगों का प्रबन्ध न पूर्णात श्औौर न अ्धिराँश ही 
कर सकेगा जिन्हें उसने अपने लिये सुरक्षित कर रक्खा है। व्यक्तिगत उपक्रम इस 
कठिनाई को सुवार सकने में असम होगा क्योंकि नवीन नीति के अतुसार उन्हें 
यह कर सकने का कोई अधिकार ही न होगा और यदि सरकार उन्हें आमन्त्रित 
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भी करेगी तों उनमें इतना अर विश्वास ने होगा कि दे ऐसा कर सके | इस 
नीति के निर्माता ६ कठिनाई से आनभिन नहीं में) जो व्यक्ति ज्यर्तिंगत डप- 


डे सकते है कि इस प्रयोगात्मक परिस्थिति में ब्यक्तिगत उपक्रम 
हस्मुख आने का साइंस न कर सकेगे। मयम दोनों वर्गों में सम्मिलित व्यक्तिगत 
उद्योगों को सरणता से कार्य करते रहने के लिये अ्रावश्यक वाताबस्य का अश्रभाव 
है। यदि गत पाँच वर्षों के अठुभव की भरोसा करें तो यह आशा करना कि यदि 
शजकीय उपक्रम बाडिित लक्ष्य को पूरा कर से तो उनकी स्थान व्यक्तिगत 
उपक्मम हे लेंगे, युति परत नहीं है यदि प्यम वगी कल गिने गये कुछे उद्योगो को 
दीसरे वर्ग में स्थानान्तरित कर दिवीं जाता, जिंसगे कार्यरम्स के 

उपक्र्मों पर हैं, तो पनिश्चित रुप से यह सम्भव होता कि वे किसी फ़िसी प्रकार 
क्ौद्योगिक शान; पँजी तप अनुभव के श्रभाव को पूर्ण कर ऋते जैसा कि गत 
२५०० वर्षो से देखने में आया है । यह कोई तवी नहीं है कि ओयोर्गिक क्षमता 
पूजी, अत॒मव आदि का सर्वया अभाव है, ओर इस लिये राजकीय उरी रे क्थवा 
व्यक्तिगत उपक्रम दोण ईए समस्या को सुलमाने में कोई श्रन्तर नहीं पडता बहुत 
बढ़ा अन्तर तो यह है कि व्यक्तिगठ उपक्रमों के पास उत्छादई औ्रैधोगिक जुमता 
और कार्य फरने शक्ति है और राजकीय उपक्रमों के पा इनकी श्रमाव है। 
नवीन औद्योगिक नीति के कारण विस की गति बढ़ने के स्थान पर अर 

जायगी । 


२) श्षद८ की ओोद्योगिक नीति उद्योगों केर। के लिये 
(० वर्ष की अ्रवेधि निश्चित की गई थी; दीसरे बर्ग के उद्योगों के लिये मई 
छठ रूप से कह दिया गया था राज्य उन्हें प्रोगो को करेगा मिर्नेकी 
प्रगति सतोषप्रद नहीं रही है। उपक्रमों को कु आधी बन्वी 
परन्तु अब शिकार देकर ब्यूर्थ में व्यक्तिगत 

सुरवा की का अपहणस्ण कर लिया गया है। मई विचार अधवा 


विश्वास और सदेई६ की मावना उसने करती है तो उससे हम संपोषमर्द परिणाम 


की श्राशा नहीं कर सकते । 
३) व्यक्तिगत उपक्रम को संकुचित ज्लेत्र प्रदान किया गया द्लै 


जिसके कास्ण वे रुख्लता से कार्य नहीं कर सकते । भास्त को ओरोगोगिक नीति 


जिस प्रकार राजकीय फेत्र की निश्चित स्पान है वैसे ही ब्यूक्तिंगत केत को 
है। व्यक्तिगत ज्लेत्र के विस्तार को कम करने के किसी भी मर्गत का स्वाभाविक 


२१६ मारदीय अथशासत्र की समस्याऐँ: 


परिणाम मारत के श्रौध्ोगिक विकास को कम करना है। वर्तमान समय में 
प्रचलित आय और सम्पत्ति के श्रन्तर को कम करने, व्यक्तिगत एकाधिकार को 
रोकने शोर श्राथिक शक्ति को थोडे से ध्यक्तियों के द्वाथ मे केन्द्रित होने से बचाने 
के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह तक ग्रसगत है। इस बात को स्वीकार 
करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत में राज्य को जो श्रधिकार आज 
प्रास ई उनके द्वारा उद्योगों के व्यक्तिगत ज्ेत्र में रहने पर भी वह एकाधपिकार 
वया श्रार्यिक शक्ति का केन्द्रित होना न रोक सके | जहाँ तक आय के श्रन्तर 
का सम्बन्ध है बह तो आयिक तथा अन्य उपायों से पहिले ही कास किया जा 
चुका है। फिर यह फैसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उद्योगों को 
राजकीय त्षेत्र भे रखने से ग्राथिक शक्ति केन्द्रित न होगी | अन्य देशों के अनुमव' 
के अनुसार इसका परिणाम अधिक हानिकारक होगा। दूसरा कारण जिसके 
आधार पर बड़ो मात्रा में उत्पादन करने वाले उपक्रमों का विस्तार व्यक्तिगत ज्षेत्र 
में सकुचित किया गया है वह कुटीर, आम्य और छोटे उद्योगों को बडे उद्योगों के 
उत्पादन पर प्रतिवन्ध लगाकर श्रोर भिन्न करारोप द्वारा अथवा पित्यक्ष अ्रनुदानों 
द्वारा सहायता करना है। भारत में आस्य और छोटे उद्योगों को प्रोत्साइन देने 
में कोई दोष नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि शनक्ा भारत की श्ौद्योगिक 
व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु बडे उद्योगों को हानि पहुँचाकर छोटे 
उद्योगों को प्रगति करना सवंथा अविचारपूर्ण है। मारत की राष्ट्रीय आय और 
ओद्योगिक विकास में वृद्धि बडे उथोगों से ही सम्भव दे। द्वितीय योजना ऋा 
ध्येय प्रति व्यक्ति दाषिक आय बढ़ाना और वेकारी घटाना है। यदि बडे उद्योगों 
का काल्पनिक आदश्शों के लिये उत्सगे कर दिया गया तो वह ध्येय कमी पूर्खो 
नहीं हो सकेगा | व्यक्तियत ज्षेत्र के विस्तार को सकुचित कर देने का परिणाम 
यह होगा कि व्यक्तिगत उपक्रम उचित रीति से कार्य न कर सकेंगे | 

नवीन औद्योगिक नीति में वे गुण तो नहीं है जो कि १६४८ के ओऔयो- 
सिक नीति प्रस्‍्ताव में थे, परन्तु उसके सब दोप उसमें वर्तमान हैं। श६४८ की 
नीति नकारात्मक थी श्रौर उसमें व्यक्तिगत उपक्रमों पर लगाये गये प्रतिबन्ध का 
थी केवल वर्णन था। राज्य से उन्हें क्या सक्ायता प्रास होगी इसके प्रति कोई 
सकेत नहीं था। यही दोप नवीन ओयोगिक नीति मे जनता को महान प्रदीत 
होने वाले निर्यंक आदशों के सम्मिश्रण के रूप में दै। व्यक्तिगत उपक्तम बी 
अत्यधिक कर, आ्रवकर के नियमों के श्रनुकूल उनके लिये पर्याप्त मात्रा में 
अवक्षुयण वृत्ि का प्रवत्थ, और वरकार की श्रम श्रौर मूल्य नीति के कारण सदैव 
बद़ते हुये उत्पादन व्यय से रक्षा आवश्यक है। राच्य को इस इष्य्कोण से 


१६४१ का उ कानुन-: उद्योग ( विकास ओर नियमन ) 
प्रथम अंग ज्॑ ठिये गये उने 3९ उद्योगों पर लाए, होगा जिनमें 
लाख से अधिक पूंजी लगाई गई दे । * व्यवस्था की गई हैं कि इन सभी 
शओ्ौद्योगिक संस्थानों की अनियोर्यस ॥ रजिस्ट्री करानी | कोई 
नवीन कारणाना स्थापित झथवा बरतमान कारणखानों का प्रसार 
करने के लिये केंस्ओ सेन्स प्रात ना पड़ेगा । 

कामून के अगुर्सारे को यह अधिकार: दिया गया है कि बह किसी 
भी ब्रतुदचित उयोग की जाँच कर! सकती है. और झावश्यक निर्देश जारी कर 
सकती है। इन निर्देशी की देन्द्वीय उप्पूर्ण उद्योग 
को या उसके किसी भाग * ठ काल के लिए व्यक्ति, बोर था 
विकास-परिषद के हाथ मे सांप सकती हैं । परन्तु यह अर्वी वर्ष से अधिक 
नहीं हो सकती । ६ व्यवस्था और विस्तृत है। विषय 
कि ससद ने जिस द्वितीय मृति को यह विधेयक थे सौपा उसने 
प्रथम प्रवसन्‍्समि रोड में दी गई शर्तों को रद दिया जिने 
ब्राघार पर राज्य हस्तक्षेप था। ने छिफारिश 
की थी कि यदि उद्योग प्रबन्ध में अधिक ख्व्यवस्था पैशी हे) बस्ठुओं के गर्व 
में अनुचित उताए-चढीत हो, बस्हओ का अभाव हों में अशाति एम, 
अरतोष हो और यदि सन द्ोग आने वाले कच्चे मा की 
अ्रमाव और उसकी शीघ्र समाप्ति को रोकना सके द्विव में दो तमी राज्य 
अपने मियन्नण और इस्तक्षेप के झधिकारों की चाहिए । ईर्त शर्तों 
से हक कक उसोग सच्दृष्ट थी और. यदि विधेयक: ; दुखी रूप-में स्व कार._केर यों 


: ज्ञाता तो शोग्ोगिक-लिकी ही पा पडती परनढ्र दिंतीय प्रबर-समिति । 


द्वारा इन 0 में से विकीई़ 
अनिश्चित॒ता फैल-गई | मतपु शोयोगिक नीति से फेर 


कु 
इस कासस में केन्द्रीय परामशदात्री परिषद और खिकास-परिषद स्पार्णित 
करने की व्यवस्था की गई है। कली परामशदीत्री पर 
कर्मचारियों और अलुपचित उद्योगों द्वार डेली 
निधि होंगे । इनके सोच ही कुछ ऐसे घ्यक्ति मी इस परिषद्‌ 


रश्८ भारतीय ग्रधशास्र की समस्याएँ 


जा सकेंगे जिन्हे केन्द्रीय सरकार उचित सममेगी । श्रध्यक्ष को छोड़ कर परिषद्‌ 
की सदस्य सख्या ३० से अधिक नही होगी" । केन्द्रीय परामशदात्री परिषद्‌ अनु 
सूचित उद्योगों के विकास श्रोर नियमन के सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देगी | 

किसी भी श्रतुस॒चित उद्योग अ्रथवा उद्योगों के समूह के लिए विक्रास- 
पर्पिदें स्थापित की जा सकती हैँ | विकास परिपद में उद्योगपतियों, फर्मचारियों 
आर उन उद्योगो द्वारा उत्मादित माल के उपभोक्तार्था के प्रतिनिधि होगे | इसमें 
शेसे व्यक्ति भी सदस्य बनाये जा सकेंगे जिन्हें सम्यन्वित उद्योग श्रथवा उद्योगों के 
बारे मे विशेष टेफ्निकल शान हो। विकास-परिपद्‌ का कार्यक्षेत्र बहुत ब्यापक 
बनाया गया है। मुख्यत विकास परिषदें उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करेंगी, 
उत्मादन-कार्य मे सामजस्य स्थापित फरने के लिए सुकाव देंगी ओर समय समय 
पर उद्योग श्रथवा उद्योगों की प्रगति की समीक्षा करेंगी, हसके साथ ही क्षति 
रोकने के लिए कुशलता के मान निर्धारित करेंगी, श्रधिकतम उत्पादन करने, 
उद्यादन व्यय करने ग्रोर उत्तादित वस्तु की प्रकार में सुधार करने के लिए सुकाव 
देंगी । विकास परिषद उत्पादित वस्तु की प्रकार का एक निश्चित स्तर निश्चित 
करेंगी श्रोर विक्रय की व्यवस्था करेंगी श्रीर ऐसे उपाय सुकावेगी जिनसे अरमिकरों 
की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि हो | जैसा पहले कद्दा जा चुझा है सरकार उद्योग की 
पूर्ण व्यवस्था श्रण्वा उसऊा कुछ माय अ्रधिक से अधिक प्र वर्ष के लिए. इन 
विकास परिपदों ऊे हथ सौप सकती है !। 

विकास-परिपो से यह श्राशा की जाती है कि वह निजी उद्योग के लिए 
एक परिचारिका का कार्य करेंगी । १६५३ में ऐसी दो विकास परिषरें स्थापित 
की गई। वाद में श्रन्य विकास परिपरदें स्थापित की गईं। १६५७ के अ्रन्त में 
१२ विकास परिपदें निम्न उद्योगों के लिये काम कर रहीं थीं | 

(१) मारी विद्युत्‌ उद्योग, 

(२) इलका वियुत्‌ उद्योग 

(३) पराशया8) (0ग्राणप्धधाठा 08765 तथा शक्तिचालित पम्प 





३ ८ मई ३६५२ को कानून लागू होने के साथ ही केन्द्रीय परामशशदात्री 
परिपद्‌ स्थापित की गई, चाणिज्य तथा उद्योग-सन्‍्त्री इसके अध्यक्ष है। १६७४ में 
इसका पुन॑ंसगठन किया गया और इसके सदस्यों की सझया २६ फर दी गई जिनमें से 
४४ उद्योगपतियों के श्रतिनिधि (अनुसूचित उद्योग के), ७ कमचारी, ७ उपभोक्ता; 


और ७ अन्य व्यक्ति जिनसे प्रारस्मिक उत्पादक सम्मिलित है । इसप्ते यह परिपद्‌ 
पूर्ण रूपेण प्रतिनिधि परिषद्‌ बन गई हे । 


सरकार को औद्योगिक नीति 


(प्र ऊनी कर्पढ़े 
(६) कल्ापूर्ण ब्शमी कपदी 
१०) बनी (शिकर) 
११) अलौई हुये और मिंशिय चाठुयें, तथा 
(१२) मशीन-श्र 
इन परिषंदों की कार्य क्षपने-अपने उद्योगो की 
[॥ इनकी वें है उद्योगों को अपनी रण शक्ति भर 
सुविधाये प्रदान करना; (रिटेड कवि शर्कि को 
बहावा। और उत्पादन व्यर् करना 
विकास परिपर्दों की मे लोगों से 
पर इनकी स्थापना अमेकी उद्योगों विकास के से त्ध्में 
थे परिषद असेफरो दर्ये ल्लो गे इनको अपनाएं 
व्यक्तिगत उपक्रर्मों के ० ५ 8 करने के लिये पई 
सह प्रहि के कार्यो में मे पर्यातत मी में स्वत 
को कार्यासमम करने की सर्द होना चादियि 
जिस पर व्यक्तिगत उपक्रम ता की अर्शी कर 
स्व॒तस्त्रती की मारते मे न परिषदों 
की अभिश्चितर्ता तथा किसी के आवश्यकता ड्ने पर 
न परिषद 
कम दवाए उठे ) द्दद 
श्रतिश्कि १रिष्द की सस्याये वो है नहीं 
मे से विकसित है हों; विकास नह, 
सम्भव है कि पिकी दि सरकारी (नियन्त्रण से ग्रस्त 


२२० मारतीय श्र्थशाज की समस्याएँ: 


किसी प्रकार भी लामकर नहीं कट्टी जा सकती हे | सशोघन कानून का विश्लेषण 
करने से ज्ञात होगा क्लि उसकी व्यवस्थाएँ पूर्व की अपेक्षा अधिक दोषप्र्य हैं । 
सशोघन कानून के अनुसार किसी भी उद्योग पर सरकार परामशंदात्री परिषद्‌ से 
| पूछे बिना अधिकार कर सकती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
सरकार निर्देश दे और उद्योग को स्पष्टीकरण का अवसर दे | सरकार के इन 
नवीन अधिफारों को प्राप्त करने से व्यापारों में उद्योगों के सम्बन्ध में और 
! अमिश्चितता फैली है और इससे देश की श्रौद्योगिक प्रगति अवरुद्ध हो जायगी, 

इसमें सन्देद नहीं | 

अर यह कानून ४२ उद्योगों पर लागू है, जिनमे असली रेशम, नकली 
रेशम, रग बनाने की वस्त॒ये, सावन, प्लाईबुड, फेगेमेगेनेज आदि ६ नवीन 
उद्योग भी सम्मिल्रित हैं | सशोधन द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वे 
यटि चाहें तो ५ वर्ष के पश्चात्‌ भी (जो अवधि एक्ट में दी हुई थी) किसी 
उपक्रम का ग्रचन्ध अपने हाथों में रख सकती हैं [ सके लिये यदह आवश्यक होगा 
कि नियश्रण की अ्रवधि बढाने की एक विज्ञप्ति पालिय[मंट के समच्ष उपस्थित कर 
दी जाय । सरकारी उपक्रमों को नई वस्त॒श्नों के उत्तादन के लिये लाइसेन्स लेने से 
छूट दे दी गई है, यद्यपि एक्ट में दी हुई प्रथम तालिका में अनुसूचित उपक्रमों को 
लाइसेन्स लेना अनिवार्य है। सरकार को यह अधिकार है कि वह जिन उद्योगों को 
अपने श्रधिकार में ले उनके-सगठन-की-शर्ता और -नियमावली के विपरीत भी 
यदि चाहे तो काय कर सकती है | इस अधिकार से हिस्सेदारों के सामान्य अधि- 
कारों को आपात पहेंचता है। 

इन संशोधनों से उद्योग (विकास श्रोर नियमन) कानून बहुत कड़ा कानून 
बन गया हैं। अच् केवल यह आशा की जाती है कि कानून को लागू करने वाले 
श्रधिकारी सन्हुलित दृष्टिजोण से कार्यवाही करेंगे श्रौर मारत के श्रोद्योगिक ढाँचे 
को सदैव के लिए नष्य हो जाने से बचाएँगे । 

राष्ट्रीयकरण की नीति--राष्ट्रीयकरण की नीति अप्रत्यक्ष रूप से भारत 
सरकार की औद्योगिक नीति का एक अगर है| इसका सकेत उद्योग ( विकास 
ओर नियमन ) कानून की उस व्यवस्था से मिलता है जिसके अनुसार सरकार 
छुछ स्थितियों में निजी उद्योगों पर अपना श्रधिकार कर सकती है। 

गष्टीयकरण का अर्थ है कि उत्पादन के साधनों पर जनता का अधिकार 
द्वो | राज्य या तो अपने उद्योग स्थापित कर सकता है या चालू निजी उद्योगों को 
अपने अधिकार में ले. सकता है। राष्ट्रीएकरण का देश की सामाजिक, राजनैतिक, 





सरकार की श्रोद्योगिक नौति २२१ 


आधिक स्थितियों से निकद सम्बन्ध है | राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया जाय यह 
उस देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। 

सिद्धान्त रूप में राष्ट्रीयीरण की नीति का कई आधारो से समर्थन किया 
जा सकता है। प्राय यह कहा जाता है कि निजी उद्योग देश के सभी उपलब्ध 
साधनों का न॒ वो पूर्ण उपयोग करना चाहता है ओर न वह ऐसा कर सफने मे 
समर्थ ही है, इसलिए, बिना राजकीय उद्योगो में तीवता से प्रगतिशील श्रौद्योगी- 
करण नहीं फ्रिया जा सकता । निजी उद्योगों द्वारा उद्योग के आधुनिकीकरण 
ओर युक्तिकरण ( २०६०79)588007 ) की ओर ध्यान न देने की प्रद्धत्ति की 
आलोचना करके भी राष्ट्रीकीरण का समर्थन किया जाता है। यह कह्ा जाता है 
व मी आप बात अत आग व | राष्ट्रीयकरण 
के समर्थका का यह भी विश्वास है कि उद्योगों पर सरकार का अधिकार हो जाने 
से बेरोजगारी की समस्या भी इल हो जायगी । 

परन्तु यह तक॑ सन्‍्तोपजनक नहीं हैं | राष्ट्रीय करण की किसी भी योजना 


को लागू करने से पूर्व यह ग्रावश्यक है कि राज्य के पास पर्याप्त पंजी हो और 


वजन नधनचच्शचिधशननननििनि न यनननननििअशननननप नस 


पश्चात्‌ श्रमिक श्र उद्योग के प्रबन्धकों के सम्बन्धों में और तनातवनी दोने-की 
सभावना हैं क्योंकि वततमान में इन दोनों के बीच राज्य सुलन स्थापित करता है 
श्रौर जब कभी इनके बीच मंगडे उत्पन्न होते है राज्य उनमे हस्तक्षेप करता है। 
परन्तु यदि राज्य ही उद्योग का श्रधिकारी हो तो इस प्रकार के रंगडों मे राज्य 
स्वय एक पक्ष हे जायगा और इस कारण मब्यस्थता नहीं कर सकेगा। राष्ट्रीय- 
करण हो जाने से श्रौद्योगिक सम्बन्धो में सुघार होने का सिद्धान्त इस वात पर 
आधारित है कि जनतन्त्र में श्रमिक यह समसतता है कि राज्य की वास्तविक शक्ति 
उसी के हाथ में दे | इसलिए उसका राज्य से कोई ऋगड़ा नहीं होगा। 
परन्तु यह केवल सिद्धान्त की बाव है | यह विश्वास कर लेने का कोई कारण नहीं 
है कि केवल राष्ट्रीयकरण हो जाने से द्वी अमिकों का स्वभाव बदल जायगा और 
वह अधिक कुशलता से श्रधिक परिश्रम कर उत्तादन बढ़ा देंगे । उत्तादन तभी 
चढ़ सकता है और वेरोजगारों को तभी कम किया जा सकता दे जब राष्य चालू 
उदागों को अ्रपने भ्रधिकार में करने की अ्रपेक्षा नये उद्योगों को आरम्भ करे । 
राष्ट्रीकरण की अपनी उपयोगिता होनी चाहिए | उसकी श्रपनी विशेष- 
ताएँ होनी चाहिए. | केवल निजी उद्योगों में दोष दोने के कारण द्वी राष्ट्रीकरण 
की नीति अपनाना उचित नहीं है । राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध ग्रनेक तक दिये जा 


र्र्२ भारतीय अर्थशाल्न की समस्याएं 


सकते हैं| उदाहर्णस्वरूप यह वष्ठा जाता दै कि 3य्रोगों पर राप्य का अधिकार 
हो जाने से प्रचन्ध की कुशलता में अ्माव थ्रा जाता है स्याफि राजकीय श्रण्िकारी 
उतने सतक श्र उत्तादी नहीं होते है जितना निजी उद्योगपतियों से श्राशा की 
जाती है । राष्ट्रीयकरण क्यि गये उद्योगों में प्रबन्ध फो सरकार ऊर्मचारी दोने 
के फारण उद्योग से निजी लाभ उठाने की समावना ही नहीं होती, इसलिए उन्ह 
न तो व्यवसाय बढाने की इच्छा दोती है श्रेय न इस और फोई आउर्प॑ण द्वोता 
है | जिन उगयोगो का राष्ट्रीयरण किया जा चुका है उनका विकास फरने के 
लिए आवश्यक पूँती प्राप्त करने में अधिक कर लगाने की झआावश्ययता पड़ 
सकती है और यद सभव है कि झ्रार्थिक दृष्टि से श्रविकृठित देश फो जनता कर 
के इस अतिरिक्त भार का बहन फरने में 'प्रसमर्थ रहे । 


भारत में केन्द्रीय तथा राप्य सरकारें कुछ उद्योगों की अधिकारिणी हैं 
और उन्हें चलाती हं जिनमें रेलवे, ढाऊ-तार, प्रतिरक्षा सम्यन्धी कारसाने, देली- 
फोन कम्पनियाँ शोर कुछ उिजली की कम्पनिया सम्मिलित हैं । गत कुछ वर्षों से 
ओद्योगिक क्षेत्र में राज्य का प्रवेश बटता गया है। प्रैफिग्रीऊेटेट द्वाउसिंग फरेक्टरी 
१६४६ में स्थापित की गई झोर अगस्त १६५४० से इसका उद्मादन कार्य प्रारम्भ 
इुआ, चितरन्जन लोऊामोर्टिव फेकट्री ने (६४० से कार्य श्रासम्म क्रिया, सिनन्‍्द्र 
खाद के कारयाने ने ग्रक्टूअर १६५१ से उत्पाग्न आरम्भ किया। यद सभी राज- 
कीय उद्योग हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दुस्तान विमान निर्माण उप्रोग, प्रिसीजन 
इन्ट्ट्रमट फैस्टरी, नेशनल न्यूजप्रिन्ट और पेपर मिल्स लिमिटेड भी राजकीय 
उद्योग हैं। राज्य ने कुछ वर्तमान उद्यार्गा फो भी अपने अधिकार भें कर लिया 
है। १६५३ के विमान निगम कानून के अन्तर्गत सरकार ने पिसमान उद्योग पर 
अधिकार फर लिया है | 


उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लेने से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं दो जाती । 
प्रीयकरण होने से कमर उत्पादन व्यय पर श्रपिक श्रौर श्रच्छा उत्पादन होना 

। परन्तु भारत सरकार की राष्ट्रीफरण की नीति से यह उद्देश्य पूर्ण नहीं 
हुआ है। इसके विपरीत इन उद्योगों में जनता के धन की श्रपार ज्ञुति हुई है 
और उत्पादन में अनुचित देरी हुई है | इस सम्बन्ध में सिन्द्री खाद कारखाने का 
उदाहरण दिया जा सकता है। पहले यह श्रनुमान लगाया गया म कि १०५३ 
करोड़ रुपये में कारपाना स्थापित हो जायगा परन्तु अन्त में इस पर २३ करोड़ 
रुपया व्यय किया गया ओर स्थापित होने के छात वर्ष पश्चात्‌ इसमें उत्मादन 
कार्य आरम्भ हो सजा प्रोफेश्नीकेटेड द्ाउसिग फेक्टरी द्वारा उत्पादित माल देश 


उद्योगों का स्थान निर्धारण रू 


।प्त कच्चे माल के भार को निर्मित वस्तु के भार से विभाजित करने मे प्राप्त 
रैता है । यदि 'माल का इन्डेक्सः किसी उद्योग के सम्बन्ध में बडा है तो इससे 
ह समझना चाहिये कि कच्चे-माल की प्राप्ति का स्थान श्रघिक प्रभावशाली 
शरण है शोर उद्योग की स्थापना के लिये बह स्थान श्रधिक उपयुक्त द्वोगा परन्तु 
दि माल का इन्डेक्स”ः छोटा है तो उससे यह सममना चाहिये कि कच्चेमाल 
ग़ी प्राप्ति कोई विशेष महत्यशाली बात नहीं है और उद्योग की स्थापना अ्रच्छी 
कार बाजार के निकट की जा सफऊती है। 

परन्तु जैसा इस रिद्वान्त में बताया गया है उसके अनुसार जहाँ न्यूनतम 
रिहन व्यय दो वहाँ सर्वदा उद्योग स्थाण्ति नही किये जाते। इसके कई कारण 
;, जैसे (१) उद्योगपतियों को कच्चे माल की प्राप्ति के स्त्रोतों और बाजारों का 
[र्ण शान नहीं होता कि वे ठीक-ठीक आ्रवश्यक श्रनुगणन कर सके | होता यह 
! कि श्रौसत दर्ज का व्यवसायी वर्तमान उद्योगो की स्थिति का अनुमान लगा 
वैता है श्रोर जहाँ पर उसकी समझ में यह थ्राता है कि वह अधिकतम लाभ 
उठा सकेगा वहीं झपना कारखना खोल देता है | सामान्यतः वे उद्योग जो किसी 
थापन विशेष में केन्द्रित हो गये हैं कुछ ऐसी लाभकारी स्थिति वहाँ उत्तन्न कर 
ते हैं जिनके कारण नवीन कारखाने वही स्थापित होने लगते हैं जिससे वहाँ ओर 
प्रधिक स्थानीयकरण हो जाता है, (२) उद्योगपतियों के समझ स्थान निर्धास्ण में 
दा झ्रार्धिक ही कारण नहीं रहते | वे सामाजिक सुविधायें तथा जीवन की श्रन्य 
गुिधाओं की प्राप्ति का भी विचार करते हैं जो नगरो में सुगमतापूवक प्राप्त 
[। दस कारण से भी वे बहुघा बडे-पडे नगरों में या उनके आसपास अपने 
शरसानों के खोलने का निश्चय करते है चाहे ऐसा करने मे उन्हें ग्राम में 
गरसाना खोलने की अपेक्षा लाम कुछ कम ही क्यों न प्राप्त द्वो, और (३) युद- 
जाल में हवाई हमला से रक्षा झा भी न्‍्यान रखना आवश्यक होता है इसलिये 
हहुघा उद्योगों की स्थापना खुले हुये नगरों से दूर तथा नदी के कनारो से दूर 
रेश के आन्तरिफ भाग में करमा पडता है चाहे इसमे आर्थिक हानि ही क्यो न 
उठानी पड़े । 

प्रवत्ति--भारत में उद्योगो का स्थान-निर्धारण त्रुटिपूर्ण दे। एक ओर 
ब्रक्रि बम्बई, पश्चिम बगाल श्रौर बिहार में अपेक्षाकत अधिक श्रौद्योगीकरण 
यआ है तो दूसरी ओर अन्य राज्यो में औद्योगोफरण के प्रायः सभी साधन होते 
'ए भी विशेष विकास नहीं हो पाया है। इसके साथ ही दूर भामो की अपेक्षा 
पार के पढ़ोस मे ही उद्योगों के केन्द्रित हो जाने से भारत के बडे नगरों का 
नुचित प्रसार हो गया है। 


२६६ भारताय श्रर्थयशास्र की समस्याएँ 
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छत्नत्रिभाजत भारत के शँफडे 

तालिया १ के अनुसार १६४१ म भारत के कुल ओद्योगिक भमिकों वे 
५४*३ प्रात्शत बंगाल श्रौर प्रगर्म के दा राय्यो में जार्य बरते ये श्र ८प्स/ड प्रति- 
शत बंगाल, यम्बई, सद्रा 6, उत्तर प्रदेग श्रौर प्द्दार के पंच राण्यों मे काय करत 
थे | इसका अर्थ है कि योयोगिक वित्ञास फी दृष्टि से अन्य ज्षेत्र पिछड़े हुए है 
जिनमे कुल ऑौद्योगिक अ्मियों ऊँ पेवल ११६ प्रतिशत कार्य घरते हैं| यद ध्यान 
देने योग्य बात है. कि पम्पई ओर बयगाल ज्षेत्र में कुल श्रौद्यागिक अ्रमिफों की 
मख्या २६२१ में ६२ १ प्रतिशत थी जो घटकर १६५१ में ५४९३ प्रतिशत हो गई 
जब कि मद्रास, उत्तर प्रदेश और प्िद्दार मे इनफी संख्या १६२१ में कुल श्रमिकों 
फे२१ प्रतिशत से बढ़कर १६४३ में २६'८ श्रोर १६५५१ मे ३४९१ प्रशित हो 
गई | शेप भारत के श्रन्य ज्षेत्रों में कुल श्रोयोगिक श्रमिको फी सख्या १६२१ में 
१६६ प्रतिशत थी जो घटकर १६४३ मे ६५०६ प्रतिशत शोर १६५६ मे ११९६ 
प्रतिशत हो गई | इसका यह अर्थ हैं कि बगाल प्रोर बम्बई तथा देश ऊे श्रन्य 
तेत्रों की अपेज्ञा मद्रास, उत्तर प्रदेश ओर पिहार में उद्योग अ्रधिक फेन्द्रित हुये हैं। 


तालिका २ 
भारत के कुछ नगरो की जनसख्या 
(लासों में) 

_ एऐ्रे्ि॑ रथ १६४१ 
कलकत्ता श्श््द रश्प्ू ए खकखहब्ः 
प्रम्बड ११६१ श्६'ध्ण्‌ रा रे६ 
कानपुर र्‌"४४ डप७ ७१०५ 
मटास ६ ४७ ७5 छछ २४ १६ 
दिल्ली हे ४७ पत्र ६ श्ए, 
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उद्योगों का स्थान (न्वारण २६७ 


तालिका २ क ऑॉकर्डो को देखने से पता चलता है कि १६२१ से १६५९ 
के बीच के २० वर्षो में मारते के बे तगरों कही और बम्बर की जन-सख्या 


मे बहुत अर्धिक वृद्धि हुई है; का और हे जनन्सख्या खपने दो शर्त 
से भी अधिक हो गई कानपुर की मे तोन ग़ुनी दो गई दे 
इसका एक कारण तो यह है कि अन्य नगरों की भेति गे से लोग आकर # 
बसते गये है और पी ही इन चेंत्रो रे हो जाने से भी 
प् बृद्धि हुई हैं । 
पूनियों | लगरो और | में उद्योगों के कन्द्रठ हो जाने से अनेक 
हानियाँ ह्ातो हट से ५ प्नम्नलिखिंत हल --(१) से जन-ंझया 
के अनुपात * अधिक बढ जाती है और इससे भोड एवम पिचर-पिच 
हो जाती है। ई ; के स्वास्थ्य पर डे प्रभाव पढता हैं, सफाई नहीं रह 
थे रहने के घरों का अर्म जाता दे और ईने क्षेत्रा में अनेक सीरमी- 
जक बुराईयों कर र्दृद्ि पर उनका पार होने लेगता ५) ग्रदि कक 
रूप से (वर्मिन स्थानों रे त्‌र्कि तो इनमें से वहुंत सा 
बुाईयों से बचा जा उकता था; ए के श और नगरों में 
बन्द्रित नही ६० हूं बरन, प्रकार के थी खास-खास राज्यी में के 
हुए ई। चीनी देश और बिंददार मे) हे उद्योग बस, 
मत्य-प्देश ओर डर्च प्रदेश मे; श्रौर इसतात उद्योग में, जुद बर्गाल 
मं और कोयले की खदा ने बरगाल और बिद्दार मे त है। इसका 
एक कांस्ण ती मई श्री में अपने उद्योगों के लिए आवश्यक कच्ची 
माल और वि (मल र दूसरा कीस्य उद्योगषतियों की दल भी कहा 
ज्ञासकता दे । ई पल यह द्वा्नि होत॑ है कि यदि से किसी 
डुग्योग में मदी आ तो उसके उस चैत्र पर बहुत दुए मे पढ़ता दैं । सेट 
चीनी के उद्योग में मंदी आ जाये से उत्तर विहार की जनता प्र 
-दिपफ्त का पहाड़ 82 ज्ञायगा हे उद्योग में मंदी # से बम्बई, मध्य 
प्रदेश ओर उत्तरप्रदेश की अनी > पढ़ जायगी। रद रोग देश में चारो 
ओर वितरित हुए होते तो शुयद यह स्थिति हीं द्वोती । गे पिल्कुल संभव 
कि एक उद्योग में मदो आते दूसरे जाती है और 
यदि उद्योगो को उचित पि ५ देश में कैा रखा हो तो मंदी थाने रे 
उद्याम को चति अचार होगी, (श ही 5० चु मं 
|. के केखित हो जाने से अ 7 रो की है] यह हो सकता है 


री जे के 
श्ब्८ भारतीय ग्रथशासत्र की समस्याएं 


से कुछ श्राधिक लाम होने को सभायना दे। इन च्षेगों को सामाजिक सुविधाओं 
ओर उद्योग के लिए श्रावश्यफ प्राकृतिक साधनों का प्राय रिल्कुल उपयोग 
नहीं किया गया है| न छेया की जनता अ्रपेक्षाकृत श्रधिर वेरोजगार है श्रीर 
जीविका फी उपयुक्त व्यवस्था न दोने से उनके रइन-सइन या स्वर भी निम्न है । 
यदि इन ज्षेत। में उद्योगों का चालू जिया जाता, जैसे उत्तर प्रदेश 3 प्र्यी जिले 
दक्षिण भारत ग्रोर पजाय के कुछ स्थान, तो देश म उपलब्ध सावनों का श्र 
अच्छा उपयोग डिया जा सकता था, (४) हमारे देश में उ्योगो फ्री जैसी 
व्यवस्था है वह युठफाल फ लिए उपयुक्त नहीं है। युद्ध फे समय बगसयपरों से 
इसकी भारी ज्ञति होने की सभावना ऐै। पद उपाग कुछ स्थान पर पेन्द्रित 
होने की अपेक्षा यडे क्षेत्र मे वितरित द्वाता तो हस प्रतार वा भय अपेनाकत 
फम रहता । 
आधुनिक प्रवूति--यद्यवि स्थानीकरण की दृष्टि से मार्तीय उद्योग मे 
अनेक दोष हैं परन्तु इधर कुछ वर्षो से स्थिति में सुधार होने की समावना दिखाई 
देती है । सत्ती उद्योग के लिए आरभ में प्रम्पई नगर शोर सका समोपवर्ती क्षेन 
विशेष महत्तपूर्ण समका जाता था परन्तु धीरे-चीर मनन्‍्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ओर 
अन्य स्पानों में चूती उद्योग के नये फास्साने पोले गये हैं। दससे बस्बई का 
महत्व क्रमश कम होता गया। यय्पि बस्रई गत्र भी यहुत मद्दत्वपूर्ण स्थान है 
अन्य स्थाना ने भी श्रयना मदृत्य पटा लिया #। चीनी उद्योग पे सम्मध में 
अब भी उच्र प्रदेश ओर परिहार प्रमुस ई परन्तु मद्रास, अम्मई ओर भूतप्र् 
रियासतों में भी इस उद्यगग की ओर गाऊर्षण बढा है। १६३१-३२ मे कुल श२ 
चीनी के कारसानों में २६ कारयाने उत्तर प्रदेश झोर बिद्वार मेंथे परन्तु 
१६४२-३१ में कुल १३४ फारखानों मे से इन दोनो राज्यों मे केचल ६३ कारताने 
ये | १६३१-३२ ओर १६५२-५३ के बीच मद्रास मे चीनी ऊे फारणानों की संख्या 
२ से बढ़कर १३, वम्पई में १ से बढ़कर १४ श्लोर सण्ड “रस? राज्यों में जहाँ एक 
मी कारखाना नहीं था १२ हो गई । इससे प्रकट होता है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश 
श्रीर बिद्वार अब भी महत्वपूर्ण राज्य हे परन्तु अन्य राज्यों में भी चीनी के 
कारखाने खुल गये है ओर उनका मी महत्त्व कुछ बढ गया है। 
ज्ाँ तक कागज के उद्योग का प्रश्न है इसके कारखानों की स्थापना सर्व- 
प्रथम बगाल मे हुईं जिसका मुख्य कारण कोयले की पूर्ति की सुविधा थी | कारखानों 
में कागज बनाने के लिए हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से प्राय ६०० मील दूर से सबाई 
घास लाई जाती थी परन्तु चूंकि एफ टन कागज बनाने मे २३ टन घास पर ५ 
टन कोयले की ग्रावश्यकता होती थी इसलिए कोयले को प्रायमिकता दी गई । 


उद्योगो का स्थान निर्धारण २६६ 


कोयले के ज्षेत्र के निकट फारखाना स्थापित फरना श्रधिक उपयुक्त समम्ता गया | 
परन्तु वीरे-घीरे बॉल और बिजली का प्रयोग होने लगा | इससे कागज के कारखाने 
अच्य स्थानों को हटाये गये | सिमेट उद्योग सर्वप्रथम मब्य-प्रदेश और राजपूताना 
में स्थापित किया गया परन्तु धीरे-धीरे सिमेट उद्योग के कारखाने उन क्षेत्रो में 
स्थापित दोने लगे जो या तो छिमेट का उपभोग करनेवाले क्षेत्र हैं या सिमेट 
का उपभोग करनेवाले क्षेत्रों के निकट पडते हूं | 

उद्योगों की स्थाग्ना में उपर्यक्त वितरण के अनेक कारण है जैसे (१) 
स्वदेशी वाजार का महत्व बढ़ना, परिवहन की झुविधाओं में वृद्धि तथा देश के 
आन्तरिक मागो में ठव्य चराजार की सुविधाओं की प्राप्ति, (२) उत्पादन प्रविधि में 
विकास जैसा कि कागज के उत्पादन के सरुम्बन्ध मे हुआ, (३) उत्पादकों का 
विनाशकारी स्पर्धा नीति का खबिचार त्याग तथा उद्योगो की स्थापना में सुचार 
की प्रवृत्ति जैसा [कसिमेन्ट के उद्योग में दिखाई पडा हे, (४) देशी रियासतों का 
जो कि 'ख? राज्य कहलाते है उद्योगों जो अपनी श्रोर आहृष्ट करने की नीत्ति 
का भ्रनुधरण करना जिसके अन्तर्गत सब प्रकार की सुविधायें प्रदान करना जैसे 
अम सम्पन्ची उदार-कानून बनाना, तथा डनकी पूँजी में भाग लेना आदि, ओर 
(५) हल में लागू की हुई उद्योगा को इन्डस्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स दिये 
जाने की सरकार की नोति इत्यादि । 

सरकार की नीति*-१६५४१ के उद्योग (विकास एवम्‌ नियम) कानून के 
अनुस,र भारत सरकार का उद्योग के स्थान-निर्धारण पर पूरा नियत्रण रखने का 
अविफार है | कारखानो को अपनी रजिस्ट्री करनी पडती है ओर अ्रपना उत्पादन 
या उत्दान शक्ति में बुद्धि करने से पूर्व ग्रावश्यक अनुमति लेनी पह़ती है । प्रत्येक 
ग्रौद्योगिक इकाई श्रथवा कारखाने के पास लाइसेन्स होता है। लाइसेन्स देने- 
वाली समिति लाइसेंस देते समय उद्योग कानून के अतर्गत कारखानो के आ्राकार- 
अकार और स्थान इत्यादि का निश्चित विवरण देती है | चीनी के कुछ कारखानों 
को अनुकूल स्थानों पर हटाने के लिए यह समिति पहले दी अ्रनुमत्ति दे चुकी है 
और सूती मिलों को कपडे की बुनाई के लिए वहीं नयी शाखा खोलने की श्रनुमति 
देना अस्वीकार भी कर चुकी है | 

ऊुछ उद्योगों का लाइसेन्स इसलिये श्रस्वीकार +र दिया गया है फ्रि जहाँ 
नया कारखाना खोलने फा निश्चय था वहाँ पहले से ही अधिक कारखाने 
या तो स्थित ये अथवा जो स्थान ग्रावेदन पत्र मे कारखना खोलने का बताया 
गया था लाउसेन्स देने वाली सम्रिति द्वारा उपयुक्त नहों समझा गया | लाइमेन्स 
देने में उन आवेदनो को ग्राथमिऊ्रता दी जाती है जो किसी नये उपयुक्त स्थान 


२७० भारतीय श्थशाम्त्र की समसस्‍्याएँ 


पर कारखाना सोलने के लिये दोती है । उद्यार्गों के स्पान-निधारिण की सद्कारी 
नीति फा उद्देश्य बड़े करयों शोर नगरों में उद्योगों फे अधिक जमाब को पाना 
है। सरकार का उद्देश्य है फ्रि शिन राज्यों मे पहले ही श्रपेन्षञाकृत श्रधित् 
फारखाने खोले जा चुके वहां शरीर अधिक ारसानों को स्थापित न होने दिया 
जाय | दसऊे विपरीत नये कारसानों को उन क्षेत्रों की खोर आउट फिया जाव 
जिनका अभी वास नहीं हुआ है। परन्तु माग्तीय उ्केगों के उचित स्थानीय- 
फरण की समस्या ऊेपल लाइरेन्‍्स देने की व्यवस्था से दी इल नहीं की जा सकती 
है। उद्योगपति पिछडे हुए और फम विकसित त्षि्रा में मए. कारपाने सोलना 
नहीं चाहते है इसका एक फाग्ण तो उनकी पूर्व धारणा हे सकती हे परन्तु 
वास्वव भें बात यह है कि इन त्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने ऊे लिए न पिजली 
की मुविवा मिलती है, न ऊच्चे मात्र की श्रीर न उपयुक्त भ्रम की। इन पिछटठे 
श्रीर विस छित क्षेत्रों की थ्रार उपोगों को ग्राऊष्ट करने के लिये यह आयश्यक है 
कि (१) इन क्षेत्रों गा विझास किया जाय जिसमे उद्योगपति इनकी ओर आकृष्ट 
हो सके और (२) श्ारम्म में उदोगपतियों को फम से फम कुछ सुविधायें दी जायें, 
जैसे भूमि रियायती दर पर दी जाय, गेलवे का भाड़ा उमर किया जाय, श्रोर जहाँ 
आवश्यक हो नऊढ द्वव्य में सद्दायता की जाय। भारत में उद्योगों के म्थान- 
निर्वास्ण की समस्या तभी इन वी जा सकती है जय सरकार इन सत्र बातों को 
च्यान में स्सरर एक उत्तरोत्तर प्रिफासमान नीति श्रपनाये | 


क्तिकरण उद्योग फी कार्यक्षमता में दृद्धि करने और उ्पर्दिन व्यय को 
घटाने की लम्भी प्रक्रिय॒ है। डिंसी उद्योग के युक्तिकर्ण से अभिध्राय यह द्वैफि 
कारखाने में पुरानी मशीनों के रुथान पर आधुनिक मशीनें लगाई जाएँ, नेंण 
रेविनकल उंघार किए. जाएं) अमिकों की सख्या कम करने के लिए भर्म बचाने के 
उपायों तथा स्वचालित सशीनी का उपयोग किया होए: और उद्योग को ब्यर्ध 
की प्रतियोगिता से बचाने के लिए, उसके संगठन में सुधार करके तथा उसकी 
व्यवस्था को वैशानिक श्राधार पर संगर्ठित करके उत्पादन कार्य की गति में वृद्धि 
मी जाय । “युक्तिकस्ण की अर्थ यह है कि कार्य करने की प्राचीन परिषादी, 
मिश्चित क्रम तथा ख्रनुमविक नियमो अर शोधनो के सर्प पर ऐसे ठग की 
प्रयोग होने लगे जो कि वर्षों के वेशानिक अब्ययन के परिणाम दे और जिनकी 
ध्येय साधनों को साध्यों के साथ अधिकर्तम उपयुक्तता के साथ संयोजित करने की 
है जिससे कि उत्तत्ति के भव की प्रत्येक इकाई की अधिकतम लाभकारी 
परिणाम हो ।” 

युक्तिकरण की उद्देश्य उसादन-व्य घटाना; ठसादिव बखु की प्रकार में 
सुधार करना और उत्मादर्क को हानि उठाने से बचाना है । यदि उद्योग की 
प्रबन्ध उचित रीति से किया जाय तो युक्तिकरण उपभोक्ता पेंधां अ्रमिकों और 
उत्पादों के लिए. लाभकारी सिं& होगा। परन्‍्ठ वास्तव में गई देखा गया है 
कि युक्तिकरण से पर्ते लाभ को उत्मादक लेप ले खेते है और बस्तुओं की प्रकार 
मर सुधार करके तथी मूल्यों में कमी कर? उपमोक्ताओं और पारिभ्रमिक पेंढाकर 
अमिको को लाभ नहीं उठाने देते। श्रमिक युक्तिकस्ण का विरोध करते ई; 
योजना से उनमें अखतोष फैलता है क्योकि इसकी परिणाम बेरोजगारी होता है । 
अमिक यह नहीं चाहते कि स्वचालित मशीनों से दया शम बचाने के अन्य प्रयत्नों 
को अपनाकर और पुरानी मशीनों के स्थान परे नवीन आधुर्निक का 
उपयोग कर अनेक श्रमिकों को वेरोजगार कर दिया जाए। इसी कारण भमिकों 
जे प्रायः शुक्तिलुरणु की विरोध किया दे । श्रमिकों की यह माँग बईत कुछ न्याय 
सगत है क्योंकि अतीत में युक्तिकसण का वह पूर्ण लाभ नहीं उ् सके दें । परच्तु 
ददि उद्योग के यक्तिकस्य से पारिश्रमिक बेंढत! दे श्रीर उपभोक्ताओं वो कम करेंट 
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यर वस्तु मिल सकती है तो फिर अमिफों द्वारा इस प्रक्रिया के विरोध होने का 
कोई कारण नहीं रह जाता। बडे पैमाने के उद्योग केवल युक्तिकरण के द्वारा ही 
उन्नति कर सकते हैं और तभी श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं की स्थिति सुधर सकती 
है। वह सत्य है कि युक्तिकरण की योजना लागू करने से आरम्भ में कुछ वेरोज- 
गारी फैलदो दे परन्तु उत्पादन व्यय ओर वस्तु का मूल्य कम हो जाने से भविष्य 
मे उपभोक्ताओं की माँग में वृद्धि होगी | इस माग की पूर्ति के लिए उद्योग में 
और अधिक लोगों को रोजी मिलेगी | इससे स्पष्ट है कि युक्तिकरण योजना लागू 
होने से फैज्ञने वाली वेरोजगारी अल्पकालीन होती है श्रोर उद्योग के उन्नति करने 
के साथ इसे दूर किया जा सकता दै। समस्या वास्तव में अमेक की आय और 
रहन-सद्दन के स्तर की है । यदि युक्तिफरण के साथ पारिश्रमिक में भी वृद्ध होती 
है तो इससे अमितों की आय मे वृद्धि दोती हे ओर रहन-सहन के स्तर में भी 
सुधार हेता है। इस रूप में इस प्रक्रिया का उद्योग क्षेत्र में स्वागत करना 
चाहिए । झत मे यह एक महत्वपूर्ण एवम्‌ विचारणीय प्रश्न है कि यदि मारतीय 
उद्योग का युक्तिकरण न किया गया तो विश्व बाजार की प्रतियोगिता मे यह 
विदेशों को सुसगठित उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना नद्दी कर सकेगा | यदि 
अभिक युक्तिकरण का विरोध करते हूँ तो इसका एक ही परिणाम हो सकता है 
कि अनेक कारखाने नष्ट हो जाएँगे, उनको बन्द करना पडेगा ओर इससे अनेक 
अ्मिक बेरोजगार हो जाएंगे । वास्तव में हमारे सम्मुख दो स्थितिययाँ हैँ कि या तो 
हम इस बात फा समर्थन करे जि युक्तिक्रण की योजना लागू कर अमिक्ता मो 
सुनियोमित एवम नियतज्रित्त आधार पर नौकरी से परथक किया जाए और क्रमश 
नवीन कार्यों में स्थान दिया जाए या कडी प्रतियोगिता का सामना न कर सकने 
के कारण अनेक कारखाने बन्द करके बढ़ी सख्या में श्रमिफों को वेरोजगार होने 
दिया जाए.। हमारे सम्मुख समस्पा रोजगार ओर वेरोजगार की नहीं वह्कि एक 
प्रक्रिया लागू करने से थोढे श्रमिको की थोड़े समय के लिए. वेरोजगारी और दूसरी 
प्रक्रिया द्वारा प्राय सभी श्रमिको की अधिक सम्रय तक वेरोज़सारी की है। हमें 
इन दो प्रक्रियाओं में से एक को चुनना है। 
भारत में जब तऊ उत्पादिव माल की खपत सभव थी श्र पूर्ति के अमाव 
के कारण उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुश्रों के लिये अधिक मूल्य देना पड़ता या 
तब तक युक्तिकरण की समस्या सम्मवत, इतनी मदत्वपू्ण नहीं थी । यदि वस्तुओं 
का मूल्य अधिक रहता तो मिल मालिकों को युक्तिकरण की आवश्यकता का 
अनुमव नहीं होता । मिल मालिकों ने प्रति मशीन अधिक व्यक्तियों को कार्य में 
लगाया और पुरानी तथा व्यर्थ हुई मशीनों से कार्य लेकर भी लाभ उठाया। 
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परन्तु यत्र से बाजार से वस्तुओं की प्र्ति में दृद्धि हुई है श्र उपमोक्ता वस्तुओो 
का अधिक मूल्य देने को प्रस्तुत नहीं दे तत्र से युक्तिकरण की आवश्यकता में 
वृष्धि होती जा रह्दी 6 | मिल मालिक अपनी आवश्यकता से अधिक अमिको को 
भाग दे सफने में असमर्थ  श्रोर श्रमिकों के स्थान पर सशानों का उपयोग 
अनियाय ही गया है। यदि उपभोक्ता वस्तुशो का अधिक मूल्य देने को प्रस्तुत 
द्वोते तो यद्द स्थिति उत्पन्न नहीं होती परन्चु उपभोक्ता उसके लिए प्रस्तुत नहीं हैं 
इसलिए उत्पादित वध्तु का मूल्य कम करने के लिये उत्पादन-प्य कम करने 
और अपने लाम फे अ्रश में शृद्दधि करने की दृष्टि से उत्तादक को थुक्तिकरण का 
रद्यरा लेना पड़ता दे । 

आद्योगिक विकास समिति की योजना--ओऔद्योगिक विकास समिति 
ने १६५१ के आरग्भ म युक्तिफरण की समस्या प्र विच।र किया और इस बात 
की स्वीकार किया कि उत्पादन ब्यय घटाने श्रीर मारतीय उद्योग की कार्य छमता 
में शृद्धि करने के शिए युक्तिस्थ्ण झ्रावश्यक है । परन्तु समिति ने इसके साथ ही 
इस बात को भी माना कि श्रमिकों के द्वितां की रक्षा करना आवश्यक है तथा 
युक्तिक्ण को प्रक्रिया को तीब गति से नहीं लागू फिया जाना चाहिये | समिति ने 
निम्नलिसित निश॒य किए ;--+ 

(१) युक्तिसरण योजना लागू करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इससे 
बेरोजगार देन वाले अमिकफो की सख्या यथासम्मव कम करने के लिए कार्यवाह्दी 
की जावे [ युक्तकिस्ण के फलस्वरूप शोेमे थाली छटनी और बेरोजगारी को कम 
फरने के लिए समिति ने यद् सुकाव दिये हैं क्रि (तर) कर्मचारी को सृत्यु, पद- 
निदति इत्यादि फे कारण रिक्त स्थानों का पूर्ति कुछ समय के लिए स्थमित क्र दी 
जाय, (ब) अन्य पिमागों म कार्य करने वाले अतिग्क्ति कमंचारियों को बिना वेतन 
में फ्रमी किये हुये श्रौर प्रिना गत नौकरी के क्रम को तोड़े हुये कार्य दिया जाये, 
(स) स्वेच्छा से कार्य छोड़ने वाले कर्मचारियों को उचित मुश्नावजा दिया जाये 
भोर (६) टेकनिकल सुधारों के कारण बेरोज़गार हुये भमिकों को खपाने के लिये 
जहाँ समव हो कार्य में वृद्धि की जाय । 

(२) प्रति इकाई उत्पादन की स्टैन्डड साथा निश्चित की जानी चादिये 
ओर अमिको का प्रमाणीफरण दोना चाहिये। यदि ऊिसी प्रकार का मतभेद हो तो 
उसकी जाँच होनी चारियि ओर स्टेन्डर्ड दोनों पक्षों के पिशेषशे द्वारा निश्चित किया 
जाना चाहिये। 

(3) सम्मन्वित उद्योग की व्थिति श्रोर काये की मात्रा इत्यादि को शोर 
समान उद्योगों के श्रनुभवों को ध्यान में रखते हुये नई प्रकार की मशोनों को 

श्८ 
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लगाने से उत्पन्न टेकनिक्ल परिवत्तंनों का कुछ समय तक परीक्षण फिया जाना 
चाहिये | 
(४) जिन श्रमिको की छुटनी की जाय उनके पुनर्वास फे लिए सरकार वो 
एक योजना वनानी चाहिए । श्रमिकों को ट्रेनिंग देने श्र ट्रेनिस की अवधि में 
जीवन-निर्वाह की व्यवस्था करने की योजना मालिकों वथा श्रमिर्कों द्वारा सयुक्त 
रूप से निर्माण की जानी चाहिए । 
(३) वेवन अथवा पारिश्रमिक में दृद्धि करके श्रमिक को भी युक्तिकरण के 
लाभ मे से माग देना चाहिए । 
इस योजना में युक्तिकरण ऊे महत्व पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है 
परन्तु उसके दुष्परिणामों जैसे वेरोजगारी, अमिफो का शोपय और अधिक कार्य 
लेकर भी वेतन में वृद्धि न करने की समस्या को टालने जा प्रयत्न किया गया दे। 
मालिकों तथा श्रमियो ऊे प्रतिनिधियों ने दस योजना को स्वीकार कर लिया। 
विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों मे उद्योगों के श्क्तिकरण यी योजनाओं 
का परीक्षण कर रही हं। उत्तर प्रदेश में इस समस्या पर विदलीय श्रम 
सम्मेलनों में वचार किया गया है और सूती तथा चीनी उद्योग के युक्तिसरय का 
विशेषज्ञों ने वेश्ञानक आधार पर श्रध्ययन क्रिया है | 
अपील पंचन्यायालयों के नियंय--भारत में श्रम श्रपील पचन्यायाल्य 
के निर्णयों में दिये गये सिद्धान्तों फे आधार पर ही भारतीय उद्योगों में श्रमिकों की 
छट्नी की जाती है। इन्हीं रिद्दान्तों के अनुसार यह निश्चय क्रिया जाता है कि 
किस प्रकार ओर क्तिने अमिफ़ों की छुटनी की जाय | पचन्यायालय के निर्णयों मे 
कहा गया हे कि छुटनी करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के व्यवस्थापकों पर 
है | यदि उद्योग के व्यवस्थापक युक्तिक्रण अथवा बचत करने या अ्रन्य पर्याप्त 
कारणों के आधार पर यह सिद्ध कर देते हं कि छटनी की जानी चाहिए तो इसके 
पश्चात्‌ इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है फ्रि किसी सीमा तक छुटनी की. 
जायगी , इस विषय में इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या 
व्यवस्थापकों द्वारा अमिको की छुटनी न्‍्यायसगत कार्यवाही है, कहीं वह अपने 
अनुचित उद्देश्यों की पूति फे लिए तो छटनी नहीं कर रहे हूँ। छुब्नी करने के 
परिणाम स्वरूप बचे हुये कार्य करने वालो पर फार्प भार बढ़ाना मिल मालिकों 
की भ्रमिर्रों के प्रति अ्रनीति श्रोर अन्याय तथा स्वार्थ का एक उदाइरण है। छंटनी 
करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब यह सिद्ध ह्ो जाता है कि व्यवस्था- 
पर्कों की माँग न्‍्यायसगत हे, उसका उद्देश्य अनुचित स्वार्थ साधन नहीं है और 
किसी शुत्त उद्देश्य की' पूर्ति के लिए छटनी नहीं की जा रही है| 
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इसके साथ ही यद्द भी व्यवस्था की गई दे कि छग्नी जाग करने में 
व्यवस्थापकों को दो महत्वपूर्ण सिद्धान्त! को मानना पडेगा--(१) नई भर्ती के 
अमिक की छंटनी पहले को जावंग और (२) यदि उद्योग में नई मर्ती हो और यदि 
छुटनी में निकाले गये योग्य भमिक प्रात हो सके तो नियुक्ति भें उन्हें प्राथमिकता 
दी जायगी। अपील परचस्यायालय के निर्य॑यों में यह छिंदान्त प्रतिपादित "कथा 
गया है कि कोई कम्पनी केवल लाभमाश कम हो जाने के काप्ण झपने अमिकों 
की छुटनी नहीं कर सकती है. यदि वाजार में उत्तादित माल की माँग कम दै 
या कच्चे माल के अभात्र के कारण व्यापार अल अ्ल्पकाजीन गतिरोध श्रा जाये 
वो ऐसी स्थिति में मालिक को श्रमिकों की छुटनी कर उनकी आय छीन लेने की 
अनुमति नहीं दी जा सऊती दै । यदि उद्योग अथवा कम्पनी के स्थायी श्नादेशों 
में व्यवस्था हो तो मालिक ऐमी स्थिति में मास में कुछ दिन कारखाने में वैठरी 
करा सकता दै। स्थायी आदेशों के अनुसार बैठफी कराने से रेरे वीं घारा का 
उल्लघन नहीं दोता है। घाटे पर चलने वाले कारखाने को बन्द कर देने की 
मालिक को पूरा अधिकार है परन्तु यदि पचन्‍्यायालय के सम्मुख मामला मस्त 
होने की अवधि में ऐसी स्थिति आा जाय तो कारखाना बन्द करने के तिण 
न्यायालय से अनुमति लेनी आवश्यक द्दै। 
अपील पचन्यायालय के निर्णयो के आधार पर विकसित प्रणाली काफी 
उत्तोषजनक रदी है परल्तु श्रमिकों की शिकायत है कि (अ) मालिक अपनी स्थिति 
का दुरुपयोग करते हूं और आवश्यकता न रहते हुए. भी अमिकों की छय्नी की 
जाती है और (ब) इससे काफी बड़ी सख्या में शमिक बेरोजगार हो गये है । इसके 
विपरीत मालिकों की शिकायत है कि उन पर अनेक ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये दे 
जिससे उत्पादन ब्यय को कम नहीं किया जा सका है श्रौर आवश्यकता न श्ददते 
हुए मी उन्हें अधिक श्रमिकों को कार्य पर लगाये रखना पडठा है। 
| सरकारी नीति- मरते सरकार की नीति शुक्तिकरय को प्रोत्साहित 
करने की है (अं) यदि किसी उत्तादन इकाई के मालिक और अमिक दोनों परस्पर 
इस बात को स्वीकार करते है अथवा (व) औद्योगिक विकास समिति की योजना 
के अनुसार युक्तिकरण आवश्यक है और अपील पचन्यायालय के निर्णयों के 
अमुकूल है । इन निर्श॑यों में यह मी दिया इुक्ना है. फ्रि श्रमिक को अस्पकाल क्षे 
लिये कार्य से प्ंपषक करे देने फे बदले में अथवा छटनी कर देने के बदले मे 
दस्जाना देना पड़ेगा । जब तक कोई मिल सालिक श्रावश्यर्क दरजाना देता द्दे 
और दी हुई सपूर्ण बातों को स्वीकार करता है तो युक्तिकरय में कोई आपति नहीं की 
जा सूकती । मार्च १६४४ में लोक उमा के तत्कालीन वित्त मन्‍्ती श्री चिन्तामणि 
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देशमुस ने केन्द्रीय सरझ्ार मे त्जंद पर वादप्रिवाद की उत्तर दते हय 
कह्दा था कि ++ 

“गीत उद्योगा में २५ लाप से कुछ थोडे से श्रपिक व्यक्ति छग्रे एये 
हूं जिनके सम्पध में युक्तिकरण रा प्रश्न उठाया लाता है। यह्द तो सर्व्रिदित है 
कि उद्यार्गों मे रोजगार के अपमरों की पर्याप्त इृदि ऊिये बिना उुशल व्यवस्था की 
प्रवृत्ति चढ़ने के कारण तथा पान सख्या की वृष्य के फलस्वरूप समिरकों की निरन्तर 
बढती हुई सप्या को कार्य देना सम्मव न दवा सफेगा। इसके श्रतिरिक्त ग्राम्य 
श्र्थिक व्यवस्था ऊे श्रन्तर्गत श्रस्पधिक सख्या म ऐसे व्यक्ति भी है जिन्हें पूण 
शाक्त मर कार्य करते का श्रवसर नद्दा प्राप्त है। एस यात से तो सभी सहमत 
धोगे कि प्राद्यगिक विका ऊे प्रति अदूरदशिता का परिचय देते हुये फाय करने 
के श्रयसर में वृद्धि करना उचित न द्वोगा । मेरा ऐसे पिश्यास है फि युफ़िरस्य 
द्वारा श्रस्थायी रूप से स्थानान्तरित व्यक्तियां का जो क्षति द्ाती ऐ बह जनता फे 
हित के लिये श्रार्थक व्यवस्था के प्रसार को नीति द्वारा प्रण॑ द्वा जाता दे । यह 
इस बात्त झा एक और उद६एण द जिससे सपजिक न्याय की बॉठछनीएता फो 
श्राथिक महा फे आगे क्ुमना पढ़ता है? | 

“समासदा का यद ता जात द्वोगा दी कि द्वाल में ऐसे कानून बना दिये गये 
हूं जिनके श्रस्वर्गत अमि्ों का अय्काश प्राप्त करने पर सद्दाववा तथा कार्य करने 
के काल में यदि अस्पायी रूप से काय से पृथक दोना पड़े तो मो उसका दरजाना 
दिया जायगा | सभा र्ों को स्मरण द्वागा कि एक उयाग जशिशेष मे ऐसी स्थिति 
उत्रन्न हो गइ थी कि सरकार ने लाफ सभा की वेठक का समय ने होने के कारण 
अध्यादेश द्वारा इन कानूनों का प्रचलित कर दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि 
सरकार ऐसे श्रमिकों के द्वित की रक्ता ऊे लिये जो छटनी ऊे श्रन्तगत आ गये हैं 
चहुत अधिक महत्य देती हैँ | मेने पद्धिले भी कह्दा है कि अस्थायी रूप से अपने 
कार्य पर से हटाये हुये श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये जा कुछ 
सम्भव हो, किया जाना चाहिये, पर मेरा मत है कि हमे ऐसी नीति का श्रनुसरण 
न करना चाहिये जिससे प्रौद्योगिक विकास श्रवरुद्ध हो जाय श्रीर कार्य करने के 
अवसरों का विफास भी रुक जाय | किसी भी समय इर उद्योग में विभिन्न क्षमता 
वाले अनेक उपक्रम उत्पादन-कार्य करते रदते है । उनमे से कुछ तो द्वाल में ही 
आरम्भ >िये हुये द्वोते है या श्रारम्भ होते रहते हैं, कुछ में पसरण श्रौर कुछ में 
सकुचन की प्रद्ृति लक्षित दोती है श्र कुछ की ऐसी स्थिति होती है कि उनका 
अन्त द्ोता रहता है | इसलिये उद्योग के समुचित विकास और दृद्धि के लिये यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक उपकम द्वारा श्रपनी परिस्थिति के श्रनुसार नियुक्त श्रमिकों 
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की सख्या के सम्बन्ध में कुछ लोच श्रवश्य रद्दे | हमें कुल का करने के अवसरों के 
योग पर विशेष ध्यान देना चाहिये | वह नीति जो श्रपने श्राश्वासनों द्वारा छुठनी 
असभव करती है नये ढगों से श्रन्य उपक्रमो द्वारा उत्पादन के विकास और बृढ्धि 
को निश्चय दी रोक देगी श्रोर समवत उसके द्वारा देश की आशिक व्यवस्था 
को जिसमें श्रमिक अ्रवश्य सम्मिलित हैं उठ ज्ञति की तुलना में जिसे बचाने का 
प्रयत्न किया जा रहा है कहीं झ्धिक क्षति पहुँचावेगी”? ) 

भारत के वित्त मन्त्री द्वारा श्यिति का यह ऐतिहासिक वर्णन इस बात को 
स्पष्ट करता है कि दर्मे एक या दो उपक्रमो में छटनी किये जाने से चिन्तित नहीं 
होना चाहिये, वरन्‌ हमें सम्पूर्ण स्थित्रि को विस्तृत दृष्टिकोण से देखना चाहिये । 
यदि हम ऐसा करंगे तो थुक्ति करण दमारे लिये (१) बढती हुईं जन-सख्या के लिये 
काय के श्रवसर प्रदान करने का, (२) श्रसिक्रों की श्राय तथा उनके रहन-सहदन 
के स्तर फो बढ़ाने का और (३) उद्योगो की उत्पादन लागत कम करने तथा 
प्रौद्योगिक विकास निश्चय करने का साधन होगा | परन्तु यह आवश्यक है कि 
व्यक्तिगत अ्रभिकों की आवश्यक कठिनाइया से रक्षा की जाय। इस सबन्ध में 
कार्य से प्रथऊ़ किये जाने पर हरजाना देने का कानून द्वारा ही प्रचन्ध कर दिया 
है श्रौर उस श्रमिक विशेष के लिये श्रन्प्र कोई कार्य ढ्ू ढ लेने का भी प्रयस्‍्न किया 
जाना चाहिये । 

सूची मिल उद्योग--१६ २६-२७ में ग्रशुल्क मण्डल ने इस ओर ध्यान 
आकर्षित किया कि सूती मिल उद्योग में श्रावश्यकता से अधिक पूंजी एकत्र हो 
रही है और उसमें श्रावश्यकता से अधिक भ्रमिक लगे हुए हैं। बोर्ड के कथना- 
नुसार १६१७ और १६२१ के मध्य उद्योग की कुल पूंजी २०८४ करोड़ से बढ- 
कर ४८६८ करोड़ हो गई जो उस समय उद्योग की मशा।न इत्यादि सपत्ति को 
देखते हुए बहुत ग्रधिक थी | बोर्ड इन सब बातो का अध्ययन कर इस परिणाम 
पर पहुँचा कि भारतीय सूती मिलों में श्रम का पूर्ण उपयोग नही किया जा रहा है । 
भारत में एक अमिक श्८० तकुश्नों में कार्य करता है जन कि जापान का भ्रमिक 
२४० में, इच्चलेंड का श्रमिक ४४० से ६०० मे और अमरीका का श्रमिक ११२० 
तकुश्नों में कार्य करता है। मारत मे प्रत्येक बुनकर के पास श्रौसतन २ कर्घ हैँ जच्च कि 
इनकी सख्या जापान भे २), विटेन मे ४ से ६ और श्रमरीका में £ हैं| इन दोषो 
के कारण भारतीय सुती मिलो में उत्पादन व्यय अ्रधिक होता है| प्रशुल्क मठल 
की सिफारिशों के श्राधार पर सूती मिल उद्योग ने बचई को कुछ सिलों में लागू 
करने के लिए युक्तिकरण की एक योजना निर्माण की । इस योजना की विशेषता 
यह थी कि एक व्यक्ति एक के स्थान पर दो फातने की मशीन चलाएगा और 


+ 
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एक बुनकर दो के स्थान पर ३ या ४ क्धें चलायेगा। परन्तु भ्रमिकों ने इस 
योजना का विरोध किया और इसे लागू नहीं किया जा सझा। १६३२ में जाँच 
करने के पश्चात्‌ प्रशुल्क मएडल ने पता लगाया कि यदि यह योजना लागू को 
गई होती तो उत्पादन व्यय में १७ से २० प्रतिशव तक कमी हो जाती | सूती 
मिल उद्योग ने उत्पादित वस्तु के प्रमाणीकरण, क्रय श्रौर विक्रय, व्यवसाय के 
पुनंसगठन श्ौर ग्राथिक दृष्टि से अ्रनुपयुक्त मशीनों को अलग करने के लिए ७ 
मैनेजिंग एजेन्पियों को एक में एकत्रित करने की योजना निर्माण की | इन 
एजेन्तियो के पास ३४ मिलें थीं | इस योजना में यद्द व्यवस्पा की गई थी कि 
प्रत्येक मिल को पूर्व निर्धारित मूल्य पर ले लिया जायगा, मूल्य साधारण शेयरा 
में दिया जायगा, न बिक्रे हुये माल का स्टाक बाजार भाव पर क्रय कर लिया 
जायगा और नाम के जिए कुछ घनराशि नहीं दी जायगी । परन्तु वित्त के अमाव 
के कारण योजना कार्यान्वित नहों की जा सफी | 

इन योजनाश्रों के विफल हो जाने पर भी सूती मिल उद्योग ने निरन्तर 
युक्तिर्रण योजना लागू करने का प्रयत्न क्रिया है। अम्सई श्रम समिति द्वारा 
अचलित की गई प्रश्नावली के उत्तर में बमबई मिल मालिक सघ ने इस बात पर 
महत्व दिया कि भारतीय उद्योग ने उत्मादन में समी श्राधुनिक उपायों को अपनाया 
है। श्रनेक सूती मिलों की पूँ जी भी घटाई गई और १६२७ ओर १६४० के बीच 
सूती मिल उद्योग ने प्रशुल्क मण्डल के सुझाव के अनुसार मोटे और घटिया प्रकार 
के कपडे के स्थान पर अच्छे प्रकार के कपड़ों का उत्पादन चढ़ाने की नीति 
अपनाई | परन्तु इस सुघारों के होते हुये भी सूती कपड़ा उद्योग की उत्पादन 
क्षमता कम है श्रौर उसके युक्तिकरण की आवश्यकता है। सूती मिल उद्योग 
सम्बन्धी वकिंग पाटी ने १६५२ में यह पता लगाया था कि लगभग १५० वर्तमान 
सूती मिलें जो कि कुल मिलों की सख्या की लगभग ३३ ६५४ थीं, आधिक दृष्टि 
कोण से श्रन॒ुपयुक्त भर हवीन क्षमता वाली मिलें थीं | ब्लोल्म के वाइन्डिग विभाग 
में तथा रगाई विभाग में जिन मशीनों का प्रयोग हो रहा है वे अनुपयुक्त थीं। 
इस प्रकार क्घों की सख्या के सम्बन्ध में जो सत्येक अमिक की देखरेख में था 
वर्किंग पार्टी ने पता लगाया था क्रि दिल्ली की एक मिल में और मद्रास की दो 
मिलों में स्वचालित कर्षे है लगाये गये हैँ और एक एक बिनने वाला अमिक 
४, ६, ८ और १६ करों पर कार्य करता है। अहमदाबाद" की एक मिन्न में श्८ 
कर्षों पर एक अमिक और वम्बई की एक अन्य मिल में ६ के पर एक अमिक 
काय करता दहै। फिर भी श्रधिकाश मिलें उत्पादन क्षमता में हीन हैं और पुरानी 
मशीना का प्रयोग करती हैं | 


युक्तिकरण र७६ 


वर्किज्ञ पार्टो इस निष्फर्प पर पहुँची कि उन मिलो का कार्य जो स्वचालित 
कृ्घों का प्रयोग कर रद्दी है सतोषजनक हैं। अन्य मिलों में भी स्वचालित करों के 
ग्राधुनिक और मशोनों के प्रयोग किये जाने तथा उत्पादन का युक्तिकरण करने 
की श्रावश्यक्रता स्पष्ट दो जाती है। सितम्पर १६५४ में कामूनगो कमेटी ने यह 
सिफारिश की थी कि उद्योगों के सभी विभागों जैसे मिल्लों, शक्ति सचालित क्षों, 
हाथ कर्धो श्रादि का युक्तिकरण १५ वषा के श्रन्तगंत हो जाना चाहिये। वर्किंग 
पार्दी ने युक्तिकरण की अवधि केवल १० वर्ष ही रक्खी थी। 
उत्तर प्रदेश में कानपुर की खूती-मिलों को विशेष कठिनाइयों का सामना 
इसलिये करना पड रहा है कि उन्होने श्रपनी श्रावश्यकता से श्रधिक श्रमिक्रों को 
लगा रक्खा है। इससे यहाँ की मिलों का उत्मादन व्यय देश के श्रन्य भागों की 
मिल्रों की श्रपेज्षा बहुत अधिक है | यदि इनमें युक्तिफरण न किया गया तो इन 
मिलो के बन्द ह्वो जाने का भय है| यह बडे सौमार्य की वात है फ्रि श्रमिक ओर 
मालिक दोनो ही ने जून १६५४ में ननीताल में हुई त्रिदलीय समा में इस बात 
को स्वीकार किया था कि कानपुर की यूती मिला के उत्पादन का युक्तिकरण 
किया जाना चाहिये | इसका श्रर्थ यह होगा कि प्रत्येक श्रमिक, जैसा कि बम्मई में 
डे रहा है, दो कर्घो के स्थान पर चार फ्रघों पर कार्य करेगा ओर काये भार की 
मात्रा में भी सामान्यत, वृद्धिहों जाथगी | इससे मिलों का बन्द होना झक जायगा 
ओर श्रमिकों को बरत्रस वेफार न रहना पडेगा | इस योजना के सम्बन्ध में उतर 
प्रदेश के तत्कालीन भम मत्री सम्पूर्णानस्दजी ने कहा था कि, “दाल में सेन्ट्रल 
डिस्प्युद्स एक्ट में जो सुधार हुआ है उसने मालिक़ों के लिये श्रतिरिक्त भमिकरों 
की छूटनी करना हरजाना देकर श्रपेज्ञाकुत अधिक सरल कर डिया है। अनेकों 
'पमिल मालिक इसमें अपना लाभ देखेंगे कि वे छुटनी करके हरजाना देकर ग्पने 
मिल में स्थायी वचत कर लेँं। हमारी समस्‍या उन भमि्ों को फ़िसी प्रकार रक्षा 
करने की है जिनके छॉट दिये जाने का भय है | सरकार को युक्तिफरण की ऐसी 
योजना बनाने के निर्यय पर, जिसके श्रन्तगंत ५००० और ६००० के मध्य 
' झ्रनुमानित छाड दिये जाने वाले श्रमिक्रों को कार्य फरने का अवसर प्राप्त दो सके, 
इस पृष्ठभूमि के समक्ष विचार करना चाहिये” | कानपुर को अनेह मिलें जो अभी 
सक बडी कठिनाई से दो शिफ्ट में काय कर पा रही थीं अ्रत्॒ तीन शिफ्ट में कार्य 
कर सकेगी जिससे काय करने के श्रधिक श्रवसर प्राप्त दो सफेंगे। इसके अतिरिक्त 
अुक्तिकरण की यह योजना कानपुर के सूत्री कपड़ा उद्योग के श्रमिक्रों की श्रौसत 
पारिश्रमिक जिसमें भेंहथाई भी सम्मिलित होगी, ८३ रु० से बढाकर ११५ २० प्रति 
मास और विशेष क्षमता वाले भ्रमिकों के लिये १५० २० प्रति मास कर सकेगी। 


प्श्य्छ 


र्‌घ्ध० मारतीप श्र्थशासत्र की समस्पाएँ 


जूट' उद्योग--यट्ट उद्योग भारत का सर्वाधिक छुसगठित उद्योग है श्रोर 
ख्यारम्म से ही इस उप्राग ने यह नीति श्रपनाई है कि मशीनों का प्रयोग रोक कर 
तथा प्रति सप्ताद कम घन्‍दे काय फरवा कर उत्पादन की सात्ना को श्रावश्यक्ता 
अधिक न दोने दे ताकि प्रिना तिका माल स्टाफ मे एकपित न द्योने पावे। 
द्वितीय विश्व युद्ध से प्रव॑ जूड उद्योग के पास श्रांद्योगिड़ साचन बाजार को कुल 
सेमाँग से कहाँ श्रविव ये । यद अनुमान लगाया गया था कि वाजार की कुल साग 
को जूट उद्योग अपन। ऊुल मशोनों मे से ऊबल एक चीपाई का उपयोग करके 
पूरा कर सकता दै। परन्तु वर्तमान स्थिति पिल्कुल मित्र ऐ । यद श्राशा फी याती 
है कि भपिष्य में जूड के सामान फी मांग में बाद दोगी पीर जूट मिलों में इस 
समय जितनी मशीनें है,उन सत्र का उपयोग करना पड़ेगा। परनचु योजना 
आयोग ने प्रथम पचवर्षोय योजना मे जूट उद्योग का और प्रसार करने की कोई 
व्यवस्था नहीं की है | वार्पिफ वास्तविक उत्पादन शक्ति १६४४-४६ भे भी १२ 
लास टन दी रहेगी। १६४० ५६१ में भी उत्तादन शक्ति इतनी ही थी | यदि उद्योग 
अपनी पूरी शक्ति से उत्पादन करे तो सारा उत्रादित माक्न घरेलू माँग श्रौर 
निर्यात करने में सप जायगा | 
१६४२ की गर्मियों में भारत सरकार ने भारतीय जूद मिल मालिक सघ 
को सुकाव ।दया था कि कोयले तथा परिवहन का सरक्षण करने के लिए उद्योग 
का युक्तिसरण शआ्रावश्यक है | सरकार के कथनानुसार रेलवे विभाग जूट उद्योग 
के कुल वास्तविक उत्पादन को पश्चिमी भागों तक ले जाने की व्यवस्था कर 
सकने में असम था। जाँच फरने पर पता चला कि जूट की वस्तुश्ों फी झल 
मांग, जिनमें देश के अन्दर का उपभोग भी सम्मिलित है, लगभग ५५ हजार ठन 
प्रति मास होगी जब कि कुल ६५ हजार वन माल का उल्मादन फ्िया जा रहा 
था। इससे स्पष्ट था कि उत्पादन में कमी की जानी चाहिए । मारत सरकार ने 
सुकाव [दया कि उत्पादन कम करने के लिए केवल उन्हीं मिल्लों में उत्ताटदन 
कराया ज्ञाय जिनमें विद्युत सचालित मशीनें हैं | मारतीय जूड मिला ने इस सुकाव 
को स्वीकार नई किया और युक्तिजरण की एक नवीन योजना लागू कर दी 
जिसके अनुसार व्यय की बचत ऊरने फे लिए कोयले के केन्द्रीय स्टाक स्थापित किए 
गये और फोयले की उपलब्ध मात्रा की पूर्ति को नियन्त्रित किया गया। तदपश्चात्‌ 
एक 'सम्रह योजना! लागू की गई जो १ जुलाई १६४४ से ३१ मार्च १६४६ तक 
प्रचलित रही | युक्तिकर्ण की इस योजना से उद्योग कोयले के व्यय में बचत 
करने में सफल हुश्रा और कुछ मिलों को युद्ध को परिस्थितियों से विवश होकर जो 
हानि उठानो पड़ी उसका और श्रत्रिक समान वित्तरण किया जा सका |] 


युक्तिकरण श्८१ 


वर्तमान समय में अपनी पुरानी और घिसी हुई सशीनों को परिवर्तन करने 
के लिए और अन्यदेशो के उद्योगों की माँति उत्मादन के बिलकुज्ञ आधुनिक उपायो 
का उपयोग करने के लिए जूट उद्योग को युक्तितरण की योजना लागू करने की 
अत्यन्त आवश्यक्ता है | चूंकि भारत के जूट उद्योग को विदेशी उत्पादकों की 
प्रतियोगिता का सामना करना पढ़ता है इसलिए श्रन्य देशो द्वारा प्रयुक्त प्रावि- 
घिक कुशलताओ का यहाँ भी उपयोग किया जाना चाहिए | मारत को कुछ मिल्नों 
ने आधुनिक मशीनों का उपयोग आरम्भ कर दिया है। उत्पादन व्यय कम करने 
के लिए अन्य उद्योगों को भी ऐसा करने की श्रावश्यकता है| इन योजनाओं को 
कार्यान्वित करने में दो सब से बड़ी कठिनाइयाँ यह हैं कि (१) इनके लिए ४० 
से ४५ करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जो वर्तमान समय से उपलब्ध कर सकना 
कठिन है ओर (२) इन योजनाश्रों के कार्यान्वित हो जाने से लगभग ४० हजार 
श्रमिक वेरोजगार हो जायेंगे | 

कोयला उद्योग--कोयला उद्योग मे कोयले की छोटी-छोटी श्र श्राथिक 
दृष्टि से अनुपयुक्त खानों को सम्मिलित कर एक बी इकाई का रूप देने, विभिन्न 
उपायों से घाहुशोधन के कार्य श्रानेवालिे बढ़िया कोयले का सरक्षण करने और 
कोयले की खानों में मशीनों का उपयोग करने के लिए. युक्तिकरण की योजना 
लागू ऊरना आवश्यक है । 

कोयला उद्योग में मशीनों का उपयोग करने से श्रमिप्राय यह है कि खान 
में कोयला काटने और उसे नियत स्थान तक ले जाने के लिए मशीनो का प्रयोग 
किया जाय झौर कोयला निकालकर नियत स्थान तक ले जाने की दोनों क्रियाएँ 
साथ-साथ हों | भारत में मशीनों का प्रयोग अ्रमी बहुत कम हुआ है | १६४४ मे 
कोयला निकालने की २१० मशीनें थीं जिनसे २१ लाख उन कोयला निकाला 
जाता था | १६३४८ में इस प्रकार की केवल १८६ ओर १६३४ में केवल ६५ 
मशीनें थीं। १६५४१ के मध्य तक भारत मे ३७४ मशीनों से प्रति मास लगभग 
५ लाख ६० इजार टन कोयला (श्रर्थात्‌ ७० लाख टन कोयला प्रतिवर्ष) निकाला 
गया जो झ्ौसत मासिक उत्पादन का लगमग १९६ प्रतिशत था। भारतीय 
कोयला-खान समिति ने १६४६ में सिफारिश की कि मारतीय कोयले वी खानो में 
मशीन का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि मशीनों के उपयोग से ही उत्तादन 
शीघ्र बहाया जा सकता है जो कि भविष्य के लिए अ्रत्यन्त आवश्यक है| वतेमान 
में मशीनों के उपयोग के प्रति थोड़ी प्रतिकूलता होने के कारण शायद सस्ते श्रम 
की उपलब्धि है। जब भ्रम महेँगा पड़ने लग्रेगा, पारिश्मिक बढने लगेगा तो 
अवश्य ही इस प्रतिकूलता में परिवर्तन होगा और तब मशीन और अम के बीच 


र्घर भारतीय अ्रथशासत्र की समस्याए 


उपयोगिता की दृष्टि से विचार कर उपयुक्त साघन छाँटने के सम्बन्ध में निर्य॑व 
क्रिया जा सकेगा। कोयला उद्योग के सम्बन्ध में १६५० में वकिद्ध पार्टी ने 
सुझाव दिया कि खानों में मशीनों का उपयोग करने से ही सुनियोजित उपाय ते 
शीघ्र उत्पादन बढाया जा सकता है और मविध्य में देश के श्रौद्योगीकरण की 
आवश्यकताश्रों की पूर्ति की जा सऊती है । सम्पूर्ण व्यवस्था का सन्तुलित विकास 
करने ऊे लिए सानो में शीम्र दी मशीने नहीं लगानी चाहिएँ। इसके लिए एक 
अवधि निश्चित की जानी चाहिए | यह उचित नहीं है कि एक साथ समी खानों 
में मशीनों की सद्दापता से उत्ताइन आरम्म कर दिया जाय | इसके लिए एक 
एक खान करऊे प्रगति करनी होगी | क्रमश. मशीनों का उपयोग बढाने पर भी 
कोयले की खान के भ्रमिकों में वेरोजगारी फैल सकती है। वक्ड्रि पार्टी इस 
परिणाम पर पहुँची कि ख़ानो में मशीनों करा उपयोग करने में वेरो गगारी के भय 
से बाबा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मशीनों के उपयोग से हानियों की अपेक्षा 
लाभ कहीं श्रविर॒ हैं] इसकी सफलता के लिए वर्किड् पार्टी ने समाव दिया है 
कि (१) छोटी छोटी कोयले की सानों को कम से कम १० हजार टन प्रति मास 
उत्मादन करने वाली इकाई के रूप में सगठित कर दिया जाय और (२) कोयले 
की खाना में लगाई जानेवाली मशीनों का मारत मे ही निर्माण किया जाय । 

भारत के श्रधिकाश उद्योगों में कम से कम तीन ज्षेत्रों मे युक्तिकरण की 

योजना लागू करना अत्यन्त आवश्यक है (१) फारखानों के स्थानीयकरणण में 
सुधार, जैसे चीनी ऑर कुछ सीसा तक लोदे तथा इस्पात के कारखानों में। 

१६५१ के उद्योग ( विकास एवम्‌ नियमन ) कानून के अन्तर्गत स्थापित लाई- 

सेनन्सैग समिति ने पूर्व से ही चीनी के कुछ कारखानों को श्रघिक श्रच्छे स्थान पर 

इटा लेने की अ्रनुमति दे दी है। लोहे और इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में श्राशा 

की जाती है कि नये लोहे और श॒स्पात के कारखानें नये स्थानों पर स्थापित किए. 
जायेंगे, (२) उत्पादन के उपायों में सुघार, जैसे गन्धक का व्यय कम करने के 
लिए चीनी उद्योग में, घातुशोधन के काम आने वाले बढ़िया कोयले को बचाने 
के लिए लोददे तथा इस्पात के उद्योग में और उत्पादित माल का प्रकार सुघारने 
तथा उत्तादन व्यय घटाने के लिये उत्पादन के ढग में सुधार करने की 
आवश्यक्ता ६, (३) क्ारखानों का आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त ढहाँचा निश्चित 
करने के लिए प्रति मशीन पीछे कार्य करने वाले अमिक्रों की सख्या मे कमी करने 
की आवश्यकता है । मारत के लोहे तथा इस्पात, चीनी, सूती, कपड़ा, जंट तथा 
अन्य उद्योगा में प्रत्येक मशीन पर श्रावश्यकता से अधिक श्रमिक नियुक्त किये 
जाते हूँ जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन व्यय अधिक होता है और उद्योग की 


अध्याय रप 
वेरोजगारी की समस्या 


यह आश्चयंजनक वात है कि आर्थिक दृष्टि से बहुत कम विकसित देश 
में वस्तुओं श्रौर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के ग्रभाव के साथ वेरोजगारी हो 
और बहुत बड़ी मात्रा में श्रम-शक्ति अ्ग्रयुक्त पड़ी हो। मारत आर्थिक दृष्टि से 
बहुत कम विकास कर सऊा ह परन्तु यहाँ वेरोजगारी भीषण रूप धारण किए 
हुए है। इस कारण मारत की राष्ट्रीय श्राय बहुत कम है, रहन-सहन का स्तर 
बहुत निम्न है ओर जनता दुखी तथा असन्तुष्ट है। भारत मे केवल शिक्षित 
लोगों और उद्योगो तथा ऋषि क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को ही वेरोजगारी 
का सामना नहीं करना पड़ रहा है वरन्‌ नागरिक एवम्‌ ग्रामीण ज्षेत्र की प्राय: 
सम्पूर्ण जनता इसके चगुल में फेंसी हुई है। पाश्चात्य देश में भी वेरोजगारी है 
रत उसका कारण व्यापार में मन्दी आ जाने से कुछ समय के लिए, वस्तुओं के 
माँग की कमी है। इसके साथ ही वहाँ कुछ ऐसे कारखाने हैं जो वर्ष मे कुछ 
माल चलने के पश्चात्‌ शेष मास बन्द रहते है और इन मासों में वहाँ बेरोजगारी 
जाती है। प्राय एक कार्य छोडने के पश्चात्‌ त्ुरूत दूसरा कार्य नहीं मिल 

पावा और इस बीच की अवधि भे भी एक प्रकार की श्रस्थायी वेरोजगारी रददती 
है तथा श्रन्प प्रकार की अल्पकालीन वेरोजगारी होती है | 

भारत में वेरोजगारी तथा आशिक रोजगारी शअ्धिकाश जनता के जीवन 
का स्थायी अग बन चुके हैं। इसका कारण यह है कि देश की जन-सख्या में 
निरन्तर वृद्धि होती जा रही दे ओर देश के आर्थिक साधनों का बहुत कम विकास 
किया गया है। गत कुछ वर्षों से इस समस्या ने गम्मीर स्थिति उत्पन्न कर ली 
है| प्रथम पचवषोय योजना में इसमे निम्नलिखित काग्ण बताए गए हैं 

(अ) जन-सख्या की तीव्र गति से वृद्धि, 

(व) आम्य उद्योगो का नष्ठ हो जाना जिनमे य्रासों के बहुत से व्यक्तियों 
गी झाशिक व्यवसाय ग्रास हो जाता या, 

(स) व्यवसाय की दृष्टि से कृपि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन क्षेत्रों का 
प्यास विकास (यद्यपि गत ४० बर्षों मे काफी विकास छुआ है फ़िर भी १६११ 
 परचातू ऋृषि ज्षेत्र में व्यवतायो को स्वीकार करने की प्रवृत्ति ३ प्रतिशत रही है), 
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बेरोजगारी की समस्या श्प्र्‌ 


(द) देश-विभाजन के परिणाम स्वरूप जन-सख्या का बहुत बड़ी सख्या में 
विस्थापित होना | 

अआकडा के श्रभाव में यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है कि 
भारत में वेरोजगारो या आशिफ व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों की सख्या फितनी है। 
कुछ अधिकारियो का अनुमान है किआमो मे जन-सछया का लगमग ३० प्रतिशत 
वेरोजगार है श्रोर ऐसे व्यक्तियों की सख्या बहुत अधिक है जो आशिक रूप से 
रोजगार पाए हुए है। श्रन्य अनुमानो के अनुसार देश की कुल जन-सख्या 
आमीणय एवं नागरिक दोनो ज्षेत्रों मे वेरोेजगार ओर आशिक ब्यवसाय प्राप्त 
व्यक्तियो की सख्या ५ या ६ करोड़ के बीच में है। यह बेरोजगारी की 
बहुत बडी सख्या है। पश्चिम के कुछ काफी विकसित देशों में समृद्धि के समय 
कुल जितने व्यक्तियों को व्यवसाय प्राप्त है उनके एक से तीन प्रतिशत से भी 
कम व्यक्ति वेरोजगार रहे हैं। परन्तु भारत की स्थिति बिल्कुल भिन्न है| भारत 
के समृद्धि काल में व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों के श्रनुपात में वेरोजगारो की सख्या 
पाश्चात्य देशो के ञ्धिकतम मन्दी के काल की तुलना में कहीं अ्रधिक है। 

“भारतीय समस्या का सम्मन्ध देश की सम्पूर्ण आथिक व्यवस्था की 
अकृति से है। इसलिये इस पर विचार इसी दृष्टिफोण से किया जाना चाहिये | 
शिक्षित वर्ग की बेकारी की विशेष मद्दत्ता के प्रदर्शन से, जो कि स्वाभाविक भी 
है, इस वर्ग के विशेष मुखरित द्ोने ओर राजनैतिक प्रभाव डालने की ज्ञमता 
रखने के कारण हम भ्रान्ति में पड़ सकते हैं। वतंमान स्थिति में सबसे अधिक 
हानि उठाने बाले भूमि हीन कृषि तथा गैर-कृषि ग्राम्य अमिक, नगर में रहने 
वाले सामयिक श्रमिक, ग्राम्य तथा नगर के छोटे-छोटे उद्योगो मे कार्य करने वाले 
श्रमिक, तथा फुटकर कार्य करने वाले दस्‍्ततकार इत्यादि हैं। इन सब से वे श्रमिक 
जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से हीन है सबसे अ्रधिक हानि उठाते हैं| 
सामाजिक दृष्टिकोण से पदुदलित जातियाँ, श्रादिवासी तथा निक्ृष्ट दस्तकारी 
का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं? । 

पाश्चात्य देशों में बेरोजगारी एक शअ्रस्थायी समस्या के रूप में होती है 
शोर सरकार तथा मिल मालिकों द्वारा ठीक तमय पर कायवाई कर देने से उसके 
इल हो जाने की श्राशा रह्दती है परन्ठु पाश्चात्य देशो में प्रयुक्त उपायों द्वारा भारत 
की समस्या का हल नहीं क्रिया जा सकता। भारत में इस समस्या को दीर् 
कालीन दृष्थ्कोण से हल करने के लिए यह श्रावश्यक होगा कि कृषि की भूमि 
का क्षेत्रफल बढ़ाने फे साथ ही जनता को सुनियोजित करने और उस पर नियन्त्रण 
रखने, भूमि की उवरता मे वृद्धि करने तथा श्रौद्योगिक सम्मावनाओ्रों को विकसित 


श्ष्द भारतीय श्रर्यंशास्र की समस्याएँ 


करने की आवश्यकता है | किसी भी सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती 
है कि वह प्रतिवर्ष ११ प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली जन सख्या को व्यवसाय 
दे सकेगी जब कि व्यवसाय के साधनों में भी इसी गति से बृद्धि नहीं होती । चूँकि 
प्रवास के द्वारा जन सख्या को समस्या को सुलमफ्राया नहीं जा सकता है इसलिए 
सभी को व्यवसाय का न्याय सगत श्रवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक 
है कि भूमि पर और ओ्रौद्योगिक साधनों पर जन सख्या के दबाव को क्रम करने के 
लिए जनसख्या से शृद्धि को रोका जाए। परन्तु इस व्यवस्था वो लागू करने में 
अधिक समय लगेगा ओर वेरोजगारी की समस्या को इतने समय तक बत्रिना इल 
फ़िए छोड़ देना सभव नहीं है। 
प्रथम पचवर्षीय योजना ने कुछ नये व्यवसाय के श्रवसर प्रदान किये थे | 
परन्तु योजना के तीसरे वर्ष॑ से निरन्तर बेंकारी के बढ़ते रहने के कारण झायोग 
को यह स्पष्ट हो गया कि देश के श्रोद्योगिक श्रौर श्राथिक विकास द्वारा इस 
समस्या वे सुलकाने के उपाय को सबं-प्रधानता देनी आवश्यक है। इसी 
दृष्यिकोण से प्रथम योजना पर व्यय की जाने वाली घन राशि श्रक्‍्द्रवर १६५३ मे 
श्८ू० करोड रुपया बढा दी गई जिससे कि नवीन विशेष योजनाओं के लिए, जो 
कि व्यवसाय के अ्रवसरों की वृद्धि करेंगी और बढ़ती हुई वेकारी रोकेगी, पर्याति 
वित्त प्राप्त दो सके | इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्यक्रम 
को १६५३-५४ के गत निर्णय के अनुसार अन्त कर देने के स्थान पर पूर्ण 
योजना काल तक चालू रखने का भी निर्णय किया गया | बेफारी की समस्या 
को इल करने के पुनपरीक्षित कार्यक्रम के श्रन्तगंत यह प्रस्ताव किया गया कि 
(१) राज्य-वित्त निगम स्थापित किये जॉय, (२) केन्द्र से राप्यों को देश की दरिद्वता 
कम करने के लिए नई योजनाओं के चालू करने के लिए वित्तीय सहायता 
दी जाय, (३) उड़कों के निर्माण के लिए तथा छोटी-छोटी शक्ति उत्पादन की 
योजनाओं को कार्याल्ित करने ऊे लिये अनुदान दिये जाय और (४) श्ौद्योगिक 
शिक्षा की सुविधायं का विस्तार किया जाप। पर जैसा भय था उसऊे अनुधर 
वह समस्या सुलमाने का आशिफऊ प्रयत्न असफल रद्दा। यरा्मों और नगरा दोनों 
स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों की सख्या जो श्राशिक व्यवसाय प्राप्त या वेरोजगार दे 
निरन्तर बढ़ती जा रही है | यह आशा की जाती है कि इस समस्या को वास्तविक 
रूप से सुलमाने का प्रयत्न फ़िया जायगा बिसमें देश के औद्योगिक विकास पर 
आअधिक महत्व टिया जायगा ओर साथ ही साथ जन सख्या की वृद्धि पर कुछ, 
नियत्रण भी रक्खा जायगा | यही उपाय द्वितीय योजना का मूलाघार है | 
यदि भारत के फारखानो द्वारा निर्मित वस्चु के उत्ताटन और विक्रय में 
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वृद्धि हो तो श्रौद्योगिक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है | यह तभी सम्मव 
है जब प्रति इकाई उत्पादन व्यय कम किया जाए | बहुत से उद्योगों में पारि- 
अमिक उत्पादन व्यय का एक महत्वपूर्ण अग है । गत १० वर्षों में भारत के 
श्रमिकों के पारिश्रमिक में पूर्व स्तर से ३१ से ४ड़े गुना श्रविक वृद्धि हुई है परन्तु 
इस बृद्धि के साथ ही श्रमिक की कुशलता मे वृद्धि नहीं हुई है । इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह हुश्मा कि कुछ कारखाने बन्द कर देने पडे जिससे अमिफों में 
बेरो जगारी फेली | यद्द स्थिति बहुत समय पूर्व ही श्रा गई द्ोती परन्तु युद्ध के समय 
वस्तुओं का श्रमाव द्ो गया था श्र वद श्रभाव युद्ध समाप्त दो जाने के पश्चात्‌ 
भी रद्दा | वस्तुओं का उत्पादन व्यय अधिक होते हुए और भावों फा स्तर अ्रधिक 
रहते हुए भी अपने समान का विकय कर सकने में उद्योग उफल रहे | परन्तु 
अब उपभोक्ता श्स स्थिति का थागे ।ने्बांह कर सकने में असमर्थ हैं| इसलिए 
बेरोजगारी को कभ करने के लिए या तो भारत ऊे श्रमिकों को कम पारिश्रमिक 
लेने के लिए प्रस्तुत रहना शोगा या उन्हें कार्य अधिक करना पडेगा | 

इसके साथ ही केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा विभिन्न प्रजार के कर 
लगाने से, विभिन्न सरफारी नियन्त्रणो और निजी उद्याग में अन्य प्रकार के 
प्रतिबरन्ध लगा देने से भारतीय उद्योगा के उत्पादन व्यय में वृद्धि हो गई है। भारत 
के श्रौद्योगिक क्षेत्र मे लग-भग निजी उद्योगों का ही नोल वाला है | इसलिए, 
अधिक उत्पादन करने के लिए श्रौर उद्योगों में व्यवसाय की सभावना मे वृद्धि 
करने के लिए. निजी उद्योग क्षेत्र को सभी संभव सुविधाएँ और उसके मार्ग में 
सरकारी प्रतितन्धो द्वारा बाधा नहीं डालनी चाहिए । यदि सरकार श्रपनी कर, 
श्रम तथा उद्याग रम्बन्बो नीतियों में ऐसा परिवत्तन करे जिससे उत्पादन तथा 
निर्यात मे वृद्धि के लिए उद्यारगां को प्रोत्साहन मिल सं तो उद्योग क्षेत्र में 
बेरोजगारी बहुत अशों में कम की जा सकती है । 

यह सुकाव दिया गया है कि भारतीय उलद्योग क्षेत्र मे युक्तिकस्ण को 
योजनाओं को लागू ऊरने की अनु्मात न दी जाय क्योंकि इससे उद्योग क्षेत्र मे 
बेरोजगारी मे वृद्धि होती है | यदि यह सुझाव मान लिया गया तो ओथ्रोगिक क्षेत्र 
में बेरोजगारी घटने की अपेक्षा और झविक बढेगी | जब बाजार में पृति माँग से कम 
हैं तो इस बात का विशेष महत्व नहीं है कि भारतीय उद्योर्गा द्वारा उत्पादित बस्छु 
की प्रति इकाई का उत्तमादन व्यय कितना है । परन्तु चूँकि श्र खरीदार श्रपनी 
व्यय शक्ति के अनुकूल क्रय करना चाहता है जिसके कारण बाजार की स्थिति 
उसी हाथ में है, उद्योगों की परस्पर प्रतियोगिता शक्ति विशेष महृत्य की बात हो 
हो गई है | यदि किसी कारखाने का उत्पादन व्यय भारत या विदेश में अप नी 
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प्रतिदन्दी कारसाने के उत्पादन व्यय से अधिक दे तो वह फारफाना श्रवश्य नष्ट 
हो जायगा युक्तिसरण उत्पादन व्यय यो कम फरने का एक उपाय हैं| यदि 
युक्तिस्रण की योजनाशों को लागू क्या जायगा तो टसमे ऊुछ बेरोजगारी 
अवश्य फेलेगी परन्यु यदि युक्तिकरण योजनाश्ों को लागू द्वी न किया गया तो 
यह सम्मव दो सत्ता दैडिफारसाना सदेय के लिए बन्द कर देना पडे श्रीर 
पूर्व की अपेना फड्दी श्रधिक सख्या मे व्यक्तितयों को बेरोजगारी का सामना ऊरना 
पड़े । 

ऊुछ व्यक्तियों का मत है कि मारत सरकार ने जूत १६४४ में जो योजना 
प्रकाशित थी थी ग्रीर जो अब तक बैकल्पिक रही है उसे अनिवार्य ऊर देना 
चाहिए | इस योजना के अनुसार वेरोजगार व्यक्ति को अपने चेरोजगारी मास णे 
पूर्वार्द में पारित्रमिफ की साधारण दर का ७४ प्रतिशत मिलेगा ओऔर उत्तराध्ध मे 
५० प्रतिशत | दस योजना में पहले द्वी मान लिया गया है कि भारतीय उद्योग 
इस अतिरिक्त परिश्रमिक के घन भार बदन कर सकने में समय रे, परतु वास्तविक 
स्थिति इसके प्रिपरीत है। भारतीय उद्याग जो जितना लाम द्वोता या 
उसकी मात्रा घट गई है ओर यदि उद्योग पर अधिक भार पढ़ा तो वह बदन कर 
सकने में अपमथ सिद्ध होगा | भारत के श्रनेक फारसाने पहले पी चन्द हो चुके 
हूँ। यदि यह यांजना अनिवार्य की गई तो कुछ ओर कारखाने भी बन्द हो 
जायेंगे। 

“प्रथम योजना काल ऊके श्रतुमय से यह श्रायश्यक हो गया है कि वेकारी 
को समस्या पर केयल सामूहिक रूप से ही नदी वरन्‌ आमीण ओर नागरिऊ क्षेनों 
के दृष्ठिफोय से भी निचार करना चाहिये । इस समस्या ऊे विस्तार का, जा फि 
आगामी कुछ वर्षो में होगा, ठीक-ठीक अनुमान करने के लिये यह श्रावश्यक है 
पके देश के विभिन्न भागों के आमीण और नागफिफ ज्षेत्रों म इसकी वास्तयिकता 
को समझ लिया जाथ | यह भी आवश्यक है कि शिक्षित वर्ग की वेकारी को अन्य 
लोगों की वेकारी से श्रलग कर लिया जाय” | 

(प्रथम योजना के आकड़ों के परीक्षण से यह ज्ञात दोता है कि श्राघी 
योजना कार्यान्वित होने पर वेकारी निरन्तर बढ़ती जा रही थी | प्रथम योजना 
काल में रजिस्टर किये हये बेरोजगार लोंगों री रुख्या निरन्तर बढ़ती रदी यह 
मार्च (६५१ मे ३२७ लाप हु तथा दिसम्बर १६५३ में बढ़कर ५ २२ लास 
दो गई और १६५६ ऊ मार्चे म ७:०५ लाख हो गई | योजना आयोग की सिफा- 
रिश के अनुमार नेशनल सेम्पिल स्व ने जो प्रारमिफ परीक्षण नगरवासियों में 

बेरोजगारों का फ़िया था उसके परिणामों के दृष्टिपोण से यटि इन ऑकर्ड़ा को 
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देखे जाय तो इनसे 'बडे महत्वपूर्ण विपयों पर प्रकाश पड़ता है। इस सर्वे के 
अमुतार नागरिकों में वेरोजगारा की (१६५४४) सख्या २२"४लाख आफी गईयी। 
इस सवे ने वेकार लोगों को सख्या आर जिनका नाम रजिस्टर किया जा चुका था 
उनकी रुख्या के बीच अनुपातिक सम्बन्ध मो स्थापित करने का अयत्न किया है। 
स्वें का श्रनुमान था कि लगभग २५ वेरोजगार व्यक्ति एक्धचेन्म के दफ्तर में 
अपना रजिस्टर करवाते हैं | इस श्राघार पर नगरवासियों में बेरोजगारी की संख्या 
वर्तमान काल में २८ लाख के लगभग श्राती है। यह अनुमान सामान्यत देश 
के विभिन्न भागों के नगरां में किये गये परोक्षणों की रिपोर्टो के समान है । 
सामयिक बेकारी, को जो कि बिकासमान आर्थिक व्यवस्था में अवश्यम्भावी है, 
छूंड देते हुये हस यह फट सकते हैं कि नगरवातियों में वेजार लोगों की सझपा २५ 
लाख के लगभग गअनुमान की जाती है | इस सख्या में नगर के श्रमिकों की सख्या 
में नगर के शमिक्रों की सख्या बढाने के लिये नवीन आ्रागस्तुकीं को भी जोढ' लेना 
चाहिये। यह अनुमान किया जाता है फ्ि श्लागामी ५ वषा में लगभग १८ लास 
व्यक्ति इत कारण वेकारा में जोड़ दिये जायगे । 

श्रागामी ४ वर्षों मे श्रमिकों की गणुना में वृद्धि श्राने वाले नवागन्तुकों 
की सख्या ह करोड़ अनुमान की गई है| इस सख्या में से नागरिक भ्रमिकों से 
नवागन्तुकों को अनुमानित ३८ लाख सख्या घटा फर १६४६-६१ के मध्य ग्राम्य 
श्रमिक की गणना में दृद्धि करने वाले नवागन्तुकों की सख्या ६२९ लाख के 
लगमंग आ्वेगी | निम्न तालिका यह बतलावी है कि द्वितोय योजना काल में यदि 
वैकारी जो समस्या को समाप्त करना है तो कितने ष्यवसायों के श्रवसर प्रदान 
करने पढ़ेंगे ,--- 2, 
___(१०लाख में सत्थाय) में सत्याय) 








नंगरों के ग्रामी के योग 
क्षेत्र भें क्षेत्र में 
श्रमिकों में नवागन्तुों 
के लिये श्ष्द धर १०१० 
वत्तेमान अमिक्रों भे 
| ्याियों के लिये. हल मम मल ड+-स 
योग ६४६३ ६*० १५ ३ 


यदि इस प्रकार रोजगार के अवसरों को पैदा करना सम्भव भी हे सके 
तो भी आशिक रोजगार की समस्या को जो बेकारी की समस्या की दी तरह महत्व 
शाली है सुलकाया नहीं जा सकता । 

श्६ 


२६० भारतीय श्रर्थशासत्र फी समस्याएँ 


द्वितीय योजना का ध्यान अ्रधानतः बेरोजगारी श्रोर ग्राशिक बेरोजगारी 
की समस्या पर है | इसलिये द्वितीय योजना में एफ श्रोर बड़ी मात्रा में उत्पादन 
करने वाले सयुक्त पँजी चाले उपक्मों करे विकास के प्रति श्लौर दूसरी ओर आम 
तथा छोटे उद्योगों के विकास के प्रति इस श्राशा से प्रघानता दी गई है कि यें 
फिसी सीमा तक वेफारी की समस्या को सुलका सकेंगे। सरकारी क्षेत्र में कुल 
व्यय लगभग ४८०० करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है, मिसमें से केयल 
इ८०० करोड़ रुपये प्रिनियोग दिसाने हैं| इसके अ्रतिरिक्त व्यक्तिगत ज्ेन्त भे 
विनियोग फी मात्रा २४०० करोड़ रुपये श्रनुमान की गई है | राप्यों एस पेन्द्रीय 
भन्नालयों द्वारा पूरित आफर्ड़ों तथा व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए उत्पादन शक्ति भें 
बृष्धि सम्बन्धी मान्यतायंोों को विचाराधीन रसते हुए जो ध्येय निश्चित किए गए 
हैं उनके श्राधार पर द्वितीय योजना द्वारा प्रदत्त रोज़ी के अतिरिक्त श्रवसरों का 
अनुमान लगाया जा सकता है | निम्न तालिका में हन परिणामों का निष्मप 
दिया गया है। 


(१० लास फी सख्या में) 
अनुमानित भ्रतिरिक्त रोजी (वृत्ति) [कृषि फो छोड़ कर] 
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बेरोजगारी की समस्या २६१ 


»/ ' द्वितीय पचवर्षोय योजना द्वारा कितने नवीन व्यवसायों को अवसर पठान 
किया जा सकेगा उसका ठीक-ठीक श्रनुमान लगाना अभी तक सम्भव नहीं हो 
सका है। “आयोग द्वारा परीक्षा फरने से यह शात होता है कि प्रथम योजना 
काल में जो प्रत्यज्ञ व्यवसाय के श्रवसर सरकारी और व्यक्तिगत न्षेत्र में प्रदान 
किये गये उनकी सख्या ४५ लाख के लगभग थी | इस श्रनुमान में वाणिज्य श्रौर 
व्यापार श्रादि के ज्षेत्र के श्रन्त्गंत श्रतिरिक्त व्यवसाय सम्मिलित नहीं किये गये 
हैं। विकास सम्बन्धी प्रयत्न को ट्विशुणित करके जा द्वितीय योजना में अ्रतिरिक्त 
व्यवसाय के अवसरों के प्रदान करने का ध्येय बनाया गया है वह कुछ विशेष 
श्रधिक नहीं होगा | इसका कारण यह्द है कि द्वितीय योजना में विकास सम्बन्धी 
व्यय प्रथम योजना काल के व्यय से कोई विशेष श्रधिक नहीं द्वो पायेगा, वयोंकि 
सरकारी ज्षेत्र में योजना का व्यय १६पफ-५६ में ६०० से ६६० करोड़ रुपयों के 
लगमंग निश्चित किया गया है, जत्र कि विकास योजनाओं पर १६४०-५१ 'में 
श२२४ करोड झपया ही व्यय किया गया था | प्रथम योजना के श्रन्तिम व में 
सरकारी क्षेत्र में व्यय फो मात्रा १६५०-५१ के ध्यय की मात्रा से लगभग ४४०० 
करोड़ सपये अधिक होने की सम्मावना है। यद भी सम्मव है कि प्रथम योजना 
के अन्तिम वर्ष की तुलना में विक्रास योजनाश्रों पर व्यय में वृद्धि द्वितीय योजना 
के श्रन्तिम वर्ष में लगभग ६०० करोड़ रुपया ६ । इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना 
में विनियोग के ढय को देखऊर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारी उद्योगों और 
यातायात्र पर, जो कि श्रल्पकाल में बहुत कम व्यवसाय के अवसर प्रदान कर 
सफते हैं, बहुत श्रधिक धन व्यय किया जाने वाला है |? इसका अ्रथ यह है कि 
परम सौमाग्य द्ोते हुये भी ८० लाख से अधिक व्यक्तियों के लिये (कृषि को छोड़ 
कर) द्वितीय योजना के उपायों द्वारा व्यवसाय प्रदान करना सम्भव ने हो सकेगा 
जब कि वेकारी की समस्या को पूर्ण रूपेण इल करने के लिये १५२५ लाख 
व्यक्तियों के लिये व्यवसाय प्रदान करना श्रावश्यक है! 

मई १६४८ में योजना ग्रायोग द्वारा जारी की गई पुस्तिका (द्वितीय पच- 
वर्षीय योजना की सम्मायनायें मूल्यांकन? के श्रनुसार “पहले दो वर्षों में कृषि 
के बाहर रोजी के २० लाख श्रवसर प्रदान किये गये | लगमग १० लाख श्रम-शक्ति 

१६५८-५६ में रोज़ी पा सकेगी । यह स्मरण रखना चाहिये कि योजना में ७६ 
लाख व्यक्तियों के क्ृपि के बाइर तथा १६ लाख व्यक्तियों के कृषि के अन्दर रोजी 
पाने की सम्भावना दे। विभिन्न योजनाओं की लागत में दृद्धि है जाने के फल- 
स्वरूप कृषि के बाहर सरकारी ज्ञेत्र में ४८०० करोड़ रु० के ज्यय के अनुमान पर 
लगमग ७० लाख व्यक्तियों को रोजी मिल सफेगी। यदि यह व्यय, ४४०० 


प्र्धर भारतीय अर्थंशासत्र की समस्याएँ 


करोड़ रु० हो तो रोजी पाने वालों की सख्या ६४ लाख के लगभग होगी। यह 
अनुमान बिल्कुल सही नहीं है किल्तु इनसे इतना तो पता चलता ही है कि इमारो 
अर्थ व्यवस्था में श्रम-शक्ति की वार्षिक वृद्धि के अनुरूप विनियोग नहीं हो रहा दे” 


रोजगार के दफ्तरो का कारय 

मारत में रोजगार के दफ्तरों का एक जाल सा बिछा हुआ दे जोवेरोजगार 
व्यक्तियों के आवेदनों को स्वीकार करते हईं झ्लौर उन रिक्ति स्थानों के लिये उन्हें 
भेज देते हे जो सरकार तथा श्रन्य व्यक्तियों द्वारा विज्ञाप्ति किये जाते हैं। इसमें 
सदेह नहीं कि रोजगार के दफ्तर वेरोजगारी कम करने में सहायक हैं, क्योंकि थे 
बेरोजगार व्यक्तियों का सम्बन्ध व्यवसाय प्रदान करने वालों से स्थापित कर 
देते हैं परन्तु ये रोजगार के दफ्तर ही मनुष्य की श्रप्रयुक्त शक्ति की समस्या 
को सुलमकान के सफल उपाय तो नहीं हैं | इनका कार्य क्षेत्र अचलित श्रा्िक 
आर सासाजिक स्थिति के श्रन्तर्गत द्वी सुविधायें प्रदान करना है | ये दफ्तर नवीन 
व्यवसायों को तो उत्पन्न कर नहीं सकते | वे तो केवल वेरोजगार च्यक्तियों को जो 
कार्य करने की क्षमता रखते हँ और करना चाहते हैँ निर्देश मात्र द्वी दे सकते 
हूं। वे उन ज्यवसावों के लिये जो निज्ञापित हैं और जिनके लिये स्थान रिक्त है 
उपयुक्त व्यक्ति भी नहीं दृढ़ सकते ! 

यह सब होते हुए भी वेरोजगार व्यक्तियों को प्राप्त स्थानों के लिये निर्देश 
देना मी वेरोजगारी की समस्या के सुलमाने में एक बड़ी सहायता है। इसके 
अतिरिक्त यर्थाप रोजगार के दफ्तर में नाम रजिस्टर कराये हुए. बेरोजगार 
व्यक्तियों से इमें वेकारी की समस्या का पूर्ण चित्र नहीं प्राप्त होता, पर उससे 
नि.सदेह वेरोजगारी की बदलती हुई प्रवृत्ति शात होती है | यह बड़ी चिन्ता की 
विषय है कि रोजगार के दफ्तरों मे राजस्टर किये हुये व्यक्तियों की सख्या १६५६ 
में ७,४८/२०३ थी । १६५७ में यह वढकर ६,२२,०६६ हो गई | १६४५६ में कवर 
१,८६,८५४ के जगह दी गई । १६५७ मे यह सख्या बढ़कर १,६२,८३१ हो गई। 

रोजगार के दफ्तरों को आधक ग्रमाव शाली बनाने के लिये यह श्रावश्यक 
है कि उनका पुनंसगठन क्रिया जाय | इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण और व्यवसाय 
व्यवस्था,समिति ने जिसे प्राय बी० शिवा राव कमेटी कहते हैं मारत सरकार,की 
अग्रेल १६४४ में दी हुई रिपोट में निम्न सिफारिश कीं 

(१) रोजगार के दफ्तरों की व्यवस्था को बिस्तृव करके उसे राष्ट्रीय सेवों 
का एक ह्पायी व शअ्षिक अधिऊार प्राप्त विमाग बना देना चाहिये 

(२) प्रशाचन विकेन्द्रित होना चाहिये। इसका यह अर्थ दै कि नीति 


बेरोजगारी की समस्या र६रे 


चाहे सरकार द्वारा क्‍यों न निर्धारित की जाएँ पर उनका नित्य प्रति का प्रशासन 
राज्य सरफार द्वारा होना चाहिये, 

(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा रोजगार के दफ्तरों को जो अनुदान सहायता 
दिया जाता है वह चालू रहना चाहिये, पर उसकी माप्रा को क्षेत्रीय प्रधान 
कार्यालयों तथा राज्यों के रोजगार के दफ्तरों के कुल व्यय के ६०४ तक सीमित 
कर देना चाहिये, और १६५३-४४ फे बजट में जो घनराशि निर्धारित की गई हो 
अथवा १६५२-४३ में जो वास्तविक व्यय किया गया हो, इन दोनों राशियों में 
से जो राज्य की सरकार के दृष्टिकोय से उसके लिये अधिक लाभकारी हो, उसे 
अनुदान की श्रधिकतम मात्रा नियत कर देनी चाहिये, 

(४) रोजगार के दफ्तरों के कार्यो का विस्तार किया जाना चाहिये श्ौर 
उनके कार्यों में निम्न कार्या को भी सम्मिलित करना चाहिये (क) मालिकों 
ओर कार्य करने वाले वर्गों के साथ बहुत अ्रच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये; 
डनको चाहिये कि व्यवसाय चाहने वालों के श्रावेदनों को स्वीकार करें और तत्र 
तक उनसे झपना सम्बन्ध रवखें जब तक कि उस पर नियुक्ति न हो जाय, (ख) 
नाम रजिस्टर कराये हुये व्यक्तियों का निरीक्षण तथा सहायता करें और उनकी 
आवश्यक परीक्षा लें, (ग) रजिस्टर कराये हुए व्यक्तियो की फाइलें निर्माण करें, 
आवश्यकता पड़ने पर बार-बार उनके फाइलों का नये सिरे से निर्माण करें, आर 
योग श्रावेदको के प्रार्थना पत्नो को कार्य देने वाले व्यक्तियों के पास भेजें श्रौर 
उनकी नियुक्ति का लेखा निर्माण करें और सुरक्षित रक्खें, (घ) व्यवसाय के 
श्रवसरों का पता लगायें और व्यक्तियो तक इसकी सूचना पहुँचाने की सुविधाये 
प्रदान करें ताकि वेरोजगारों को व्यवसाय प्राप्त हो सके और मालिकों को उपयुक्त 
कार्य करने वाले दन ठफ्तगे को चाहिये कि वे व्यवसाय सम्बन्धी श्लॉकडे 
प्रकाशित करें और कौन सा कार्य कब तक चलेगा इसके सम्बन्ध में श्रपना मत भी 
अकाशित करें, 

(५) अदक्ष श्रमिकों को न तो रजिस्टर करने की आवश्यकता दे और न 
उनके शआ्ावेदनों की | जो व्यक्ति ऐसे श्रमिकों की सेवाये चाइते हैं उनको घोषणा 
द्वारा या किसी श्रन्य रूप से सूचित कर देना ही पर्याप्त होगा | इसके पश्चात्‌ जो 
कार्य करना चाहते हैं उन्हें सीपे मालिकों के पास पहुँच जाना चाहिये। ऐसे 
व्यक्तिया के सम्बन्ध में जो प्रतिदिन रोजगार के दफ्तर पर इकछा होते हैं तथा 
घोषणा द्वारा जिन रिक्त स्थान को सूचना दी जाती है उनके आँकडे सैयार करने 
को आ्रावश्वकता नहीं है, और 

(६) घरकारी तथा श्रर्ध सरकारी सस्याओ्रों द्वारा नियुक्त किये जाने रे 


२६७ भारतीय अ्थशास्र की समस्याएँ 


सम्बन्ध में ये दफ्तर जो सिफारिश करें उनके परिणाम की कुछ दिन तक जाँच 
करने के परचात्‌ व्यक्तिगत ज्षेत्र में भी इन दफ्तरों की सिफारिशों पर नियुक्त 
करना अनिवार्य कर दें । 

सरफार ने बी० शिवाराव कमेटी के अ्रमिस्तावों को ग्राशिक रूप में स्वीकार 
कर लिया है ओर रोजगार के ठफ्तरों को श्रधिक प्रभावशाली बनाने के लिये 
निम्न उपायों को द्वितीय योजना में कार्यान्वित करने का निर्णय किया है , (१) 
रोजगार दिलाने के विभाग को १२५ नये रोबगार के दफ्तरों की स्थापना करके 
विस्तृत ऊरना ताकि अन्य बहुत से व्यवसाय के फेन्द्र इनके अतर्गत आग सके; (२) 
व्यवसाय की सूचनाओं के एकत्रित करने तथा लोगों तक पहुँचाने वी योजना 
निर्माण करना, (३) चुने हुये व्यवसाय के दफ्तरों मे नवयुवक रोजगार सेवा सस्था 
की स्थापना करना तथा वयस्कों के लिये व्यवसाय की सलज्ञाह देना तथा 'फेरियर 
पेम्फलेट? श्रादि उपयुक्त तत्सम्बन्ची साह्टित्य प्रकाशित करना, (४) रोजगार सम्बन्धी 
विश्लेषण तया खोज के कार्य-क्रम बनाना ताकि विभिन्‍न व्यवसायों के नाम 
चथा परिमापा मान्य स्तर की बनाई जा सके, और (५) रोजगार के उफ्तरों मे 
व्यवसायिक परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम बनाना | इन उपायों से भारत फी व्यवसाय 
दिलाने वाली सेवाओ की कार्य कुशलता भ्रधिक बढ जायगी परन्तु यह तमी 
सम्मव है जन कि रोजगार के दफ्तर राष्ट्रीय सेवा विभाग के रूप में विकसित 
हो जाँय श्रौर तमी उनके लिये वेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसाय इृढना श्रौर 
दिलाना मी सम्मव हो सकेगा। कमेटी ने प्रशासन को विनेन्द्रित करने की 
सिफारिश की है क्योंकि ऐसा करने से राज्य सरकारों को भी इस ससया के प्रति 
सहानुभूति उत्पन्न हो जायगी और वेरोजगार के दफ्तरों का राज्य की सरकार 
तया राज्य के अन्तर्गत व्यक्तिगत मालिकों से सम्बन्ध स्थापित करने में भी यह 
सहायक भी रिद्व होगी | विकेन्द्रियकरण से प्रान्तीयता के बढ़ने तथा अ्रन्तरप्रान्दीय 
जनसख्या के आवागमन में बाघा पढ़ने का भप निर्मल है क्‍योंकि इन रोजगार 
के दफ्तरों की नीति तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निधोरित होगी | इन सस्यात्रों 
के कार्यों के प्रसार के सम्बन्ध मे जो सुझाव दिये गये हैं उनसे मालिकों तया 
रोजगार के दफ्तरों के बीच और वेरोजगार व्यक्तिपों और रोजगार के ठफ्तरो के 
बीच अच्छा सम्बन्ध भी स्थापित हो सकेगा | अदक्ष श्रमिकों के सम्बन्ध में उनकी 
रजिस्ट्री न करने की सलाह देने में ऐसा लगता है कि कमेटी इस कार्य के विस्तार 
तया सम्भावित अधिक व्यव से विशेष प्रभावित हो गई थी। पर ऐसा करने से 
इसमें सदेह नहीं कि रोजगार के दफ्तरों की बेरोजगारी की समस्या सलसाने के 
सम्बन्ध में उपयोगिता अवश्य कम हो जावगी | 


अज्याय २६ 
आओद्योगिक ग्रह निर्माण 


श्रोय्ोगिक शह निर्माण की समस्या अमिका को कम किराये पर उपयुक्त 
आवास प्रदान फरने की है | द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भी बडे-बडे कस्णे और नगरों 
में, विशेष कर ओद्योगिक जेन्‍्द्रों मे, रइने के लिये घरो का श्रभाव था| श्रमिक 
लाग चील तथा बस्तियाँ में बड़े श्रम्वास्थ्य वातावरण में रहते हैं। गत कुछ वर्षो 
से जन सख्या भे शृद्दि होने, पाकिस्तान से शरणांथियों के आने तथा व्यक्तिगत 
लोगो द्वारा कम सख्या में नये घरो के निर्माण के कारण दशा ओर मी अधिक 
शोचनीय द्वो गई है। १६३१, १६४१ ओर १६५१- की जनगणना के अनुवार 
जनसख्या मे क्रण ११, १४३ श्र १३४ प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु नागरिक 
तषेत्रों मे यह वृद्धि क्रमशः २९, ३२ श्रौर ५४ प्रतिशत हुई | पाकिस्तान से लगभग 
<प्प५ लाख शरणार्थिया के श्रा जाने से नागएिफ क्षेत्रों मे जनसख्या का दबाव 
बढ़ा जिसके प्रभाव से रहने की ज्यवस्था ग्रोर जस्लि हो गई। शरणाशिया ने 
गाँव की श्रपेज्ञा बड़े ऊर्स्पों श्रौर नगरों में ही रहना अधिक पसन्द फरिया | इससे 
नगरों श्रोर कर्तो में रहने फे लिए घरों की माँग बढी परन्तु पूर्ति न हो सकने से 
यह अभाव की खाई चोड़ी होती गई । माँग फे_ श्रनुसार घरों की पूर्ति न हो सकने 
का कारण यह है फ्रि श्मारत बनाने के सामान का अ्रधिक मूल्य होने के कारण 
श्रीर बाजार में सामान के श्रमाव के फलस्वरूप नई हमारतों को पर्याप्त मात्रा मे 
नहीं बनाया जा सका | इसके साथ ही मकानों को किराये पर देने और किराये 
की दरों पर सरकारी प्रतिबन्ध लगाने से भी इस दिशा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा 
झौर इसी कारण बढती जनसख्या के साथ मकानों को व्यवस्था नहीं की जा सकी | 

गृह निर्माण की प्रवुत्ति--वर्तमान में मुख्य शह निर्माण एजेन्सियाँ निम्न- 
लिखित है :-...(१) सरकारी श्रथवा अन्य एजेन्सियाँ, (२) उद्योगपति, (३) सहकारी 
सम्रितियाँ, (४) श्रपने उपयोग के लिए मकान बनाने वाले व्यक्ति, श्रोर (५) निजी 
उद्योग। निनी उद्योग के मालिकों की श्रोर अपने उपयोग के लिए शहनिर्माण 
कराने वाले व्यक्तियों की भ्रव गदनिर्माण की श्रोर गति मन्द हो गई है। गत कुछ 
वर्षों में इस दिशा की ओर सरकारी तथा श्रन्य मिली-जुली एजेन्तियों, उद्योगपतियो 
और सहकारी समितियों की गति में विशेष रूप से वृद्धि हुई है । 

प्रथम योजना काल में ७६,६७९ किराये के बरों के निर्माण के कार्यक्रम 
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को स्त्रीकृति दी गई थी। इनमें से १६,१६५ बम्बई में, २१,७०६ उचर प्रदेश में, 
५,६२६ हैदराबाद में, ५,१८९ मध्यप्रदेश मे, ३४४४ मध्यमारत में तथा इसमे 
कम सख्या में श्रन्य राप्यों में वनवाये जाने वाले ये। नितने किराये के घरों का 
निर्माण प्रथम पचवर्षाय योजना के समाप्त द्ोने के पूर्व किया जा चुका था उनकी 
सख्या ४०,००० के लगभग थी | जितने किराये के घरों के निर्माण की अ्रनुमति 
दी गई है उनमे से ६८,२०० श्रथवा ८५४४ के लगभग राप्य सरफारों द्वारा, 
१०,१६१ अथवा १३% अमिफों के निजी उद्योग द्वारा और १,३१८ या ११४ 
उद्योगों में काम +रने वालों की सहकारी समितियों द्वारा बनवाये जा रहे हैं | जन 
यह योजना निर्माण की गई थी उस समय सट्कारी समितियों श्रौर मालिकों के 
सहयोग की अधिक आशा की थी। योजना के हस पच्च पर विचार किया जा रहा 
है श्रीर ऐसे उपाय सोचे जा रहे हैं जिनसे कि मालिकों श्रौर कारसानों के अभिकों 
की सहकारी समितियों का अधिक सहयोग प्राप्त दो। इनके श्रतिरिक्त पुनवांत, 
रक्षा, रेलवे, लोहा श्रौर इस्पात, उत्मादन, यचना, निर्माण, णद्द निर्माण तथा पूर्ति 
आदि मन्नालयों द्वारा भी णद निर्माण के समुचित कार्यक्रम कार्यान्वित कियेजा 
रहे हैं। राज्य सरकारें और कुछ स्थानीय अधिकारियों के झपने निजी णषइ 
निर्माण के कार्यकम भी चालू ईं | यह श्रनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय 
योजना काल में पुनर्वास मन्त्रालय ने नगरों में ३,२३,००० किराये के घर 
वनवाये और राव्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों ने, निर्माण, णइनिर्माण'तगां 
पूति के मन्त्रालयों।को छोड़ कर लगभग ३००,००० गशद्दों का निर्माण करवाया । 
अन्य शहनिर्माण की योजनाश्रों को, जिनका ऊपर वर्णन किया जा चुका है, 
सम्मिल्षित करते हुए सरकारी विभागों ने प्रथम योजना काल में लंगमग 
७,४२;००० ग्रहों का निर्माण करवाया । व्यक्तिगत लोगों ने कितने गहों का निर्माण 
कराया उसकी सख्या जानना कठिन है। कर जाँच श्रायोग के स सम्बन्ध में 
परीक्षा करते से ज्ञात हुआ कि नगरों में रहनिर्माण के सम्बन्ध में कुल विनियोग 
२६५३-५४ में लगमग १२५ करोड़ रुपया था | यदि इसे हम पाँच वर्षों की 
अवधि का श्रौचत मान लें और एक घर के बनवाने में औसत व्यय १०,००० २० 
के लगमग मान लें तो यह शात होगा कि प्रथम योजना काल में लगमग 
&००,००० यह्ों का निर्माण व्यक्तिगत क्षेत्र में हुआ | इस प्रकार प्रथम 'योजना 
सवाल में लगभग १३ लाख घर नगरों में वनवाये गये | 

प्रथम योजना काल में आमों में भी रदने की स्थिति में सुधार के कुछ 
उपायों का प्रयोग किया गया है। सामुदायिक विकास योजना ज्षेत्रों से ४८,००० 
आम्य शौचालय, १६०० मील लम्बी नालियाँ ओर २०,००० कूँये वनवाये गये हैं 
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ओर लगभग ३४,००० केँश्रों का जीयोंदार किया गया है ओर राष्ट्रीय विकास 
च्षेत्री में ८०,००० आम्य शौचालय, २७०० मील लम्मी नालियाँ, ३०,००० नये 
केँये श्रोर ३१०० पुराने कुँश्रों का जीयणोद्धार किया गया है। राष्ट्रीय विकास तथा 
सामुदायिक विकास योजनाशथ्रों के क्षेत्रों म लगभग २६००० घरों का निर्माण 
हुआ है श्रीर लगभग उतने ही पुराने घरों का जीयोद्वार किया गया है। अनेकों 
राज्यों में आ्रर्मों मे ईंट के भट्टे स्थापित किये जा रहे हैं | कह्ीं-क्दीं पर सहकारी 
समितियों वी सद्दायता इस कार्य में ली जा रही है | उदाहर्णार्थ उत्तर प्रदेश में 
१६५०-५१ में १६ सहकारी ईंट के मंट्टे सोले गये थे, १६५४-४४, तक उनकी 
सख्या बढ़कर ७५२ हो गई और भट्ठों के आस-पास ऊेग्मार्मों में अ्रधिकाधिक नये 
दग के पक्के मकान बनते जा रटे हैं। बहुत से राज्यों मे इरिजनों के श्रावास 
की स्थिति को, विशेष भूमि ज्षेत्रो को उनके लिये नियत करके तथा सहकारी 
शहनिर्माण समितियों की स्थापना द्वारा, सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
केन्द्रीय सरकार के श्रन्तर्यत निर्माण, पूर्ति तथा झदनिर्माण मन्‍्त्रालय ने आय 
शहनिर्माण श्रागार की स्थापना की है जिसका ध्येय इस क्षेत्र की विभिन्न 
समस्याय्रां का श्रध्ययन करना और णहों के नये-नये श्राकारों, श्रभिस्यार्ों, 
निर्माण के ढगों तथा स्थानीय कच्चे माल्न के प्रयोग करने के उपायों की खोज 
करना है | 

कठिनाइयॉ--अधिक मकानों के निर्माण फे लिए; प्रोत्साहित करने में 
अनेक कठिनाहएयाँ हैं / 

(१) ग्राम श्र नगर में भूमि, इस्पात, ईंट, सिमेंट, लफड़ी की चौखट 
इत्यादि के मूल्य में चहुत दृद्धि हुईं। यह सभी चीजें मकान बनाने के लिए बहुत 
आवश्यक ई | इन वस्तुओं के मूल्य श्रधिक होने पर भी शह-निर्माण समव था 
परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसके लिए पर्यात धन नहीं मित्र पाता है। 
दूसरी श्रोर यदि आधिक व्यय पर मकान बनाया जाय तो उसका किराया मी 
अधिक होना चादिए परन्तु शह निर्माण का कार्य ततीम गति से करने फा मुख्य 
उद्देश्य यह है कि श्रमिकों तथा अन्य निधन शोर मध्यम भेणी के लोगों को सस्ते 
किराये पर मकान दिये जा सके | इसलिए, उमस्या यह हैं क्लि सकान बनाने के 
सामान का मूल्य घटाया जाय, महँगे सामान के स्थान पर,सस्ते मूल्य का कोई 
दूधरा उपयुक्त सामान लगाया जाय और अ्मिकों ह॒ृत्यादि के लिए सुखदाई परन्तु 
कमर व्यय में मकान बनाने के लिए. मकान के आआाकार-प्रकार और उसके ढांचे 
इत्यादि के सम्बन्ध में खोज काय किया जाय | परन्तु यदि शहर निर्माण के व्यय में 
पर्याप्त कमी भी कर दी जाय तब भी | रइ निर्माण योजना को कार्यान्वित करने के 


श्ध्८ भारतोय अथशासत्र की समस्याएँ: 


लिए रुपये की आवश्यकता होगी और जब तक पर्याप्त घन, जो कम से कम १०० 
करोड़ रुपया होगा, प्राप्त नहीं होता तब तक सभी आवश्यकताग्रस्त लोगों के 
लिए मफानों की व्यवस्था नहीं की जा सकती हे। बाजार में रुपये की तगी है 
ओर जनता के पास पर्याप्त धन नहीं है | इसलिए घर बनाने के इच्छुक लोगों 
को कम ब्याज पर रुपया देने के लिये कुछ उपाय खोज निकालना अ्रत्यन्त 
श्रावश्यक है । 

(२) मकानों का फ़िराया बढाने पर राप्य सरकारो ने प्रतित्रन्ध लगा दिया 
है। सरकार तथा अ्रन्य एजेन्सी, उद्योगपति और सहफारी समितियाँ लाभ की 
चिन्ता किये बिना णह निर्माण कार्य में वृद्धि कर सकनी है। परन्तु किराये पर 
नियत्रण लग जाने से और नगरों तथा कर्तों में मझानो का एलौटमैन्द करने की 
व्यवस्था से निजी उद्योगों के मालिक नये मकान बनवाने की ओर से लगभग 
निराश हो छुके है । कुछ राज्यों मे ऐसी व्यवस्था है कि एक निश्चित तिथि के 
पश्चात्‌ बने नये मकानों पर यह नियन्त्रण लागू नहीं होते हैं इससे नये मकान 
बनवाने के कार्य को प्रोत्साहन मिला है। 

१६५२ मे एशिया और सुदूर पूर्वी आर्थिक सम्मेलन का यह निर्माण विषयक 
अधिवेशन दिल्ली मे हुआ था] इस सम्सेलन में सुझाव दिये गये ये कि (१) 
श्रादर्श योजनाएँ चालू की जॉय जिनमें इस्पात और इमारती लक्डी के स्थान पर 
बॉस तथा अ्रन्य लकड़ियों के उपयोग की जाँच की ज'य ओर (२) इसी प्रकार की 
अन्य योजनाओं द्वारा ईंट इत्यादि बनाने के लिए उपयुक्त चिक्रनी मिट्टी की मी 
जाँच की जाय | इस प्रकार की आदर्श योजनाश्रों के द्वारा हम भमिकों तथा भ्रत्य 
लोगों के लिये सस्ते और सुश्ददाई मकानों का निर्माण करने के उपाय खोब 
सकते हैं। 

«५ सरकारी योजनाएँ---आद्योगिक शाति प्रस्ताव में सुकाये गये गह निर्माण 
कार्य क्रम के श्राघार पर मारत सरकार ने १६४६ में एफ रद निर्माण योजना 
तेयार की इस योजना में यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों 
इत्यादि के द्वारा बनाये जाने वाले मकानों में जितना रुपया लगेगा उसका 
दो तिहाई केन्द्रीय सरकार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देगी परन्तु इसके लिये 

मालिकों थक ) 
मालिको को मी कुछ शर्ते माननी पढेंगी | इस योजना के श्रनुसार मालिक तथा 
राज्य सरकारों को एक तिद्दाई व्यय की स्थय व्यवस्था, करनी पख्ती है। केद्धीय 
सरकार से उन्हें कैबल इतना ही लाम पाप्त है कि आवश्यक पूंजी का है ब्रश 
ब्याजयुक्त ऋण के रूप में प्राप्त हो जाता है । के 

परन्तु इस योजना के असफल हो जाने पर सारत सरकार ने यह अनुभव 


ओद्योगिक शह निर्माण श्श्६ 


किया 'कि शह निर्माण कार्य को ्रोत्साहन देने के लिये राप्य सरकारों और कारखाने 
इत्यादि के मालिकों कों इसके लिये नकद आथिक सहायता देनी पडेगी। इसीः 
विचार से एक योजना निर्माण की गई और उसे प्रायः सभी राज्यों की यरकारों के 
पास विचाराय भेजा गया। इस योजना में यह प्रस्ताव रखा गया था कि गृह 
निर्माण कार्य को प्रोत्साइन देने के लिये राज्य सरकारों तथा निजी उद्योगपतियो 
को भूमि के मूल्य का भ्रधिक से अधिक २० प्रतिशत केंद्रीय सरकार सहायता के रूप 
में देगी | परन्तु इसके लिए यह शर्ते लगाई गई कि (१) मकान वास्तव मे अमिकों 
को किराये पर दिया जायगा, (२) किरायेदार से घर की कुल लागत का, जिसमें 
भूमि का मूल्य भी सम्मिलित है, फेचल ढाई प्रतिशत द्वी वसूल किया जायगा परन्तु 
यह किराया श्रमिक की आय के १० प्रतिशत से श्रविक नही होना चाहिये, (३) 
घर केन्द्रोय सरकार द्वारा निर्धारित विशेष श्राकार प्रकार के बनने चाहिएँ शोर 
(४) धर का निरीक्षण करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के निरीक्षुको 
श्रोर गह-निर्माण बोर्ड को सभी श्रावश्यक सुविधारयें दी जानी चाहिएँ । इस योजना 
का कार्यक्षेत्र सीमित था और राज्य सरकारो ने इस और विशेष बयान नहीं दिया | 
इसलिये भारत सरकार ने १६५२ के अ्रत मे एक श्रधिक व्यापक योजना तैयार की 
ज़िसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि केन्द्रीय सरकार शहनिर्माण कार्य को 
प्रोत्मान देने के लिये राज्य सरकारों झौर रइनिर्माण बोड को कुल व्यय फा,५० 
प्रतिशत तक सहायता के रूप में देगी । इसमें भूमि का मूल्य मी सम्मिलित किया , 
जायगा | शेष ५० प्रतिशत के लिये सरकार ४६ प्रतिशत ब्याज पर ऋश देगी' 
जिसे ५५ वर्ष के श्रन्द्र चुकाया जा सकता है| सहकारी समितियों के सम्बन्ध, मे 
यह हर्यवस्था की गई कि शह निर्साण के कुल व्यय का २४ प्रतिशत सरकार 
सहायता के रूप में देगी और साथ ही कुल निर्माण-व्यय का ३७३ प्रत्तिशत घन 
डर प्रतिशत वाषिक ब्याज पर ऋण देगी जिसे १५ व फे श्रन्दर चुकाया जा 
सकता है | उद्योग के मालिको को सरकार कुल लागत का २५ प्रतिशत श्रायिक 
सहायता के रूप में और कुल ब्यय का ३७३ प्रतिशत तक ४३ प्रतिशत वाधिक 
ब्याज की दर से ऋण देगी। यह ऋण १४ व के अन्दर चुकाना होगा । इन 
सब के सम्बन्ध में ऋण तथा अनुदान की मात्रा स्टेन्डड लागत के आधार पर 
श्रनुगणित मात्रा पर ही सीमित कर दी जायगी | बम्बई श्र कलकत्ता के सम्बन्ध 
में १ कमरे वाले कई मजिले मकानों की स्टेन्डड लागत ४५०० रुपया और झन्य 
स्थानों में २७०० रुपया श्राँकी गई है। दो कमरे वाले कई मबिले मकानों की 
बम्पई और कलकत्ता में लागत ४५.३० रुपया (जो कि अब बढ़ाकर ४६३० रुपया 





३२०० भारतीय अ्रर्थशासत्र की समस्याऐँ 


कर दी गई है) ओर अन्य स्थानों में ३४६० रुपया श्रॉकी गई है| एक मजिले 
मकानों के लिये स्टेन्डड लागत का अनुमान कम धन राशि है | 

इस पुनंपरोक्षित योजना की दो मुख्य विशेषतायें हैं * (१) उह_कारी समितियों 
को न्यय की ५०% तक ऋण रूप से सह्दायता मिल सकेगी जब्रक्ति मूल योजना 
के अन्तगंत केवल ३७३॥ ही मिल सकती थी और शप वर्षों में ऋण के चुकता 
करने के स्थान पर श्रव २५४ वर्ष का समय भी मिल जायगा, और (२) स्टेन्डर्ड 
किराया विभिन्न प्रकार के मकानों के लिये बम्बई तथा कलकचा में १० उपये से 
लगाकर ३०८ रुपया तक श्रौर श्रन्य नगरों और करों में १० रुपये से लगाकर 
२६ रुपया तक नियत कर दिया गया है। इससे योजना अधिक पूर्ण बन गई है। 
यह आशा की जाती है कि रह निर्माण कार्य को इस योजना के श्रन्तर्गत अधिक 
प्रोत्ताइन भी मिलेगा | 

थ्रार्यिक सहायता ग्रास रह निर्माण योजना के श्रन्तगंत, जो सितम्बर। 
१६५२ में लागू हुई, १६५७-५८ केन्द्रीय सरकार द्वारा मजूर की गई घनराशि 
२५ ७६ करोड़ र० थी जिसमें १३-२८ करोड़ र० ऋण के रूप में तथा १२-५१ 
करोड़ रु० आर्थिक सह्दायता के रूप में थे। इसके अन्तर्गत ६१,२५० घर थे ।।' 
नवम्बर १६५७ तक प्र॒र्ण हुये मकानों की सख्या ६६,७०० थी तथा शेष निर्माण 
के विमिन्न चरणों में थे । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक तथा अन्य गृह निर्माण 
योजनाओं के लिये अधिक धन सहायता में देने का निश्चय किया गया है | प्रथम 
योजना में ३८४ करोड़ रुपयो की सहायता का अबन्ध किया गया था परन्तु द्वितीय 


योजना में १२० करोड़ रुपयों की सहायता का निम्न तालिका के अनुसार प्रभन्‍्ध 
किया गया है -- 


सहायता प्राप्त श्रोयोगिक यह निर्माण ४५, करोड़ रुपये 
निम्न आय-वर्य के लिये णह निर्माण «.. ऐड० 7? ह! 
आम ग्रह निर्माण ग्न्न ईं० # ? 
ब्तियों की सफाई श्रोर भगियरों के लिये रह निर्माण. २०. 2» » 
मन्य वर्ती आय वर्ग के लिये रद निर्माण . 93 “०2 ४ 
रोपणोद्योग के लिये रह निर्माण वि रे का भ 

योग है कक 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत व्यय की योबना अधिक विस्तृत है श्रौर अनेकों 


जये व्यय के शी उसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं जो कि प्रथम योजना में नहीं 
ये और कार्य का न्‍्येय निम्न है 


२, 
३५ 


श्रौद्योगिक गृह निर्माण 


सहायता ग्राप्त औद्योगिक घर 
निम्न आय वर्ग के लिये घर 
बस्तियों मे रहने वालों के लिये नये घर 
जिनमें भगी भी सम्मिलित हैं--. 
मध्य वर्ती आय वर्ग के लिये घर 
रोपण उद्योग के श्रमिकों के लिये घर 
ग्रामीण शह निर्माण योजना 
योग 


रे०र 


गृहों की सख्या 
१२८,००० 
घ्‌८,००० 


११०,००० 
४,००० 
११,००० 
१,३३,००० 


अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा, राज्य सरकारो तथा स्थानीय श्रधिकारियों 
हारा त्था कोयले की खानों में कायं॑ करने वाले श्रमिकों के लिये ग्रह निर्माण 
सम्बन्धी कार्यक्रम के कारण व्यक्तिगत लोगों द्वारा बनवाये घरो के श्तिरिक्त 
७४१,००० यहों का (जिनकी सख्या ८००,००० के लगभग द्वितीय योजना काल में 
ओंकी गई हे) निर्माण होगा | इस प्रकार द्वितीय योजना भे कुल १९ लाख घरो 
के निर्माण का श्रनुमान है जबकि प्रथम योजना काल मे केवल १३ लाख घरो का 
ही निर्माण हुआ था | 


। 


द्वितीय योजना के पहले तीन बर्ष में शह निर्माण के ऊपर किये जाने वाले 


कुल व्यय का अनुमान ४० करोड़ है | “श्रार्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक यह 
निर्माण योजना के अन्तर्गत १६५६-५६ इन तीन वर्षों में ४२,६०० इकाइयों के 
निर्माण की व्यवस्था हे | निम्न आय वर्ग के श्रन्तर्गत २२,००० इकाइयो के 
निर्माण की तथा भगियों के शह निमांणं के अन्तर्गत २२००० इकाइयों के निर्माण 
की व्यवस्था है। आमीण गह निर्माण योजना १६५८-५६ में प्रभावपूर्ण ढग से लागू 


की जा रही है। चूँकि द्वितीय पचवर्षोय योजना में काट- 


छॉट हो रही है श्रतएव 


शहनिर्माण के लिये सशोधित राशि १०० करोड़ र० होगी जो प्रारम्भिक राशि से 
२० करोड़ रु० कम है | ४५०० करोड़ रु० के कुल व्यय में यह निर्माण पर किया | 
जाने वाला व्यय ८४ करोड़ रु० है | इसमें ६४ करोड़ २० राज्यों के लिये है तथा 
२० करोड़ र० केन्द्र के लिये है |? ।े 


अिफनननिभतीनी नि नननण नन न. 


| 
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यह लाक प्रसिद है कि भारतोय श्रमिक निपुण नहीं है | उसकी प्रति घढ 
उत्पादन शक्ति भी बहुत कम है । यदि पाश्चात्य देशों के उसी प्रकार के अमिक्रो 
की उत्ादन शक्ति से तुलना को जाय तो पवा चलेगा फ्ि भारतीय अ्रभिर्का का 
उल्यादन बहुत गिरा हुआ है। जापान, ब्रिटेन और अमरीका-के भ्रमिक की अ्रपे्षा 
उतने ही समय में भारतीय श्रमिक बहुत कम काय कर पाता है। 
सूती मिल उद्योग सबस्धी प्रशुल्क मण्डल (१६२६-२७) ने बताया कि 
भारतीय श्रम्तिक श्रथवा आपरेटर ने श८० तकुओं पर कार्य किया जत्र कि इतने 
दी समय में जापान के श्रमिक ने २४०, इगलैंड के श्रमिक ने ५०० से ६०० के 
बीच और अमरीकी श्रमिक ने ११२० तकुओं पर कार्य किया । मारतीय छुनकर 
खआौसतन २ कर्म चलाता है जब कि जापान का बुनकर २६, तिटेन का ४ से६ 
तक शोर अमरीका का ६ के चला लेता है | इससे मास्तीय भमिक्र की सापेक्षि? 
कार्यक्षमता का आमास मिलता है। यहाँ यह बता देना आवश्यक दै कि गत 
कुछ वर्षों से कतिपय सूत्तो मिलों में कार्यक्षमता में काफो दृद्दि हुईं है | सूत्ती उद्योग 
सम्बन्धो वर्किक्ष पार्ट (१६५२) ने जाँच करके पता लगाया कि दिल्‍ली की एक 
ओर म्रद्वास॒ की दो मिलों में एक बुनकर ४, ६, ८ और १६, अद्ष्मदावाद की एक 
मिल में १८ और बम्बई वी एक मिल में ६ कर्चे चला लेता है। कार्यक्षर्मता में 
इस बृद्धि का कारण यह है क्रि इन मिलों मे स्वचालित श्राधुनिक मशीनें लगी हुईं 
है जिससे भ्रमिक अधिक क्राम कर सकता है परन्तु काय में इतनी प्रगति होते हुए 
भी आज तक यह बात सय माना जातो है कि मारतीय अमिक बिठेन या जापान 
के अपने ही प्रकार क अमिक से कम निपुण है । कायला-खदान उद्योग के सम्बन्ध 
में भारत की जिश्रोलोजीकल, माइनिंग और मेटालर्जीकल सोसाइटी के रफें 
वापिक अधिवेशन के अध्यक्ष के भाषण में बताया गया कि मारत में एफ श्रमिक 
का उत्पादन २७ टन है जन्र क्वि ब्रिठेन के मजदूर का ६'र६ दन, जमेनी के श्रमिक 
का ८ ६६ टन और अमरोका के श्रमिक का २१ ६८ टन है। मासतीय अमिक का 
प्रतिघए्या उत्तादन गत कुछ वर्षों में गिरा है। योजना आयोग ने अताया है कि 
कोयला खदान उद्योग में कार्य करने वाले अमिकों की सख्या १६४१ भें २, ४ 
२४४ से चढ़कर १६५१ में ३,४०,००० हो गई है जब कि इसी अवधि में कोयले 
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का उत्पाव्न २ करोड़ ५८ लाख ६० हजार उन से बढ़कर ३ करोड ४० लाख टन 
हो गया | इस प्रकार जब्च अमिकों की सख्या में ५८ प्रतिशत वृद्धि की गई तो 
उत्पादन केवल ३२ प्रतिशत बढ़ा है परन्तु श्रमिक का प्रतिघए्ठा उत्पादन १२७ 
टन से गिरकर लगभग १०० टन दो गया। 

यद्यपि सभी उद्योगो के सम्बन्ध में विस्तृत सचना प्राप्त नहीं है फिर भी 

२६५७ में प्रकाशित कतिपय उद्योगों की उत्पादकता श्रौर अर्जित श्राय के परिवत्तनों 
| से निम्न बातें भात होती हैं 

(7) कोयला उद्योग में १६५१-१६५४ के बीच खोदने तथा लादने वालों की 
उत्पादकता में ००७६ प्रति माह वृद्धि हुई जन्क़ि प्रति सप्ताह नकद 
आय में ०२६ की वृद्धि हुई । 

(0) कागज उद्योग में, १६४८-१६५३ के बोच मजदूरों की औसत आय 
में तो वृद्धि हुई किन्तु इनकी उत्पादकता बढ़ने का कोई चिन्ह 
नहीं था। 

(70) जूट उद्योग में श६४८-१६५३ के बीच उत्पादकता की बृद्धि २६ 
प्रतिवर्ष थी जबकि श्रजित श्राय की वृद्धि ३ ७ थी तश्ण, 

(९) सूती बच्र उद्योग में उत्पादकता की वृद्धि की वाषिक दर १६४८-१६५३ 
के बीच २९९८ थी नत्रकि श्रजित आय की बृदि १ १४ थी । 

इसके विपरीत श्रमरीका और ब्रिटेन के अमिक की कार्यक्षमता में निरन्तर 

चूद्धि होती जा रही है। अमरीकी भरमिक की प्रतिघएय उत्मादन क्षमता में १६१० 
तथा १६४० के बीच ८३ प्रतिशत वृद्धि हुईं | विगत १४ वर्षों में इसमें और अधिक 
वृद्धि हुई है। यह बताया गया है कि यदि उत्पादन क्षमता इसी श्रत॒पात में बढत्ती 
गई तो ३० वर्ष में दोगुनी हो जायगी । उत्पादन शक्ति की जाच करनेवाली एक 
आग्ल-श्रमरीफ़ी परिषद्‌ ने ब्रिटेन के लोहे और इस्पात के कारखाने के कुछ 
पिमागो की जाच की । परिषद्‌ की रिपोर्ट में बताया गया है कि १६१६ से १६४२ 
के बीच स्टील फोडिग में १५ से २० प्रतिशत की और ड्राप-फोंडिग में १० प्रतिशत 
की बृद्धि हुई है। ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। अनेक कारणों से 
भारतीय श्रमिक की कार्यज्षमता निरन्तर घण्ती जा रही है। यहाँ यह बता देना 
अनुचित न होगा कि कार्यक्षमत्ता में कमी होने के लिये केवल भारतीय श्रमिक दी 
उत्तरदायी नहीं है। इसका बहुत कुछ कारण खराब मशीनें और दोप पूर्ण ७८ 
क्रौद्योगिक सगठन_है । परन्तु इसका परिणाम यह अवश्य हुआ है कि भारतीय 
: सद्योगू)की प्रतियोगिता शक्ति घट गई है और विश्व बाजार में अपने माल को 
निकासी करने मे उसे अत्यन्त कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है | 


३३०४ भारतीय अर्थशास्त्र की समस्याएँ: 


कारख--अ्रमिक की कार्यक्षमता अ्रथवा उसकी निषुणता की परिभाषा 
करना बहुत कठन है और यह अनेक बातो पर निर्भर करती दे। अमिक।की 
कार्यक्षमता की जाँच करने का एक व्यवद्टारिक ठग भ्रमिक के अतिघ॒ण्टा उत्तादन 
की जाँच करना है। एक भ्मिक की ' एक शिफ्ट के कुल उत्पादन के हिसाब से 
भी कार्यक्षमता का पता लगाया जा सकता है। एक शिफ्ट में ७३ या ८ घण्टा 
कार्य होता है। इसके साथ ही श्रमिक के वार्पिक उत्पादन की मात्रा को भी 
इसका साधन बनाया जा सकता है। श्रमिक की कार्यक्षमता केवल श्रमिक के भ्रम 
पर ही निर्भर नहीं रहती है । कच्चे माल के प्रकार, मशीनों के प्रकार और उरकी 
ौहिषति और सम्पूर्ण श्रोद्योगिक संगठन का भी उस पर प्रभाव पड़ता है| अकुशलता 
अथवा निपुण न होने के लिये सारा दोप भारतीय भ्रमिक पर ही नहीं मढा जा 
सकता | कुछ दोष अवश्य श्रमिक का भी है परन्तु जिस प्रणाली के श्रन्तर्गत वह 
कार्य करता, है उसे इस श्ारोप से वंचित नहीं किया जा सकता। जब इम 
भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता श्रोर ब्रिटेन, श्रमरीका या श्रन्य देशो के अ्रमिकों 
की कार्यक्षमता की तुलना करते हैं तो हमें दोनो देशों के कारखाने में लगी मशीनों 
और कार्य की स्थिति पर भी ग्चार करना चाहिए। परन्तु फिर भी इन सभी 
बातो पर विचार करने के बाद भी यह सही है कि भारतीय श्रमिक की. कार्यक्षमता 
अमरीकी तथा ब्रिटिश श्रमिफ की कार्यक्षमता से कम है। 

मारतीय अ्रमिक के श्रकुशल होने के अनेक कारण बताये गये हैं : (१) 
श्षमिक को श्रस्वस्थता, (२) कुशलता का अभाव, (३) उसका प्रत्राजी स्वमाव, (४) 
जलवायु, (४) भ्रामक का कम वेतन, (६) भारतीय उद्योग द्वारा प्रयोगमें लाये 
जाने वाले कच्चे माल का घटिया प्रकार, (७) हृटी-फूटी और पुरानी मशीनें और 
बहुत से कारखानों मे दोष पूर्ण श्रमिन्‍्यास और (८) श्रकुशल श्रौद्योगिक संगठन | 

दुवेल शरीर तथा बुरा स्वा|स्थ्य--इसमे कुछ सन्देह नहीं कि सारतीय 
अमिक का स्वास्थ्य ब्रिटिश या अमरीकी अ्रमिक की अपेक्षा गिरा हुआ दे | प्रश्न 
भारतीय श्रमिक ओर ब्रिटिश अथवा श्रमरीकी श्रमिकों के स्वास्थ्य की ठुलना करना 
नहीं है। वास्तव में प्रश्न यह है कि भारताय अ्रमिक जो काम' करता है वइ/उस 
काम के लिये उपयुक्त है या नहीं। यदि वद्द उस काम के लिये उपयुक्त ई तो यह 
कद्दना उचित नहीं कि ब्रिटिश अथवा अ्रमरीकी अ्रमिक की श्रपेज्षा स्वास्थ्य अ्रधिक 
खराब होने के कारण भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता श्रपेज्ञाकृत कम है । स्वास्थ्य 
ठीक न रहने पर ब्रिटिश, अमरीकी प्राय, सभी अमिकों का उत्पादन गिर नाता 
है, उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है | इसलिये भारतीय श्रमिक की अ्रकुशलता 
का कारण उसकी बीमारी या दुब्॑लता नही हो सकते हैं। 
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(0) प्रवासी प्रवृत्ति--भारतीय भमिक की प्रवासो प्रवृत्ति से भी उसकी 
अकुशक्षता नही पिद्ध की जा सकती क्योंकि जबंतक श्रमिक काम करता है तबतक 
ओद्योगिक केन्द्रों मे रहता है और इस बीच वह अपनी सम्पूर्ण योग्यता के अनुकूल 
कार्य कर सकता है। बीच-ब्रीच में गाँव चले जाने से एक निश्चित लाभ यह 
होता है कि कारखाने के काम से कुछ दिन का अ्रवकाश ले कर कारखाने के 
नियमित कार्य से अज्ञग हो जाने के करण एक नई शक्ति प्रात करता है इससे 
पुन, कारखाने लौटने पर वह पहले की अ्रपेज्ञा अधिक कार्य कर सकता है। 

(70 कुशलता का प्रभाव--इसी ग्रफार यह नहीं कह्ठा जा सकता है कि 
कुशलता न होने के कारण ही उसकी कार्यक्षमता कम है, क्योंकि यदि श्रमिक 
एक विशेष कार्य करता है तो इसका कारण द्वी यह है कि बह इस कार्य को श्रन्य 
कार्यों की अ्रपेज्षा श्रच्छी प्रकार कर सकता है। कुशलता का श्रमाव तभी होता 
है जब कुशल टेकनीशियनों का श्रभाव हो परन्तु जहाँ कुशल टेकनीशियन काम 
करते हूं वहाँ उनकी कार्यक्षमता उतनी द्वी शिक्षा पाये हुए अन्य देशों के 
टेकनीशियनों से कम नहीं होनी चाहिये। जद्दाँ तक ऐसे काये का सम्मन्ध हे 
जिसको करते में विशेष कुशलता की श्रावश्यक्ता नहीं होती है बद्दां कुशलता 
के अभाव का प्रश्न ही नही उठता | 

(९) कम सजदूरी--यह कह जाता है कि पारिश्रमिक कम होने के कारण 
ही अमिक की कार्यकज्षमता कस है | इसके समर्थन में यह तक दिया जाता है कि 
कम पारिभ्रमिक होने से श्रमिक अपना श्रौर अ्रपने परिवारका ठीक से भरण-पोषण 
नही कर पाता है |'इससे उसकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता हैे। परन्तु 
यह जानना चाहिए कि इन सत्र ब्रातो का कारण पारिभ्रमिक कम दोना नई 
है वरन्‌ मूल्य स्तर की तुलना मे पारिश्रमिक का अश्रभाव है। यदि श्रमिक का 
पारिश्रमिक कम हो शोर जिन वस्तुश्नों पर वह अपना पारिश्रमिक व्यय करता है 
उनऊे मूल्य और भी कम हैँ तो उसे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कुछ 
कठिनाई नहीं होगी | वह अपनी श्रावश्यकता पृति के लिए सभी वस्तुएँ क्रय कर 
सकता है | वात्त्तव में सुझ्य समस्या यह है कि पारिभ्रमिक वस्तुओ्ों के मूल्य की 
झपेज्ञा कम है | इसी कारण अ्रमिक अपने परिवार को पेट भर भोजन नहीं दे 
पाता है और उसकी भ्रन्य श्रावश्यकताएँ भी पूर्ण नद्ों हो पाती | इससे उसकी 
कायक्षमता की ज्ञति होती है। प्रश्न पर्यात भोजन न पाने ओर जीवन को सुखी 
बनाने के प्रसाधनों को न पाने का नहीं है। वास्तव में श्रमिक वस्तुश्रों के मूल्य की 
अपेक्षा पारिभ्रमिक्‌ कम होने के कारण परिवार का ठीक तरह से अ्रत्रन्ध भी नहीं 
कर्‌ पाता | इधसे उसे सदैव चिन्ता लगी रहती है जिससे अ्रत मे उसकी कार्यक्षमता 
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पर प्रभाव पढ़ता है। इस प्रकार एक दुष्चक्र स्थापित हो जाता है; उसकी 
कार्यक्षमता घट जाती है श्रौर उत्पादन कम हो जाता है| पारिभ्रमिक होने से 
कार्यक्षमता नहीं बढ पाती है और जब्र तक कार्यक्षमत्ता में वृद्धि नहीं होती 
पारिभ्रमिक नहीं बढ़ सकता । यददी कारण है कि भारतीय अ्मिक इतने वर्षों के 
पश्चात्‌ भी आज निर्घन ही बना हुश्रा है। यदि श्रमिक का पारिश्रसिक बढ जाय 
और इसके फलस्वरूप उसकी कार्यक्षमता में मी वृद्धि हो तो वह भविष्य में और 
अधिक पारिश्रमिक कमा सकता है। जहाँ तक पारिश्रमिक का सम्बन्ध है, द्वितीय 
महायुद्ध से श्रमझ़ों की स्थिति में सुधार हुआ है। १६४२ से १६४२ के बीच 
भारतीय श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई परन्तु हुर्भाग्य से प[रिभ्रमिक बढ़ने के 
साथ-साथ वस्तुश्रों के मूल्यों में मो वृद्धि हुई और अनेक वस्तुश्नों की कीमतो में 
मज़दूरी की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हुई। १६४२ श्र १६५२ के बीच मजदूरों 
की वास्तविक पारिश्रमिक में बहुत वृद्धि नहीं हुईं | जब तक वास्तविक पारिश्रमिक 
मे वृद्धि नहीं द्ोती अर्थात्‌ श्रपने द्राब्यिक पारिश्रमिक से वस्तुश्रों श्रौर सेवाश्रों को 
अधिक मात्रा में नहीं खरीद पाता अमिकों की कार्यक्षमता में दृद्धि नही हो सकती 
और यह दुष्चक्त नहीं द्ूट सकता | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय श्रमिक की 
मजदूरी कम ह। यद्यपि हाल में द्वान्यिक तथा वास्तविक मजदूरी में इद्धि हुई 
है किन्तु इसफे साथ भारतीय श्रम की क्षमता में वैसी वृद्धि नहीं हुई हे। 
अ्म-मत्रालय के श्रम-कार्यालय द्वारा १६५६ में फैक्ट्री की श्र्जित आय सम्बन्धी 
प्रकाशित विवरण से निम्न रोचक निकर्ष निकलते ई :--- 
१--मारत मे फैम्ट्री में काम करने वालो की कुल श्रजित आय (रेलवे 
वर्कशाप सम्मिलित नहीं है) १६४७ में १३७३ करोड रु० थी जो १६५५, और 
१६४६ में बढ़कर क्रमश, २४५ करोड़ रु० २६६९५ करोड़ रु० शो गई। स्थायी 
उद्योगों में लगे तथा २०० र० प्रति माह से कम पाने वाले व्यक्तियों की वार्षिक 
आय १६४७ में ७३७ रु० थी | १६४५ और १६५६ में बैढकर यह ऋमश, १,१७४ 
य० तथा १२१३ २० हो गई | 
... ९-० १६४७ से १६५६ तक दस वर्षों मे भारतीय उद्योगों में मनवूरों की 
वापिक आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है | चमड़ा उद्योग में ४५ तथा सीमेन्ट उद्योग 
में १६३५ हुई है। सम्पूर्ण देश को ध्यान में रखते हुये कह्दा जा सकता है कि प्रति 
मजदूर घार्षिक श्राय में ६१७ की वृद्धि हुई है। 
३--भ्रम कार्यालय द्वारा प्रकाशित ऑकडे वास्तविक आय अगवा रहन* 
सहन के स्तर में कोई सुघार नहीं प्रकट करते | १६४७ से १६५६ के बीच में 
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भमिक वर्ग से सम्बन्धित मूल्यों में २१% की वृद्धि हुईं है तथा सामान्य मूल्य स्वर 
में २२५ की वृद्धि हुई दे जन्र॒ कि श्रौसत द्वाव्यिफ मजदूरी में ६३% की बृद्षि हुई 
है| इससे रइन-सहन के स्तर में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता 
है। यद्यपि द्वान्यिक एवम्‌ वास्तविक मजदूरी में दृद्धि हुई है किन्दु भारतीय भ्रम 
की उत्पादकता में उस अ्रनुपाव में बृद्ि नहीं हुई है। 

(४) जलवायु--श्रमिक की कार्यक्षमता में कमी होने का एक महत्वपूर्ण 
कारण भारत की जलवायु है | वर्ष के अधिकाश भाग मे न केघल औद्योगिक 
श्रमिकों को वरचू सभी लोगो को श्रालस्य श्रौर शियिलता घेरे रहती है। इससे 
कठिन परिश्रम का काम एक प्रकार से श्रसमव हो जाता है। ब्रिठिश तथा 
जापानी श्रमिक की शअ्रपेज्षाकृत श्रधिक कार्यक्षमता का एक कारण उन देशो की 
जलवायु भी है | भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों की कार्यक्षमता मे जलवायु 
के अ्रतुरूप अतर है| 

(श) भारतीय उद्योगो द्वारा घटिया माल का उपयोग--भारतीय श्रमिक 
की कार्यज्षमता कम होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह मी हैं कि भारतीय 
उद्योग घटिया प्रकर के कच्चे माल का उपयोग...करते ईं, कारखानों _ मे पुरानी 
और घिसी टूटी मशीने हैं, मिलो के नियोजन में दोप हैं श्रौर श्रौद्योगिक संगठभ 
खराब है | इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मिल-मालिको पर है । यदि वह अच्छे प्रकार 
का कच्चा माल दें और कारखानो में अच्छी मशीनें लगाये तो भारतीय अमिक 
की कार्यक्षमता बढेगी और भ्रमिक के प्रति घए्टा उत्पादन की माज्ना भी पहले की 
अ्पेज्ञा अ्रधिक होगी। कारखानों में पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक 
मशीनों को लगा सकना वर्तमान में सभव नहीं हो सका क्योंकि (१) इसके लिए, 
आवश्यक वित्त का अभाव है, (२) मशीनों इत्यादि ओर ठेकनिकेल सामान को 
उपलब्ध हो सकना कठिन है, (३) मारतीय मिल-मालिक आधुनिक मशीनों के 
लाभ से अपरिचित हैं श्रोर (४)” कारखानों के युक्तिकरण का श्रमिकों द्वारा विरोध 
किया जाता है। भारतीय अमिक मशीनों के युक्तिकस्ण का ओर पुरानी घिसी 
मशीनों को बदलने का तीव्र विरोध करता है | श्रमिकों का कहना है कि इससे 

वेरोजगारी होती है। भारतीय भ्रमिक की कार्यक्षमता कम है क्योंकि कारखानों 
की मशौनें पुरानी और घिसी-पिंटी हैं इसलिए जब भ्रमिक इन मशीनों को बदलने 
का विरोध करता है तब वास्तव में वह अपनी कार्यक्षमता में सुधार को रोकता 
है | युक्तिकरण के अ्रध्याय मे बताया गया है कि मशीनो के युक्तिकरण से 
वेरोजगारी फैलना आवश्यक नहीं है, यदि बेरोजगारी फैलती है तो समी लोगों 
तरह अ्रमिकों को भी प्रगति के लिए यह कष्ट केलना ही पडेगा | यदि मश्ीनो 
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में सुधार होने से वेरोजगारो फैलती है श्रौर श्रमिकों की कुछ क्षति होती है तो 
दी काल में श्रमिक की कारयक्षमता में वृद्धि होने से और अधिक पारिभ्रमिक 
मिलने से यह हानि लाभ में बढल जात्ती है | 


श्रमिक की कार्यक्षमता की कमी बहुत कुछ उसकी मानसिक स्थित्ति पर 
निर्भर करती है । कार्यक्षमता में कमी होने के सभी कारणों में प्रमुख यह है कि 
मारतीय भ्रमिक विल्लास प्रिय है श्रौर उसमें श्रनुशासन का अ्रभाव होता है ] जय 
तक श्रमिक अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझता ,और जब तक मिल-मालिक के 
और अपने हितों को समान नहीं समझता तब तक वह अपनी पूर्ण योग्यता एवम्‌ 
क्षमता से कार्य नहीं करता है। उत्पादन शक्ति रखते हुए भी अपनी कार्यक्षमता 
में कमी बनाये रहता है | यद्द दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के घाट 
अमिकों की विचार धारा में पहले की श्रपेक्षा और बुराई रा गई है | भ्रमिकों ने 
कारखानों में (काम घीरे करने? की नीति अपना ली है जिसका अर्थ यह है फि 
कार्य करने के लिए निर्धारित समय में श्रमिक उचित परिश्रम करने के स्थान पर 
| कार्य अत्यन्त धीरे-धीरे करके अपना समय नष्ट करता है। श्रमिक द्वारा 'काम 
ही पीरे-घीरे करो? नीति श्रपनाने का एक कारण मालिकों को अपनी माँगे मानने के 
, लिए मज़बूर करना है | परन्तु इस उद्देश्य के पूरे होने के स्थान पर इसके विपरीत 
उत्तादन कम हो गया है ग्रौर इससे उसकी स्थिति और भी ब्रिगढ़ गई है | 


भारतीय श्रमिकों में अनुशासन के श्रभाव को गत कुछ वर्षों में (१) 
उत्पादन के श्राघार पर नहीं बल्कि केवल उपस्थिति के आधार पर मेंहगाई मच्ता, 
ब्रोनस इत्यादि देने से बढ़ावा मिला है | मेंहगाई मत्ते को अ्मिक के रहन-सहन के 
व्यय में सम्मिलित कर दिया गया है | श्रमिक चाहे अपना कार्य पूर्ण करे या न 
करे उसे मेंदगाई मत्ता मूल्य के देशर्नाँकों के अनुकूल अवश्य मिलता है ) इस 
कारण अमिक अपने उत्पादन अथवा अपने कार्य की किचित्‌ मात्र भी चिन्ता नहीं 
करता है| यदि मेंहगाई भत्ते को उत्पादन पर आधारित कर दिया जाता तो 
भमिक ऐसा नहीं करता | साथ ही निर्धारित मात्रा से श्रधिक उत्पादन करने पर 
भ्रमिक का गोनस और मेंहगाई भचा बढता और उत्पादन बढ़ता, (२) इन्डस्ट्रियल 
डिस्प्यूटूच एक्ट के पास होने के पहिले तक श्रौद्योगिक रूगडों पर समभोते श्र 
पन्‍्चनिर्णय प्रणाली के अन्तर्गत उद्योग अथवा कारखाने के मालिक को अ्रपने 
कर्मचारी को निकालने का अधिकार नहीं था, चाहे कर्मचारी श्रकुशल हो या 
काम लापरवाही से करता हुआ पाया गया हो | ऐसे मामलों में नौकरी से अलग 
करने का निर्यय समझौता बोड, भ्रम न्यायालय, या ओऔ्द्योगिक न्यायालय करते 


मजदूर की कार्य्रमता ३०९ 


ये | इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्ञमता को जेंतिं पहुँची हे और श्रमिक के प्रति 
घन्दे उ्ादन की मात्रा गिरी दे । 

दोष दूर करने के उपाय- भरत में श्रमिकों की कार्यक्षमता की घ्धिति 
बहुत बिगढ़ चुकी है और इसको सुधारने के लिए. सरकार को, मिल्न-मालिकों और 
अमिक नेताओं की बहुत खधिक परिश्रम करने की खावश्यकता ५ । यदि इस 
दिश में पूरी शर्तति से प्रयत्त नहीं किया गया और केवल श्राशिर्क प्रयत्न कि 
गये तो समस्या सुलमने की समवना ऊँम दै। मारतीय अंमिक की कार्यक्षमता 
बह सकती दै। इसके लिए पर आवश्यक है कि (१) मंहगाई_मच५ वोट 
इत्यादि उल्मादन के आधार पर दिए ज़ाबे | यह आवश्यक है कि श्रमिक्र का 
स्यूनतम पारिश्मिक और उसके काये की मात्रा मिश्चित कर दिए जीप) अ्रमिको 
के लिये एक न्यूनतम पारिश्रभिक ईसं शुर्त पर निश्चित करें दी जाय कि बई एक 
निश्चित मात्रा में कार्य करे । इसके उपरास्त पारिभ्रमिर में वेंदिं हो सकती है पर 
वृद्धि का श्रतुगणन ऐसे यंत्न के आधार पर होगा जिसमें रहन्‌ इन की लागत 
और अमिक की उलादकता.. (नों ही बातों का विचार सम्मिलित हो । 
श्रमिकों के द्वित की सखी यदि रहने सहन के व्यय वृद्धि हो गई. तो ह्दोगी 
श्रोर साथ ही साथ यदि उनकी उत्मादकवा घट जायगी तो मिल मालिकों का भी 
हित उपेक्षित न हो सकेगा, (२) काम धीरे करो! नीति को औदोगिक कगढे के 
्न्तर्मत समसना चाहिए । यदि भमिक काम घीरे करो! नीति शपनाएँ: तो ऐ 
ब्यवस्था दोनी चादिए कि पमिल-मालिक सममौोता बोर्ड इत्यादि के छारा अपनी 
शिकायत दूर करा सके; (३) यदि अमिक अच्छी प्रकार कार्य मे करें और निर्धो 
रित मात्रा में उद्यादन ने करे तो उद्योगपति अर्थवा मिल-मालिक को उन्हें निकालने 
का अधिकार दिया जानो चाहिए, (४) अर्णिसं; उत्तरदापित्व 
भावना और अनुशासन के अमर को दूर करने के लिए सरका। को और भ्िक 
मेताओं आदि को निरल्‍्तर प्रचार कार्य करते रहना चादण ) यदि उसका चप्वीन 
बारमसार इस दृश्य की ओर ख्राकपषित किया जायेगी कि उसकी कार्यवाही से वह 
उद्योग नष्ट हो सकता हैं जिसे पर उसकी सम मिर्मर करती तो अवश्य 
ही श्रमिक की स्थिति में सुधार होगा और उसका दृष्टिकोण बदलेगा) यद्यवि 
यहू कार्य बहुत धीरे-धीरे. दोगा पर दीघकाल में भेमिक की कार्यक्षमता 


शक्ति का अच्ययन करने के लिए. और उसको प्रोत्साइन द्वेने के ब्रिविश 
प्रोडक्टिवियो कौंसिल के संभीने एक विशेष संगठन भारत में भी स्थापित 
करना चादिए। अन्तर्राष्ट्रीय भम उघ के उत्तादन शुक्ति का अध्ययन करने 


३१० भारतीय श्रथंशात्र की समस्याएं 


वाले दल ने वम्बई सूती मिल उद्योग में जो कार्य किया है उससे मारतीय 
यूती उद्योग का उत्पादन बढ़ने की समावना है | इस दल ने सुझाव दिया है कि 
कारखानों में सभी कार्य आधुनिक रीति से किया जाय श्रौर वर्तमान स्थिति का 
गंभीर श्रध्ययन करने के बाद उद्योग के सगठन की योजना बनाई जाय। 
ओऔद्योगिक कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए श्रावश्यक सुझाव देने को विभिन्न 
उद्योगों में तत्सम्बन्धी श्रव्ययन की ब्यवस्था की जानी चाहिए | 


अध्याय ३१ 
ओधद्योगिक सम्बंध 

श्रीद्योगिफ उत्पादन बढ़ाने, श्रमिकों की श्यार्थिक स्थिति को सुधारने श्रोर 
देश को आधिक दृष्टि से सम्दशाली बनाने के लिये ग्रौद्योगिक शाति का श्रत्यन्त 
महत्व है। यदि इृद़तालें द्ोती हैं, मिलों-फारसानों में तालाबन्दी की जाती है 
और ग्रौय्रोगिक शांति भग की जाप्ती है तो उत्पादन घटने लगता है, उत्मादन 
व्यय में वृद्धि दोने लगती है श्रीर आय कम हो जाने से श्रमिकों को अनेक 
कठिनाइयों का सामना कफ रना पढ़ता है | बाजार में वस्तुश्रों की पूर्ति नियमित रूप 
से न होने या उनकी पूर्ति मे क्रिही प्रकार की बाधा श्रा जाने से उपभोक्तातओं 
क्रो मी कठिनाइयों करा सामना करना पड़ता है। श्रोयोगिक ज्षेत्र में श्रशाति होने 
से सम्पूर्ण देश की शांति भग दो जाती है श्लौर इससे फ्रिसी को लाम नहीं होता । 
पूजीबादी व्यवम्धा में तालाबटी का होना आवश्यक नहीं है। यदि उचित ध्यान 
रा जाय श्रीर व्यवस्था ठीऊ हो तो इन बाधाओं को पूरी तरह समाप्त न भी 
किया जा सके तो रूम से कम दाला श्रवश्य जा सकता है | 

आधुनिक प्रवृत्तिया--भारत फे श्रौद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाये रखना 
सदेव सभव नहीं रहा है। द्वितीय विश्य युद्ध के काल में औद्योगिक मगड़ों की 
सस्या और इन झगड़ा के कारण नप्य हुए कार के दिनों फी संख्या काफी कम 
रही है | ऑँकड़ो से प्रकट होता है कि १६४३ में जब कि युद्ध श्रपनी चरम सीमा 
पर था एड़ताल एयम्‌ तालाबरनियों से केवल २१ लाफ़ कारय के दिन नष्ट हुए. | 
१६४४ में यद संख्या परढफर ३४ लाख दिन ओर १६४५ में ४१ लास दिन हो 
गई। यह सख्या फिर भी शअ्रपेक्षाकत कम रही, इसको अत्यधिक नहीं कहा जा 
सकता है | युद्ध के समय झऔद्योगिक सम्बन्ध काफी अच्छे रहे क्योकि (१) श्रमिक 
ने सरकार को लड़ाई भे सहयोग देने का वचन दिया और वह्द यह नहीं चाहते 
थे कि उत्तादन में किसी प्रकार की बाधा पडे श्रौर युद्ध का सफल सचालन कर 
सकने में किसी प्रकार की बाघा पठे | (२) उस समय वस्तुओं के भाव में तथा 
रइन-सहन फे व्यय में बृद्धि की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी | इसी समस्या से ही 
बाद में ओऔद्योगिक कगड़े उत्नन्न हुए। १६ श्रगस्त १६३६ को समाप्त होनेवाले 
सप्ताइ को श्राघार मानते हुए १६४१-४२ श्रौर बाद के चार वर्षो में सामान्य 
मूल्य फे देशनाफ क्रमश; १३७०, १७१ ०, २३६ ५ २४४ २ श्रोर २४४६ रहे । 
बस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी परन्तु इसी समय वेतन में मी आशिक वृद्धि 


श्श्र भारतीय अथशाख्तर की समस्याएँ 


हो गई थी | इससे मालिक तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध विशेष खराब नहीं हुए, 
(३) युद्ध के समय भारतीय प्रतिरक्षा नियम की घारा ८१-८ लागू थी जसके 
अनुसार श्रौद्योगिक रंगों का निपटारा करने के लिए सरकार को सकट कालीन 
अधिकार दिये गये थे | सरकार श्रशाति के विरुद्ध कडी कार्यवाह्दी करने को 
स्वततन्न थी। 
परन्तु युद्ध के समाप्त होते ही, ओर विशेषकर स्वत्तन्नता प्राप्त होने के 
पश्चात्‌ श्रौद्योगिक कगढों की सख्या बढ़ी और उत्पादन में कमी आ गई | १६४६ 
और १६४७ में क्रश १ करोड़ २७ लाख श्र १ करोड़ ६८ लाख कार्य के दिन 
नष्ट हो गये जब कि १६४५ में केवल ४१ लाख कार्य के दिन नष्ट हुए | औद्योगिक 
ऊगड़ों मे इतना वृद्धि होने का कारण यह था कि (अ्र) स्वतन्त्रता प्राप्त दवोने के 
पश्चात्‌ श्रमिक के दिल में नई आशाएँ जगी थीं | श्रमिक अपनी आयिक स्थिति 
को सुधारना चाहते थे और इसी के परिणाम स्वरूप हृड़ताले हुईं | सरकार की 
श्रम नीति ने मी जिसका उद्देश्य अमिकों कय पारिश्रसिक बढ़ाना और कार्य की 
स्थिति में सुधार करना था, इसमें काफ़ी योगदान दिया, (चर) युद्ध काल की अपेक्षा 
चीजों के भाव में अ्रधिक वृद्धि हुई। १६४५-४६ में थोक त्रिक्री के माव का देशनाक 
२४४६ था परन्तु १६४६-४७ में वह फर २७५४ ओर १६४७-४८ में ३०७ हो 
गया। वस्तुओं के मूल्यों में तो वृद्धि हुई परन्तु वेतन अथवा पारिश्रमिक में इसी 
अनुपात में वृद्धि नहीं हुई | इससे श्रमिक को अनेक क्ठिनादयों का सामना करना 
पड़ा | परिणामत्वरूप श्रमिकों ने वेतन अथवा पारिश्रमिक बढवाने के लिए हृब्ताले 
कीं, (स) भारतीय प्रतिरक्षा नियम के लागू न रहने से श्रमिकों ने एक छूट का 
अनुमव किया । अब श्रमिकों की इच्छा भी युद्ध के समय की तरह क्टोर परिश्रम 
करके उत्पादन बढाने की नहीं रही थी। 
स्थिति काफी गभीर रूप धारण करती गई और १६४७ के दिसातर में 
भारत सरकार को औद्योगिक शाति सममौता कराने के लिए हस्तक्षेप करमा 
हि कक मर पा ओऔद्ोगिक सम्बन्ध सुधारने भें काफ़ी सहायता मिली | 
हा के आन्दोलन और सरकार के हस्ताक्ञेप करने से पारिश्रमिक में वृद्धि हुई, 
के हा बोनस और लामाश में अप्निकों के माण में भी दृढ्ति हुईं | यह कहा 
नहीं बह आप बढ़ने से श्रम्तिक का वास्तविक पारिश्रमिक 
श्रमिकों की स्थिति युद से पूव॑ के हक दृष्टि से देखा जाय ता ज्ञात द्ोगा फि 
व मे के अपेक्षा कहीं ग्रधिक बिगड़ गई | इस 
को ही रो बे "गन नहीं दिया गया है कि मूल्य बढ जाने से केवल श्रमिक 
हैं। नहीं बल्कि सभी वर्गों की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पडा | 


श्रौद्योगिक सम्बंध ३१ 


प्रश्न यह ने है कि अमिक को कठिनाईयों की सामना कसा पढ़ा या नहीं; 
यू बात यह है कि वीं श्रमिकों की समाज के अन्य लोगों को 


पूरे श्रमिक बर्ग का भशन है वह ओर ६ ख्या 
गई । मिल मालिकों ने तालाइन्दी घोषित नई की क्‍योंकि परिअ्रमिक में वृद्नि हो 
के साथ दी उत्तादित माल के मृह्य मे भी इंडि हुई 

श्रनुकूल धढ होने के कारण मिल मालिकों को अधिक दनि नहीं उठानी पडी । 
इसके साथ ही आ्ौद्योगिक सगे सम्बस्थी कान के छन्तगत संगदे झुलसानेवाली 
दस्था क्रमशः अधिक इनाई गई भर समसीते तथा अनिवार्य 
बचनिर्णय के दारा अनेक होने वाले श्रौद्योगिक मेंगडों को जो अवश्य डे 
होते रोक लिया गया । १६४७ में कुल सट हुए. भमर-दनो वी सख्या ११८ 
लाख हो गई परन्तु इसका कीस्ए सर्वत्र औद्योगिक 
बल्कि सती मिल उद्योग की लम्बी दृढताल थी । कर्ज नष्ठ हुए श्शप हे तो 
दिनों में से १३ लॉ दिन अकेले सती उद्योग में दी नध्ट ह० श्रोग्रोगिक समभी 

के पश्चात्‌ से मारत हे श्रीक्योगिक शाति अविक भरे नहीं 
तालिका के अतुसार नंद हुये अम-दिनों 
१६५२ में ३१४ शर्ते, श६३ भें रेहैस 


गई । १६४६ में ५४ 
१२०३ तथा उनसे सम्बन्धित श्रमिकों की संख्या ७१४.१३० थी । ८ मेष 


लाख श्रमर्दिन नष्ठ हुये ते आ्ौद्योगिक मगेडों की सख्या २४०४६ फथा उनसे 
सम्बन्धित अमकों की सेंडर्यी १,० ए८:९ १३ थी। नष्ट हुये पड ला हे श्रम-दिनों में 


सती बच उद्योग में १५ लाख दिन; कोयला तंषा अरे खदान उद्योगों में लगभग 


१० लाख, रोपण तथा जई उद्योग में लगमंग ६ लेने श्रम दिन नष्ट हुये । 


कानुनी व्य एक जनतत्रवादी मे जहाँ उद्योग स्वतत्र 
अपनी माँग के अर्ेधार चित वेतन अथवा पारिश्रमिक ने मिलने पर भैमिक 
को श्रन्य उपाय हने के परेचीत श्रुत में हडताल करने का अरर्षिकीरे 


५ से उपभोक्ता को भी अनेक कठिनाईयाँ उठानी पढ़ती हूं। अमिक तथा म्लि 


द् 
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आलिकों द्वारा क्मश हड़ताल श्रोर तालाबन्दी के अपने मूलभूत श्रधिकारों के 
प्रयोग के प्रति जनता ओर सरकार उदासीन नहीं रह सकते। उचित रीति पे 
सममोता वार्ता चलाने श्रोर एफ दूसरे की कठिनाइयों को समझते हुए श्रौद्योगिढ 
फऋगडे को सुलकाना सदैव सभव है| औद्योगिक कंगडे सम्बन्धी कानून हा 
उद्देश्य यह है कि सगडा होने पर मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच सममीता 
करने के लिए साधन खोजा जाय | इस काचून में विभिन्न परिस्थितियों के 
अनुकूल भिन्न भिन्न साधनों की व्यवस्था की गई है ओर फ्रिसी भी श्रौद्योगिक 
मंगढ़े मे समझोते तथा पचनिर्णय भें मितना समय लगना चाहिए उसकी श्रवधि 
भी निश्चित कर दी गयी है | इसमे मामले पर विचार करने की पूर्ण विधि विस्तार 
से दी गई है । भारत तथा ससार के अनेऊ देशों में यह देखा गया है कि कार्प 
की अ्रस्पष्ट रूपरेखा के फारण भ्रम उत्पन्न हो जाता और इससे औद्योगिक मतभेद 
हो जाता है। श्रम कानून का यह उद्देश्य है कि इस प्रकार के भ्रमों फो उत्तन्न 
होने से रोका जाय और यदि भ्रम उत्पन्न हो गया है तो उसे दूर किया जाय | 
१६२६ का भारतीय व्यापारिक विग्नह कानून--ईस काबून में सावे 
जनिक उपयोगिता की सेवाओं तथा अन्य उद्योगों ऊे लिए पृथक व्यवस्था की गई 
थी। सावजनिक उपयोगिता सेवायें जैसे रेलवे डाऊ तथा तार, बिजली श्रौर जल 
प्रूर्ति विभाग के ऊ्संचारियों तथा मगियों इत्यादि की इड़तालों पर प्रतिभन्ध लगाया 
गया था । ये ऊर्मंचारी मालिक को ६४ दिन पूव नोटिस देने के पश्चात्‌ दी हंब्ताल 
कर सकते थे । अन्य उद्योगों मे हडताल अथवा तालाबन्दी को घोषित फ़िया बा 
सफत्ता था परन्तु इन कंगडों को सुलकाने के लिए एक निश्चित साधन नियुर्फ 
किया गया था। श्रीद्योगिक रमगडों के सम्पन्ध में तदथ जाँच समिति श्रौर सममीता 
परिषद्‌ नियुक्त करने की भी व्यवस्था की गई थी। जाँच समिति में एक या एके 
से अधिक निष्पक्ष व्यक्ति रखे जायेंगे। यह समिति मामले की जाँच करने के 
पश्चात्‌ अपनी रिपोर्ट नियुक्त करने वालो सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। 
समसोता परिषद्‌ इस बात का प्रयज्ञ करेगी कि दोनों पक्ष साथ बैठकर श्रपने 
मतमेदों को दूर करके सममौता कर लें | सममौता न दो सकने पर मामले वी 
रिपोट सरफार के पास मेज दी जाती थी। इस कानूल में श्रुनिक्मायें पचनिर्णय के 
व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अनुसार सरकार ने केवल यही प्रयत्न किये! 
कि दोनों पक्ष एक दूसरे के और अ्रधिक निकट आ जाएँ और मामले तथा 3९ 
ऋंगडे के कारणों को जनता को बताबे जिससे सममोता करने के लिए. जनता के 
राय का भी बल ग्रास हो | जनहित की सुसक्षा के लिए कानून की हृष्दि में 
इड़तालें और तालावन्दियाँ गैर कानूनी थो (क) जिनका उद्देश्य डयोग के अर 
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ऊंगडे का प्रसार करने के अत्तिरिक कुछ ओर भी हो या (ख) जिनका उद्देश्य 
जनता पर अनेक कठिनाश्याँ लादकर सरकार को विशेष कार्यवाही करने को 
सजबूर करना हो। 

यह कानून उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआा। श्रौद्योगिक सम्बन्धो में सुधार करने 
के लिए यह पर्याप्त नहीं था क्योकि (१) समझौता अधिकारी श्रथवा कगडे का 
शीघ्र निपटारा करने वाली श्रन्य सस्थाश्रों के स्थान पर तदथ सार्वजनिक जॉच 
को अधिक महत्व दिया गया और (२) स्थाई ओरोद्योगिक न्यायालय की स्थापना के 
ज्िए कुछ व्यवस्था नहीं की गई | 

बम्बई मे १६३४, १६३८ और १६४६ में औद्योगिक विग्वट कानून वनाकर 
उक्त कानून के दोपो को कुछ सीमा तक दूर कर दिया गया | इन कानूनो के 
अन्तर्गत मालिकों द्वाथ श्रमिक सघो को मान्यत्ता दी जाने की व्यवस्था की गई 
थी। इन कानूनों मे कगडो को सुलम्काने की पूरी विधि ओर निश्चित श्रवधि दी 
गई थी | फेवल सार्वजनिक जांच करने की अपेज्ञा सममोते श्रीर कगडा सुलमकाने 
पर अधिक[मदहत्व दिया गया | इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि काये की 
शर्तें श्रस्पष्ट और अनिश्चित न हो क्योंकि इससे झंगडे उत्पन्न होते हैं। इसके 
लिए यह व्यवस्था की गई कि सममौते की शर्तें ओर स्थायी सभायें लिखित और 
रजिस्टर्ड हो | श्रन्य प्रमावशाली साधनों के साथ ही स्थायी श्रौद्योगिक न्यायालय 
का विकास हआ है। पहले के कानूतों में न्याय का मानना अनिवार्य नहीं था 
परन्तु इड्ताल अथवा ताले-बन्दी से पूर्व सम्पूर्ण मामले शातिपूर्ण उपाय से 
सुलमाने के लिए प्रस्तुत करने श्रावश्यक ये | परन्तु बम्बई के १६४६ के कानून मे 
पचनिर्णय के लिए. मामला प्रस्तुत करना श्रनिवार्य कर दिया गया और श्रपील 
करने के लिए एक अदालत की व्यवस्था की गई | वास्तव में बम्बई ने इन 
कानूनों का बनाकर भविष्य में श्रिल भारतीय पैमाने पर श्रधिक उपयुक्त कानून 
बनाने के लिए मार्ग दर्शाया । , 

भारतीय प्रतिरक्षा नियम के अस्तगंत कार्यवाह्दी--पहले कहा जा 
चुका है कि युद्ध काल में ओद्योगिक झगडो को इल करने के लिए सरकार ने 
सझ्डट कालीन अधिकार प्रास कर लिये ये। भरतीय प्रतिरक्षा नियम की धारा ८१ 
(ए) के श्रन्तर्गत, जो जनवरी १६४२ में लागू की गयी थी, यह व्यवस्था की गई 
थी कि ब्रिटिश भारत की प्रतिरक्षा के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा के लिये; शाति और 
व्यवस्था बनाये रखने के लिये युद्ध का कार्य ठीक ग्रकार से चलाने के लिये 
समुदाय के जीवन के लिये आ्रावश्यक सामान की पूर्ति जारी रखने के लिये सामान्य 
अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐेन्द्रीय सरकार तालाबन्दी तथा हडताल पर रोक 
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लगा सकती है शोर श्रोयोगिक कंगठों फो सममोते या श्रदालती कार्यवाही फे 
लिये मेज सकती है श्रीर ग्रदालत के निर्णय को लागू कर सकती है। 2स फानून 
में यह भी व्यवस्था की गई थी कि हृठताल अथवा तालबन्दी की पहले से चना 
दी जाय। सममोते की कायवाद्दी की ग्रवचि में हडताल अथवा तालेयन्दी पर 
रोक लगा दो गई थी। फ्योंहि सरकार को ग्रदालती निर्णय अनिवार्य रूप से लागू 
कर देने का अधिफार प्राप्त था ट्सलिये दम कट्ट सकते हैं कि इस नियम जे द्वारा 
पचनिर्णय अनिवार्य कर ढिया गया था। 

१६४७ का आद्योगिक विश्रह कानून--फरवरी १६४७ में केन्द्रीय सरकार 
ने श्रोयोगिक विग्नद कानून स्वीकृत क्या। हंस कानून ने बस्पई के अनुभव 
का लाभ उठाकर १६२६ फे श्रीयोगिक प्रिग्रत कामून के कुछ दोषों को दृर 
कर दिया | इस कानून में कार्य समिति, सममीता श्रधिकारी, सममोता बोर्ड श्रीर 
जॉच-अदालत नियुक्त करने क व्यवस्था है। इनके श्रतिरिक्त इस कानून मे 
अस्थायी श्रौद्यागिक न्यायालय स्पावित फरने फी व्यवस्था की गई है मिसमे उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश होंगे | इस कानून में परस्पर समझौता करने पर अधिक 
महत्त दिया गया है। पहले कानून में फेबल जाच ऊार्य को दी मद्टत्व दिया गया' 
था | कार्य समिविया। का कार्य परस्पर बातचीत करके मालिक तथा फर्मचारी के 
परीच का मतमेत दृर ऊरने श्लोर समझौता पठाधिकारियों तथा सममोता बोडों का 
कार्य दोनों पक्षों में धमकोता कराना है। परन्तु यदि यद्द प्रथत्न सफ्ल न हो तो 
मामले को ओयोगिक न्थायालय मे प्रस्तुत ऊरने की व्यवस्था पी गई है। सरकार 
को इन न्यायालयों का न्याय पूर्ण या थ्राशिक रूप में लागू फरने का श्रधिकार 
प्रात्त है । टस अकार इस कानून में भी अनिवार्य पचनिरणय की व्यवस्था है | 

१६५१ मे श्रौद्योगिक विग्रद्ट (सशोधन) अध्यादेश जारी करफ़े इस कानून 
की कुछ कमियों को दूर कर दिया गया | इस श्रच्यादेश के द्वारा वे औद्यागिक 
इकाइयों मी अदालतोी ऊार्यवाही ऊे क्षेत्र में थ्रा गई जिनमे अर तक कौई रकगडा 
नहीं हुआ था परन्दु भविष्य में देने की समायना थी । भविष्य में एक दी बात पर 
अन्य श्रौद्योगिक इकाइयों मे कगड़ा न होने देने के लिए यह श्रध्याटेश आवश्यक 
पमका गया। १६४० के औद्योगिक विद्यद (अम अपील न्यायालय) कानून से 
श्रम अपील न्यायालय स्थाप्रित करने की व्यवस्था वी गई है जिसमें पिभिन्नों 
ओद्योगिक पच न्यायालयो, श्रोद्योगिक अदालतों, वेतन परिषर्दों इत्यादि के फेस्ले 
पर की गई अपीलों की सुनवाई होगी | श्रम अपील न्यायालय के किसी श्रदालत 
फैसले अथवा निश्चय के विरुद्ध की गई अपीलों पर विचार करने का श्रधिकार है 
परन्तु इसकी दो शर्ते हैं - (१) फ़ैवले श्रयतरा निश्चय में कोई विशेय कानूनी पेंच 
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हो या (२) उसका सजन्ध वेवन, बोनस, छुटनो इत्यादि से हो। विभिन्न राण्यों में 
ओचोगिक न्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी फैसले दिये जाने के कारण मिसस देश 
में ओ्रद्योगिक सभ्नन्ध अधिक जटिल द्वोते जाते थे भ्रम अपील न्यायालय स्थापित 
करने की आवश्यकता श्रनुभव हुई | इसके साथ ही अपील करने के लिए कोई 
ज्यवस्था न होने के कारण यह श्रोद्योगिक अदालतें उदार निरकुश शासक की 
तरह आचरण करने लग्मी थीं ) इत प्रकार की निरकुशता और स्वच्छुन्दता जन- 
तत्री शासन प्रणाली के अनुकूल नहीं है। मूल कानून की ३३ वीं घारा में यह 
व्यवस्था की गई थी कि समझौते के लिए क्रिसी भी कगडे के विचाराधीन होने के 
काल में कोई मालिक समभौता अधिकारी, बोर्ड अथवा पचन्यायालय की लिखित 
अनुमति प्राप्प किये ब्रिना न किसो कमचारी को दण्ड दे सकता है और न 
निकाल सकता है, साथ ही मामला प्रस्तुत होने के ठीक पहले की नौकरी की 
हाल्नत में वह फ़िसी प्रकार का परिवर्तन नहों कर सकता है| इस घारा की 
व्यवस्थाओं को धारा ३३ (ए) जोडकर और बढ़ा दिया गया है | घारा ३३ (४) में 
यह व्यवस्था क्री गई है कि यदि मालिक धारा को भय करता हे तो उससे पीड़ित 
कर्मचारी विधियत लिखित रूप में अपनी शिकायत उस पच अदालत के सामने 
पेश कर सकता दे जिसमें मामला बिचाराघोन है | वह पचश्रदालत उस शिकायत 
पर उसी रूप में विचार करेगी जैसे वह कानूम को व्यवस्था के श्रनुसार पच 
अदालत में पेश क्रिया गया श्रौद्योगिफ रगडा हो । इस सशोघन के श्रनुसार 
पीड़ित कर्मचारी को मामले के विचाराधघोन होने के काल में नोकरी की हालत में 
परिवर्तन, छुटनी, दण्ड इत्यादि के मामलों को सीधे पचन्यायालय मे विचाराथ॑ 
अस्तुत कर सकने का श्रविकार प्राप्त है। इससे पचन्यायालय में अस्तुत होनेवाले 
ऋगड़ों की सख्या भी श्रधिक बढने से बच जायगी और निर्यय भी शीघ्र हो जायगा | 

श्री बी० बी० गिरि का दृष्टिकोण --भारत के श्रम-मत्री श्री गिरि ने 
अक्टूबर १६५२ में नैनीताल में हुए भारतीय अम-उम्मसेलन के १२ वे अधिवेशन 
में, फरवरी १६५३ में नई दिल्‍ली में हुए राज्य अ्रम-मत्री सम्मेलन में और अनेक 
सावजनिक भाषणों में बराबर इस बात पर जोर दिया है कि श्रौद्योगिक झगड़ों 
को बतमान व्यवस्था के अनुसार अनिवाय पचनिर्णेय के द्वारा नहीं बल्कि परस्पर 
सममौता करके स्वेच्छिक पचनिर्णय से हल करना चाहिए । इस योजना के 
अन्तगत सार्वजनिक उपयोग सेवाओं के सबन्ध में अनिवार्य पचनिणय लागू 
रहेगा परन्तु ग्रन्य सस्याश्रों या उद्योगो में समस्तोता श्रथवा स्वेच्छिक पच- 
निर्णय लागू रहेगा | परन्तु सकटकाल में और केन्द्रीय सरकार से पहले विचार 
विमर्श कर लेने के बाद राज्य सरकारों को श्रोद्योगिक मामला अनिवाय पच- 
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निर्णय के लिए सौपने का अधिकार होगा | भी गिरि करा मत था कि श्रम श्रपील 
न्यायालय फो समास्त कर दिया जाय क्योंकि मगड़ों को ग्रापस में सुलमा लेने 
के पश्चात्‌ इस न्यायालय की जोई आवश्यकता नहीं रद्द जाती। भी गिरि द्वारा 
सुकाई गई योजना के श्रन्चर्गत मालिकों तथा ऊर्मचारियों के बीच के सभी 
मंगढ़ों पर स्वेच्छा से समझौता करना दोगा। सममोता वार्त्ता के सम्न्ध में 
झगड़े से सबन्धित कोई भी पत्न समझौता अ्रधिकारी की सद्दायता लेने को स्ववन्न 
होगा ओर दूसरे पक्ष को यद्द स्व्रीफार करना पडेगा। यरि इस प्रकार री सममकौता 
बार्चा असफल हो जाती है श्रीर दोनों पक्त मामले को पचनिणंय के लिए सौपने 
को प्रस्तुत दों तो पचा का निर्णय दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। परढि पच 
परस्पर सहमत नहीं हो तो मूगडे से सबन्धित पार्टियाँ एक निर्णावक छॉट 
सकती हैं जिसका फैसला दोनो पक्षों को मान्य होगा। यदि दोनों पार्थियों भे 
निर्णायक छाँयटने फे प्रश्न पर मतमेट हो तो वह दोनों एफ गाय से मामला पच 
अदालत को सोप सफते है| सममीते की टन पिभिन्न स्थितियों फ्रे लिए श्रवंधि 
निश्चित होगी। राज्य सरफाश फेबल सकदट काल में ऊफेद्रीय सरकार की 
स्वीकृति लेकर गेर साव॑जनिक उपयोग के उद्योगों के मामलों को श्रनिवार्य पच- 
निर्णय के लिए सॉप सकती हैं। परन्तु यह श्रविकार अ्रन्य्र उद्योगों पर लागू नदी 
होगा । मिरिन्योजना के अन्तर्गत थमिक समित्तियाँ, सममोता श्रधि फारो, सममीता 
बोड, श्रौद्योगिक न्यायालय श्रौर पच अदालत प्रबवत्‌ रहेंगी परन्तु थम अपील- 
न्यायालय खत्म हो जायगा | 


इससे दो मुख्य प्रश्न उठते ई (१) क्या श्रनिवार्य पचनिर्णय हो या 
स्वैच्छिक पचनिर्णय शोर (२) क्या भ्रम अपील न्यायालय रहना चादिए या नहीं! 

अनियार्य पंचनि्णंय-यह कटा जाता है कि श्रनिवार्य पचनिर्णय 
ओदोगिक क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने मे सहायक नहीं है। स्थायी तौर पर 
शान्ति तभी रह सकती है जय परस्पर आर स्वैब्छिक समोते किये जायें | यद्ट भी 
बताया गया है कि श्रनिवार्य पचनिर्णाय से श्रीद्ोगिक रूगड़ों को प्रोत्साहन मिला 
ई और भारत में इससे अमिऊ़ सथ कमजोर दो गए हूँ | “अ्रमिक सघ की व्यवस्था 
पर इससे कुठाराबात होता है| श्रमिक सघ के सदस्यों में एकता निजी स्वार्थ का 
ही परिणाम है | यदि अमिकों की समर में यह श्रा जाय कि एकता के सत्र में 
बंध जाने से दी उनके स्वार्थ की सिद्धि हो सकती है तो उनके सयुक्त द्ोने के लिये 
श्रन्य किसी ओरणा की आवश्यकता नहीं रह जाती | अनिवार्य पचनिर्णय उनको 
इस बात के लिये कोई कारण नहीं उपस्थित करता कि उनमें इस प्रकार की 
एकता दो ? | अनिवाय पंचनिणय, श्रार्थिक व्यवस्था को एक ऐसी कठोरता 
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३६५५ के खितम्पर में पुनर्पगेनित रूप में एक विधेयक १६४७ के श्रौद्योगिव 
विम्नद कानून का संशोधन करने के लिये लोक समा में प्रस्चुत किया गया और 
१६६ में आदोगिक पिम्रद ( सशोधत तथा पिमिन्न शर्ती के साथ ) कादून पास 
पिया गया | यद्द बडे कुर्भाग्प की बात दे कि इस ऊानून में भी गिरि के विचारों 
को बहत ही सीमित मात्रा भे सम्मिलित क्रिया गया है। ऐसा लगता है फि 
उसमे ओवदोगिफ ऋगड़। में विस्तार द्वोगा और समसौता यठिन द्ोसा | इस 
कामून के मुख्य प्रतघान, जो कि बम्मई के १६४७ के कानून के अ्रनुरूप एैं, 
निम्न हैं. -- 

(३) अमिकों की परिमापा विस्तृत कर दो गई है, थार श्र श्रौषोगि 
कर्मचारी तथा देख रेस करने वाले पदाधिकारी भी जिनका वेतन ४००) माद्षिऊ 
से अप नहीं हे भमिकों के अन्तर्गत रम्मिलित कर लिये गये हैं। क्‍्याफ़ि बहुत 
से इस प्रकार का कार्य करने वालो को गोपनीय और संगठन सम्मन्‍्धी कार्य दिया 
गया है झ्रीर वे मिकों की अपेक्षा मालिकों के हो विशेष प्रग हैं, इससे यट भय 
है कि मालिका को नई फठिनादयों फा सामना करना पडेगा | 

(२) १६५० ऊे ग्रांयोगिक पियदह (श्रयोल न्थायालय) कानून का प्रत्यानयन 
कर दिया गया है और अ्मिकों के अपील स्यायालय को समाप्त कर दिया गया है । 
इस न्यायालय फे फारण देश के पिभिन्न भाग में अमिकों की स्थिति से समानता 
आरा गई थो श्रोर इसने अनेकों ऐमे लाभदायक सामान्य नियम बना दिये ये 
जिनके विसन्हन से मविष्य में गभोर कठिनाइयों का सामना करना पडेगा।* 
टससे हम फ्रेवल एक ही अच्छाई की आ्राशा कर सफते है कि अपील स्यायालय के 
अ्माच में सम्मवत' मालिकों योर अमिर्ो को स्थिति की वास्तव्रिकता पर विचार 
करने की प्रेरणा मिले । 

(३) इस कानून के अनुसार तीन प्रकार फे मौलिक न्यायालय बनेंगे। 
(श्र) भ्रम न्यायालय, (के) ग्रोयोगिक न्यायालय और (सु) राष्ट्रीय न्यायालय । भ्रम 
न्यायालयों को ऐसे आ्रीोगिफ मंगडो के निर्णय करने का श्धिकार है जो मालिकों 
की ऐसो आाज्ाओ्रों के उम्बन्ध में उत्पन्न हुये ईं जिनका ओवचित्य तथा नियमालुकू- 
लता सदिग्ध है श्र जो स्थायी आशार्ओ के अन्तर्गत हैं तथा कर्मचारियों को 
नियाले जाने के सम्यन्व में ओर हृदहताल ग्रथवा तालाबन्दी के सम्बन्ध में है 
औद्योगिक न्यायालय ऐसे रूयशय का निर्णय करगा जो फि पारिश्रमिक, कार्य के 
पन्‍ठे, बोनस, युक्तिसरण और छंटनी ऊ सम्मन्ध में हैं । राष्ट्रीय स्यायालय ऐसे 
भगड़ों का निरयय करेगा जो कि सरकार के मत में ऐसे मामले ई जिनकी राष्ट्रीय 
अष्टिकोण से महत्ता है, अथया ऐसे मामले हैं जिनका सम्बन्ध एक से श्रधिक 
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राज्यों से है । इन तीन न्यायालयों के निर्णय पर अपील करने का कोई अवसर 
नहीं है इसलिये इनके कर्मचारियों की नियुक्ति में उनकी योग्यता पर विशेष व्यान 
किया गया है | यहाँ यद्द बता देना आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय न्यायालय श्रपील 
न्यायालय का स्थानापक्ष नही है। 

(४) यह कानून स्थायी श्राश्ाओ्रों के सम्बन्ध में आपत्तिजनक परिवर्तन 
करता है| मालिको की किन्‍्ही विशेष मामलों में कार्य करने की स्थिति के सम्बन्ध 
में त्रिना उन अमिकों फो, जिनसे इसका सम्न्ध है, २१ दिन पूर्व श्रपने विचारों 
की सूचना दिये परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह फानून औद्य गिक 
रोजगार (धथायी आश्ञाग्रों) कानून का सशोधन फरता है और प्रमाण पत्र देने 
चाले व्रिशेष पदाविकारी को तथा अन्य श्रधिकारियो को इस बात का श्रधिकार 
प्रदान करता है फि वे प्रमाण पत्र देने के पूर्व स्थायी श्राशात्रों को युक्तिसंगतता 
चथा न्याय पूर्णता पर विचार कर लें। पहले फेवल मालिक को दी स्थायी 
आनाओओं में परिवर्तन करने के लिये अविदन देने का अधिकार प्राप्त था | यह 
कानून श्रमिक्रों को भी मालिकों के ही समान प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी को 


स्थायी 3 में परिवर्तन कराने के लिये प्रावेदन देने का श्रधिकार प्रदान 
करता है। 


(५) मालिकों के साथ एक विशेष रियायत की गईं है, जिसे हम रियायत 
के स्थान पर यदि न्याय का प्रदर्शन कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। इसके 
श्रन्तर्गत मालिक को किसी कर्मचारी को, जब कि मगडढ़ा;निर्णयार्य विचाराधीन 
दो, इस ऋगडे' से अ्रसम्बद्ध किसी दुराचार के लिये निकाल देने अ्रथवा सजा देने 
का श्रविकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में मालिक को अभियुक्त श्रमिक को एक 
सास का पारिभ्रमिफ देना पडेगा और अपनी आज्ञा के शिये श्रधिकारियों की 
अनुमति लेनी होगी | इससे कारखानों में श्रवुशासन ठीक रहने की आशा की 
जाती है 

द् कांचून का सबसे बड़ा दोष यह है कि सरकार को श्रौद्योगिक निर्ण॑या 
को परिवर्तित कर देने का अधिकार दे दिया गया है ) बड़ी कठिनाइयों के 
पश्चात्‌ म/लिकों और अमिकों के पारस्परिक विरोधी द्वितों पर समझौता हो पाता 
है श्रौर यदि ऐसे समझौतों फो बदल देने का अधिकार सरकार को ग्राप्त है तो 
इससे मामलों के और श्रधिक उल्लक जाने का भय है। कानून में ऐसा प्रबन्ध है 
कि सरकार को परिवर्तेन सम्बन्धी श्राज्ाओं को ससद के समक्ष १५ दिन की 
अवधि तक के लिये रखा जाय जिसके भीतर प्रस्ताव द्वारा ससद उसे स्वीकार 
करे शझ्थवा अस्थीकार कर दे, इससे स्थिति के सुकर की श्राशा नहीं की जा 

दर 
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सकती | वास्तविक बात तो यह है ऊफ्रि यह जानते हुये कि सरकार को अपने 
इच्छानुकूल निर्णय बदल देने का अधिकार प्राप्त हे कगड़ा जिन पक्षों के बीच: 
है वे अपनी बात पूरी-पूरी व्यक्त न करेंगे श्रोर जल्दी सममोता न करेंगे। कानून 
की श्रच्छी बात यह है कि अ्रब कगडे में पडे हुये दोनों पक्नों को इस बात की 
स्वतन्तता है कि वे किसी समझौते के निर्णय पर हस्ताक्षर कर सकते हैं | इस 
मरगड़े को किसी पच निर्णायक को फैसला करने के लिये सांप सकते है | इस 
प्रन्‍न्ध के श्रतिस्क्ति यह कानून गिरी द्वारा प्रस्तावित सयुक्त रूप से समझौता 
करने की योजना को कोई स्थान नहीं देता । यदि गिरी के अभिस्ताव इसमें 
सग्सिलित कर लिये गये होते तो श्रमिक और मालिक के द्वितों को बिना कोई 
हानि पहुँचाये ह्वी पारस्परिक समसौते की सुविधा कुछ अधिक ही सम्भव 
हुई होती । 
ओद्योगिक अनुशासन संहिता (200०)--१६४७ में मारतीय श्रम 
कान्फ़र नस की स्थायी अम-समिति ने 'आ्रौद्योगिक श्रनुशासन सहिता? श्रपनाई जिसे 
कर्मचारियों तथा नियोक्ताओ के सघो ने भी स्वीकार किया । इससे भारत में 
शद्योगिक सम्बन्धों के सुघारने की श्राशा की जाती है। इसके अनुसार कर्मचारी 
तथा नियोक्ता भविष्य में होने वाले मगड़ों को पारस्परिक पन्र-व्यवद्दार, सममौता 
तथा अपनी इच्छा से बीच-बचाव करवा के इल करने के लिये वाध्य हैँ | इसके 
अन्तर्गत भमिक तथा नियोक्ता 'घीरे काम करो? की चाल, तालाबन्दी, बिना 
नोटिस के हड़ताल, घमकी तथा शअ्रनुशासन ह्दीनता के अन्य रूप (जो प्राय. 
औद्योगिक रूगड़ों के कारण होते हैं) को नहीं अपनायेंगे | 
मार्के की बात तो यह है कि सहिता में इन्हें लागू करने तथा इसके परिणाम 

आकने की व्यवस्था भी है | १६५८ में केन्द्र में लागू करने तथा श्रॉकने के लिये 
एक छोटी सस्या का निर्माण क्या गया | यह ससस्‍्था विभिन्न समूहों से अशतः 
या न लागू होने, निर्यय, अधिनियम तथा सममौता आदि के दोषपूर्ण ढग से या 

देर से लागू होने के सम्बन्ध मे विवरण एकत्र करेगी। सघ के भ्रम मन्नालय ने राप्य 

सरकारों से २० फरवरी १६५८ तक तथा भविष्य म प्रतिमाह की दस तारीख 

तक मश्नावल के उच्चर के रूप में सूचना देने की प्रार्थना की थी। श्रच्छे 
ओद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने की दिशा में यह एक प्रभावपूर्ण कदम दै। 

अधिनियम पास करने तथा सह्विता स्वीकार करना ही काफी नहीं है । भविष्य में 

इसके अनुसार काम होने के लिये यद्ट श्रावश्यक है कि उसके लागू करने तथा 

लागू न द्वोने के कारंणों'पर कठोर दृष्टि रखी जाय | 
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भारत में श्रमिक आन्दोलन बहुत पुराना नही है। यद्यपि २० वीं शताब्दी 
के आरम्म में भारत मे ट्रेड यूनियन थीं परन्तु उनका कार्यक्षेत्र बहुत सौमित था 
श्रौर वह उन कार्यों को नहीं करतो थीं जिनकी एक ट्रेड यूनियन से श्रपैक्षा की 
जाती है। भारत में इनका विकास बहुत घीरे-पीरे हुआ और जो कुछ प्रगति हुई 
भी है वह अनेक कारणो से सन्‍्तोपजनक नहीं कही जा सकती | श्रमिकों में किसी 
समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होने की भावना होने के लिए यहद्द 
आवश्यक है कि उन्हें इस प्रकार के सगठन की श्रावश्यकता प्रतीत हो। श्८ वीं 
रुदी में ब्रिटेन में श्रौद्योगिक क्रान्ति हुई श्रौर उसके पश्चात्‌ कुछ देशों में उसकी 
पुनराबृत्ति हुई । परन्तु भारत ने श्रव तक इस प्रकार की श्रौद्योगिक क्रान्ति का 
अनुभव नहीं किया है | यदि श्रोौद्योगिक क्रान्ति हुईं होती तो उससे श्रमिकों के सगठन 
की आ्रावश्यकता उत्पन्न हो जाती और एक श्रम्रिक समठन बन जाता। श्रीद्ोगिक 
क्रान्ति से श्रमेक समस्याएँ उत्पन्न . जाती जिनकी पूर्ति के लिए श्रमिकों का 
छगठित होना आवश्यक हो जावा। भारत के ओद्योगिक विकास से कुछ समस्‍्याएँ 
उल्नन्न हुई हूँ परन्ठु यह समस्याएँ उतनी तीव्र नहीं हैं जितनी औद्योगिक क्रान्ति 

होने पर शेवी । 
खनेक कारणो से भारत में श्रमिक श्रान्दोलन का विकास नहीं हो पाया है, 
(१) यह्द पहले कद्दा जा चुका है कि भारत की अधिकतर श्रमिक जनता निरक्षर 
है और उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी है | श्रमिक माग्य पर विश्वास करता है और 
यद्द मानता है फ़ि स्वय प्रयत्न करके वह अपनी स्थिति नहीं सुधार कर सकता है। 
इस भावना से प्रेरित होने के कारण वह अपना सम्पूर्ण काये सगवान के भरोसे 
छोड़ देता है। यदि श्रमिक शिक्षित होता तो उसे अपनी स्थिति सुधारने की झाव- 
श्यकवा प्रतीत होती और उसे यह जात हो जाता कि स्वय प्रयत्न करके वह अपनी 
स्थिति कोबहुत सीमा तक सुधार सकता है | ऐसा अनुमव कर बह इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए. अपने श्रन्य श्रमिक साथियों को उगठित कर सकता था। यदि 
भारतीय श्रमिक भी पाश्चात्य देशों के श्रमिक्ों की तरह मौतिकवादी होता तो वह 
निरक्षर होते हुए. मी सगठित हो सकता था परन्दु भारत में निरक्षरता और भाग्य- 
वाद के कारण ही आज तक श्रमिक का प्रभावशाली संगठन नहीं हो पाया हे! 


इ्श्र भारतीय प्र्थशास्र का समस्याएँ, 


असिक आन्दोलन सम्मन्बी अनेक कार्यवाद्ियों के दोते हुए मी भारतीय भ्रमिक की 
व्यक्तिगत भावना कम नही दो पाई है । 

(२) भारत का श्रौद्य गिक श्रमिक फैबल फास्पानों पर दी निर्मर नहीं हे 
चौच-पीच में बह गाँव जाता रहता है शरीर फिर काम करने कारखानों में आरा जावा 
है। समान दिलों की पूर्ति फे लिए सगठित द्वोने में उनके स्थान परिवर्त्तन की 
प्रवृच्ति सय से बढ़े चाघक रही है। इधर कुछ वर्षों से ौस्पिति में ऊुछ परिवर्तन 
हुआ है और शुद्ध श्रोयोगिक श्रमिक के एक चर्ग फा उद्मव द्वो रद्दा है । 

(३) भ्रमिकों के पारिथमिक में दृद्धि हुई हे परन्तु इसके साथ दी रदन-सइन 
के व्यय म भी बूढधि हुई है | श्रमिक श्रतीत की तरदइ श्र भी ट्रेड यूनियन के लिए 
थोड़ा स चन्दा देने के लिए प्रस्तुत नहीं हेता है। यदि उसे संगठन का लाभ 
माल्तूम छेतरा वो ट्रेट यूनियन फी सदस्यता के लिए. आवश्यक चन्दा देने से बह 
पीछे नहीं इय्ता | 

(४) भारत के उद्योगपति भी श्रीद्योगिक विकास के परम्म काल के अन्य 
देशों के उद्योगपतियों की तरह ट्रेंड यू-नयनों का विरोध करते हैँ ओर यदद अनुभव 
करते ई कि ट्रेड यूनियन उनकी प्रतिहनन्द्री शक्ति है । यदि उद्योगपति कुछ ओर 
विचारपूर्य दृष्टिकोण अ्पनाते वो इस श्रान्दोलन की बहुत प्रगति द्वो गयी द्वोवी। 
इधर कुछ वर्षों से उद्योगपतियों ने श्रौद्योगिक झगड़ों के निपटारे के लिए भौर 
उद्योग में शाति बनाये रखने के लिए ट्रेड यूनियनों का मद्टत्व समका है। 

(2 वर्तमान मे भारतीय अमिऊ संधों पर स्वय श्रमिकों का नहीं वलिि 
चाहसी लोगों का नियत्रण है | यदि ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व स्वय अमिर्कों के दवा 
में होता तो बह श्रमिक्रों े द्वित में ट्रेड यूनियनों का संगठन करने का मह॒त्व 
समझ सकते और इससे भ्रमिक आन्दोलन तेजी से बह सकता या। परन्तु नेतृत्व 
स्वय भममिकों के हाथ में नहीं है और बाहरी लोग ट्रेड यूनियनों का उपयोग अपने 
राननीतिक स्वार्थों की पृति में करते ६ | उनकी दृष्टि में भ्रमिकों फी स्थिति में 
सुधार करना गौण विपय द्ोता है। इसीलिए, श्रमिक सोचते ह कि ट्रेंड यूनियनों 
का संगठन फरने से विशेष लाभ नहीं है | भारतीय ट्रेड यूनियन संगठन में यह 
दोध होने से ट्रेड यूनियनों का कार्यक्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है और अमिक्रों में 
शिक्षा-प्रसार और स्वास्थ्य सबन्धी कोई कार्यवादी नहीं की जा सकी है। भारतीय 
ट्रेड यूनियनें अधिकतर सघपशील प्रदृत्ति की हैं | वह एक प्रकार से इड़ताल करने 
की और मालिक या सरफार के विरुद्ध झ्रान्दोलन करने की एजेन्सी के रूप में कार्य 
हक के इस नीति के कारण भारतीय ट्रेड यूनियनों का कार्यक्षेत्र चहुत धकोर्य 

गया है | 
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१६४४-५६ में (जिस श्रद्यतन वर्ष के ऑँकडे प्रात हैं) भारत में ७८४६ 
अमिक्क सघ थे जिनके सदस्यो की सख्या २२३ लाख यी | निम्न तालिका से यह 
स्पष्द होगा कि १६४२-५३ से रजिस्टर्ड श्रम-सध तथा उनकी सदस्य सख्या में 
पर्यात बृद्धि हुई है | सघो के इस विकास के होते हुए. भी रजिस्टर किये हुये श्रमिक 
स्घों के कुल सदस्यों की सख्या उद्योगों मे कायं करने वाले श्रमिकों की कुछ 
सख्या का श्रश मात्र ही है | 

रजिस्टर्ड भ्रम-संघ तथा उनको सदस्य-सख्या 





वर्ष अ्रससघ का सख्या सदस्यों की कुल संख्या 


| 
पट सूचना देने वाले 
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कानूनों व्यवस्था 


ट्रेड यूनियन सम्बन्धी कानून बनाने का उद्देश्य ट्रेड यूनियन की व्याख्या 
करना, उसके कतंब्यों ओर उत्तरदायित्व को निश्चित करना ओर ट्रेड यूनियन 
सम्बन्धी उचित कार्यवाही के सम्बन्ध में उनकी रक्षा करना है। कानून यह 
निश्चित करता है कि उद्योगपति ट्रेड यूनियन को मान्यता देंगे श्र ट्रेड यूनियन 
सम्बन्धी उचित कार्यवाही करने पर किसी श्रदालत में उन पर छुकदमा नही 
चलाया जायगा | ऐसा कानून न द्ोने पर उचित कायवाही भी अन्य श्रर्ों मे 
अवैध घोषित की जा सकती है | 

१६२६ का भारतीय ट्रेड यूनियत कानून--१६२६ के भारतीय ट्रेड 
यूनियन कानून में १६२८, १६४२ और १६४७ में सशोधन किया गया । भारतीय 
ट्रेड यूनियन इसी कानून द्वारा सचालित होती हैं। १६२६ के कानून के श्रन्तर्गत 
ट्रेंड यूनियन की यह परिभाषा दी गई है कि कोर भी सगठन चाहे श्रस्थायी हो 
या स्थायी यदि श्रमिक और उद्योगपति या मालिक और कर्मचारियों के बीच अथवा 
कम्मचारियों के वीच पारस्परिक उचित सस्वन्ध बनाये रखने के लिए बनाया गया 
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हो, या वाणिज्य-व्यापार करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिए बनाया गया द्वो 
या दो या दो से श्रधिक सवा का सगठन द्वो तो उसको भी ट्रेड यूनियन ही कहा 
जायगा | इस प्रकार ट्रेड यूनियन की श्रेणी में श्रमिकों श्र मालिकों दोनों के 
सगठन सम्मिलित कर लिये गये हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई दे कि किसी 
यूनियन के ७ या उससे अ्रधिक सदस्य कानून के अन्तर्गत नियुक्त रजिस्द्रार के 
पास यूनियन की रजिस्ट्री कराने के लिए. आवेदन पत्र भेज से हैं| परन्तु इसके 
लिए यद्द आ्रावश्यक है फि यूनियने निर्धारित शर्तें पूरी करती हो | यह भी व्यवस्था 
की गई है कि रजिस्टर्ड यूनियन के पढाविकारियों में से आधे वास्तव में उस उद्योग 
के कर्मचारी हों जिसके अमिको की गद यूनियन हैं। इससे बाहरी व्यक्तियों को 
ट्रेड यूनियन संगठन में काफी स्थान मिल जाता है | यदि यूनियन के कानून 
सम्मत उद्देश्य को आगे बढाने फे लिए किये गये समझौते के सम्बन्ध में कगडा हो 
तो यह कानून यूनियन के पदाविकारियों और सदस्यों की फ़ौजदारी के ढावे से 
सुरक्षा करता है | इसके साथ ही यदि मात्रिक भ्रमिफों के कंगडे के बारे में कोई 
कार्य क्रिया गया है और शिकायत केवल यह है कि इस प्रकार के कार्य से श्रन्प्र 
अमिक द्वारा काम छोड़ दिये जाने की सम्भावना है या यह व्यापार में अथवा 
फिन्हीं लोगां की नियुक्ति में इस्तक्षेप करना है तो इस कानन की वजह से यूनियन 
के पदाधिकारियों और सदस्यों पर दीवानी मुक़ढमा भी नहीं चलाया जा सकता है। 


इस कानूज़ द्वाग रजिस्टर्ड ठ्रेंह यूनियन के कोष पर प्रतिबन्ध लगाया 
गया है। इस कोष का केरल उन्हीं कार्यों में उपयोग किया ना सकता है जिनका 


कानून से विवरण दिया सया हई परन्तु एक पृथक कोप का निर्माण करने की 
अनुमति दे कर यूनियन के सदस्यों के नागरिक एवम्‌ राजनीतिक हितों की भी 
सक्ता की गई है । प्रत्येक ट्रेड युनियन का प्रतिवर्ष अपना हिंसाच छपे फरर्मो में 
भरकर राबस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है| इसके साथ ही आय-व्यय 
का झ्राडिट किया हुआ विवरण भी मेजना पड़ता है | यटि मान्यता प्राप्त ट्रेंड 
यूनियन के (१) श्राधकतर सदस्य अनियमित इड़ताल में भाग लें, (२) यूनियन 
का कार्यकारिणी अनियमित इडताल की सलाह दे, उससे सहयोग करे या उसे 
भड़काए, या (३) यूनियन का अधिकारी गलत वक्तव्य प्रकाशित कराए, तो 
कानून के अनुसार ये कार्यत्रादियाँ अनुचित सममकी जाँयगी ग्रौर इसके लिए, 
दशउस्वरूप यूनियन की मान्यता वाउस ले लेन की व्यवस्था की गई है। दूसरी 
झोर यदि उद्योगयति या मालिक (श्र) अपने अ्रमि्ों के ट्रेड यूनियन संगठित 
करने के अधिकारों में हस्तक्षेप करे या पारस्परिक सहायता एवम्‌ सुरक्षा के उद्देश्य 
स की जाने वाली कार्यवराहदी में गढबड़ी पेदा फरे, ()किंसी ट्रेड यूनियन के 
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बनने या उसके प्रशासन मे दश्ताक्षेर करे; (से) किसी मान्यता प्रात ट्रेड युनियन 
के अधिकारी को ट्रेड यूनियन की अधिकारों होने के कीरए नौकरी से निकाल 
या उसके साथ मेद-भात की नीति वरते, और अमिवों को कार्दश के अन्तर्गत चलने 


उद्योगपति अथवा मालिक की यद कार्यवादी का्नत की 2. मे अठचित 
जायंगी | अर॑चिंत कार्यवादी के लिए. उसे पर एक हजार रुपया जुर्माना करने कौ 


इस कानून से वंटपि ट्रेड यूनियनों को मस्त! मिली और उनकी कानूनी 


आाषार दिया गयीं किर भी इससे मरते में ट्रेड यूनियन संगठन की विरकर्स 
करने का ठदेश्य पूर्ण न हो सका । इसमें अनेक दोप है; (३) कार्चूल 


श्र इ. यूनियन के सामान कोष और 
तिं के लिए मिर्मित कीष में अगैजा[निक सम्बन्ध 
स्थावित क्रिया गया है। सामान्य कोप से व्यय करने के सिर. ्र्त्यन्त 


००१6 ८०700००) >यथ्पि मास में भ्रम सो 
सद्दित कीम 


काफ्रेन्स में मांगे लेने वले श्रम से 

आचरण सह्दिती से आशा का संचार द्वोता है । 
इस संहिता के अनुतार «[ु) कि 

को श्रपनी ई* की यूनियन 

में कोई द्ाव नहों डाला जयिंगा । (9) यूनियन हरी से 

प्रतिमिदि-यूनियनतो के सा्नस्ध में मैं 

>न्तेन्‍्स की जाय ! (/0 श्रम-सधों के मेने 
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किया जाय तथा आदर की दृष्टि से देखा जाय। ((२) ट्रेडा यूनियन के 
पदाधिकारियों तथा प्रशासकीय निकायों के चुनाव नियमित तथा प्रजातत्रीय ठग 
पर होने चाहिये । (ए) श्रमिकों की श्रज्ञानता और पिछंडेपन का कोई सगठन 
फायदा नहीं उठायेगा | कोई सगठन श्नावश्यफ माँगे नहीं पेश करेगा । (शा) इर 
एक सघ जातीयता व प्रान्तीयता से दूर रदेगा | तथा (शा) श्रम संघीं के बीच 
कोई हिसा, दबाव, घमकी तथा व्यक्तिगत वटनामी आदि नहीं होगी |? यहद्द सब्र 
बडे ही अच्छे प्रस्ताव हैं किन्तु इनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि 
ट्रेड-यूनियन उन्हें कहाँ तक अपनाती ई। 
श्रम सघों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध मे अमी तक कोई केन्द्रीय 
अधिनियम नहीं है। मारतीय भ्रम-काफ्रेन्स ने ट्रेड यूनियन के मान्यता देने के 
सम्बन्ध में निम्न क्सौटियाँ प्रस्तावित की | “() जहाँ एक से अधिक यूनियन हो 
वहाँ मान्यता प्राप्त करने वाली यूनियन ग्जिस्ट्री के बाद कम से फम एक वर्ष 
तक काम करती रही दो क्न्तु जहाँ एक ही यूनियन हो वहीं यह शर्त लागू नहीं 
होगी । (॥0) सस्थान के कम से कम १५४ श्रमिक उसके सदस्य हों | (॥) किसी 
स्थानीय क्षेत्र में एक यूनियन को किसी उद्योग का प्रतिनिधि यूनियन भाना जा 
सकता है बशर्ते कि ज्षेत्र में उद्योग के २५५ श्रमिक ठसके सदस्य हों। (५) यूनियन 
को मान्यता मिलने पर, दोवर्ष तक स्थिति में कोई सुधार नहीं होना चाध्यि | 
(४) जब किसी उद्योग अथवा संस्थान में अनेक यूनियन हों तो सबसे झधिक 
सदस्य-सख्या वाली यूनियन को मान्यता देनी चाहिये। (४॥) किसी क्षेत्र में 
क्सी उद्योग की प्रतिनिधि यूनियन को देश मर के सस्थानों के श्रमिकों का प्रति- 
निधित्व करने का श्रधिकार है। किन्तु यदि किसी सस्थान के श्रमिकों की यूनियन 
में उसके ५०४८ श्रमिक सदस्य है तो उसे केवल स्थानीय द्वित के मामलों पर कार्य- 
वाह्दी करने का श्रधिकार होना चाहिये। (ए॥) प्रतिनिधित्व का रूप निर्णय करने 
के लिये छानवीन करने के ढग को श्रौर श्रधिक पर्याप्त कर देना चादिये। जब 
इस सम्बन्ध में वैमागिक छान-बीन के परिणाम दलों को मान्य न हों तो केन्द्रीय 
श्रम सघ के प्रतिनिधियों से निर्मित एक समिति को इस प्रश्न की जॉच कर इसे 
हल करना चाहिये। इस कार्य के लिये केन्द्रीय भ्रम सगठन विभिन्न भागों के लिये 
आवश्यक धन और व्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। यदि इससे काम नहीं होता त्तो 
प्रश्न का निर्णय न्यायालय के सुपुर्द कर देना चाहिये। (छपरा) सिर्फ वे 
यूनियन सान्यता पा स्क्ंगी जो ऑद्योगिक अनुशासन सहिता को सानेगी। 
(5) उन अ्रम-सघों के सम्बन्ध में जाभरम के चार केन्द्रीय संगठनों से 
सम्बन्धित नहीं हे, इस प्रकार अलग से विचार करना चाहिये |” यह कसौटियाँ 
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विस्तृत तथा सुविचारित हूँ | यदि इनका अनुसरण किया गया तो ट्रेड यूनियनों 
की नींव दृह हो जायेंगी | प्राप्त श्रनुभव के आधार पर वे इस विषय पर अ्रधि- 
नियम बनाने का थ्राधार भी बन सकती हैं । 
भविष्य की योजना--बर्तमान में भारतीय श्रमिक आन्दोलन में कुछ 
श्राघारभूत दोष हैं और स्थिति सुधारने के लिए. इन दोषो को दूर करना बहुत 
श्रावश्यक दे | इस समय एफ ही उद्योग में एफ ही क्षेत्र से श्रनेक ट्रेड यूनियनों 
हैं। बहुत अधिक ट्रेड यूनियन होने से श्रमिक का पक्ष कमजोर पड़ जाता है और 
श्रमिक के अधिकारों की रक्षा में भी बाघायें आ जाती हैं । इसलिए ट्रेड यूनियनों 
के सगठन को संगठित करने और इनको एकता के सूत्र में बॉघने की अत्यन्त 
आवश्यकता है | यह आवश्यक है कि एक क्षेत्र में स्थित किसी मुख्य उद्योग में 
श्रमिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल एक से अ्रधिक ट्रेड यूनियन न हो | 
यदि एक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले सभी श्रमिको का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए एक ट्रेड यूनियन होती तो सर्वोत्तम द्ोता | परन्तु यह समव नहीं है 
क्योकि कभी-कमी विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिको की समस्याएँ मित्र 
होती हे | साथ ही विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक एकता के चूत्र मे 
नहीं बैंध पाते हैं जब कि ट्रेड यूनियन श्रान्दोलन की सफलता इनकी एकात्मकता 
पर निर्भर करतीं है | मारत के ट्रेड यूनियन संगठन में दूसरा बढ़ा दोष यह है 
कि यह अपनी सम्पूर्ण शक्ति प्रायः हृढ़ताल में और मालिको से सामूहिक माँगे 
करने 'में लगा देते हैं | बहुत कम ऐसी यूनियने हैं जिन्‍्होने अपने कार्यक्षेत्र को 
व्यापक बनाया है | इसमें कुछ सन्देह नहीं कि सामूहिक रूप से मॉग करना और 
इड़ताल करना ट्रेड यूनियनों का महत्वपूर्ण कार्य हे परन्तु इसके साथ ही अन्य 
कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है | मारत में ट्रेड यूनियन का कार्यक्रम और विस्तृत 
करने की, आ्रावश्यकता हे | इसमे वयस्कों की शिक्षा, सहकारी-अश्रान्दोलन का 
गठन, जनसेवा कार्य इत्यादि भी सम्मिलित जिये जाने चाहिये | इससे ट्रेड 
यूनियनों की उपयोगिता बढ़ जायगी। 
ट्रेंड यूनियन श्रान्दोलन का एक बहुत बड़ा दोष वेन्द्रीय सगठनों का 
बाहुलय है। कुल १५४३१ यूनियनों मे से झआाई० एन० टी० यू० सी, ए० आई० 
टी० यू० सी० हिन्द मजदूर सभा और यूनाइटेड टी० यू० सी० से संयोजित 
यूनियनों की सख्या क्रश, ६१७, ५५८, ११६, और २३७ और उनके सदस्यों की 
सख्या क्रमश: ६ ७१ लाख, ४ २३ लाख, २*०४ लाख, श्रौर १ ५६ लाख १६५६ 
के अन्त में थी। इन केन्द्रीय सगठनो को एक शक्तिशाली संस्था में सगठित 
करना सम्भव है | इसमे सदेह नहीं कि इन केन्द्रीय सगठनों के राजनीतिक 


अध्याय रेड 


रेल यातागाद 
भारतीय रेज्षों ने उल्हेखनीय प्रगति की है। १८४३ मे मारतीय रेलवे 
लाइन की लम्बाई केवल ॥ मील थी, रपे०९ में २४,७४३ ओर 


इधप१कर में शक प्रसार ३४,९१५ मील और (६१४२९ मु ३४,७४४ मी 
हो गया, लिपमें रे४१र८- मील सरकारी पवन के भ्रन्तगंत था। 5०९ भ् 
आरस्तीय रेलों से १७ करों ३० लाख वॉर्नियों ने यात्रा की, ४ करोढ़ रे० वास 
इन सामान ठोयो गया । १६४६-४७ में यात्रियों की संख्या रह करोड़ ३० लाख 


और ढोगे जाने वाले माल की म्तीं १५ करोड़ ६०९ थीसे टन दो गई. । १६ न 
2६५३ को तो ने ॥ उपयोगी सेवाओं के १०० वर्ष पूरे किये । ठीक 
५०० वर्ष पूर्व १६ पल १८५३ की : भाखीय रेल से थाने 
तक २१३ मी की के तय की थी पे रेलवे सम कुछ, चुटियाँ हैं और 
छु दाप भी है परे भी उसने प्रगति है उस पर भारतीय 
शलबे गव कर सकते 
हैं--भारतीय रे ये विशेष 
ताएँ है। (१) मर्सयि में रेश का कार्य निजी उद्योग के र। सम्म किया गया। 
ने इन्हें भूमि मुफ्त दी 


देना समवत अरे वश्य्क | 

कार्य लिया जीती दो कम मी किया जी सकता था। रेणों की प्रवन्ध 
(निजी उद्योगपर्तिय में होने से इंप आलोचना की गई है। 
ग्रालोचकों ने में किये जाने और कच्चे मल के निर्यात वीं 
जैयार माल के यो में स्थायत्ते दें कीं, 

गे से देश के अर [न लॉने और बन्दरगाहों पक सामान के 
लिए रेश के मांढे की देर अरे दरों के बी गई थी ( समिति 
(ष्पणाण (00ग्रप्मा ९) ने कि राष्ट्रीय में रेल के निजी 
उद्योग को मैंमश- राज्य को भे ले लेना चाहिए । इस दिशा में श्ध२भ, 
अं प्रषम प्रयास किये गया । ने थ्ौर जी, आई पी. रेलवे 


३३२ भारतीय श्रथंशास्त्र फी समस्याएँ 


को श्रपने श्रधिकार में ले लिया परन्तु इस प्रक्रिया को पूरा होने में २० वर्ष लगे 
आंर ज्ाँ तक ब्रिटिश भारत का सम्पन्य है १६४४ में निजी उद्योग समाप्त कर 
राज्य ने इसको पूर्णतया अपने श्रविकार में ले लिया | १६५० में सघीय वित्तीय 
एकीकरण के पश्चात्‌ भूतपूर्व रियासर्ता की रेलों को भी मारत-सरफार ने श्रपने 
हाय में ले लिया श्रोर ग्रव रेलवे एकमात्र राणकीय उद्योग यन्र चुका है । 
रेल उद्योग निजो उद्यागपतियों के द्वाय मे दाने फी श्रपेत्ना सरमार के द्वाथ 
में होने से अनेक लाम हैं-- (श्र) इससे साधनों की श्रनायश्यऊ द्वानि श्रौर विभिन्न 
रेलवे-प्रइन्धों में प्रतियोगिता समाप्त दो जाती है । (थे) राजयीय उद्योग द्वोने के 
कारण देश ऊे श्रोद्योगिक श्रौर कृषि साधनों फे पिकास के महत्व को हरि: में रुपते 
हुए रेल के भाडे की उचित दर निश्चित की जा सकती है और (स) इस उय्रोग 


से जो लाभ होगा वह फेन्भीय घन कोप मे जमा द्वा सकता है । हि 
(२) दो विश्वयुद्धों के कारण, १६३० की श्राथिक मंदी श्रौर १६४७ मे 


देश के विभाजन से रेलों पर बहुन भार पड़ा है श्रीर उसया परस्पर सम्मन्प भी 
विच्छिन्न हो गया | युद्ध के कारण रेलों फी वार्यक्षमता पर श्रधिक ध्यान नहीं 
दिया गया, पुराने कल-पुजों श॒त्याद को नहीं बदला गया श्रीर नई मशीनें लगाने 
की योजना स्थगित कर दी गई | द्वितीय पिश्वयुद्ध के समय ८ प्रतिशत मीटर-गेज 
के इल्नन, शप्र प्रतिशत मीटर-गेज के बैगन, ४ इजार मील लग्पी पटरियाँ श्रौर 
४० लाख स्लिपर मारतीय रेल से लेकर मध्यपूर्वा देशों को भेजे गये। युद्ध फे 
समय रेलों के सामान का शोर पदरिया का अ्त्यधिर उपयोग फ़िया गया, उनको 
न बदला जा सका और न नया सामान लगाया जा सका | हसमे रेलों मी कार्य- 
ऋमता घट गई। देश का विभाजन हो जाने से रेलो का कुछ सामान पाजिस्तान 
के भाग में चला गया और शरणावियों को लाने-पहुचान के कार्य में रेलों पर 
और श्रधिक भार पड़ा | यत कुछ वर्षों में रेला पर आवश्यकता से अधिक भार 
कुछ कम क्या गया है, पुराने सामान को बदला गया है और सामान की मात्रा 
बढ़ाई गई है परन्तु इस दिशा में ग्रमी बहुत कुछ करना शेप है। 

(३) अतीत में इञ्चना, बायलरों, डिब्पों इत्यादि के लिए मारतीय रेलों 
को शआ्रायात पर निर्भर करना पड़ता था । इससे देश का भहत-सा घन विदेश 
चला जाता या और देश को पिदेशा विनिमय साधनों को गम्भीर क्षति होती थी। 
परन्तु दघर कुछ वर्षों से स्थिति मे सुधार हुआ है श्लोर अप देश में ही इस्धन 
डिब्बे इत्यादि बनने लगे हैं। भारतीय कारखानों में डिब्पों का उत्पादन बढ 
रहा है और रेलवे की आवश्यकता की अ्रधिकाधिक पूति की जा रही है। चित्त- 
रज़न के इक्ञन वनाने के कारखाने मे इज्नन के लगभग ७० प्रतिशत कल पुर्तो 


रेल यातायात ३३३ 


का उत्पादन किया जाता है और केवल ३० प्रतिशत का आयात करना पड़ता है। 

' (४) भारत में अनेक रेले थीं परन्तु पुनर्वगी-करण योजना लागू करके 
इनको ७ ज्षेत्रों में सगठित किया गया है । एकीकरण से पहिले भारत में ३५ 
रेलवे थीं जिनमें से २२ सरकार के अ्रधिकार मे थीं। रेलवे बो् की जॉच करने 
के लिये नियुक्त समिति (१६५०) की सिफारिश पर भारत सरकार ने भारतीय 
रेलों को ६ क्षेत्रों में उगठित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया | दक्षिणी रेलवे 
का १४ अप्रैल १९५१, पश्चिमी और केन्द्रीय रेलवे का ५ नवम्बर १६५१ को 
और शेप तीन उत्तरी, उत्तरी पूर्वोत्तर और पूर्वी रेलवे का १४ श्रप्रेल १६४२ को 
उद्घाटन हुश्रा | पहली श्रगस्त १६५५ से सातव॑ क्षेत्र का निर्माण पूर्वी रेलवें को 
दो क्षेत्रों में विभाजित करके किया गया: (१) पूर्वी रेलवे जिसमें पुरानी ई० 
आई० आर० का मुगलसराय तक का माग ( सियालदह डिविजन को लेकर ) 
सम्मिलित थी, श्रौर (२) दक्षिणी पूर्वी रेलवे जिसमें सम्पूर्ण बी० एन० श्रार० 
सम्मिलित थी | इस प्रकार भारतीय रेलवे को निम्न सात ज्ञेत्रों में विभाजित 
कर दिया गया। 

(१) दक्षिणी रेलवे--इसमें एम० एन्डह एस० एम०, एस० आई० और 
मैधूर राज्य रेलचे सम्मिलित है । 

(२) पश्चिमी रेलवे-इसमें भूतपूर्व बी० बी० सी० आई०, सौराष्ट्र, 
राजध्यान तथा जैपुर रेलवे श्रौर जोधपुर रेलवे का कुछ भाग सम्सिल्नित कर दिया 
गया है। 

(३) केन्द्रीय रेलवे--इधमें जी० श्राई० पी०, एन० एस०, तिन्ध्या 
राज्य भर धौलपुर राज्य रेलवे सम्मिलित है। 

(४) उत्तरी रेलवें--इसमे ई० पी०, जोधपुर और बीकानेर रेलवे, ई० 
आई० आर० के इलाहाबाद, लखनऊ श्रौर मुरादाबाद डिवीजन और बी० बी० 
एनन्‍्ड सी० आई० रेलवे का दिल्‍ली रेवारी-फजिल्का क्षेत्र सम्मिलित है। 

(५) दक्षिणी पूर्वी रेलवे--इसमें बी० एन० श्रार० शामिल है। 

(३) उत्तरी पूर्वी रेलवे--इसमे ओ० टी० एल्ड श्रासाम रेलवे, ई० श्राई० 
आर० का कुछ भाग और बी० बी० एन्ड सी० आई० रेलवे का फरतेहगढ क्षेत्र 
है। 

(७) पूर्वी रेशवे--इसमें पुरानी ई० आई० का मुगलसराय तक का माग 
ओर सियालदह डिवीजन सम्मिलित है। 

७ त्षेत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ्रा है कि जिसमें विभिन्न' ज्षेत्रों का 
कार्य कम व्यय के साथ चलाया जा सके और विभिन्न ज्षेत्रों में यातायात कौ 


३ भारतीय श्रथंशातत्र की समस्याएँ 


उचित सुविधा प्राप्त हो । विभिन्न क्षेत्रों के रेल पथों का विस्तार २३३१ मील से 
लगाकर (जो कि पूर्वी रेलवे का है) ६१३६ मील तक है | (जो कि उत्तरी रेलवे का 
है) इस बात का ध्यान रखा गया है कि कर्मचारियों और अन्य सामान को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम हटाना पडे श्रौर फेवल ईस्ट दृडिया और 
बी० बी० एन्ड सौ० थराई० रेलवे को छोड़कर जहाँ तक सम्भव है वर्तमान रेलवे 
व्यवस्था को बिना छिन्न भिन्न किए एक या दूसरे भाग में सम्मिलित कर 
लिया जाए। 
रेलवे के पुनवर्गीऊरण योजना की श्रालोचना की गई है। कहा गया है 
फ्रि (श्र) पुनर्वर्गीकरण से एक रेलवे के कर्मचारियों को दूसरी रेलवे में परिवर्तित 
किया गया, उनमें अनेक को नोकरी से श्रलग कर दिया गया, (व) इससे कम से 
कम दो रेलवे--इस्ट इन्टियन श्रौर वी० बी० एन्ड० सी० श्राई० गेलवे--तो ड़ी गई 
जिससे अ्रनेक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो गई, श्र (स) इससे भारतीय व्यापार 
एवमू उद्योग को अनेक कठिनाइयाँ हुई हैं। रेलवे के पुनर्वगकिरण जैसे बढ़े 
परिवर्तन में योढ़ा-बहुत सम्पन्ध विच्छेट होना और कुछ कर्मचारियों को नौकरी 
से अलग कर दिया जाना श्रनिवार्य था | उससे बचा नहीं जा सकता था । परन्तु 
इतने से ही पुनर्वर्गीररण की योजना श्रवाछनीय और अनुपयुक्त सिद्ध नहीं होती 
क्याकि इस योजना के लागू दो जाने से जो लाभ होंगे बह इससे होनेबाली 
हानियों की अपेक्षा उहीं श्रधिक हैं | यद्ट भी कोई तक नहीं, जैसा कि कुछ समि- 
तियों ने मुकाव दिया था, कि यह योजना पाँच वर्ष बाद लागू की जाय श्रौर 
सरकार को दस समय इसे स्थगित कर देना चाहिए था। यदि पुनर्वर्गीकरण की 
नीति स्वीकार कर ली गई है तो इसे जितना शीघ्र लागू किया जाय उतना ही 
अच्छा है। इस योजना के लायू ऊरने से तीन निश्चित लाम हैं * -(क) इससे 
वद समी लाम प्राप्त हो सकेंगे जो ग्रतरन्ध व्ययस्था भडे पेमाने पर संगठित 
करने स द्वोते हं | (ख) इससे एक ही काम श्रनेक बार करने से छुटकारा मिल 
जाप्रगा और हानिकारक प्रतियोगिता मी नहीं हो सकेगी और (ग) इससे रेलवे 
की आर्थिक स्थिति दृढ़ दोगो श्रौर कार्य के स्वर में सुधार किया जा सकेगा। इस 
व्यवस्था के पण्चात्‌ रेल के माडे और किराये की दर, यात्रियों की सुविधाश्रों, 
मजदूरों के वेतन और सुविधाशरों इत्यादि के सम्बन्ध में सारे देश में समान नीति 
लागू की जा सकेगो | यह कोई छोटी सफलता नहीं । 
(3) भारणीय रेलवे की कार्यज्षमता अभी मी बहुत नीचे स्तर की हैं। युद् 
आरम होने के पूर्व की कार्यक्षमता के स्तर तक मी अभी भारतीय रेलवे नहों 
पहुँच सक्री है | इस बात का प्रमाण साल के छिम्बों का चक्कर लगाकर श्रपने 


रत् यातावाठ ३३र्ष, 


स्थान पर पटुचने ज्ुं दस श्रपवा प्यारद दिन के समय की दगनों ४ जय फि युद्ध 
के पूर्व केयल नी दिन लगते ये ) रेल के सामान के अभाव के अतिरिक्त कार्य 
प्रबन्ध में देर लगना भी माल ई एक स्पान से दूसरे स्पान पी देर से पहुँचने 
का प्रधाने काणए है। समय फी पायन्दी तथा साले के दिव्या के प्रयोग सुलके 
क यहुत नीचे स्तर १९ हूं। छोटी ताइन वी स्थिति शरीर भी बिगढ़ी हुई हे । 
भारतीय रेलवे में कोयले का व्यय भी बह प्रधिक है। वर्दमान समय में 


१०३ लार इन कोयला रे०३ करोड़ सुपये की लागत की प्रयोग में आता दे । 
रलवे फ्यल जाच कम्रेटी ने विभिन्न उपायी द्वारा २०% ब्रचत करने का झुझाव 
दिया था । यदि य सम्मव दो सका तो बलवे को प्रति दप ६ करोड़ झुपये वी 
बचत श्रगे पाँच व्षों मे सम्भव दो सरेगी। इक श्रविरिक्त अन्य प्रितव्ययितता के 
उपायों का पूरी जाँच ऐनी बादिए भर इनका प्रयोग द्वोना चार्ध्यि जिसमें रेलवे 


का व्यय उस दी जाय तथा शा में वृद्धि जायगी । 


रेलवे की वित्त व्यवस्था--एकार् समिति के सुकाव पर श्ध्र्ध न 
शलवे की पित्त व्यवस्पा केन्द्रीप सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से मित्र के 
दी गई । १६२४ के शरपककरय सममझीते में यद व्यवस्था की गई थी कि रेलवे मे 
लगी #5 प्राणी पर ब्याल के साथ ही व्यवसाय में लगी पूँजी का एक प्रतिशत. 
ग्रतिस्ति लामौंश की ७ भरे झीर रेलवे के उंणदे कोप में ३ करोड़ फेयो 
जमा कर देने के बार बचे प्रत्यधिक शतिरिक लामौश की ३ भाग राजध्व फ्रे 
नाम में जमा करेगी। महत्वपूर्ण रेलों फी हानि का भार केस सरकार पहन 
करेगी। रेलवे के सुरक्षित कीप मे से सामान्य राजल दिया जायेगा जोर यदि 
आवश्यकता पढ़ी तो दटरट के लिये पूजी शोर रेलवे की शार्पिक घथति की 
रह बनाने के लिए भी इसमे से धन लिया जायेगी । शलव के मान की बदलने 
शरीर नया सामान मेंगाने के लिए ? अप्रैल १६२४ ने दे#ओट के लिए एक मिंने 
सुरक्षित कोप बनाया गया है। कद्रीय संस्कार की सामान्य (दत्त व्यवस्था _ 


पूलवे वी वित्त ब्यवस्पा क्रोमिन्न करने मे दो लाम हुये हूं (अआ) अतीत मे 


सामान्य बिच की कठिनादयों श्र श्रनिर्श्चितता पर दी रेलवे का भजिष्य निर्भर 
जना निर्माण नई 


करता था । इंध कारण पई पहले से दी अपने बिका की यो 
कर पाते ये । अवुर्मान है कि शपतकरख ते के अनुसार वितत व्यवस्था पर्क 
कर देने से रेलवे की स्थिति अधिक सुरक्षित हो जायगी श्रीर इसके प्रसार करने 

के लिये तथा इसमें सुधार करने के लिए. निर्रिचत घन राशि प्रात्त हो जायगी। 


(3) श्रत्ीत में यद निश्चित नहीं था कि बेन्द्रीय राजस्व को रेलवे से फ्रितनी श्र 


3३६ भारतीय श्रथशात्र की समस्याए 


डोगी परन्तु प्रथकूकरण सममौते के अनुसार इसके अन्तर्गत घन राशि निश्चित 
कर दी गई है। 
प्रथक्करण सममौते में सशोघन किया गया नो १ अप्रैल, १६५४० से लागू 
हुआ | इस संशोधन के श्रभुसार (१) जनता को रेलवे का हिस्सेदार माना गया 
है और जो ऋण ली गई पूजी रेलवे में लगाई गई है उस पर सरकार को 
(श्र्यात्‌ जनता को) ४ प्रतिशत का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा | यह धन 
रेलवे की श्राय में से केन्द्रीय सरकार को दिया जाता है। पहले १६२४ के समझौते 
के अनुसार सामान्य राजस्व में दी जाने वाली घन राशि की कोई निश्चित 
निर्धारित मात्रा नहीं थी पर इस सशोधन से यह निश्चित कर दिया गया कि 
रेलवे में जो कुछ पू'जी लगी है उसका एक निर्धारित अ्रतिशत सामान्य राजस्व में 
दिया जायगा । (२) समसोते में रेलवे विकास कोष स्थापित करने की व्यवस्था 
की गई है। इस कोष से (श्र) नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने में वित्तीय 
सहायता दी जायगी। इन नई लाइनों से श्राय होना श्रावश्यक नहीं है, (व) 
यात्रियों की सुविधा के लिए व्यय किया जायगा ओर (स) भ्रम कल्याण कार्य 
इत्यादि में व्यय किया जायगा । (३) सममौते के सशोधन के अ्रनुसार 
प्रथम पाँच वर्षों में रेलवे के दूट-फूट कोष में कम से कम १५ करोड़ 
रुपया सग्रद किया जाना चाहिए शोर शेष श्रतिर्क्त आय से एक ऐसे कोप का 
निर्माण किया जाना चाहिए जिउसे श्रार्थिक सन्तुलन रखा जाय। रेलवे का 
सामान अधिक महँगा होने के कारण १६५० के प्रथकरुण समसझोौते के पश्चात्‌ से 
दूट-फूस के कोष में ३० करोड रुपये की नियत घनराशि सम्रह कर दी गई है। 
पुराने समझौते में सामान्य राजस्व के अन्तर्गत जमा की जानेवाली घन- 
राशि निश्चित नहीं यी परन्तु नये समझौते भे यह रकम निश्चित कर दी गई है। 
इससे रेलब्रे का योजनावद्ध विकास किया जा सकता है, सुरक्षित कोष का निर्माण 
किया जा सकता है ओर पुनर्वास तथा प्रसार का कार्यक्रम कार्यानिवित किया जा 
सकता है। द्वट-फूट के कोष में प्रति वष जमा की जाने वाली घनराशि में इस 
आधार पर वृद्धि कर दी गई है कि कल पु्जों, मशीन, इख्नन इत्यादि बदलने के 
व्यय का मूल व्यय से और उपयोग में लाई जाने वाली सम्पत्ति के जीवन काल से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रव तक इन्हीं दो आधारों पर दुट-फूट के कोप में योगदान 
निर्धारित किया जाता था । नये समसझोते के अनुसार व्यय का भार बढाने का 
उद्देश्य रेलवे को श्रत्यधिक पूंजी सग्रह करने से गेकना है। विकास कोष की 
स्थापना के समय यह बात मान ली गई है कि भविष्य में रेलवे का विकास केवल 
व्यवसायिक दृष्टिकोण से सीमित नहीं रखा जा सकता है | देश के श्राथिक विकास 


रैल यातायात ३३७ 


में रेलवे को जिसका राष्ट्रीकरण किया जा चुका है एक महत्वपूर्ण और निश्चित 
योगदान देना है। 

स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्‌ रेलवें की वित्तीय स्थिति में निरन्तर सुधार 
हुआ है। वास्तविक श्राय जो कि १६४८-४६ में ४२ ३४ करोड रुपये थी 
१६५१-४२ में बढ़कर ६१७५ करोड़ रुपया हो गई है और १६४८-५६ के वजठ के 
अनुसार ७६ ६२ करोड़ रुपया अनुमान किया गया है। १६५१-५२ में सामान्य 
आय के प्रति ३३९४१ करोड़ रुपया दिया गया था और १६५८-५६ में ४६"५८ 
करोड़ रुपयों के ठिये जाने का अनुमान किया गया है जब कि १६४८-४६ में 
केवल ७"३४ करोड़ झुपये ही दिये गये थे। इतने पर भी रेलवे की अतिरिक्त श्राय 
जो कि १६४८-४६ में १६८ करोड़ रुपये थी १६५१५४२ में बढ़कर २८ ३४ 
करोड़ रुपये ओर १६५८-५६ के बजट अनुमान के अनुसार २७'३४ करोड़ रुपये 
मानी गई हैं। यह सारी रकम विका8 कोष में जमा कर दी गई है जब कि 
१६४८ ४६ में केवल १० करोड़ रुपये ही इस कोष में जमा किये गये थे | रेलवे की 
वित्त स्थिति में इस सुधार का कारण यह है कि (१) यात्रियों की सख्या में श्रोर 
माल के यातायात में वृद्धि हुईं है और (२) रेलवे के किराये तथा भाडे में भी 
यूद्धि हुई है। देश के श्रोद्यागिक त्रिकास में वृद्धि होने से और श्राथिक कारोबार 
बढाने से रेलों द्वारा यातायात भी बढा है। वास्तव में रेलें बढ़ते यातायात 
की माँग पूरी कर सकने में असमथ रही हैं, यातायात बढने के साथ ही रेल का 
'फिराया भी बढ़ा है| १६४८ ४६ में रेलवे को यात्रियों से ८४ करोड़ रुपयों और 
३६५१-५२ में १०६ ८८ करोड रुपयों की आय हुई। श्ध्प्र८-५६ के बजट में 
लगाये हुए श्रनुमान के अनुसार यह आय १२४.७३ करोड़ रु० होगी | इसी प्रकार 
'. माल होने से आय जो कि १६४८-४६ में १०८-२६ करोड़ रुपये थी, १९५१-५२ में 
बढ़कर १५६"७६ करोड़ रुपये हो गई और १६५८-५६ में अनुमान है कि २५० ६० 
'करोड़ रुपये हो जायगी | 

रेल से यातायात कम होने का वास्तविक कारण १६५१-५२ और १६५५-५६ 
के बीच यह था कि १६४८ से रेल के किराये में और माडे में अत्यधिक बृद्धि 
हुई है। युद्ध के तरन्त पश्चात्‌ रेल के किराये और भाडे में इतनी वृद्धि नहीं हुई 
जिसका यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता परन्ठु १६५१ में रेल के किराये तथा 
आडे में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से यात्रियों और माल से होनेवाली आय कम हो गई | 


॥।| | 


श्र 


। 


४8३८ भारतीय अर्थशास्त्र की समसयाएँ: 


7 गायों से हनेवाली आय माल ढोने का आय 
( करोड़ रुपयों में ) ( करोड रुपयों मे ) 
शच्ड्प्क्द छ४ ०० भ्न्धरंध 7 
१६४६-५० प६ २६ १३०३७ 
२६४०-४१ ६७५८४ १४३०१ 
१९४१-४२ १०६्ष्प १५६*७६ 
१६४२-४३ १००*रे८ १४६१२ 
१६५३-५४ १५००९०० १४३ श्ट 
२६५४-२४ १०२६२ श्प््दाद६ 
१६०५-५६ २१०७ ७१ श्८० रेप 
१६०६-५७ ११६*३३ २०३ ६६ 
श्ध्श्ज्गरप् (सशोघित) १२०६० २३१ ०० 
श६ ४८-४६ (बजट) १२४ एड २५०९५० 





पिछले तीन वर्षों में यात्रियों तथा माल के चयातायात में श्रौद्योगिक 

विकास के कारण वृद्धि द्वोने से स्थिति में उन्नति हुई है। 
रेलवे के किराये ओर भाडे की दर सम्बन्धी नीति--रेलो के किराये 
श्र भाडे का उद्योग, कृषि, व्यापार ओर वाशिय्य के विकास में और स्वय रेलों 
की वित्तीय स्थिति को दृढ बनाने में चहुत महत्व है | याद माड़ा अधिक द्वोगा तो 
उससे उत्पादन व्यय पर प्रभाव पडेगा और उत्पादन व्यय में दृद्धि होगी। इससे 
देश के श्रौद्योगीकरण को प्रोत्साइन नहीं मलेगा | इसके विपरीत यदि भाडे की 
दर निश्चित करने में त्रुटि २ह गई है तो उससे उद्योगों के स्थाननिर्धासण पर और 
श्रीद्योगीकरण के ढाचे पर बुरा प्रमाव पड़ता है। रेल का किराया और मभाढ़ा 
अधिक शोने से यातायात को प्रोत्साइन नहीं मिलता है, यातायात रेलों के द्वारा 
न होकर अन्य साधनों से होता हे जिसमे रेलवे को ज्ञात पहुँचती है । यदि भाडा 
कम है तो इसमे श्रौद्योगिफ तथा कृषिक विकास में अवश्य सहायता मिलेगी, 
परन्तु यदि इससे रेलवे को हानि पहुँचती हे और वह्द श्रपना व्यय पूरा करने के 
पश्चात्‌ उचित लाभ नहीं उठा सकती है तो यह व्यावसायिक रिद्वान्तों के प्रतिकूल तथा 
अनुचित है। इसलिए रेल के क्राये तथा भाडे की दर सम्बन्धी नीति ऐसी होनी 
चाहिए. जिससे रेलवे के ह्विव में और उद्योग तथा कृषि के द्वितो में सन्तुलन 
स्थापित किया जा सके और जिससे देश में प्राप्त साधनों के श्राघार पर देश का 
कृपि प्था औद्योगिक विकास पूरी तीमता से |कया जा सके, पंचवर्षीय योजना में 


रेल यातायात इ३६ 


निधारित लक्ष्य पूरे फ़िये जा सके ओर रेलवे क। वित्तोय स्थिति पर्याप्त सुशढ रखी 
जा सके । 

१६४८ से पहले भारत मे रेलवे के फ़िराये तथा भाडे की दरे इसके 
अनुकूल नहीं थीं श्रौर उसकी कडो आलोचना की गई है 

(१) भारतीय रेलवे में किराये तथा भाडे की दर निर्धारित करते समय दरी 

का ध्यान नहीं रसा गया । इससे लम्बी यात्रा करने वालों को या काफी दर 
सामान मेजने वालों को बहुत श्रधिक भाडा देना पढ़ता था। इससे माल की 
खपत के लिए बाजार की स्थिति तथा अन्य कारणों के अनुकूल रहते हुए भी 
उद्योगों को कच्चे माल के ख्तोतो से दूर स्थापित करने को प्रोत्साहन न मिला । 
उद्योग के लिए रेलों के भाडे की दर कुछ कम थी, साथ ही विशेष स्टेशनों के. 
बीच रियायतें भी दी गई थीं परन्तु इससे व्यापार और उद्योगों को विशेष लाभ 
नहीं हुश्ना | 

(२) भारत से कच्चे माल को विदेशों को निर्यात श्रौर विदेशी माल के 
आयात को सस्ता करने के लिए रेलवे ने देश के किसी भाग से बन्दरगाहों तक 
श्र बन्दरगाहों से देश के अ्रन्य उपयोग के केन्द्रों तक का किराया कम रखा | 
भारत में विदेशी सरकार की इस न्रुटिपूर्ण नीति से भारतीय उद्योग को ज्ञाति 
पहुँची श्रौर विदेशी उद्योगों को अ्रधिक प्रोत्साइन मिला | 

(३) भारतीय रेलवे के कुछ भागों में किराये की दरें मीलों के आधार पर 
निश्चित की गई श्रौर ब्लाक रेट की प्रणालो श्रपनाई गईं श्रर्थात्‌ एक रेल द्वारा 
कम दूरी तक माल ढोने पर प्रति मील श्रधिक किराया वसृल किया गया | इसका 
उद्देश्य यह्ट था कि माल कुछ दूर ढोने के बाद दूसरी रेल से न ढाया जाय बलि 
लम्मी यात्राश्रों में उसो रेल का उपयोग करें | इसके परिणामस्वरूप ब्लाक-रेट 
नीति से बचने के लिए सामान को आवश्यकता से श्रधिक दूर तक छे जाना 
पड़ता था | इससे लागत बढती थी और यातायात क साधनों पर भी श्रनुचित 
भार पड़ता था। 

(४) एक ही सामान के लिए विभिन्न रेला की विभिन्न रे थीं। इससे 
व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पडा । इसके अतिरिक्त विभिन्न 
सामनों के भाडे की दरों में भी काफी अतर था । 

१६४८ में रेल के किराये तथा भाडे की दरो की कुछ त्रुटियाँ दूर कर दो 
गईं । किराया प्रति मील की दर से निर्धारित क्रिया गया, साथ ही श्रनाज, दाल, 
श्राटा और बीज इृत्यादि की दरें निश्चित कर दो गई | इसके लिए सर्वप्रथम दूसरे 
समूह की रेलो--अ्र।साम, ईस्ट इन्डिया, जी० श्राई० पी० श्रौर ओ० टी० रेलवे-- 


३४० भारतीय अ्रथशात्र की समस्याएँ 


में दर मिश्चित की गई ओर वत्पश्चात्‌ पहले समूह की रेलों में | दोनो समूहों में 
इस अतर का कारण यह था क्रि दूसरे समूह की रेलों की दरें पहले समूह की रेलों 
की श्रपेक्षा पहले से ही कम थीं श्रौर यदि दोनों समूह की रेलों की दरें एक साथ 
अढ़ा दी जाती तो इससे श्रधिक कठिनाई होती है । 
रेल के किराये तथा भाडे की दरों में इस प्रारम्मिक परिवत्तंन के पूरे हो 
जाने के बाद १ अप्रेल १९५२ को कुछ और परिवतन किये गये । दूरी के श्राधार 
पर किराये की दर निर्धारित करने की नीति त्याग दी गई | शेष दरों का प्रमाणी- 
करण हुथ्रा श्रौर इस प्रक्रिया में उनमें बृद्धि की गई | लोद्दे और इस्पात उद्योग 
के लिए निश्चित विशेष दरों को खत्म करके नई सशोधित दरें लागू + गई जो 
स्टैन्डडं तटकर की ढर से कम रखी गई। दक्षिण को चीनी के यात्तायात की 
रियायती दरें खत्म कर दी गई | कोयले फे भाडे में ३० प्रतिशत की वृद्धि कर दी 
गई और यह कट्टा गया कि पहले की दर व्यय से बहुत कम थी। १६५५-५६ के 
बजट में भाडे की दरों में अन्य परिवर्तन किये गये। अन्न तथा खाद का प्रति 
गाड़ी भाड़ा कम कर दिया गया तथा विभिन्न श्रेणियों का तवात्रियों के लिये 
फिराया ६०० मील से अधिक दूरी के लिये कम कर दिया गया श्रौर प्रथम ३०० 
मील की यात्रा का किराया बढा दिया गया पर ३०१ से ६०० मील की दूरी के 
फिराये में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । 
इससे रेलवे को श्रनावश्यक हानि उठानी पडी जब कि रेलों द्वारा कुल 
जितने सामान का यातायात होता है उसका ४० प्रतिशत कोयला होता है । यह 
सुकाव विया गया कि कोयले के भाडे की दर अधिक होने से रेलवे को लाभ 
होगा इससे रेलवे के द्वितों की रक्षा होगी ! 
रेलवे भाडा पर जाच कम्तेटी--जो फमेटी जून १६५७ में नियुक्त की 
गई थी उसने श्६५४८ के आरम्म में सरकार को श्रपनी रिपोर्ट दी। सरकार के 
विचाराधीन होने के कारण अभी तक वह कार्यान्वित नहीं की गई है| कमेटी 
यह सिपारिश की है कि किराये की दरे निम्मतर श्रेणी से-उच्चतम भ्रशी तक 
वृद्धिमान आधार पर होनी चाहिये। इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये कमेटी 
इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सबसे सरल और सतोपप्रद ढग आधार रूप में एक दर 
निश्चित करना और अन्य दरें इसी पर के प्रतिशत वृद्धि के आधार पर नियत 
करना होगा। इसके लिये कमेटी ने एक सामान्य दर जो कि मान दण्ड होगा 
नियत किया है जिसे ((.]885 00 7966 ) वर्ग १०० दर कहा जायगा | कमेटी 
ने वर्तमान वर्ग ६ को सबसे अधिक सुविधाजनक समान्य (]7०:८०) और अन्य 
वर्गों को इसके ऊपर तथा नीचे माना है | इसी प्रकार गाडी मर माल की दरे 


रेज्न यातायात श्षश 


भी १०० के नये वर्ग के झ्राधार पर प्रतिशत श्रकों में व्यक्त किये गये है | प्रत्येक 
वर्ग कितने प्रतिशत द्वोगा व्यक्त कर दिया गया है | प्रत्येक वस्तु के लिये गाडो- 
भर माल के आधार पर वर्गकरण फ़िया जाना चाहिये श्रौर साथ द्वी साथ छोटी 
मात्राशों (5795) का भी वर्गीकरण होना श्रावश्यक दे | कमेटी ने छोटी मात्रा 
में माल की दरों में गाड़ी भर माल की दरों की श्रपेक्षा १५ से लगाकर ३६ प्रति- 
शत बृद्दि करने की अतु्मात दी है |? 

कमेटी ने यह मच दिय्रा था कि () सीमा कर रद्द कर दिये जाने चाहिये 
पर नये दरों के बनाते समय इस बात को विचाराधीन रखना चाहिये, (9)) थोड़ी 
दूरी के लिये श्रतिरिक्त भाड़ा बयलना अनुचित्त समझा जाना चाहिये, (॥7) घाट 
सम्बन्धी ओर स्थानान्तरण सम्बन्धी बखूली उन्‍्दी कर दी जानी चाहिये। 
(9) माह वसुलने की न्यूनतम दुरी २५ मील तक बढा दी जानी चाहिये ओर 
चाहे माल एफ रेल श्रथवा ई रेला द्वारा ले जाया जाय एक ही बार उसकी बुकिंग 
होनी चादिये, (७) माल गार्डियों द्वारा भेते जाने के लिये न्यूनतम वजन २० सेर 
होना चाहिय, ग्रर (शा) जो १र० १२ आ० प्रति गाडो माल पर न्यूनतम 
सम्मिलित वयल्ी की जाती दै उन्‍्द कर टी जानी चादिये । 

फऊमेयी ने पद भी सिपारिश का है 9 ३०० मील की दरी की प्रथम सीढी 
को मा की दर निवत उरने के लिये चार भाग। में बाद देना चाहिये, जैसे १ से 
२५ मोल तक, २६ से ५५ मील तक, ७६ से १५० मील तक, और १५९१ से 
३०० मील तक | स्पष्ट रूप से उसने यद्ध सिपारिश की है कि “कर्मचारियों की 
यह निश्चित नीति द्वोनी चाहिये कि जहाँ तक सम्मव हो सके थोड़ी थोड़ी दूरी 
के लिये रेल का प्रयोग न किया जाय बरन्‌ श्रन्य परिवहन के साधनों का उसके 
स्थान प्रयोग बढ़े |? 

इस बात को विचाराधीन रखते हये कि (१) दरे लम्मी दूरी तक लेजाने 
वाले माल पर भार स्वरूप न द्वो, (२) उनमें सीमा सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्ध सं 
जा वसूली की जाती दै सम्मालत हो, (३) श्राय श्रौर व्यय के बीच जो ३०० 
कराड़ रुपयो का व्यवधान है उनसे पूरा दी जाय | कमेटी ने निम्न दरों के लागू 
जिये जाने की सिपारिश की दे ,-- 


मील-- प्रतिमील प्रतिमन पाइ्यो की इकाई में दरे 
२ से२५ तक ३६० 
२६ से ७५ तक १४० 
७६ से १५० तक १२० 


१९१ से ३०० तक हि ५"ण्प्‌ 
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मील--- प्रतिमील प्रविमन पाइयो की इकाई से दरे 
३०१ से ५०० तक ०्प्ज्ज्‌ 
पू0२ से घ्०० तक ०,७३० 
८०१ से १२०० तक ०६० 
१२०१ से झ्ागे तक ०५० 


कमेटी की सिपारिशें ($) रेलवे की भाडे की दरों को सरल ओर सुगम 

बना देगी श्रीर इस प्रकार उनकी श्रनेकों जब्लितायें और श्रसगतायें दूर हो 

जायेंगी, (73) उनसे रेलवे की श्राय में वृद्धि होगी जिसकी बहुत आवश्यकता है, 

(70) रेलवे को इसमें आ्रावश्यक सुविवा प्रास होगी श्रोर सड़क द्वारा छोटी दूरी 

फ परिवह्दन को प्रोत्साइन मिलेगा । परन्तु उद्योगो का उत्तादन लागत पर रेल 

के किराये का अत्यधिक श्र श्रनुचित भार पडेया। वतमान मूद्रा स्फीति की 

दशा में £ससे हानि होगी | बाहर भेजे जाने वाले माल के सम्बन्ध में तो किराये 

की बढ़ी हुई दरें भारतीय माल की विदेशी बाजारों में स्पर्धा शक्ति क्षीण कर देगी 

जिससे विदेशी विनिमय वी कठिनाइयों के भर मी अधिक बढ जाने का मय होगा । 

जनवरी १६४८ में यात्रियों के लिए भारतीय रेलों में प्रति मील क्िराये की 

समान दर निश्चित की गई | परन्तु कुछ रेलों में किराये की दर कम थी। उसे 

भी अन्य रेलों की किराये की दर के समान दी कर दिया गया । १६५१ मे गेल का 
फिरसाया २० से २५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। 

2६५५-५६ फे वजट में किराये की दरें निस्‍्न ग्रकार निश्चित की यहे हें हा 

पाड़ प्रांत माल प्रति यात्री 
9 -श्यू० माल १५१--३०० मांल ३१०१ मील और 





इससे अ्रधिक 
एयर बन्ड्ोशन गण ३ ३४ ३२ 
प्रथम भेणी श्ध १६ १५ 
द्वितीय श्रेणी (मेल/एफ्सप्रे)। ११ १०२ धर 
». 9. सिधास्ण) है) ६ पर 
त्रित्तीय श्रेणी (मेल/एयसप्रेस)... ६<| ६ हे 
५,» (साधारण) पड हु ४३ 





रेलों का पुनः समठन फरने से रेल के किराये तथा शाडे में जो सुधार 
किया जा सका उससे (१) रेल का फिराया निर्वारित करने का श्राधार सरल शे 
गया, (२) रेल की दरों में जा अव्यवस्था फैनी हुई थो वइ दूर हो गई, और (२ 
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रेलवे का विकास फर सकने के लिए श्रधिक घन मी प्राप्त हवा । रेल के किराये 
फे सम्बन्ध में यद कट्दा जाता है कि सुधार फरने से किराये श्रोर माड़े में छुछ 
वृद्धि कर टी गई है | इससे उद्योगों फरा उत्पादन ज्यय बढ़ा है और यात्रियों तथा 
सामान के यातायात से प्रात होनेवाली श्ाय घटी है । 

रेलों की फाय प्रणाली में दोप-फेडरेशन श्राफ इन्डियन चेम्बसा 
आफ फामस ऐड इन्हस्ट्री ने अपने स्मारक पत्र में भारतीय रेलवे कार्य गणाली 
ऊँ घनेऊों दोषों ओर घटिया की पश्लोर ध्यान श्राकृद्र कराया था, जैसे गाड़ी के 
डिव्यों फा न मिलना, यहुत दिनों तक माल के यातायात में प्रतियत्त का लगना, 
यातायात में ग्रधिक समय लगना, थांठ़े सामान के यातायात की सुविधा में 
अमाव, माल फे डिब्बों की माँग करने और प्राप्त करने में समय्र का लम्बा 
ज्यवधान, ऊठ जक्शनों में लाइनों का अभाव, बढ़ो ओर छोटी लाइनों में परस्पर 
अदला पदली की सुविधाओं का ग्रमाव, ऊुठ रास्तों में लाइनों का श्रमाव, मार्ग 
में माल फा चोरी होना श्रोर स्तो जानाया चोरी हुए माल फी द्वानि निश्चित 
फरने में श्रधिक देर लगना, और कर्मचारियों को कार्यक्षमता में सामान्यत श्रभाय 
शत्यादि | इस सम्मन्ध में मुख्य समस्या तो यह है कि कृषि श्रोर उद्योगों की 
आवश्यकता के श्रनुसार रेलवे की सुविधा फम है | इस देश में झ्रार्थिफ व्यवस्था 
विकासोन्मुस है, यहाँ कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में निरन्तर दृद्धि हो रही है 
ओर बतंमान यातायात सुजिघायें पूर्णरूपेण अ्रपर्याप्त हैं| फेहगेशन ने इस सम्मन्ध 
में निम्न सिफारिश की है। 

(१) रेलवे के विस्तार ओर सुतार के लिए ४०० करोड़ रुपयों का प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में नियत करना श्रपर्याप्त था श्रीर कम से कम १०० करोड़ 
रूपये प्रति वर्ष शरीर गधिक नियत करना चाहिये था। इस प्रफार द्वितीय योजना 
के श्न्तगत १४८० फरोड़ रुपये व्यय फ्रिये जाने को माँग रेलवे घोर्ड ने की थी 
जिसे योजना श्रायोग मे घटा फर ११२५ फरोहू झुपये कर दिया है। यह घन 
भारतीय रेलवे की श्रावश्यफता ऊे श्नुसार पर्याप्त न होगा । 

(२) प्रथम योजना में रेलवे फ्रे वर्तमान सामान की मरम्मत पर अधिक 
जोर दिया गया था जो गन बीस वर्षों से बदले भी नहीं गये | यथपि यह बहुत 
आपश्यक है, फिर भो ग्रत् अधिक ध्यान रेलवे फ्रे त्रिस्वार पर दिया जाना 
चादिये | विस्तार इतना द्वोना चाहिये कि ने ऊेबल यातायात की आवश्यकतायें 
दी प्र॒र्ण हो सके, बरन्‌ भविष्य में बढ़ी हुई श्रावश्यकृता को भो पूरा कर लेने की 
पर्याप्त शक्ति द्वो । ययवि द्वितीय योजना से श्रधिफ जार विध्लाए पर दिपा गया है 
फिर भी यह अर्याप्त है| 


३७८ भारतीय श्रथशाज्र की समत्याएँ 


(३) रेलवे के कार्य करने की छमता में वृद्धि होनी चाहिए। देश के 
श्रौद्योगीकरण में प्रोष्साइन देने के लिये आवश्यक दे कि रेल द्वारा यातायात की 
सुविधा सस्ती हो | इसके लिए यद्ट श्रावश्यक है कि रेलवे का चालू व्यय कम 
हो | मारतीय रलवे की कुल किराये भाडे से प्राप्त आय २६४८ को २१३ करोड़ 
रुपयो से बढ़कर ४०७ ४८ करोड़ रुपये १६५८-५६ के बज: में अनुमान की गई 
हैं । कुल व्यय १७३ करोड़ से बढ़कर २६८ ३५ फरोड़ रुसये दो गया है। इससे 
वह पता लगता है कि बढी हुई श्राय का श्रधिकाश व्यय वी बृद्धि में प्रयुक्त हुश्रा 

है श्र यह सग्भव है कि क्राया ओर भाड़ा घटाया जा सर | 

(४) माल के यातायात में सुविधा प्रदान करन जे लिए ऐसे श्रस्थायी 
टपायों से कार्य लेना चाहिए जैसे मुकामा घाट, ग्रागरा आर सोवरमती और 
अन्य स्थानों पर मशीनों द्वारा माल को स्थानान्तरित करना, कन्वेयर प्रणालो का 
प्रयोग करना और मुगलसराय बाल्टेयर, भागलपुर श्रादि जक्शनों पर माल की 
गाड़ियों की श्रदला-बदली की गति में तीघत्रता लाना क्योंकि इन स्थानों पर बड़ी 
भीड़ रहती है| जिन रास्तों पर लाइनों के श्रमाव फे कारण कठिनाई हो जाती 
है वर्श अधिक लाइनों का खेलना शोर विशेष प्रकार के माल के डिब्षों की 
संख्या बढ़ाना । 

(५) व्यापारियों को मार्ग में माल के चोरी द्वो जाने ओर सो जाने श्रौर 

बहुत देर में हानि मिलने के कारय बहुत कठिनाई उठानी पढ़ती है । रेलवे 
व्यवस्था को इस प्रकार की सधी हुई चोरियों के रोकने और रेलवे कर्मचारियों की. 
श्रसावधानी श्रीर चरित्रदनता के कारण गाड़ी भे माल के जाने वी रोक थाम 
के लिये विशेष प्रयक्षशील होना श्रावश्यक है | दानि जल्दी चुकाने के उपायों को 
भी सोचना श्रावश्यक होगा | विभाग का विकेन्द्रीय करण करना, कुल माल के 
खो जाने पर हानि ठुरन्‍्त चुकाना, इस दशा पर कि यदि एक वर्ष के भीतर ही 
भीतर माल मिल गया तो पाया हुआ इर्जा रेलवे को वापिस दे देवे | ऐसी क्ले मस 
एडवाइसरी कमेटी की स्थापना करना जिसके सदस्य उन उद्योगों श्रौर व्यापारो 
के प्रतिनिधि हो जो क्लग्स विभाग के क्मचारी से सम्बन्धित हई आदि कुछ ऐसे 
उपाय हैं जिनके प्रयोग मे लाने से रेलवे के दोप मिट सकते हैं । 
रेलवे के कमचारी इस बात का प्रयत्न कर रहे है कि रेल के कार्य प्रणाली 
की क्षमता बढ जाय श्र सुविधायें भी बढ़ जॉय, माल की सधी चोरियों और 
उनके खोने पर रोक थाम करने के लिए, रेलवे करपशन इनक्वारी कमेटी की 
नियुक्ति की गईं हेजो शीघ्र द्वी श्रपनी रिपोर्ट सरकार के समज्ञ॒ उपस्थित करने 
वाली है | रेलवे के चालू व्यय पर रोक थाम में सह्दायता करने के, लिये 
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और रेलवे का विकास करने के लिए, विकास में वैजानिक ढंग का प्रयोग करने के 
लिये तथा बड़ी-बड़ी योजनाश्रों को कार्यान्वित करने के लिये, जिन्हें पचवर्षीय 
योजना के श्रन्तर्गत रेलवे को पूर्ण करना है, रेंलवे बोड की सदस्य सख्या चार के 
स्थान पर पॉच कर दी गई है| 

योजना के अन्तर्गत--प्रयम पैचवर्षीय योजना में ४०० करोड रुपये के 
व्यय का प्रत्ताव रेलवे के नये सामान के क्रय करने तथा पुराने की मरम्मत के 
के लिये किया गया था! वास्तव में यह श्राशा की जाती है कि प्रथम योजना के 
समास होने तक लगभग ४३२ करोड़ रुपया व्यय हो जायगा। गन्त्रयानादि श्रौर 
श्रौर सर्वाग सयत्र पर व्यय प्रस्तावित घन से बहुत भ्रधिक हो गया है। गन्त्रया- 
नाटिपर अधिक व्यय होने के कारण यात्रा श्रोर ढुलाई १६४३-४४ और १६४४ ए४ 
के बीच साढ़े श्राठ प्रतिशत बढ गई शोर आशा की जातो है क्रि यांजना के 
ग्रन्तिम वर्ष में नो प्रतिशत बढ़ जायेगी | प्रथम योजना के आरम्म के समय 
रेलदे के पास ८२०६ इन्जन, १६२२५ यात्रियाँ क डिब्बे और २२९४४१ माल के 
डिब्बे थे । इनमें से २११२ इन्जन, ७०११ यात्रियों फ डिब्वे और ३६५८४ माल 
के डिब्वे पुराने थे | प्रथम योजना में १०३८ इन्जनों श्रोर ५६७४ यात्रियों के डिब्बे 
ओर ४६१४३ माल फे डिब्बों के क्रय करने का प्रबन्ध ।कथा गया था | वास्तव में 
उपर्यक्त सख्या से कुछ श्रधिक इन्जन श्रौर माल के डिब्वे श्रोर कुछ कम याजत्रियो 
के ।डब्बे प्रथम योजना के अन्तर्गत क्रय किए जा सकेंगे । इतनी अधिक मरम्मत 
ओर नये सामान के क्रय किए जाने के पश्चात्‌ भी भारतीय रेलवे का सामान 
बहुत पुराना और पुराने ढग का है। द्वितीय पचवर्षीय योजना के आरम्भ में 
६२६२ इन्जन, २३७७६ यात्रियों के डिब्वे और २६६०४६ माल के डिब्बे काम मे 
श्राते हुये होंगे जिनमें से श्घश३ इनजन श्र ५३०५ यात्रियों के डिब्बे श्रौर 
४६५६८ माल के डिब्बे बहुत पुराने घिसे हुये होंगे श्रोर उनके स्थान पर नये लाने 
आवश्यक होंगे । इससे यदद पत्ता लगता है ऊफ्रि रेलवे के विस्तार की इतनी 
आवश्यकता होते हुये भी उनकी मरम्मत और उनके स्थान पर नये सामान लाने 


की जरूरत बहुत बड़ी है । लि 
द्वितीय योजना के श्रन्तगत ११२४ करोड़ रुपया भारतीय रलवे पर व्यय 


किया जायगा जिसमे से ७४० करोड़ सामान्य आय मे से, २२५ करोढ़ रेलवे के 
श्रवक्षरण कोष से, १५० करोड़ रेलवे की श्राय से प्राप्त होगा। रेलवे बोर्ड के 
१४८० करोड़ रपये के व्यय किये जाने के प्रस्ताव के स्थान पर *११२५ रु० का 
व्यय किया जायगा | 

द्वितीय योजना में १६०७ मील के रकाथ के दुगने किये जाने का, २६७ 


३८६ भारतीय थ्र्थशासत्र की समस्याएं 


द्योटी लाइन को बडी लाइन में परिवतित कर देने का, लगमग ८२६ मील तक 
बिजली पहुँचाने, ११६३ मील तक पीडप्वाल्स सुविधा देने का, ८४२ मील नई 
लाइन पिछाने, २००० मीन लाइन की मरम्मत करवाने गौर २२५८ इन्जनों को 
क्रय करने तथा ११३६७ यात्रियों के डिब्बों और १०७,२४७ माल के डिब्चरों को 
क्रय करने या आयोजन फ़िया गया है । 

भारतीय रेलवे १२ कगेढ़ टन माल के ढोने के स्थान पर श्ध्श्फ-४६ में 
99 करोट ५० लाख उन माल ढोयगी और इस प्रकार ५० लाख टन माल के 
डाये जाने की कमी रह जायेगी। यदि दतीय योजना के श्रन्त तक जो ६ करेड़ 
० लास टन माल के ढोपे जाने की श्रावश्यफता बह जायेगी उसका विचार जिया 
जाप तो हम कह सकते हैं कि १६६०-६१ तक्र श८ फरोड ८ लाख टन फे ढोये 
जान की श्रावश्यक्ता होगी । ऐसा भय है कि जितना घन रेलवे के विकास 
> लिये नियत मर दिया गया है उसके प्रयोग से गेलवें इतना माल न ढो सके 
ओर जिन सुविवाश्ों के प्रदान करने का इरादा किया गया है वे आ्रावश्यकता से 
3०% गन्त्रयानादि के सम्बन्ध में श्रोर ५७% अपनी शक्ति के सम्बन्ध मे कम कर 
देनी पड | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्राधार पर योजना आपोग के मतानुसार 

(मई १६७८) “नो कार्यक्रम १८२५ करोड़ रुपयों के व्यय का बनाया गया था 
उममे श्र मूल्पों में दृद्ध हो जाने के कारण १०० करोड रुपयों के और अधिक 
व्यय होने का श्रनुमान कया गया है। इस समय ११२५ करोड रुपयों की मात्रा 
बढाट जा नहीं सकती । इसलिये रेलवे को योजना के अन्तर्गत कुछ विक्रास 
योजना प्रो को स्थगित करना पडेगा | विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ भी इसका 
एफ जाग्य होगी। जिन विक्रास योजनाओं को स्थगित करने का ३राठा है वे 
(?) नम्याराम पिलूपुस्म ज्ञेत्र तथा क्लजत्ते के अन्तर्गत सियालदा क्षेत्र में त्रिजली 
पहुँचाने २ी ५जना, (२) मीटर गेज कोच फेक्ट्री (३), इन्टोगरल कोच फेफ्ट्री के 
प्रसाधन विभाग तथा (४) गुना और उप्जेन फे बीच नई रेल के लाइन जबिछाने 
की योजनायें हैं |”? 

“अपने न्‍्येय को पूरा फर लेने के प्रश्न फा जदाँ तक सम्बन्ध है यह श्राशा 
की जाती है क्ि १६६०-६१ तक गेलवे ४२० लाश दन माल दढोकर अ्रतिगिक्त 
आप ग्राप्त कर सऊेगी | पर फ्या पद आप पर्पास्त होगी | निश्चित रूप से ऊद्दा 
नहीं जा सफता | विदेशी विनिमय तथा अन्य कठिनाध्यों के कारण विकास 
योजनाओं के कार्यान्वित करने में दील देने के कारण इुलाई की मात्रा योजना ऊे 
अन्तिम वर्ष तक आारम्म में किये गये श्रनुमान से जो कि ६१० लाख टन था रम 
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भारत में सडको का बहुत श्रभाव है । १६०० में सड़कों की लम्बाई कुल 
१,७६,००० मील थी शोर १६५२ में २,५६,००० मील थी। प्रथम योजना के 
अन्त वक कुल सड़कों की लम्बाई बढ़कर ३१६,००० मील दो गई जिसमें से 
१२१,००० मील पक्‍की सडक थी। इनमे से केवल ह भाय पक्की सड़के हैं और 
शेष कच्ची । एक ऐसे देश में जिसका ज्षेत्रफल १,१३६,००० वर्ग मील है, जिसकी 
जनसख्या लगभग ३५ फरोड' ७० लाख है और जिसके उद्योग तथा कृषि का 
काफी विकास हो चुका है २६५,००० मोल सड़ऊे बहुत कम हैं। भारत में प्रत्ति 
वर्ग मील में बहुत ह्टी कम सढकें हैं, अन्य देशा को ठलना में यइ स्थिति अत्यन्त 
शोचनीय है। भारत ऊे प्रति वर्ग मोल ज्षेत्रल मे सडफ़ों को लम्बाई ०२ दे 
जब कि इन्गलैण्ड में २०, बेलजियम में ३ ३, फ्रास में २४ ओर अमरीका मे 
श्१्हे। 

इसमें कुछ सन्देह नहीं कि देश के ग्राथिक विकास में सढकों छा विशेष 
महत्व दै | सडकें होने से ही आमो से कच्चा माल श्जोर कृषि उत्पादन कारखानो 
कस्त्रों और नगरों तक पहुंचाया जाता है श्र चन्दरगाहों तथा कारखानों से माल 
आम तक मेजा जाता है। देश ऊ्े विभिन्न मार्गों के व्यक्तियों के लिए उठके 
यातायात की सुविधा प्रदान करती है| सडफों की सुविधा से ह्वी व्याक्त एक दूसरे 
से सम्पक स्थापित कर सकते हँ। बरतंमान काल में परस्पर सम्पर्क स्थापित करने 
के लिए यातायाव के द्रुतगामी साधनों की ओर अच्छी सडकों की अत्यन्त आब- 
श्णक्ता है । रेलों तथा विमाना की सद्दायता से देश के बड़ें-बडे नगरों और 
व्यापारी केन्द्रा से सम्पऊ्ं स्थापित क्या जा सकता है परन्धु देश के दृस्दूर 
के स्थानों तक पहुँचने के लिए शौर उनका लाभ उठा सकने के लिए अच्छी 
सडकों का होना अत्यन्त आवश्यक है | युद्ध के समय यदि सके अच्छी हैं तो 
सेना की शीत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है, युद्- 
सामग्री आवश्यक स्थानों तक पहुँचाई जा सकती है और इस प्रकार देश की शत्रु 
के आक्रमण से रक्षा की जा सकती है। वास्तव में भारत की कुछ प्राचीन बी 
सडक इसी उद्देश्य से बनाई गई थीं। यदि देश में अच्छी सडकों का जाल रिछा 
हा रा शाविकाल में तथा युद्ध के समय दर स्थिति में विशेष महत्व 

ता है। 
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अतीत में दिल्‍ली से कलकत्ता, कल्त्ते से मद्रास, मद्रास से बम्बई ओर 
चम्बई से दिल्‍ली को मिलाने वाली चार बड़ी सडको के चारों ओर छोटी बडी 
सड़कों का जाल फैला हुआ था । इन चार बड़ी सडकों को वारदो मास कार्य में 
नहीं लाया जा सकता है | पुल न होने के कारण और दटूट-फूट तथा सामान्यतया 
स्थिति खरात्र होने से इन सडकों का बरसात में उपयोग नहीं किया जा सकता 
है | इन बड़ी 'सछकों को देश के ग्रा्मों से मिलाने वाली प्रदेशीय सड़कों तथा 
अन्य छोटी-छोटी सडको की स्थिति और मी खराब है । 

देश की थ्रान सबसे बढ़ी श्रावश्यकता यह है कि सड़के बढ़ाई जायें। 
राष्ट्रीय सड़क वर्तमान समय की भाँति केवल पूर्व से पश्चिम तक के त्षेत्र मे ही 
न फैलें वरन्‌ इनका प्रसार उत्तर से दक्षिण तक भी किया जाय | इसके साथ ही 
इन सड़कों को श्रौर प्रदेशीय तथा अन्य छोटी सड़कों को सभी श्रृतुश्रो में कार्य 
में लाने योग्य बनाने की आवश्यकता है। मोटर यातायात के लिए भी कुछ 
सड़कों का होना श्रावश्यक है । इसके लिए सड़कों के मोड सुगम होने चाहियें, 
जहाँ से सड़क निकाली जाय वह भूमि पक्की होनी चाहिए और सड़कों को ककर 
तथा डामर या सिर्मेंट के प्रयोग से पक्‍का बनाना चाहिए | इन सड़कों की सतह 
को चिकना होना चाहिये | इसके साथ ही वैलगाडियो तथा यातायात के अन्य 
साधनो के लिए भी ऐसी सड़के होनी चाहियें जो मोटर की सडक की भॉति अ्रधिक 
व्ययशील तो न हों परन्तु ऐसी हों जिनको वर्ष भर प्रयोग में लाया जा सकता 
है। यह बहुत आवश्यक है ऊ्लि सडको के निर्माण की सुसम्बद्ध योजना निर्माण 
की जाय जिसमें बडी राष्ट्रीय सडकों, प्रदेशीय सडको और प्रार्मो इत्यादि को 
* मिलाने वाली छोटी-छोटी सडकों को विशेष महत्व दिया जाय । 

भारत में सड़कों के विकास की श्रोर बहुत कम ध्यान दिया यया है, इसके 
कई कारण हैं (१) सरकार ने श्रोर स्थानीय सस्थाश्रों ने सड़कों के विकास 
का महत्व नहीं समझा | नगर पालिकाश्रों और जिला बो्ों की देख-रेख में अनेक 
सडके हूँ परन्तु इन सस्थाओं ने सडढकों के विकास की श्रोर उचित ध्यान नहीं 
दिया | प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सरकारों ने भी श्रन्य विकास कार्यो को इसकी श्रपेज्षा 
प्रायमिकता दी है। इधर कुछ वर्षों से ही सडकों के विकास की आवश्यकता 
और इसके महत्व की ओर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का ध्यान गया है ओर 
दोनों सरकारों ने इसके लिए योजनाएँ बनाई हैं, (२) सडकों के निर्माण के लिए 
आवश्यक बहुत प्रकार के सामान और मशीनों का भारत में श्रमाव है ओर 
इनका श्आायात करने के लिए हमे विदेशों पर निर्भर करना पढता है | श्रत्र भारत 
में सिमेंट तथा सड़क-निर्माण के श्रन्य सामानों का उत्पादन होने लगा है साथ 


रे५० भारतीय श्रथंशासत्र की समस्याएँ 


ही मडक कूटनेवाले, भाप से चलनेवाले इ्नों तथा डिजिल इखनों का भी भारत 
मे उत्पादन आरस्म हो गया है परन्तु फिर भी एसफाल्ट के लिए विदेशों पर ही 
निर्भर करना पढता है। आशा है ,क पेट्रोल शोधशालाओं का निर्माण पूरा हो 
जाने पर देश की श्रावश्पक्ता पूर्ण करने के लिए एसफाल्ट प्रास हो जायगा; 
(३) देश में |वत्त का अभाव है | नगर पालिकाश्रों और मिला बोडों की देख-रेख 
में जो सकें हं वह वित्त के श्रभाव के कारण श्रच्छी दशा में नहीं रद पातों | 
राज्य सरकारों के पास विकास के लिए कोष है परन्तु उनका उपयोग सझकों के 
निर्माण में कम और अन्य कार्यो में अधिक किया गया है | यही स्थिति केन्द्रीय 
सरकार की भी है। 

सड़क कोप--सडक दिकास समिति (१६२७) की ठिफारिश पर १६२६ में 
सठऊ विकास कोष स्थापित किया गया और प्रति गेलन पेट्रोल पर कर ४ श्राने 
से वढाकर ६ आने कर दिया गया जिसमें से प्रति गैलन दो आना सडक विकास 
कोप में जमा क्या गया | बाढ में पेट्रोल पर अतिरिक्त कर लगाकर सडक विकास 
कोप में दो आने की जगह ढाई झाना जमा किया गया | परल्तु दुर्माग्यवश सड़क 
विक्नात्ध कोप के घन का उचित उपयोग नहीं किया गया है | सड़क विकास कोष 
स्थापित हो जाने के बाद राप्प सरकारों ने अ्रन्तर-राप्य तथा अन्चर-जिला सब्कों 
के विकास में स्वय अपने बजट से व्यय कम कर दिया । इसके साथ ही आसों को 
मिलाने वाली छोटी-छोटी उठका को श्रपने भारय पर छोड दिया गया। इस 
(कार सदक विकात कोष निसाण का उद्देश्य ही व्यर्थ हों गया। सडकों का 
विकास करने के लिए उपलब्ध साधनों में अपनी आर से सहायता देने को अ्रपेक्षा 
राज्य सरकारों ने अपने व्यय में कटौती कर दी | 

भारत सरकार ने सडक विकास कौंपे के घन को व्यय करने में कुछ 
प्रतिबन्‍्द लगा ढिये | सरकार ने यह व्यवस्था की कि (१) इस कोष का घन सडयां 
के नर्माणु तथा सुधार भे और एला के निर्माण तथा सुधार में व्यय किया जाय 
परन्चु इस कोप का वर्तमान सडकों की मरम्मव और देखभाल में उपयोग नहीं 
किया जा सकता है, और (२) संडक विकास कोप में राज्य के योगदान का कम 
से कस रुप अतिशत्त छोटी छोटी सटकों में व्यय क्या जाय शओर उन सड़को पर 
२५ प्रतिशत से अधिक व्यय न किया जाय जो रेल मार्ग की प्रतियोगी हैं | यह 
सब इाते हुए भी यह सत्य है कि सड़क विकास कोप से थ्राप्त होने बाला धन 
आवश्यकता से कम है और १६५०-५१ के श्रत वऊ २० करोड़ झुपये के व्यय की 
याजनाओ को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी यी श्रौर १७ करोड़ रुपया व्यय क्रिया 
जा डुका था। १६४१-५२ से दिसम्वर १६५४ तक २७ करोड रुपये के ज्यय की 
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योजनाश्रों को स्वीकृति दी जा चुकी थी श्रीर माच १६४५४ तक लगभग १२ करोड़ 
रुपया उनके कार्यान्वित करने में व्यय किया जा चुका था। 

सरकार अपनी वर्तमान श्राय मे से सड़फो के निर्माण मे पर्याप्त व्यय नही 
कर सकती है साय ही इस काय के लिए सड़कों का उपयोग करने वालो पर 
लगाए गये करों से भी पर्याप्त श्राय नहीं होती है । इसलिए यह आवश्यक है 
कि सडको के निर्माण के लिए ऋण लिया जाय। यह सोचना बिल्कूल निरयक 
है कि सडकों पर व्यय किये जाने वाले रुपया से प्रत्यक्ष रूप में ऐसी आय नहीं 
होती हे जिससे इस कार्य के लिए उपलब्ध ऋण का ब्याज चुकाया जा सफे, 
इसलिए यह व्यय अनुत्ादक है ओर इसको नहीं करना चाहिए | यह सभव है 
कि सड़को के विकास से प्रत्यक्ष रूप में कोई आय न हो परन्तु इससे निस्सन्देह 
देश की आर्थिक समृद्धि बढती है और साथ ही जनता की कर देने की शक्ति मे 
वृद्धि होती है। भारतीय सडक एवम्‌ यातायात्त सघ ने कुछ वर्ष पहले एक जॉच 
की जिसमे पता चला कि एक विशेष क्षेत्र में सहक का विकास करने से १२ लाख 
रुपये का वाषिक लाभ हुआ जन्र कि सड़क निर्माण में तथा उसकी देग्वभाल में 
केवल ४१ लाख रुपया वार्षिक व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि सडकों पर 
व्यय किये गये प्रति १०० रुपयों पर जनता को २७७ रुपये का लाभ होता है ।' 
सड़का के विकास से जनता सम्ृद्धिशाली बनती है, सरकार की आय में वृद्धि होती' 
हे, इसलिए अआऋण लेकर सडकों पर निर्माण करने में किसी प्रकार की श्रार्पत्ति 
नहीं होनो चाहिए। 

नागपुर योजना--१६४३ में विमिन्न राज्यों के मुख्य इञ्जीनियरों की 
नागपुर में एक बैठक हुई श्रौर देश की न्यूनतम श्रावश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए एक सडक निर्माण-योजना निर्माण की गई। इस योजना का विशेष 
महत्व है क्योकि इसके पश्चात भारत में सडका के निर्माण की सभी योजनाओं 
पर इसका प्रभाव पडा है। नागपुर योजना में सडको को चार भेणियों मे विभक्त 
किया गया है .--(१) राष्ट्रीय सडके, (२) राज्य की सडकें, (३) जलों की बडी 
छोटी सबके और (४) ग्रामा का सडके | योजना में इन चार प्रकार की सडको 
का १० वर्ष के श्रन्दर सुनियोजत और उुसम्बद् ग्राधार पर विकास करने का 
सुझाव दिया गया था जिससे पक्की सडकों की लम्बाई लगभग ६६,४०० मोल 
से १,२२,००० मील तक और श्रन्य सडको की लम्बाई १,१२,००० से २,०७,३०० 
मील तक बढाई जा सके। इसके साथ ही योजना में वर्तमान सडको में सुधार 
करने का भी झुस्लाव दिया गया | नागपुर योजना का उद्देश्य यह था कि विकसित 
कृषि ज्षेत्र का कोई भी आम मुख्य सडक से ५ मील से श्रधिक दूर न पडे श्रोर कोई 
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भी गाँव चादे कहीं हो सडफ से २० मील से श्रधिक दूर न पड़े | इस योजना के 
अनुसार युद्ध पूर्व के मूल्या में ४० प्रतिशत बृद्धि के आधार पर निर्माण-काय्य में 
३७२ करोड रुपया लगेगा जिसमें से ६६.५ करोड़ रुपया राष्ट्रीय सडकां पर और 
३०५ ७५ करोड रुपया अन्य सडफों पर व्यय किया जायगा | यदि मूल्य युद्ध पूर्व के 
स्तर से २०० प्रतिशत बढ़े मान लिये जावें जिससे व्यय फा अनुमान वर्तमान 
समय के मूल्य के अधिक निकट आ सके तो, जैसा कि योजना-आयोग ने बताया 
है, नागपुर योजना को कार्यान्वित करने में कुल ७४४ करोड रुपया व्यय होगा 
जिसमे से १३३ करोड झाया राष्ट्रीय सडकों फे लिए ओर ६११ करोड़ रुपया 
अन्य स्का पर व्यय फ्िया जायगा। 
रेल मार्ग से सम्यन्ध--भारत में सड़कें श्रपर्यांत होने श्रीर सड़कों को 
स्थिति दोष पूर्ण दोते हुएं भी १६३० के श्रासपास सड़क यातायात से रेलवे को 
गहरी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा | निजी बस सविर्सा की शोर रेल की 
अपेक्षा अधिक यात्री श्राकर्षित हुए निसमे श्रधिकतर कम आ्राय वाले व्यक्ति थे | 
इसके साथ ही हल्के सामान को लाने लेजाने के लिए. भी मोटरों को सुविधाजनक 
समझता गया । मोटर यातायात प्राय” श्रौर सुगमता से हो जाता है इससे रेल को 
गहरी द्वानि उठानी पड़ी | श्रनेक रेलवे जाँच समितियों ने रेलवे तथा सड़क याता- 
यात की प्रतियोगता पर [वचार किया श्लौर रेलवे को सड़क की प्रतियेगिता से 
रक्षा करने के अनेक सुकाव दिए। रेलवे ने सस्ते वापसी टिकटों के रूप भ रियायत 
देनी शुरू कर दो, कुछ विशेष समय के लिये टिकट टठिये, अ्रच्छी सर्विस श्रोर 
कम किराये की व्यवस्था की । परन्तु इससे प्रतियोगिता का जोर कम नहीं हुआ 
श्रोर यह श्राशेंका की जाने लगी ऊक्रि सड़क यातायात से रेलवे को गदरी ज्ञात 
पहुँचेगी । 
रेलवे के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने श्रनेक उपायों का श्राभ्य 
लिया श्रीर १६३६ में मोटर गाडी कानून लागू किया गया जिसमें यह व्यवस्था 
की गई कि सभी मोटरों तथा बसों के लिए, लाइसेन्स लिया जाय । कानून में बसों 
को रखने तथा अविक यात्री न बेठाने ओर वसों की चाल इत्यादि पर नियत्रण 
की शर्तें माननी अनिवार्य कर दी गई | बसों का बीमा आवश्यक कर दिया 
गया। इस कानून से यात्रियों के हितो की रक्षा के साथ ही हानिकारक श्रति- 
योगिता को रोकने का प्रयत्न करके रेलवे के हितों की रक्षा की भी व्यवस्था की 
गई । परन्तु सड़क यातायात की ओर से प्रतियोगिता प्रचलिव रही और १६४६ 
में इस प्रतियोगिता को रोकने के लिए, एक त्रिदलीय सगठन का निर्माण करने 
नी नीति अपनायी गई | इस सगठन में मोटर मालिकों, राज्य सरकार और रेलवे 
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के प्रतिनिषित्व की व्यवस्था की गई । परठ इंड योजना की आीशी के श्रनुकूल 
सफलता नहीं मिली ६ बाद में मारत सरकार सड़क यातार्यीदे कारपीरेशन का्जत 
(१६४८) लागू किया ज्ञिसके स्थान पर १४३ कं एक और व्यपिक कानून लागू 
किया गया । 
वर्तमान में रेस और सड़क की प्रतियोगिता उमाप् हो गई है पर्योंकि 
१) यावाबात की श्रमाव है और वर्तमान समय में उल और मोदर वॉतियीर्त 
को साथ साथ कार्य करके लाम उठाने का कीफी अवर है, (२) कुछ तो सरकार 
के प्रतिबन्धों के कारण और कुछ भोदरों के तथा उनके विभिप्त-कल-पुर्जो के 
मूल्य अधिक होने से संदर् यावायाद की व्यय बेंढ गया है, और (३) अनेक 
शाक्यों में यातायादि का राष्ट्रीकंस्य कर, देने से झलवे तथा शेडवेज में खझिक 
डुच्चित सम्पन्धे स्थापित हो गर्यो है 
शज्य द्वारा उचालिंत सईर्क यातायात ज्लेत्र मिश्चिंत 
यात्रियों तथा सामने को उसी कैंत्र 
महत्व दिया गया है कि यातायात द्ट्स 


जियोजित 
याज्ियी तथा सामान रलवे केसरी तह पहुँचाया जाय जदोँ से आगे की 


मान के 
यातायात रेलवे सैमालिंगी १ जहाँ तक शेडबेज की सम्बन्ध दे यात्रियों को दी 


जानेवाली सुविधाएँ बढी हैं, अधिक मोड़-भांढ़ नियंत्रण रखा गगं 


प्रोजना मेँ प्रारम्भ की गई ओर रैथे४ल से १६४ 
तक ढाई वर्ष में य के मार्गों की सख्यो से ४५५, पे बढ गई. । भर 
मे २४० मील तर्क ये व्यवस्था थी । *प ज्॑ यह व्यवस्था १४५० र५ 
मील तर्क &£ और श्ष४८ ०५ तक क्रमश ऊय १०८७७ 
२,६१६:४४४ के बीच किया इसके बाद के बर्षों भें ई 

दिशा में प्रगति घी द्दै री दृष्टिको्शी मे रोडवेज ने उन्नति की दे) 

उत्तर प्रदेश में १८४७४: हरकारी रोडवेज सर्विस चाल हैई जो १६५४४ 

५६ में शेरे७ दी ६) याद व्यवस्था 9५९. तक कैली हैई है । 
झतुमाव [ गया है त्ि १०,००० मील के चेन मे यात्रियों 

० $ होगी । द्वितीय 

६६६४ मीर्ण हो जायगा 


यह 

यातायात की राष्ट्रीकरफं करने मे 

योजना के अन्तंगेंत इस यादायीव सुविधा की विस्तार 

और उसमें १६०० बसे होगी । 
ब्म्बद में राजकीय शेडवेंल 
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क्या | इससे पहले इस क्षेत्र में किराये वी यही दर बयूली गई थी, परन्तु गुजरात 
में मोटर मालिकों ने रेलने की प्रतियोगिता मे किराया कम वसला था | अम्बई में 
यद्यपि किराया कम नहीं क्या गया है परन्तु रोडवेज की सर्विस में निस्सन्देह 
काफी सुधार हुआ है और जनता को राष्ट्रीकरण से पहले की श्रपेक्षा श्रधिक 
सुविवाएँ प्रदान की गई हैँ । जहाँ तक उचर प्रदेश का सम्बन्ध है रोडवेज का 
अपर तथा लोग्र पल्यस का किराया श्रवदबर १६५२ में क्रशः ६ पाई और ७३ 
पाई से वढ़ारर १०) पाई और ८ पाई प्रति मील कर दिया गया। ऊिगये में 
बृ्टि करने का उद्देश्य मोटर इत्यादि के कल-पु्जो तथा श्रन्य सामानों को बढ़ी 
मूल्य! को पूर्ण करना था। परन्तु चूँकि केन्द्रीय कारफाने स्थापित कर देने से 
मरम्मत इत्यादि में पहले की अ्रपेज्ञा कम व्यय करना पड़ता है दसलिए १६५७ में 
क्राये मे कमी कर दी गई | अ्रव क्रिये की दर अपर क्लास के लिए १०३ पाई 
प्रति मील से घटाकर ६ पाई प्रति मील कर दी गई और लोश्रर बलास के लिए 
किराये का दर ८ पाई से घटाकर ७२ पाई कर दी गई | श्रक्वूबर १६५२ से पहले 
किराये की यही दर थी। लोअश्रर कला का क्राया अ्रत्॒ भी रेल के तीसरे दर्जे 
के क्राये से श्रविक है। रेल में तीसरे दर्जे का १५० मील का क्रिया यदि 
डाकगाड़ो या एक्सप्रेस से सफर क्या जाय तो ६४ पाई प्रति मील है श्लौर यदि 
सामान्य गाडी से रुफर विया जाय तो दर ५३ पाई प्रति मील है परन्तु श्राशा की 
जाती है कि भविष्य में रोडवेज किराया श्रोर घटायेंगी। 

राजकीय रोडवेज प्रणाली उन्‍्तोषजनक रीति से चल रद्दी हे परन्तु (१) 
गाड़ियों को रखने तथा मरुमत इत्यादि करने का व्यय श्राधक है और रोडवेज 
फ़ो उतना लाभ नहीं होता है ।जतना की आशा थी। (२) अभी कुछ विशाश्रों 
में यात्रियों को और अधिक सुवधाएँ प्रदान की जा सकती हैं | परन्तु इसमें कुछ 
रन्देह नहीं क रोडब्ज ने सड़क यातायात वी श्रवस्था मे काफी छुघार किया है 
और भारत में रोडवेज यदायात व्यव्स्था का प्रसार करने के ,लए कोई व्ाघा 
नहीं है । 
. निजी ज्योग की कठिनाइयॉ--भारत वे सडक यातायात के विक्रास 
में अनेका कारणों से बाघायें पहुँची है (१ ) मटर गाड़ियों को बहुत अ्रधिक 
कर देना पड़ता है जिससे व्याक्तयों बी इस कार्य को करने की शक्ति द्वट जाती 
है। मोटर गाड़ी कर जोच कमेटी ने यह बात वह्दी थी कि भारत में मोटर 
गायों का प्रयोग करन वाले व्याक्तयों पर ससार भर में सव से अधिक कर * 
लगाया जाता है। इसी रिपोट वे अनुसार प्रत्येक लारी पर प्रति बपे कुल कर 
मद्रास में ६,०७७ रुपये, बम्बई मे ५००० रुपये से ढगा कर ५,रफ़प 5० तक 
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कर निहित स्वाथ का अवसर प्रदान कर दिया है | इसके परिणाम स्वरूप सड़क 
यातायात के वैज्ञानिक ढग पर विकास में बाघा पड़ी है। 

(४) जिस प्रकार सडक यातायात का राष्ट्रीयकरण विभिन्न राप्य द्वारा 
किया गया है उससे राष्ट्रीयरण की योजना के अन्तर्गत श्रधिक महत्वशाली 
योजनाओं पर जो घन व्यय क्रिया जाना चहिये था वही नहीं रोका गया वरन्‌ 
व्यक्तियों को यह कार्य करने में बढ़ी भारी वाघा भी पहुँची है। इस दोष को 
रोकने के लिये योजना आयोग ने १६५३ में प्रादेशिक राज्यों से झपनी-अ्रपनी 
लाइसेंस देने की नीति को सुधारने की आजा दो थी फ़्योंकि वष्ट व्यक्तियों को 
सडक यातायात का कार्य करना आरम्भ करने में बहुत बाघक थी परन्ठु ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रादेशिक राज्यों ने इस श्राशा को श्रनसुनी कर दिया है क्योंकि 
कि इनके सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के कार्य क्रम में कोई परिवर्तन नहीं 
दिखाई देता | श्रपनी श्राजा को मनवा सकने के लिये योजना श्रायोग को श्रपनी 
आजा निश्चित शब्दों में मिश्चित निर्देशों सहित मेजनी चाहिये थी। स्पिति के 
अपने श्रन्तिम परीक्षण में योजना-श्रायोग केन्द्रीय मन्त्रालय के सहयोग से इस 
परिणाम पर पहुँचा है कि द्वितीय योजना में माल ओर यात्रियों के सम्बन्ध में 
कुछ रिद्वान्तों का श्रतुससण आवश्यक है। 

माल की ढुलाई के सुम्मन्ध में यह सिद्धान्त निम्न हैं :-- 

१ सडक द्वारा ढोने वाली सस्थाश्रों के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना 
१६६१ तक श्रर्थात्‌ द्वितीय योजना के श्रन्त तक नहीं सोची जानो चाहिये । 

२ १६३६ के मोटरगाड़ी एफ़्ट के श्रनुसार कम से कम तीन वर्ष के 
लिये ऐसी सस्थाद्रों को जो पनप सकती हैं परमिट स्वतन्त्रता पूर्वक देना 
चाहिये | मोटरगाड़ो एक्ट के अन्त्गत अधिक से अ्रधिक पाँच वर्ष तक का 
परमिद देकर प्रोत्साहन देना चाहिये। 


यात्रियों के यातायात के लिये निम्न सिद्धान्तों की तिफारिश की गई है--- 

(१) जो प्रादेशिक राज्य यात्रियों के यातायात सेवा संस्थाओं का राष्ट्रीय- 
करण करना चाहें उन्हें योजना श्रायोग के समश्ष क्रमिक कार्य-क्रम बनाकर विचार 
करने के लिये रखना चाहिये जिससे वह कार्यक्रम को योजना में सम्मिलित कर 
सके | इस कार्य-क्रम को उन्हें १६६० ६१ तक जिन ज्षेत्रों में राष्ट्रीयररण करना 
है उनका निश्चित रूप से विवरण दिया जाना चाहिये | इसका विचार शआ्आयोग 
द्वारा तमी हो सकता है जबकि शर्तें आदेशिक राज्यों द्वारा स्वीकार कर ली जायें। 


(२) राष्ट्रीयकरण योजना के बाहर की सड़कों परुयातायात के लिये 
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परमिट कम से कम तीन वर्षों के लिये १६३६ के मोटर गाड़ी एक्ट के श्रनुसार 
दिया जाय । 

(३) उन क्षेत्रों में जो स्वीकृत राष्ट्रीयररण योजना के अन्तर्गत थ्राते हैं 
परमिट श्रधिक से अ्रधिक समय तक के लिये, जो कि विस्तार के कार्य-क्रम के 
अन्तर्गत मोटरगाड़ी एक्ट की सीमा के अन्दर ही है, दिये जाने चाहिये। 

(४) जहाँ पर सरकार के सहयोग की सम्मावना है एक त्रिदलीय सस्था 
स्थापित की जानी चाहिये जिसमे प्रादेशिक सरकार, रेलवे और इस काय मे 
संलग्न व्यक्ति सम्मिलित हों । 

(०) उन क्षेत्रों में जिन्हें पूर्णतया व्यक्तिगत लोगों के अ्रधिकार में छोड़ 
दिया जाय प्रतिस्पर्धा दलों को विशेष प्रोत्साइन दिया जाना चाहिये। 

राज्यों में सडकों फे विकास में बाधा इालने वाली अनेक कठिनाइयों मे 
से एक तो निर्देशन करने वाले उपयुक्त कर्मचारियों का श्रभाव है जिनका कार्य 
मोटर द्वारा परिवहन की व्यवस्था पर ध्यान देना, सड़कों के नियोजित विकास 
की अपेक्षा विशेष दो । १६४८ के आरम्भ में भारत सरकार ने एक कमेटी इस 
मामले की जाँच करने के लिये श्री० एम० आर० मसानी की श्रध्यक्ष॒ता में नियुक्त 
की थी | सरकार ने १६४८ के आरम्म में एक शअ्रन्तर-राज्य यातायात श्रायोग 
की भी नियुक्ति की थी जिसको मोटरगाड़ो ( सशोधित ) एक्ट की ६३ ए धारा के 
अनुसार नियन्त्रण तथा निर्देशन के सम्बन्ध में बहुत विस्तुत अधिकार प्राप्त है 
और जिससे यह शआ्आाशा की जाती है कि (३) वह परिवहन की गाड़ियों के सचालन 
तथा उनके विकास सम्बन्धी योजनाओं को तैयार करे ओर श्रपनी योजनाश्रों में 
माल लादने वाली गाड़ियों का जो कि श्रन्तर्राज्यों में यद्ठ काय कर रही है विशेष 
ध्यान रक्खें, (२) इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कूगडे अथवा मतभेद उसन्न हो उन 
सब को निबरटॉयें श्र उन पर निर्णाय लें, (१) और दो अ्रथवा दो से श्रघिक 
राज्यों में पड़ने वाले मार्गों पर मोटर गाड़ी चलाने, नये परमिद देने, पुरानों को 
फिर से चालू करने तथा रद्द करने के सम्बन्ध में राज्य विशेष के यातायात अ्रधिकारी 
को श्रथवा ज्षेत्र विशेष के यातायात श्रधिकारी को निर्देश दे |? इस आयोग से 
आशा की जावी है कि यह श्रन्तर राज्य यातायात की सुविघाश्रों का प्रभावशाली 
रूप से विकास करने में सफल द्वोगा । 

योजना के अन्तर्गत--जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आरभ हुई भारत 
में ६७५४६ मील पक्की सकें ओर १५१००० मील कच्ची सड़कें थी । योजना के 
अन्तगत पद्टिले ११० करोड़ रुपया व्यय करने के लिये रक्खा गया था जो कि 
बाद में बढाकर १३५ करोड़ झपया कर दिया गया जिसमें से प्रथण योजना काल 
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में लगभग १३४३ करोड़ रुपये वास्तव में सर्च कर दिये गये थे | इसके परिणाम 
स्वरूप २४००० मील नयी भूम फे समतल सदमे, श्रोर ४४००० मील नीची सड़फें 
बनवाई गई ओर इस प्रकार सढ़यों की लम्माई १२१००० मील पस्क्री और 
१६५००० मील कच्ची अर्थात्‌ ुल ३१६००० मील हो गई जय कि नागपुर योजना 
का ध्येय उेवल १२९३००० मील पक्‍की तथा २०८००० मील कच्ची श्रर्थात्‌ कुल 
३३१००० मील सढ़फा का दी था। 
इसके अतिरिक्त श्रनेकों सड़कों ऊे बीच के व्यवधानों फो मिलाने तथा 
पुलों के बनाने की भी व्यवस्था फ्री गई थी। “पहली श्रपल १६४७ का जब कि 
भारत सरकार ने राजयथ क्ट्टी जाने वाली सढकों # विकास तथा बनाये रसने का 
वित्ताय दायित्व अपने ऊपर लिया उस समय लम्पी लग्बी दूरी तक सढ़फों के 
व्यवघान पडे हुये थे तथा मुख्य-पुख्य स्थानों पर अ्नेर्जा सड़कों पर पुल नहीं थे। 
प्रथम योजना के शझ्रारम्भ तक ११० मील सड़ऊे दो सड़कों के बीच के ब्यवधान 
को जाडन के लिये तथा त'न बड़े-पडे पुल बनवाये गये आर १००१ मील 
सड़कों क। मरम्मत क्रबाई गई | प्रथम योजना काल के आरम्भ में ही केन्द्रीय 
सरकार न सड़कों के विकास तथा सुवार या कार्य क्रम आरम्म किया जिसके 
अन्तर्गत १२५० मील वच की याय+ सढ़ऊ तथा ७५ चढे-बडे पु्लों का बनवाना 
तथा ६००० माल सडकों की मरम्मत करवाना सम्मिलत था। इसमें से योजना 
काल में ६४० मोल घीच फ्री गायत्र सडके तथा ४० पुल तथा २५०० मील 
पुरानी सडकों की मरम्मत पूरी द्वो जाने की ग्राशा की गई थी | योजना के खत्म 
हते-द्दोते ६३६ मील धीच की गायत्र सडऊ़े, ३० बड़े-बड़े पुल श्रोर ४००० मील 
पुरानी सड़कों की मरम्मत हो पाई थी | इस प्रकार हम देखते हैं कि जितनी 
बीच की गायब सडको के वनव,ने का ध्येप बनाया गया था वह लग भग पूरा 
हो गया ओर वर्तमान राजप्र्था की मरम्मत का काम सोची हुई भात्रा से लगमग 
दुगना कर लिया गया। पोजना में २७८० करोड़ रुपये राजपथों पर व्यय के 
लिये नियत किये गये ये जिसमे से २७६२ करोड़ रुपये व्यय रर दिये गये | 
प्रथम योजना में सडकों द्वारा यातायात पर १२३ करोड़ रपये व्यय किये 
गये | राज्यों ने ३००० मोटर गाडयाँ श्रोर बढाईं जिससे कुल मोटर गाड़ियों की 
सख्या जो सरकार की आर से यातायात की सेवा में लगी हुई थी ११००० हो 
गई । प्रथम योजना दे अन्त तक मोटर द्वारा जनता की यातायात सेवा का 
२५५४ सरफारी विभाग द्वारा क्या जाने लगा था| माल परिवहन व्यक्तिगत 
एजेन्तियों के ही अधिकार में रहा। 
द्वितीय योजना में (सडकों के विफास के लिये) २४६ करो रुपयों के 
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व्यय फी व्यवस्था की गई ऐै जिसमें से ८२ करोड़ संपये केद्वीय सरकार इर 
और १६४ करोड़ झपवे राज्यों दवाएं बगय किया जायगा। _ई रकम केन्द्रीय सडक 
कोष से प्राप्त होने वाले १६ करोह़ इुपयों के अंतिरिक है। द्वितीय योजना के पूरे 
होने पर यह आशी की जाती दे हि पक्की सड़के बंदूक १४३१९ ० मील ओर 
कच्ची सड़के २३२४०९९० मील अ्रपोर्त कर योग रे७८,२०० मील हो जायगा ) 
यह मात्रा नोसपुर योजना से कही अधिक है। 

द्वितीय योजना की कार्यक्रम १हिली योजना ही की तरद बड़े-बड़े पु लो की 
निर्माण तषा बंड़े-पडे राजपथ की मिल! देने वाली सढ़कों के थिर्माण की 
पुरानी सड़कों की मप्म्मत की ही है! ६6 योजना के अत्यंत आर भ द् 

झ्पये 


मिर्माण कार्य पर कु चले लगभग ८७४ का है। यई ब्यय समिम्न 
प्रकार का हैं 
प्रथम योजनी के झ्रपुर्ण निर्माण कार्य पर 
ज्ञिसमे बनिद्दाल टन सम्मिलित ए० ३०० करोड बपया 
अंडे-बंडे राज पर्थो को मिलाने बाली 
सडकों पर (६०० मील) १० ५४ 
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छ्वेतीय योजना काल मे वास्तविक व्यय लगमग *४ करोड़ रुपये की खअनु- 


आमित किया गयी है । राष्ट्रीय राज्यपथा 
महत्वशाली सड़की की निर्मार्थ 5 योजना में करवीनी क्लारम कर दिया थीं । 


हू कार्य इस योजना में प्रचलित रहेंगी आर लगभग ८ करोड़ सपया इस पर 
ब्यय हो जायगा । कर्ण मिला कर अरवर्ण १५० मील नई सढ़क 
श्र लगभग १०० मील सड़कों को उच्चस्तल कर दिया जायगा ) 


द्वितीय योजना में १३ ३ करोड़ डपयों की राज्यों की सड़क यावीरयोति सबन्दी 


विकास कायर्मों के लिये व्यवस्था की गई हैं| ९६१० न्तपोर्े कारपेरेशन 
एक्ट के अल्वगेंव राज्य सरकारों की कारपोरेशन स्थापित करने की सलाद दी गई 
| की गई 


है और रेलवे योजना के अन्तर्गत १० डरुपयों 


३६० भारतीय श्रर्थशाज की समस्याएँ 


रेलवे इन कारपोरेशनों में सम्मिलित हों | इसके श्रतिरिक्त यातायात मन्त्रालय की 
योजना में देइली ट्रान्सपो्ट सरविस के लिये एक ३ करोड़ रुपये का कार्य-क्रम 
भी स्वीकृत कर लिया गया है | इस प्रकार सरकारी सड़क यातायात पर कुल 
बिनियोग द्वितीय योजना मे १७ करोड़ रुपयों के लग मग द्वोता है |” 

१६५६-५७ में कुल सढ़कों के काये क्रम पर व्यय ४२ ७१ फ्रोड़ रुपप्रा था 
श्रीर १६५७-श्रू८ के लिये सशोधित श्रनुमान ४४ ३२ फ्रोढ रुपयों का है इस 
प्रकार प्रथम तीन वर्षा से कुल ब्यय १२६२६ करोड़ या होता है । बचे हुये 
दो वर्षो ऊे लिये ११६८६ करोड़ रुपया रद्द जायगा । श्रम्तिम दो वर्षा के 
लिये बजट में इस रफम की व्यवस्था सम्भव हो सफेगो इसमें सदेह मालम पड़ता 
है। इसके अतिरिक्त लोहे की कमी के कारण पुर्लो फे निर्माण में बाधा पड़ने का 
भय भी है। इसलिये हम यह कद सकते हैं कि यौन्‍ना फे विकास कार्य-क्रम में 
झछ कमी अवश्य द्वी आयेगी । 


३६२ , भारतीय श्रथशात्र की समस्याएँ 


मुख्य विशेषताएँ--भारतीय जल यातायात के विकास की कुछ उल्ले- 
खनीय विशेषताएँ हैँ -- 
(१) भारत में ओंग्रेनी शासन फे समय भारतीय जलयानों को ब्रिटिश 
तथा विदेशी जलयानों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना फरना पढ़ा और उसमे 
वियास करने का श्रवसर हीं नहीं दिया गया | १६२० के लगभग श्रनेक जलयान 
कम्पनिरया बनी परन्तु प्रतियागिता का तामना ने कर सकने के फलस्वरूप 
नष्ट हो गए | इन कम्पनियों के नष्ट होने म विदेशी जलयान कम्पनियों की 
भाड़े की दर सम्बन्धी नीति का भी बहुत योगदान रहा है| इन विदेशी कम्पनियों 
ने भारतीय फम्पनियों से प्रतियोगिता के कारण माडे को ढर घटा टी श्र जय 
यह वम्पनियाँ बन्‍द हो गईं तय भी भाड़े की दर में पुनः बृद्धिकर ली । इसके साथ 
इन कृपनिरया ने यद्द व्यवध्था की कि यदि फ़िसी व्यापारी ने एफ निश्चित समय 
तक नियमित रूप से इनके जलयान। के द्वारा द्वी सामान भेजा श्रीर मैंगाया तो 
उस अवधि में यह जितना भाड़ा देगा उसका एक श्रण उसे वापिस कर दिया 
जायगा | इन विदेशी कपनिया की प्रतियोगिता का केवल सिंधिया स्टीम नेवी- 
गेशन कम्पनी ही सामना कर सी। विदेशी कम्पनियों ने इसे नष्ट करने की श्रनेक 
बार चेष्टा की परन्तु बह सफल नहीं द्वो सऊझे। ट्रससे सिंधिया कम्पनी को भारी 
क्षति उठानी पडी | सिधिया स्टीम नेबीगेशन कम्पनी के दृढ रहने पर १६२४ में 
एक सममौता हुआ जिसके अनुसार इसे ७५ इजार टन सामान प्रतिवर्ष ले जाने 
की श्रनुमति दी गई | भारतीय जलयान कम्पनियों के नष्ट हो जाने का एक 
कारण यद्द था कि पिदेशी कपनियों बी प्र/तयागिता शक्ति बहुत पद़ी-चढ़ी थी 
ओर दूसरा कारण यह था ऊ्रि भारतीय कम्पनियों के पास वित्त की उपयुक्त 
व्यवस्था नहीं थी और इनका कुल व्यय भी बहुत अधिक था | थोडे बहुत परि- 
बर्तन के साथ यह प्रतियोगिता स्वतन्त्रता मिलने तक चलती रही श्रीर स्व॒ृतन्नता 
मिलने से भारतीय जल यातायात का भारत के तटीय व्यापार में महत्व बढ गया 
है श्लोर साथ ही विदेशी व्यापार में भा एक सीमा तक इसने श्रपना विशेष स्थान 
बना लिया है | 
(२) ब्रिटिश शायनझाल में सरकार ने भारतीय जल यातायात फो कुछ 
भी सद्दायता नहीं दी और स्वतन्त्र व्यापार नीति का बहाना लेकर भारतीय 
उद्योग को टाल विया गया ओर अपने लिए स्वय मार्ग बनाने को छोड़ दिया 
गया । इसका यह परिणाम हृथ्रा कि टस ग्वधि में भारतीय जल यातायात ने 
"विशेष प्रगति नहीं की | स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्‌ भारत सरकार ने इस ओर 
ध्यान दिया है। मारत सरकार ने जलयान उद्योग को ऋण तथा श्रन्य आयिक 


सद्दायता दी । सरकार ने जलयाते स्र्माताओं से जिस मूल्य पर नंलेय क्रय किए. 
ग्रीय जलयान को उससे क्रम मूह पर अन्तर के आपने 
कोष से दिया । लींई पा लागू करे में मारत के तदीय व्यापार 
वर नियंत्रण स्थापि गया और * तीय व्यापार कवर भारती 
जलगानों के लिये सुरक्चित कर दिया गयीं । कुल्लस्वरूप भारतीय सुद्र तट 
पर मे जितने दनों लयान थे उसमें ४६३ प्रतिशत 
बृद्धि हो गई और ९१ तक प्रतिशत की ब्दि हुई । एक 
जल यातायात बो ६ स्थापित शिया गयीं डे कार्य जे योवायोर्त कार्य 
का संचालन कर्स्ना ] करके अं मं 2] 
वश्व जल यावायोर्ते 
१६४७ में भारत प्र॒श्ताव रखा कि यातायात कारों 
शून बनाये जायें, मरत्थेक के पास ९९ करोड़ से दंजी हो और तीन 
कार्पोरेशन तीन गा से व्यापार इत्पाद करें। परत भू तक मार्च १६४ 
ओे १० करोड की अधिकत पे. शी का केवल एके रपरिशन, कर्पेरेशन 
लिमिटेड; सा किया जा सकी मी ) सरकार | करोड सग्ये की नियमित 
पूँ जी का है मांग दिया र शेष जी सेनेजिंग एजेन्ये ने लगाई में 
श्हभ६ में ई कार्पोरेशन ( शवमी शिपिंग कार्प रेशन) स्थापना हुई । मई 
पूर्ण रूप से राजन के अधिकार में है 
धरम पचवर्षरि यो ५ इद्ूटर्न शिपिंग कार्पोरेशन से क्गामी 
००० जी श्रीर९ टी० व्यापार 


तथा अ्ग्य परकीर 

झुगत होगा कि हे समय 

पहुँच जायगा | 
(३) प्रास्म में देश-विदेश ब्यापार में भारतीय जनयानों ने भी भी 

लगा | परन्त उम्में से मे छ 

आाग्जेज, प्ोसट्स इत्यादि थे! 

मे जलयान डी नहीं थीं 

अब विगाखापइम, में जलयाने के (रखना हैं । यह अंत रैधिए 

गया था। यह आशों की जाती थी के २,१५,००० जी० (२० थी में र जो कि 

प्रथम गोजनों के प्रवम दीने वर्षों में. भाप्त ऋर केंने 


३६७ भारतीय अ्रथंशात्र की समस्याएँ 


शिपयार्ड १ लाख जी० आर» 2० को पूर्ति करेगा। परन्तु शिपयार्ड की उन्नति 
बडी धीमी रही है श्र अथम तीन वर्षों मे वह केवल ३५,८०४ जी० आर० 2० ही 
की पूर्ति करने मे समय हो सका है। भारतीय जल यातायात कम्पनियों को 


जायगी श्रोर शिपयार्ट की उत्तादन शक्ति में वृद्धि हो जायगी, भारतीय जलयानों 
के टनेज के विस्तार में वास्तविक सहायता पहुँच सकेगी | 

(४) भारतीय जल आतायात के विकास में सतसे बडी कछिनाए यह है कि 
हमारे देश में जलयानों को बन्‍्दरगाह की उचित संविधायें नहीं परित्ष पाती है । 
भारत के पाँच बड़े पन्‍्दरगाहों, कलकत्ता, उम्बई, सद्रास, कच्छ और विशासापहम 
मे पेट्रोल, जजयान में जलानेवाला कोयला रेत्थादि को छोडकर केवल दो करोड़ 
टन सामान प्रतिवर्ष उत्तारा लाग जा सकता है | १६४६-४० में पेट्रोल तथाः 
जलयान में जलने वाले कोयले को उम्मिलित करके *ने वन्दरगाहों में दो करोड़ 
रन चामान लादा उतारा गया। प्रथम योजना के अन्तर्गत विक्रास के कारण 
भाल लादने उतारने की शक्ति इढ्फर दो करोड़ प्रचाच लाख टन हो गई है । 
नन्‍्द्रगाहों पर ययाशक्ति कार्य हो रह है। जलयानों को बहुत देर तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है | भात्त डाक भें पढ़ा रहता है इसके पूर्व कि लादा जा सके | यह 
उज्ताव किया गया हे कि 3 रेरगाह की सुविधाओं का विस्तार किया जाय श्रौर 

शोर भग्लौर के दो भन्‍्दरगाह 
आवश्यक पामान, आकाशदीप पैथा अन्य सुविधायें पढाई जा रही है | 

पुननिंमौण नीति | सिसिति--पुननिर्माण नौति उपसमिति (१६४७) ने 
भारतीय जत्न ात्तायात की पूर्णतया जाँच की और निम्नलिखित फिफारिश की _.. 

(३) भारत को प्रति वर्ष ? क्षरोह़ टन उमान लाने ले जाने के लिये 
और ३० लाख याजियों का ले जाने के तिये छोटे जलयानो को छोड़कर २० लाख 
टन के नलयानों कफीमआ वश्यकता 

(२) हमारा उद्देश्य है कि १९५७ पक भारत के तटीय व्यापार का १०० 
प्रतिशत, भारत-बर्मा लका तथा अन्य पड़ोसी देश से व्यापार का कप प्रतिशत, 

व्यापार का ५७ 


बरी राष्ट्रों द्वारा किये जाने 


(३) भारत परकार की नीति का उद्देश्य भारतीय जल यातायात का 
प्रसार होना चाहिए श्रौर दरों मे कमी और बृद्धि होने से इसकी रक्षा की जानी 


जल यातायात श्र 


चाहिए । इन उद्देश्या को पूरा करने के लिए जल यातायात बोर्ड को पूरे श्रधिकार 
देने चाहिएँ | 

पुनर्निर्माण नीति उपसमििति ने जो लक्ष्य निर्धारित किये थे भारतीय जल 
यातायात का स्तर वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है । यह निजी उद्योग तथा भारत 
सरकार के लिए अत्यन्त खेद की बात है| वर्तमान भे मारतीय जज्ञ यातायात का 
वग्नेज केवल ५ लाख टन है जब कि समिति ने २० लाख टन का सुकाव दिया 
था | भारतीय जलयान कुल विदेशी ब्यापार का केवल ५ प्रतिशत पूरा करते हैं 
जब्र कि समिति ने सुझाव दिया था कि मारतीय जलयानों को श्रपने कुल विदेशी 
व्यापार का ५० प्रतिशत स्वय करना चाहिये। केवल तटीय ब्यापार के सम्बन्ध 
में सम्रिति की श्रमिलापा पूण हुई है । 

मारतीय जल यातायात के प्रसार एवम्‌ संगठन के सम्बन्ध मे सरकार को 
परामशं देने के लिये जल यातायात्त के मालिकों की परामशंदात्री समिति की 
१६५२ के मध्य में एक बैठक हुई | समिति ने अनेक सुझाव दिये। तमिति ने 
सुझाव दिया है कि भारत में जलयानों की संख्या बढाई जानी चाहिये परन्तु 
पत्रवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए जितने धन की व्यवस्था की गई है बह 
अपर्यात्त है । सरकार को अधिक से श्रधिक २ प्रतिशत वाषिक ज्याज पर मारतीय 
जलयान कम्पनियों को ऋण देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जियसे 
पूजी सरलता से चुकाई जा सके | समिति ने यह भी सुझाव दिये कि (१) पुराने 
जलयानों के स्थान पर नये जलयानो को खरीदने के लिए जो लाभाश जमा किया 
जया है उस पर थझ्राय कर न लगाया जाय, (२) भारतीय जलयानों में जलते 
बाले तेल पर चुन्नी न लगाई जाय और (३) जलयानो का सामान वेचने वाले 
स्टोरों पर विक्रीकर न लगाया जाय | 

यह भी सुझाव दिया गया है कि तटीय व्यापार करनेवाला जलयान बेड़ा 
सच्ुलित होना चाहिये। इसमें विभिन्न आ्राकार प्रकार के जलयान होने चाहिये 
जो तटीय व्यापार की विशेष वस्घुश्ों जैसे नमक, कोयला ओर तेल लाने ले जाने 
के उपयुक्त हों। कुछ लोगो का विचार है कि नमक और कोयला ले जाने के 
लिए. ६,००० से ८,००० डी० डब्लू० टी० के जलयान अधिक उपयुक्त होते हैं 
ओर खाथान्न की सामग्री इत्यादि का यातायात करने के लिए छोटे आकार के 
जलयानों का प्रयोग किया जा सफता है । 

इस समिति ने बताया कि भारतीय वन्दरगाहों मे सामान लादने और 
उतारने की श्रच्छी व्यवस्था नहीं है। विशेषकर कोयला लादने के लिए बर्चों 
(जलयान खडे होने का स्थान) का अभाव है और कुछ हृटी-फूटी स्थिति मे ई 
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और उससे कार्य श्रच्छी प्रकार नहीं लिया जा सफ़ता है। समिति ने सुकाव 
दिया कि बन्दरगाहों में माल लादने श्रीर उतारने इत्यादि का कार्य तीव्र गति से 
करने के लिए मर्शीनें लगाने की शोर वर्तमान सामान को ओऔऔर चढ़ाने कौ 
आवश्यकता है। 

पंचवर्षीय योजना के अन्तगत--प्रथम पचवर्षीय योजना में भारतीय 
जलयानों की सख्या बढाने पर और बन्दग्गाहों इत्यादि की सुविधाएँ बढाने पर 
जोर दिया गया था | योजना में कद्दा गया था कि तटीय व्यापार में जो पुराने 
और घिसे-पटे जलयान प्रयुक्त किये जा रद्दे हैं जलयान कम्पनियों को उन्हें बदलने 
में सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विशाखापटनम में जलयानों के निर्माण 
हेतु रुपया लगाया है। श्राशा की जाती है कि पचवर्पाय योजनाकाल में ही 
विशाखापद्दटम के कारखाने में कुल १ लास जी० श्रार० 2० के जलयान प्राप्त 
किये जा सकेंगे। इनमें से ६० हजार जी० आर० टी० के जलथानों से पुराने 
घिस-पिटे जलयानां को बदला जायगा श्रर शेष जलयान विशेष मर तटीय व्यापार 
में प्रयुक्त किये जायेंगे। विशाखापटनम कारसाने ,से जलयान कम्पनियों के हाथ 
जलवयान उचित मूल्यों पर बेचे जायेंगे | याद निर्माण व्यय में ओर बिक्री मूल्य में 
कुछ अन्तर रहेगा ता उसके लिए सरफार जलयान निर्माण उद्योग को आशिक 
सद्दायता देगी | इस प्रकार जलवान निमाण काये का प्रसार करने का विशाखा- 
पटनम कारसाने के विकास से गहरा सम्यन्ध है जिससे विशासापट्नम की उत्पादन 
शक्ति का पूर्ण उपयोग क्रिया जा सके। योजना के अनुसार तटीय व्यापार को 
सुरक्षित बनाए रखने के लिए कम से कम ३ लास जी० श्रार० टी० के जलयानों 
का होना अत्यन्त श्रावश्यक है| इसमें यह व्यवस्था कौ गई थी कि पाँच वर्ष के 
अन्दर भारतीय जलयान कम्पनियों को ४ करोड़ रुपया ऋण दिया जायगा श्रौर 
जलयान कम्पनियाँ श्रपने साधनों से शेप २करोड़ रुपया एकनित करेंगी। श्रतुमान 
था कि दस ६ करोड़ रुपये से भारतीय जलयान कम्पनियों के पास पर्यात जन्यान 
हो जार्येंग । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विदेशी व्यापार के लिए १ ३००,००० 
डी० डब्लू० टी० के जलयाना की ओर आवश्यकता समझी गई थी जिसमें ईस्टर्न 
शिपिग कार्पोरेशन के लिए झ्रावश्यक ६० ६जार डी० डब्लू० टी० के जलयानों 
को सम्मिलत नहीं किया गया था जिसके लिए सरकार ने अपने भाग के ४ ४ 
करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी थी । 

प्रथम योजना में १६५४-४६ तक ६ लाख जी० आर० टी० तक जलयानों 
के बढाने का विचार किया गया था | पर वास्तव में योजना काल के अ्रन्त तक 
कुल ४,८०,००० जी० आर० थी० का कार्य किया जा सका। जो घ्येय ६,००,०००- 
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जी० आआरण टी० की सोचा गया वीं बेई तो वमी पूण हो पका जब कि योजना 
काल में दी मंगाये हमे नदी प्राप्त हो सके । 


जल यातायात्त उद्योग के सम्बन्ध जे जो प्रथम योजना के अन्तर्गत व्यवस्था 
की गई. है उसकी लोगो ने मिम्न श्रालोचना कीदे. ६) १६५६ पके 
£,००,००० जी० आर० दी० के जलयानों की वृर्धि पुननिर्मार नीति-उपंसमिति की 
उफारिश की तुलना में बहुत कम दे । समिति ने सिफारिश शतक 
० लाख टन के जलेयान हो जते चाहिएँ परन्‍्ठ इस कीय में अनेक कॉंटनाईयो 
का सामना करना पढ़ा है। वित्त के साथ द्दी सामान की अ्मतें द्दै 
ओर व्यवह्यारिक दृष्टि से पचवर्षीय योजना सर्मि्ि के कार्यक्रम की अपनों बा 
नहीं बना सकती थी। योजना पे व्यावहारिक इष्यकोण के अधाए पर शक्ष्य 
निर्धारित किये है । (२) भारतीय जलवान समिति मे सुझाव दिया है सरकार 
वटीय एवम विदेशी व्यापार मेँ जो रुपया लय करेगी वह जलयाना और श्न्न्य 
सामान के बढ़े ६० मुल्यो को देखते दुष्ट बहुत कम है । पंचवर्षीय योजना में में 
लक्ष्य ।नर्वोरित किया गर्यों है उसको पूरा करने में भा की अ्रधिक रुपया लगेगा, 
३) सरकार ऋण दी गई पुँजा पर कितना ब्याज वर्चल रही है शोर की के 
साथ जो शर्ते लगी हैं उनसे ऋण लेना उद्योग के लिए: झसुविधाजनर्क ह्टो गया 
है । उद्याग को यह ऋ मेंहगा पढ़ता है! सुस्ताव 
को २० वर्ष के लिए ऋण 
नहीं लेना चाहिए । छुठे वर्ष से रे प्रतिशत बापिक ब्याज वसूल किया जी सकता 
है और इसी समय से ऋण ली गई पँजी भी किश्तों में चुकाने ज्ारम्भ दो जायगीः 
(४) योजना की अन्य सुविधाओं की कु चर्चा नहीं की गई है, जैसे जले भरे 
जलने वाले तेल पर से चुल्ली इृटना, जलयान सीर्भीनि 
इटाना और आय-कर पर रस्यायत देना । जैसे यातायात उद्योग त्ते 
की माँग की है । इनके बिना भारतीय जल गातायी्त की तेजी में परगष् 
जा सकती है । 
द्विदीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया दैं कि ५९ 

टी० के घिसे-पिटे जलयानों की. निर्कीरते कर ३० लीख जी९ 


लाख जी० आर० टी० हो जाना चादिए योजना को “से है (१) उटीव का 


की आवश्यकताशों को रेलवे द्वारा श्रौत्त मोल 
खते हुए पूर्ण करना, (२) मर के विदेशी ब्योपार कों है धरक से अधिक भौि 
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भारतीय जलयानों के लिए प्राप्त करना, (३) टैकों का बेड़ा तैय्यार करने के लिए 
केन्द्र स्थापित करना | 

नीचे लिखे निश्चित ध्येय को पूरा कर लेने के पश्चात्‌ भारत का १२ से 
१५ प्रतिशत समुद्रपार देशों से व्यापार और आस-पास के देशों से व्यापार का 
५०९ मारतीय जलयानों के भाग में आ जायगा जब कि वर्तमान में इन च्यापारों 
का केवल ५ और ४० प्रतिशत उनके भाग में हैं। 








जी० अ्[र० दी० 
योजना के. प्रथम योजना द्वितीय योजना 
पहले के श्रन्त में के अन्त में 
तदीय और निकदस्थ २१७२०२ उ१२२०२ ४१२२०० 
समुद्र पार १७३५०५ रृप३५०५ ४०२४०५ 
ट्रेम्प ६०००० 
टैस्कर्स पू०0० २२००० 
सेलवेज टग १००० 
कुल ३६०७०७ ६००७०७ ६०१७०७ 





प्रथम योजना में १६ ४ करोड दपया जल यातायात के लिये नियत्त किया 
गया था । बाद में यह घन बढा कर ५६ ३ करोड रुपया कर दिया गया । योजना 
काल में वास्तविक व्यय १८ ७१ करोड़ रुपये किया गया । हिंतीय योजना में जल 
यातायात के विकास के लिये ४५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। जल 
यावायात के विकास के लिये ४४ करोड रुपयों के व्यय की व्यवस्था यर्याप की 
गई है फ़िर भी क्योंकि पिछुल्ली योजना का ८ करोड़ रुपया बचा हुआ है इसलिये 
केवल ३७ करोड़ रुपया ही इस योजना में विकास कार्यों के लिये प्रास होगा ) 

योजना श्रायोग के द्वितीय पचवर्षीय योजना के कार्यो तथा यानी सफलता 
के मत के अनुसार (मई १६४८) जितने व्यय की द्वितीय योजना में व्यवस्था की 
गई है उसका व्यय तो हो ही छुका हैं और उसके फलस्वरूप जो जल यातायात 
का कार्य द्वोगा (ने मिलेगा) वह लगमग १८०००० जी० आर» टी० होगा 
जबकि योजना का ध्येय ३६०,००० जी० आर» टी० टनेज प्राप्त करने का था, 
जिसमें ६०००० जी० आर० ठी० टनेज पुराने जद्मा्ों के स्थान पर नये प्रयोग 
में ले श्राने के कारण प्राप्त होने वाला था| अपने «येय को पूरा कर सकने के 
लिये लगभग ४४ करोड़ रुपयों की ओर श्रावश्यकतवा होगी । 
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बन्द्रगाह- व योजना की रूपरेखा जब उपस्थित की गई थी उसमें 
के विकास अथवा सुधार का कोई स्पान नहीं था। इस अभाव 
की पूर्ति की महत्ता समझी गई और जब योजना की सशोषित रुपरेखा बनाई गई 
तो उसमें ३३ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी। बंद जे यह मात्रा बढ़ा करे 


आरम्भ हुआ; इसलिये योजनान्कील 7 व्यय की मात्रा केवल ९७४४ करोड़ 
॥3 


झुपयों की दी पाई । कुछ भी हो यद्द विकास कार्यक्रम जो आरम्भ किया गया 
महस्व का था । काशडला के नये बन्दरगाह के बनवाने के अतिरिक जिस पर 


झपयो. की व्यवस्था क्रमशः की गई थी। योजना के अन्त तक फाराडली १२८ 
करोड़ रुपये वम्बई पर १ १ करोड़, और कलकता १२ ३" करोड रुपये ब्यर् 
जा छुके ये । 

“धपुख्य मुख्य बन्दरगाहों की झम्ता प्रथम 
से बढ़ कर २३० करोड़ ८न हो गई । ६. 


जिनमें १३७० मे हे माल आतान्जाता है। १६४ मे इन बन्दरगादों 
द्वारा रे७ ५ के टन माल उठीयी गया, श्र रद तक 
४१९५, करोड़ रे ड्टो में 
कार्यक्रम में मद्रास, सौराष्र, बन उडीसा आदि मुख्य 
गये ये । कुल स्वत जो किया गया था तई 


किया जा जी है उसे 
हॉकों को श्धुनिक रूप प्रदान करे दिया जाये ताकि देश के श्रापिक 
झद्योगिक विकास के कास्ण जो ख्रावश्यकतायें हों पूर्ण की जा सके 
झूपये की प्यवस्था बड़े-बड़े बन्दस्गादों के सवा कार्य कम के लये को जा चुकी 
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को पूर्ण करने का कार्य मी सम्मिलित होगा, उनमें लगभग ७६ करोड रुपया 
व्यय होगा | योजना में व्यवस्थित ४० करोड रपये के अ्रतिरिक्त कुछ घन बन्दर- 
गाहों के अपने निजी कोषों से भी प्राप्त होगा । योजना में निर्धारित धन सरकार 
की ओर से काण्डला में । लगाया जायगा और पोर्ट ट्रस्य की सद्दायता के लिये 
दिया जायगा। वर्तमान रियायती ऋण की पोर्ट ट्रस्ट के लिये छुविधा दूसरी' 
योजना काल में मी रहेगी। द्वितीय पचरवर्षीय योजना के बंडे-बंडे बन्दरणाहों के 
सुधार के कार्यक्रम में कलकत्ते मे १६६ करोड रुपया व्यय किये जाने वाली, 
वम्बई में २६"३ करोड़ रुपया ब्यय किये जाने वाली, कोचीन में ४ ० करोड रुपया 
व्यय किये जाने वाली और कार्ठला में १४'० करोड रुपया व्यय किये जाने 
वाली, योजनाएँ हैं। , 

भारत में लगभग १५० छोटे बन्दरगाह है जिनमें से १८ विशेष महत्व 
के हैं| उनका उधार श्रत्यन्त श्रावश्यक है| प्रथम योजना में छोटे छोटे बन्दरगाहों 
के सुधार की योजनाएँ सम्मिलित की गई थीं जिनका कुल व्यय २ ४१ करोड रुपया 
नियत था, इसमें से १ करोड केन्द्रीय कोप से प्राप्त होना था और शेष बन्दरगाहों 
के कर्मचारियों को श्रपनी और से एकब्रित करना था | द्वितीय योजना में छोटें- 
छोटे बन्दरगाहों के सुधार के लिए. ५ करोड रुपया नियत किया गया है। 


अध्याय ३७ 
हवाई यावायाद 


वर्तमान युग में देश के श्रौद्योगिक,श्राथिक और श्रन्य कार्यों का मूलाघार 
शगवति' है श्रीर यातायात के मूलाघार हैं यात्रियों एवम्‌ सामान का तीम्र गति से 
यातायात कर सकने वाले साधन | भारत जैसे विशाल देश में हवाई यातायात का 
विशेष महत्व है | विमानों द्वारा यात्रा करने से समय की बहुत बचत होती है, 
अनेक अ्रसुविधाशों से बचा जा सकता है, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य 
लोग बड़ी कुशलता से कार्य कर सकते हैं, अपने कारखानों से सम्पर्क रख सकते 
हैं, दृर-दूर स्थित कायलियों से सम्बन्ध वना रह सकता है ओर नियत्रण के साथ 
ही साथ उनका श्रच्छी प्रकार मिरीक्षण किया जा सकता है | सकटकाल में, बाढ़ 
अथवा भूकम्प फे समय हवाई यातायात का महत्व श्रौर भी श्रघिक हो जाता है। 
इसके श्रतिरिक्त शातिकाल में नागरिक उड्डयन के कर्मचारी जो अनुभव प्राप्त 
करते हूँ उसका युद्ध के समय सहुपयोग क्रिया जा सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के 
समय और देश विमाजन के पश्चात्‌ भारत की हवाई कम्पनियों ने यात्रियों तुथा 
सामान का यातायात करने में, निरीक्षण करने में श्रौर सरकार के निर्देश पर 
शंरणाथियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में प्रशसनीय कार्य किया | 
हवाई यातायात का यथासभव विकास करने की श्रत्यत्त श्रावश्यकता है, इस 
सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं । 

'. विकास-यह खेद का विषय है कि भारत में हवाई यात्तायात अभी 
अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है | यद्यपि भारत में १६११ से दी विमानों का उपयोग 
श्रारस्म द्वो गया था और प्रथम विश्वयुद्ध के समय इस दिशा में कुछ अगति भी 
की'गई थी परन्तु भारतीय इवाई यातायात में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय और 
डतके पश्चात्‌ ही विशेष प्रगति की जा सकी | भारत के हवाई यातायात्त के 
विकास में कुछ उल्लेखनीय बातें हुई हैं; (१) १६२७ में नागरिक उद्डुबन विभाग 
स्थापित किया गया और १६२८ में दिल्ली, कलकत्ता, अम्बई श्रौर करॉची मे 
'फ्लाइग क्खब? खोले गये | विभान-चालको और टेकनीशियनों के शिक्षण की 
व्यवस्था की गई और इम्पीरियल एयरवेज सर्विस का १६२६ में दिल्‍ली तक 
प्रसार करने का प्रबन्ध किया गया। मारत में दृवाई यातायात के विकास का 
यही प्रारभफाल था, (२) १६३२ में ठाठा एयरवेज लिमिटेड ने इलाहाबाद, 
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कलकत्ता और कोलम्यों के मध्य हवाई यातायात आरम किया श्रीर तत्पश्चात्‌ 
कर्रांची और मद्रास तक इसका प्रचार कर दिया । देश के कुछ मार्गों पर इश्डियन 
नेशनल एयरवेज ने मी यातायात कार्य शुरू कर दिया, (३) १६३८ में एम्पायर 
एयरमेल योजना लागू की गई जो युद्ध प्रारम्म होने पर स्थगित कर दी गई परन्तु 
सतलश्वात्‌ बहुत सीमित पैमाने पर इसे फिर लागू किया गया; (४) १६४६ में कुछ 
सुछगठित विश्वासनीय निजी व्यवसायिक सस्थाओं को ग्रावश्यक सरकारी सद्दायत्ता 
देकर देश के श्रन्दर तथा विदेश से हवाई यातायात को छुविधा का विकास 
एवम प्रसार करने को प्रोत्साहन देने के लिए मारत सरकार ने एक निश्चित 
उद्बयन मीठि निर्धारित की | १६४६ में दवाई यातायात लाइसेंसिंग चोड स्थापित 
किया गया | यह निश्चित किया गया कि लाइसेन्स देते समय बोर्ड इन बातों पर 
पर विचार करेगा (अ) कसनी की बिच स्थिति, (ब) कार्यज्षमता का उचित 
स्वर, (स) यातायात की माँग झोर (द) जनता की श्रावश्यकता के अनुकूल कम्पनी 
की इवाई यातायात का विकास कर सकने की छमता | बा्ड को लाइसेन्स-प्राप्त 
कम्पनियों के किराये तथा भाडे की अ्रधिकवम तथा न्यूनतम दर निर्धारित करते 
का श्रधिकार दिया गया। चोद ने शअ्रपने कार्यकाल में अनेक कम्पनियों को 
लाइसेन्च दिये | इसका परिणाम यद्द हुआ कि हवाई यातायात में बहुत सी 
कम्पनियों चालू हो जाने से बट्लित! आ गई ओर इनमें परस्पर हानिकारक 
प्रतियोगिता चलने लगी । इकसे कम्पनियों को क्षति भी उठानी पढ़ी, (५) मारत 
सरकार ने टाटा फे सहयोग से विदेशी हवाई यातायात्त के लिए एयर हणिड्या 
इन्टरनेशनल की स्पापना की | ठादा फे साथ यह तमस्तोदा किया गया कि इस 
नई कम्पनी में ४६ प्रतिशत शेयर सरकार लेगी जो ५१ प्रतिशत त्तक बढ़ाये जा 
सकते है| इसके अतिरिक्त ५ वर्ष त्क यदि घाटा हुआ तो इस घाठे फो मी 
सरकार पूर्ण करेगी। 
हथई यातायात जॉच समिति (१६५२)--इवाई यातायात जाँच समिति 
ने, जो राजाध्यक्ष कमेटी के नाम से श्रधिक प्रसिद्ध है, भारतीय हवाई कम्पनियों 
की स्थिति और उनकी समस्याश्रों की पूर्ण जाँच की और इस परिणाम पर पहुँची 
'कि हवाई यातायात लाइसेन्सिंग बोड़ ने अ्रपना कार्य सन्तोष-जनक रीति से नहीं 
किया और बिना किसी प्रकार का सेद किये कम्पनियों को लाइसेन्स दिये, निसका 
परिणाम यह हुआ कि दो यर्ष के अन्दर ११ कम्पनियों को लाइल्सेस मिल गये 
जब कि सपूर्ण कार्य केवल चार कर्म्मनि्याँ श्रच्छी प्रकार चला सकती थीं | इतनी 
अधिक कम्पनियाँ होने से उन्हें हानि उठानी पढ़ी, इसके साथ ही हवाई कम्पनियों 
ने सतकता से फार्य नहीं किया और कम्पनी के सद्ठठन इत्यादि में बहुत अधिक 
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रुपया व्यय किया जब कि यातायात की स्थिति को देखते हुए यह उचित नहीं 
या। कम्पनियों का उत्तादन व्यय भी पेट्रोल के मूल्य १ रुपया १४ थाना प्रति गैलन 
(१६४६) से बढ़कर १६४६ में २ रुपया ६ शआाना प्रति गैलन हो जाने से, बढ गया। 

समिति हवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थी । समिति का मत 
था कि इवाई यातायात के ज्षेत्र में समय के श्रनुकूल परिव्ततशील नीतत की और 
साहस-पूवक नयी योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता है परन्तु यदि हवाई 
कम्पनियों को सरकार अपने अधिकार में ले लेगी तो इसकी सभावना कम हो 
जायगी | इस कारण समिति ने सिफारिश की कि वर्तमान कम्पनियों का चार 
कम्पनियों में एकीकरण किया जाय ओर बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली तथा हैदराबाद 
में उनके श्रड्डे स्थापित हों | इससे हानिकारक प्रतियोगिता कम हो जायगी और 
कम्पनियों में कार्य का वितरण भी वैज्ञानिक तथा ज्षेत्रीय आधार पर किया जा 
सकेगा | समिति ने सुकाव दिया कि उड़ान के घण्टों में कमी करने के लिए 
वत्तमान कम्पनियों की मार्गों को निर्धारित कर दिया जाय, विमानों की सुख्या घटा 
दी जाय, अश्रतिरिक्त कमंचारियो की छंटनी की जाय, ओ्रोर हवाई यातायात के 
सचाल्लन-व्यय, उचित लाभाश और विमानों का प्रयोग करनेवाले यात्रियों की 
व्यय शक्ति पर विचार करके किराये तथा भाडे की दर मे बृद्धि की जाय | समित्ति 
ने सिफारशि की कि स्टैन्डड-व्यय के झ्राधघार पर हवाई कम्पनियों को सरकार 
श्रार्थिक सहायता दे । 

राष्ट्रीयकरण--हवाई कपनियाँ स्वेच्छा से एकीकरण के लिए ग्रस्तुत 
नहीं हुई जैसी कि हवाई यातायात जाँच समिति को आशा थी | इबाई यातायात 
में भ्रव्यवस्था के कारण कम्पनियों की भारी क्षति उठानी पड़ी श्रौर उनकी स्थिति 
डाँवाडोल होने लगी | यद्यपि जाँच समिति ने राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध अपनी राय 
प्रकट की थी परन्तु हवाई कम्पनियों करी बिगढ़ती दशा को देखते हुए सरकार ने 
राष्ट्रीय करण करने का निश्चय किया | यह्द तक किया गया कि (१) राष्ट्रीयकरण 
हो जाने से उड़ान में जो समय व्यर्थ नष्ट होता हे वह फस हो जायगा, एक ही 
कार्य श्रनेक बार नहीं करना पडेगा और हानि भी कम हो जायगी, (२) राष्ट्रीयकरण 
से सयुक्त प्रबन्ध होने से हवाई यातायात की कार्यक्षमता बढ़ेगी और (३) नागरिक 
डउड्ुयन का श्रच्छा सज्लठन किया जा सकेगा निससे युद्ध जैसे सकट काल में विमान 
चालकों, टेकनीशियनों इत्यादि के अमाव का सामना नहीं करना पडेगा। 

हवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयररण के लिये ससद ने १६४३ का इवाई 
यातायात कार्पोरेशन कानून पास किया है जिसके अन्तर्गत १ श्रगस्त १६४३ को 
दो कार्पोरेशन स्थापित किये गये जिनमें से एक देश के श्रन्द्र फे हवाई यातायात 
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और दूसरा विदेशी यातायात सर्विसों का प्रयन्ध करेगा । मुझावजे के सम्बन्ध में 
बहुत विवाद चला | यह कृद्दा गया कि मुश्नावजा भूल मूल्य में से दृट-फूट का 
व्यय घटाकर नहीं वरन्‌ विमानों, विमान के अ्रतिरिक्त कल-पुजा शत्यादि के वर्तमान 
चाजार-भाव के आधार पर दिया जाय । अनुमान था कि मुआवजे फे वर्तमान 
आधार पर डेकोटा विमान लगभग ५०,००० रुपये मे लिया जा सकता है जय कि 
उसका बाजार-माव तीन लाख रुपया है, श्रौर स्काई मास्टर विमान ४ से ६ लाख 
रुपये मे लिया जा सकता है जबकि बाजार में उसकी वर्तमान कीमत ३० लाख 
रुपया है। कानून में गुडविल? के लिए, कपनियों द्वारा कर्मचारियों की शिक्षा में 
और नवीन मार्ग सोलने इत्यादि में व्यय किए गए वन का उचित मुश्रावजा देने 
की कोई व्यवस्था नहीं करी गई थी | परन्तु याद इन सब के लिए मुश्रावजा दिया 
जाय तो व्यय घहुत बढ जायगा और राष्ट्रीयकरण से हवाई यातायात में सुधार 
करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सक्गा। साथ ही राष्ट्रीयरण से उस घाटे को 
पूति नहीं की जा सकेगी जिससे वर्तमान ऊपनियाँ पोड़ित हैं | 

मुआवजे की समस्या १६५५ मे ६ ०१ करोड़ रुपया देकर सदा के लिये 
निश्चित कर दी गई | जहाँ तक राष्ट्रीयफरण के परिणामस्वरूप वेकारी का प्रश्न 
था, यह निश्चित कर लिया गया कि वे सब्र कमेचारी जो ३० पूत्त १६५३ के पूर्व 
कम्पानयों द्वारा नियुक्त किये गये थे उनकी बदली कारपोरेशन में कर दी गई और 


इस बात का प्‌ प्रयत्न किया जा रहा है क्ि कर्मचारियों को पुन॑व्यवस्था शोर 
विस्तार के कार्य-क्म में खपा लिया जाय | 


न धर्तमान स्थिति--१६५३ के श्रारम्भ में भारत में ६ इवाई कपनियाँ थीं 
जिनके पास २१६ कराड़ रुपये की अधिकृत पजी और दृट-फूट के कोष में ३ करोड़ 
रुपये स कुछ कम ये । इन कम्पनियों के गिमान कुल्न २५,००० मील केक्षेत्र में 
चलते थे । जून १६५२ के अन्त तक भारत में ६७७ रजिस्टर्ड विमान ये जिममें 
२०३ विमानों को याग्यता के ग्माण-पत्र दियेजा छुके ये | हवाई श्रद्टों पे कार्य 
करने वाले लाइसेन्स-प्राप्त विमान चाल्यफों की संख्या ५५७ थी तथा ए लाइसेन्स 
ग्रात्त चालकों की सख्या ५६२, ए-१ के लाइसेंस: 


| हे -प्रास विमान चालकों की सख्या 
६६, श्र वी लाइसेन्स प्राप्त विमान चालक़ो की सख्या ४२६ थी | इसमे पहले 


वर्ष गा में इज्जीनियरों तथा ५४३ लाइसेन्स-प्राप्त विमान चालकों फ्री 

पख्या में दृद्ध हुई परन्तु ए---! चालऊों और वो, लाहसेन्स 

विक ह श्सेन्स प्राप्त चालको की 
२६५२ और ५३ में हवाई यात्रा की स्थिति में अवनति होती रही और 

यात्रियोंकी सख्या श्रौर यातायात के माल को मात्रा में कमी श्राई जिसके कारण १६५३ 
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में यात्रियों की सख्या घटकर ४ ०४ लाख और ढुलाई के माल की मात्रा घट कर 
प४'८ लाख पौह' हो गई जबकि यह सख्या १६५२ में क्रमशः ४'३१ लाख एवं 
८६'०४ लाख पौंढ थी। इसका कारण कुछ तो जनता के पास धन की कमी और 
कुछ भारतीय हवाई सर्विस की दुव्यवस्था थी। यद्यपि डाक की मात्रा १६५२ में 
बढ़कर ८४ लाख पोंड' और १६५३ में ८८ लाख पौंढ हो गई फिर मी यात्रियों 
और यात्तायात के माल की कमी का घाटा इससे पूर्ण न हो सका । 


भारत में हवाई कम्पनियों के कार्य के असतोषजनक होने के श्रमेक कारण 
हैं; (१) हवाई कम्पनियों के कायं-+चालन का ज्यय बहुत श्रघिक है। इसमें 
विमानों में प्रयुक्त होनेवाले पेट्रोल श्रौर विमानों की देख-रेख इत्यादि का व्यय 
सम्मिलित है | कुल सचालन व्यय का ४० प्रतिशत पेट्रोल, विमान के कल-पुर्जो 
श्रौर स्टोर में व्यय होता है श्लोर ४० प्रतिशत पारिश्रमिक तथा वेतन में | श्रम 
न्यायालय के निर्य॑य के श्रनुसार पारिश्रमिक और वेतन श्रविक निर्धारित किये गये 
ई और पेट्रोल, स्टोर इत्यादि के व्यय में वृद्धि हवाई कम्पनियों को शक्ति के बाइर 
है। सचालन व्यय श्रधिक होने का एक कारण तो सरकार की नीति का दोष है 
आर कुछ दोष उन परिस्थितियों का है जिन पर हवाई कपनियों का कोई नियत्रण 
नहीं और इसके लिए कम्पनियों को दोषी मी नहीं ठह_्दराया जा सकता है, (२) 
हवाई कम्पनियों की सख्या यातायात को देखते हुए श्रावश्यकता से श्रधिक है, 
इस कारण किसी भी कम्पनी को पर्याप्त कार्य नहीं प्राम्त होता । इस दोष 
के लिए हवाई यातायात लाइसेन्सिंग बोड उत्तरदायी है| बोडे ने अनेक 
कम्पनियों को उद्योग चालू करने क्री श्रनुमति दी और श्रावश्यकता का 
ध्यान रखे बिना विमानों की सख्या बढाने दी, (३) कम्पनियों की कार्यक्षमता 
को देखते हुए कार्य पर्यात नहीं है परन्धु यह व्यवसाय ऐसा है जिसमे कुछ विमान 
चालको, इस्जीनियरों और टेकनीशियनों को नियुक्त करना पडता है। इसके 
फलस्वरूप कम्पनियों को श्रावश्यकता से अ्रधिक कर्मचारियों का भार वहन करना 
पड़ता है, (४) किराये ओर भाडे की जो न्यूनतम श्रौर अधिकतम दरें सरकार ने 
निश्चित कर दी हैं वह पर्यास नहीं हैं | प्रति यात्री से प्रत्येक मील के लिए अधिक 
से अधिक ४ झाना किराया वसूल क्रिया जा सकता है परन्तु रात मे चलनेवाली 
डाक सर्विस के लिए किराये की दर २३ आना प्रति मील है| यह किराया भार- 
तीय॑वायुयान कम्पनी के व्यय से बहुत कम है| यदि एक॑ विमान पूर्ण वर्ष में 
१५०० घस्टे चलाया जायतो प्रति घण्टे का स्टेन्डडे व्यय ४८६ रुपया होता है। 
इसलिए प्रत्येक सीट का प्रति मील का किराया विमान की ७ प्रतिशत जगह भरने 
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के आधार पर ४१ श्राना शेना चाहिए | चौंक फिराया यम 
कम्पनियों को हानि होना स्वामाविक दी 


राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ दवाई सेवाओ की स्थिति में बहुत मुघार हुआ है। 
उड़ने का विस्तार १६५४ को १६८ फरोड़ मी० से बहफ़र १६५७ में २३३४ फरोड़ 
मील दो गया। मेल तथा यात्रियों की सख्या भी बढ़ी है। मेल फी मात्ना १६५४ 
| १०६'७ करोड़ पौंड थी जो कि १६५४७ भे बढ फर १२६४ करोड़ पॉड द्दो गई 
ओर यात्रियों फी सफ्या जो कि १६५४ भे ४११५६५ थी बढ़ फर श६१७ मे 


| 


| 


ठाव का 
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५६४००० हो गई। लादने वाले माल की मात्रा १६५६ में ६६२ ३ करोड़ पौंड 
थी जो कि १६५७ में थोड़ा घट गई और ८५०६ करोड़ पोंड हो गई । 
इस उन्नति का अशतः कारण आपसी विनाशकारी प्रतिद्वन्द्रता का समाप्त 
हो जाना तथा कुशलता संगठन रहा है जो कि कारपोरेशन की व्यवस्था के कारण 
सभव हो सका है, श्रीर ग्रशतः श्रौद्योगक और श्राथिक विकाश रहा है जिसके 
कारण हवाई सेवाओं की अ्रधिक माँग की गई हैं| 


दोनों एयर कारपोरेशनो ने बहुत ही सन्‍्तोपजनक उन्नति की है। उन्होंने 
कार्य-क्षेत्र बढ़ाया है श्रोर जनता का बहुत सी सुविधायें प्रदान को हैं | “ये कारपोशन 
श्रपनी वायुयान सबन्‍्धी कायो के एकीकरण तथा उनक कुशल संगठन मे व्यस्त रहे 
हैँ | इाण्डयन एश्रर लाइन्स श्रपने ६३ हवाई जद्याजों, ६७ डकोटा, १९ वाइकिग, 
६ स्काई मास्टर और ८ हेरौन्स के द्वारा देश के प्रमुख केन्द्रों को सम्बन्धित ऊरते 
हैं और उसके हवाई मागो का विस्तार १६,६८४ मील है। दि एयर इण्डिया 
इन्टरनेशनल अपने वायुयानों द्वारा जिसमें ५ सुपर कान्सटेलेशन्स, ३ कान्सटेलेशन्स 
और १ डकोटा है १५ देशों तक अपने कार्यो को प्रसारित किये हुये है | उसके 
हवाई मार्ग का विस्तार २३,४८३ मील है |”? 


इण्डियन एगर लाइन्स कारपोरेशन का कुल कार्य-क्षेत्र तीन भागों मे 
विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक भाग एक मैनेजर के अ्रधिकार में है श्रोर 
बम्बई, कलकत्ता श्रौर देहली के किसी न किसी अड्डे से नियत्रित होगा | आाई० 
०० सो» को निरन्तर घाथ हो रहा है। १६४४-४४ में इस घाटे की रकम ६० १५, 
लाख रुपया, १६४४-४६ में ११६"४० लाख रु० और १६५६-४७ में १०८७६ 
रुपया थी। परन्तु इसके विपरीत एयर इन्डिया इन्टरनेशनल को निरन्तर लाभ 
होता रह्य है। आ्राई० ए० सी० के घाटे का कारण अ्शवः कर्मचारियों को 
अत्यधिक सख्या का होना है तथा अशतः सेवा की अत्यधिक लागत और थे 
कठिनाइयाँ है, जो इसे उन प्राइवेट कम्पनियों से मिली थी जिन्हे इसने ले 
लिया था। 

हवाई भसाड़ा--अ्रपनी श्राथिक स्थिति को सुधारने के लिये तथा हानि 
बचाने के लिये ए० श्राई० सी० ने शअ्रपने भाडे की दर में बृद्धि की घोषणा १५, 
जून, १६४८ से एश्नर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल की सलाह के श्रनुसार की | किसी-किसी 
मार्ग के भाडे में वृद्धि १०९ हुई है और अब बम्बई से कलकसे का किराया बजाय 
२२० र० फे २४२ र० हो गया है। इस भाडे की वृद्धि से ए.० झाई० सी० को 
३० लाख रुपये वार्षिक अतिरिक्त आय होगी। इससे हवाई सेवा पर लगाये 
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टेक्स के कारण तथा पेट्रोल पर लगाये टेक्स तथा श्रन्य ठटेक्सों के कारण इवाई 
सेवा की लागत में वृद्धि का प्रभाव घटाया जा सकेगा-- 

ए० झाई० सी० के लिये एप्र ट्रान्सपो८ काउन्सिल ने हवाई भाडे में 
वृद्धि की सिपारिश की श्रौर निम्न दरों का सुझाव दिया « 


मील प्रति मील प्रति यात्री भाड़ा 
श्राना पाई में 

१्से ३० तक ०--६--६ 
३१ से १०० त्तक 0०+५००+० 
१०१ से २०० तक ०--४-+६ 
२०१ से ४०० तक ०--४--६ 
५०१ से ६०० तक ध ०---४-- रे 
६०० से ऊपर ०---४--० 


काउन्सिल्न की सिफारिश का श्राधार--“श्रार्थिक ६ष्टिफोण से अधिकतम 
सख्या में यात्रियों को श्रघिक काम में श्राने वाले मागों की सेवा का प्रयोग फरने 
का प्रोत्साइन देना था ताकि कम प्रयोग में लाये जाने वाले मागो से होने वाले 
घाटे के कारण जो सेवा की लागत और गाय मे श्रन्तर होता था वह न रहे ओर 
हवाई यात्रा के लाभों के कारण लोगों के मन में हवाई यात्रा करने की इच्छा 
स्थायी रूप से उत्पन्न हे जाय !” श्रषिक अ्रच्छा होता यदि सरकार टेफ्सों फी 
मात्रा कम करके उनकी सहायता करती श्रौर कारपोरेशन श्रपना खर्चे कम फरने 
का अयत्न करते। हवाई यात्रा के भाडे के बढ जाने से उसकी सवंग्रियता के घट 
जाने का भय है । एयर ट्रान्सपोट काउन्सिल की श्रल्पसख्यक रिपोर्ट ने भी यह 
सकफेत किया है कि, “भारत में हवाई यात्रा की ऊँची दरों के कारण हवाई यात्रा 
के प्रति आकपंण के नष्ट होने का भय है श्रौर इस बात की श्राशका है कि 
लोग बहुत बडी मात्रा में हवाई जहाजों द्वारा यात्रा के स्थान पर रेल द्वारा यात्रा 
करना अधिक पसन्द करने लगेंगे |? 


योजना के अन्तर्गेत--प्रथम योजना के श्रन्तर्गत वायुयान कारपोरेशन 
के निमित ६ ५ कराड़ रुपयों का व्यय नियत क्रिया गया था। पर वास्तव में 
प्रथम योजना में १५९४ करोड़ रुपया व्यय किया गया था जिसमें ६ करोंढ़े रुपयों 
की रकम एयर क्राफ्ट खरीदने के लिये सम्मिलित थी। कुछ घन की मात्रा भूमि 
पर याताग्राव के साधन खरीदने, वमान दफ्तरों के सुधार तथा नये दफ्तरों फे 
खोलने पर भी व्यय की गई थी | 


हवाई यातायात ३७६ 


द्वितीय योजना में ३० ५, करोड़ रुपये व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई 
है जिसमें से १६ करोड़ रुपया तो इन्हियन एश्रर लाइन्स कारपोरेशन पर और 


१४५ करोट एयर इन्डिया इन्टरनेशनल पर व्यय किया जायया | व्यय के मुख्य 
शीर्षक निम्न हैं :--- 


करोड़ रुपये में 

मुश्रावजे का चुक्ाना पूश्८ 
एश्वर क्रार्क्ट का क्रय १५ ३४ 
दुन्डियन एश्रर लाइन्स के काय में हानि छ ०० 
इन्टियन एश्रर लाइन्स फे दफ्तर श्रौर उर्मचारियों के आवास ०५० 
एश्रर इन्डिया इन्टरनशनल के कारखाने का विस्तार १६५ 
इम्डियन एश्र लाइन्त के ग्ावश्यफ सामान ०५० 
एर इन्डिया शन्य्ग्नेशनल के क्रूणपत्नों का चुकाना ००६ 
कुल ३०५३ 


इन्डियन एश्रर लाइन्स के बेडे को आधुनिक चनाने के निमित्त व्यय का 


प्रन्‍न्ध किया जा रहा है। फारपोरेशन ने ५ वाई काउन्टों के क्रय करने के लिए, 
प्रषम योजना मे ही आरर्टर दे! रक्खा था शोर श्राशा की जाती है कि १६५७ के 
मध्य तक वेश्रा जायेंगे श्लोर अन्य जद्दाजों के क्रम करने के लिये आडंर दिये 
जाने के सम्यन्य में छानबीन की जा रही है। इन्डिया इन्टरनेशनल के लिए यह 
व्यवस्था की गई है कि कुछ ट्वों-प्राप या जेट एअर क्राफ्ट बढी हुई मांग को पूर्ण 
करने के लिये तथा श्रतिरिक्त सेवा के लिये क्रप4 किए जायें। हवाई सेवाओं के 
विस्तार के कार्यक्रम फो निश्चित करते समय श्रनेकों बातों का ध्यान में रसना 
आवश्यक होगा जैसे क्रि क्रय फिये जाने वाले एश्ररक्राफ्टों के प्रकार, उनको 
जलाने का व्यय, किराये-माडे की दर, सगठन की कुशलता, द्वानि रोकने की 
सम्मावना, सेवाओं की सुरक्षा, श्रौर देश के सभी भागो को कुशल हबाई सेवा 
द्वारा एक दूसरे से सम्यन्धित कर देने की आवश्यकता इत्यादि । 


अध्याय ३८ 
पतायात का परस्पर पम्बन्ध और नियोजन 


भारतीय यातयात “पवस्था में सुसम्बन्ध स्थापित करने और उत्का 

नियोजन करने को हष्टि के वतायात् की सभी भकार की सुविधाओं का प्रसार 

चाहिए, यातायात के विभिन्न साधनों मे होने वाली, अनुचित पतियोगिता 

को चाहिए और उपभोक्ता के लिए उतायात के व्यय को क्रम किया 
हर 


की सबसे बढ़ी सम्रत्या यह है कि देश कौ 


यातायात का परस्पर सम्बन्ध और नियोजन श्प१ 


खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ने से श्रीर सिन्द्री मे रसायनिक खाद का अधिक उत्पादन 
डोने से इन वस्त॒ुश्रों का आयात कम करना पडेगा, जिसके कारण बन्दरगाहों से 
इन वस्तुओं को देश के विभिन्न मार्गों म पहुँचाने के लिए. यातायात की कम 
आवश्यकता होगी और ऐसी स्थिति मे देश के अन्दर हुए उत्पादन को नियत्त 
स्थानों तक पहुँचाने के लिए यातायात को व्यवस्था में वृद्धि करनी पडेगी | दूसरी 
ओर राजगगपुर के सिरमेंट के कारखाने से जिसने १६५४२ के श्ारम्म से उत्पादन 
आर्म्म कर दिया है और विजयवाडा में स्थित श्रान्ध्र सिमेंट कम्पनी के प्रसार से 
उपमोग के केन्द्र में ही उत्पादन व्यवस्था का प्रसार होने के फलस्वरूप यातायाव 
की सुत्रिधा की माँग कम हो जायगी। साधारणतया योजना को कार्यान्वित करने 
का प्रभाव यह द्वोगा कि यातायात की सुविधाश्रों को बढाने की मॉँग बढेगी। 
इसलिए यह श्रावश्यक है कि (श्र) यातायात की सुविधा का प्रसार किया जाय, 
(ब) यातायात की सुविधाश्रों का बढाने के कारणा का पता लगाया जाय और 
([स) यातायात की अन्य व्यवस्था करके वर्तमान व्यवस्था पर पडे अनुचित भार 
को कम फिया जाय | 

भारत में वास्तविक कठिनाई यह है कि पंचवर्षीय योजना के होते हुए भी 
विकास की गति बहुत धीमी है। पचवर्षीय योजना के समाप्त ह्ो जाने के पश्चात्‌ 
भी यातायात की सुविधाएँ देश की आवश्यकता को देखते हुए कम ही रहेंगी। 
यातायात की झुविधा में तीम्र गति से प्रगति न होने के अनेक कारण हैं; 

(१) वित्त का अमाव है, इस कारण श्रधिक सड़को का निर्माण करने में, 
अधिक रेलवे लाइन बिछाने में ओर रेलवे के लिए अ्रधिक रोलिंग स्टाक क्रय करने 
में, सड़कों के लिए मोटर तथा बस क्रय करने में शलौर विमान तथा जलयानों को 
क्रय करने में श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केबल प्रसार योजना 
की मॉग पूर्ण करने के लिए, ही नहीं किन्तु वर्तमान में चालू गाड़ियो, बसों श्रौर 
जलयानों को बदलने के लिए, जो कि प्रायः वेकार हो चुके हैं, श्रधिक गाड़ियों, 
बसों और जलयानों की श्रावश्यकता है। इसलिए हमें अपने समी उपलब्ध वित्त 
साधनों का यातायात की वर्तमान स्थिति के सुधार में श्रौर उसके शसार में 
सुसम्बद्ध उपाय से व्यय करना चाहिए । दूसरी कठिनाई यह्ट हे कि यातायात 
के खाघनों के लिए ञ्रावश्यक सामग्री के मूल्य बहुत बढ़े हुए हैं। यदि वित्त 
आवश्यकता पूर्ण भी हो जाय तब भी उससे इतनी अधिक मूल्यों पर सभी आव- 
श्यक सामग्री नहीं ऋ्रय की जा सकती। वित्त अमाब और सामानों का अ्रधिक 
मूल्य होने के कारण भारत में यातायात की सुविधा के प्रसार में जया उत्पन्न ह्दो 


जाती दै । 


श्दर भारतीय श्रथंशात्र की समस्याएँ 


(२) सड़क बनाने और रेलवे लाइन ब्रिछाने के लिए. श्रावश्यक सामान 
का गमाव है | इसके साथ ही मोटरों, रेलों के डिब्बों, इखनो, जलयानों, विमानों 
शौर इनके श्रलग कल पुर्जों तथा स्टोर का भी बहुत श्रभाव है | इनमें से अ्रधि- 
काश के लिए भारत को विदेशों से श्रायात पर निर्भर करना पढता है| इधर 
कुछ वर्षों से भारत में इञ्ननों, जलयानों इत्यादि के उत्पादन में दृद्धि हुई है परन्तु 
ग्मी बहुत लम्बा मार्ग तय करना है। भारतीय यातायात के विकास की समस्या 
का (श्र) सढ़क श्रथवा रेल के निर्माण के लिए ग्रावश्यक सामग्री का उत्पादन 
करनेवाले उद्योगों के विकास से श्रौर (() मोटर तथा जलयानो का निर्माण 
करनेवाले उद्योगो के विकास से गह्टरा सम्बन्ध है। उद्यागों के वीरे-धीरे विकास 
होने से यातायात की सुविधा की प्रगति भी सीमित हो गईं दै । 

(२) कुशल कारीगरो, इजीनियरों, विमान चालकों इत्यादि का बहुत 
श्रभाव है, यातायात की व्यवस्था का विकास करने के लिए इनका श्रभाव नहीं 
होना चाहिए. | इसलिए. इनकी सख्या को बहुत श्रधिक बढाने की श्रावश्यकता 
है | सरकार ने कारीगरी की शिक्षा के लिएवशेप व्यवस्था की है और यातायात 

की सुविघाओों का प्रसार उसी गति से होगा जिस गति से कारीगरों और अन्य 
कुशल कर्मचारियों के श्रभाव को पूर्ति होगी। 

यातायात म सुसुग्धन्ध स्थापित करने की नीति का उद्देश्य है कि उपभोक्ता 
फो यातायात्त में कम से कम व्यय करना पड़े | इसका तकंसगत्त परिणाम।यह 
निकला कि हमें यातायात फे उन सभी ताघनों को समाप्त कर नये साधनों का 
उपयोग करना पडेगा जो उपयुक्त नहीं हैं; समय की मॉग पूर्ण नहाँ कर सकते 
हैं श्रीर पुराने हैं | उपमोक्ता के लिए. सड़क यातायात रेलवे की श्रपेज्षा श्रघिक 
सस्ता श्र सुविधाजनक है क्योंकि सड़कों से आसपास के सभी क्षेत्र लाम उठा 
सकते ईं श्रौर रेलवे स्टेशन त्तक माल ले जाने श्रौर वहाँ से लाने में जो श्रनावश्यक 
व्यय दोता है उसकी बचत हो जाती है | इसका तात्पय यह है कि सड़क यातायाव 
के प्रसार ओर विकास से या तो रेल यातायात बन्द हो जायगा या उसका क्षेत्र 
सकुचित हो जायगा | यदि मोटर, ट्रऊ श्रोर बसें बेलगाड़ियों से अधिक बचत 
वाले श्रीर तीवरगति चल सकने वाले साधन हैं तो इसका तात्य॑ है कि नगरों 
और कस्त्रों में तैलगाड़ियों का अस्तित्व ही रह जायगा | यदि माप से चलनेवाले 
जलयान हवा से चलने वाले जलयानो से श्रघधिक बचत वाले हैं तो हवा 
से चलने वाले जलयानों की आ्रावश्यकता दह्वी नहीं रह जाती | परन्तु व्यवहारिक 
ज्षेत्र में इस प्रकार का तीन्र परिवर्तन न तो संभव है और न इसकी सलाह दी जा 

सकती है क्योंकि (१) पूजी इस समय ऐसे साधनों में लगी हुई हे जो आधुनिक 


| 


यातायात का परस्पर सम्बन्ध और नियोजन इ्प३्‌ 


साधनों की ठुलना में कुशल साधन नहीं कद्दे जा सकते | यदि इन साधनों को 
बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय या इनका कार्यक्षेत्र सकुचित कर दिया जाय तो 
इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र को गद्री ज्ञति पहुँचेगी | ऐसी स्थिति मे यातायात के 
चुराने साधनों के स्थान पर नये साधनों का उपयोग करना एक धीमी प्रक्रिया है । 
इसमे काफी श्रधिक समय लगेगा | यातायात के कुशल और उपयुक्त साधनों का 
धीरे-घीरे उपयोग बढाया जायगा श्ौर अरकुशल तथा श्रपेक्षाकृत कम उपयुक्त 
साधनों को धीरे घीरे हटाया जायगा। यह प्रक्रिया तब तक प्रचलित रहेगी जब 
तक उद्देश्य पूरा नहीं दो नाता; (२) मारत में कुछ समय तक हवा से चलने वाले 
जलयानों और वैलगाड़िया का उपयोग करना पडेगा अन्यथा यातायात की माँग 
और उसकी पूर्ति का अन्तर और बढता जायगा | भारत मे यातायाव की कुल 
व्यवस्था ऐसी है कि हम अमी काफ़ी समय तक अकुशल श्रोर पुराने साधनों को 
समाप्त नहीं कर सकते | । 

इस स्थिति को बयान मे रखते हुए, इस दिशा मे सर्वोत्तम नीति यद्द होगी। 
कि वर्तमान के यातायात के साधनों को प्रचलित रखा जाय श्र (अर) कार्य को 
सुनियोजित करके, कुछ साधनों के अत्यधिक कार्य भार को हल्का करके और 
अनेक साधनो की उपयुक्त शक्ति का उपयोग करके यातायात की वर्तमान व्यवस्था 
का दुरुपयोग बचाया जाय, (ब) यातायात से विभिन्न साधनों की परस्पर अनुचित 
प्रतियोगिता को रोका जाय, साथ ही एक ही प्रकार के साधन की विभिन्न इकाइयों 
की अनुचित प्रतियोगिता को समाप्त किया जाय, और (|) रेलवे, सड़क, जलः 
यातायात तथा हवाई कपनियों को उचित लाम के साथ ह्वी साथ उपमोक्ताश्रों के 
लिये यातायात सस्ता किया जाय | 

वर्तमान में रोडवेज और रेलवे, रेलवे और जल यातायात और रेलवे 
तथा वायु यातायात मे तीत्र प्रतियोगिता,नहीं है। यातायात्त के सभी साधनों का 
श्रभाव है और सभी साधनों के कार्यक्षेत्र पर्याप्त हैं इसलिए कुछ अपवादो को 
छोड़कर व्यापार दृथियाने के लिए इनमे कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसके साथः 
ही विभिन्न साधनों का किराया इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि प्रतियोगिता 
नहीं हो सकती है। सरकारी बसे वर्तमान में वम्बरई तथा उत्तर प्रदेश में मिन्न- 
मिन्न किराया वसूलती हैं | बम्नई का किराया ८ से ६ पाई प्रति मील है श्रोर 
उत्तर प्रदेश का ७) से ६ पाई प्रति मील है, जब कि रेल की तीसरी भें णी का 
किराया साधारण या डाक गाड़ी से १५० मील तक कमशः ५३ और ६४ पाई 
प्रतिमील है| वायुयान का किराया प्रायः ४ आना प्रति मील है और रात की 
छाक सर्विस से किराया २३ झाना प्रति मील है। जब कि रेलवे की प्रथम 


पर मारतीय श्रथशाज की समस्याएं 


श्रेणों का किराया २३ से २३ आना प्रति मील हे | बसों श्रीर रेलों में कुछ ज्षेत्रो 
में अवश्य प्रतियोगिता चलती है पर बड़े पेमाने पर कोई श्रनुचित प्रतियोगिता 
नहीं है | वायुयान से यात्रा श्रमी श्रवश्य कुछ मह्गी है थ्रौर रेलवे यात्रा से 
कुछ श्रधिक मयप्रद भी है। कुछ उच्च भेणी के यात्रियों के अतिरिक्त वायु 
यातायात से रेलवे को कुछ द्वानि नहीं है परन्तु मधिष्य में जैसे-जैसे सड़क आर 
बायु यातायात श्रधिक सत्ता और कम भयप्रद होता जायगा वैसे-वैसे रेलवे से 
अतियोगिता भी बढ़ती जायगी । 
भारत के कुछ मार्गों में जलयानों द्वारा तटीय यातायात में और रेलवे 
यातायात में प्रतियोगिता चलती है श्लौर देश के विमानों की तटीय व्यापार में 
जलयानों से प्रतियोगिता चलती है परन्तु तटीय जलयान व्यापार को नियमित कर 
देने से यह प्रतियोगिता कम हो गई है। भविष्य में पुन" प्रतियोगिता बढ़ने की 
सम्भावना है, परन्तु इनमें अनुचित प्रतियोगिता बढ़ने का कोई कारण नहीं है। 
भविष्य में रेलवे लाइन से समक़ोण बनाती हुई सडकों का निर्माण करक और 
सड़कों के प्रसार की ऐसी योजना घनाकर कि उनसे विभिन्न बन्दरगाहों में जल 
यातायात की आवश्यफ्ताश्रों की पति हो सके यात्तायात फे विभिन्न साधनों के 
चीच उ|'चत सम्बन्ध स्थापित कर सकने की पूर्ण सम्भावना है। रेलवे तथा जले 
यातायात के चीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए, एक योजना बनाई गई 
है जिसमें व्यवस्था की गई है कि मेंगलौर बन्दर से रेल सम्बन्ध चिकामगलुर होते 
हुए मद्रास से सम्बन्धित किया जाय | 
यदि यातायात के सभी साधनों का राष्ट्रीकरण किया जाय तो इनमें 
परस्पर ठाचत सम्बन्ध स्थापित कर सकना सुगम हो जायगा | यदि सभी साधनों 
की स्वामी सरकार हो और वही इनको चलाये त्तो सड़कों को जोडने और एक 
स्थान पर कई प्रकार के यावायात्॒ उपलब्ध होने इत्यादि में व्यर्थ रुपया नहीं 
लगाना पडेगा | निजी उद्योग होने पर ऐसा श्रावश्यक हो जाता है। सरकार ने 
सड़क यातायात का एक सीमित ज्षेत्र में राष्ट्रीयवरण किया है जिसके फारण इन 
ज्ेत्रों में रोडवेज और रेलवे के मध्य कोई अनुचित प्रतियोगिता नहीं है। राष्ट्रीय- 
करण किये हुये सड़क यातायात से रेलवे को सह्ययता मिलती है। यह सड़क 
विभिन्न ज्षेत्रों को रेलवे मार्ग से सम्बन्धित करती हैं। सड़क यातायात को निश्चित 
क्षेत्र में एक विशेष दूरी तक सीमित करऊ श्रौर रोडवेज सर्विस को उन सड़कों 
पर चालू करके जहाँ रेलवे यातायात की झुविवा नहीं है यह परिणाम निकला 
है। रेला से यात्रियों की सुविधा का प्रबन्व वढ़ा है और किराये में मी वृद्धि हुई 
है शोर इससे दोनों में अनुचित प्रतियोगिता की हानियो को समाप्त कर दिया गया 


यातायात का परस्पर सम्बन्ध श्रौर नियोजन इष्प, 


है। यद्यपि राष्ट्रीरण कर देने से अ्रनुचित प्रतियोगिता वो समाप्त की जा सकती 
है परन्तु यह व्यवस्था सभी स्थितियों में सुविधाजनक सिद्ध नहीं हो सकती। 
भारतीय रेलों और वायुयान कम्पनियों का कुछ थोडे छोटे मार्गो' को छोड़कर 
पूरी तरह राष्ट्रीकरुण किया जा चुका है और सड़क यातायात का बहुत सा भाग 
भी राज्य सरकारे ले चुकी हैं, परन्ठ कुछ क्षेत्रों में सड़क यातायात और पूरा जल 
यातायात्त श्रभी निजी उद्योगपतिियों के हाथ में है। यावायात के सभी साधनों का 
राष्ट्रीरुण करना सम्भव नहीं है क्योंकि (१) श्रावश्यक कर्मचारियों का श्रमाव 
है श्रौर (२) हानि होने का डर है | यह हानि विशेषकर जल यातायात में अ्रधिक 
हो सकती है क्योंकि इसका प्रूर्ण विकास नहीं हो सका है और उसे विदेशी 
जलयान कम्पनियों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है| यद्द कहना 
श्रनुचित न होगा कि राष्ट्रीकरण से द्वानिकारक प्रतियोगिता की समस्या सुलककाई 
जा सकती है | इसके साथ दी इससे एकाधिकार के दोष मी उतन्नद्दो सकते हैं जैसे 
उपभोक्ता के हितों की उपेक्षा, कार्य व्यय में दृद्धि और श्रकुशल कार्य । यदि 
द्वानिकारक प्रतियोगिता को समाप्त करने से नई समस्याएं उत्तन्न हो जायें तो इस 
व्यवस्था को उपयुक्त नहीं कहा जा सकता | 
यातायात का पूर्ण राष्ट्रीकरश न हो सकने पर भी यातायात के विभिन्‍न 
साधनों में निम्नलिखित उपायों से परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता 
३४--(१) काबत़ द्वारा अत्येक प्रकार के यातायात के कार्यचेत्र को निर्धारित करके, 
विभिन्‍न साधनों के अधिकतम और न्यूनतम किराये की दर निश्चित करके और 
विभिन्‍न साधनों द्वारा यात्रियों को दी जानेवाली न्यूनतम सुविधाओं और सामान 
के यातायात की सुविधाओ को निश्चित करके, (२) यातायात के विभिन्‍न साधनों 
के कार्य के निरीक्षण के लिए और उनमें उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिये 
केन्द्रीय यातायात परिषद्‌ स्थापित करके | यातायात की व्यवस्था में परिस्थितियों 
के श्रनुसार शीघ्र परिवर्तन हो जाता दै इसलिये यातायात के विभिन्‍न साधनों के 
तथा उपभोक्ताओं के हितों की केवल कानून द्वारा ही रक्षा की जा सती है | 
इससे किराये की दरों में घटने-बढ़ने की सम्भावना समाप्त हो सकती हद कर जनता 
को असुविधा हो सकती है. परन्‍ठु यह कठिनाइयाँ पर्याप्त श्रधिकार दिये जाने पर 
और सम्तोषजनक रीति से कार्य कर सकने के लिए व्यापक क्षेत्र देने पर राज्य 
यातायात परिषद्‌ दूर कर सकती है | 
प्रथम पचवर्षीय योजना मे ५४७ करोद़ रुपया यातायात झ्ौर सवार 
विमाग के लिये नियत किया गया था | यह धन योजना के कुल व्यय का २२”१४ 
था | द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत ११८५ करोड़ रुपया, जो कि कुल योजना के 
र्प, 


श्८६ भारता।य श्रथशाज्र का समस्याएँ 


व्यय का २८६% है, यातायात और सचार विभाग पर व्यय फरने के लिये नियत 
किया गया है। इस १३८५ करोड़ रुपये में से रेलवे, सड़क, सड़क यातायात, 
बन्‍्दरगाहो, जल यातायात और हवाई यातायात पर क्रश ६०० करोड़ ( कुल 
व्यय का १८८५ ), २४६ करोड़ (५१% ), १७ करोड़ ( ०४५ ), ४५ करोड़ 
( ०६४ ), ४८ करोड़ (१ ०५ ) और ४३ करोड़ (०६%) व्यय किया जायगा | 
प्रथम योजना के अन्तर्गत ५४७ करोड़ रुपये के कुल व्यय में से इन्हीं शीर्पफ़ो पर 
प्रमश, २६८ करोड़ ( ११४४ ), १३० करोड (५५४ ), १२ करोड़ ( ०५% ), 
३४ करोड (१४ ), २६ फ्रोड़ ( ११% ) और २४ फरोढ़ रुपया ( १०% ) व्यय 
क्या गया था| इन श्राकड़ों से ज्ञात होता हैं. कि कुल व्यय का प्रतिशत ब्यय 
रेलवे पर बढ़ा दिया गया है और श्रन्य साधनों पर कुछ घटा दिया गया है| 











१६५५-५६ में 
१६४०-४१ १६६०-६१ 
की स्थिति | हित | तक ध्येय 
व 5 - प 
रेलवे-- 
(१) पैसेन्जर गाड़ियाँ (मील दस लाख में) प्‌ श्ग्प श्र 
(२) माल नो लाढा गया(दस लाख टनों मे) ६१ १२० १६२ 


सडक-- 
(१) राष्ट्रीय राजपथ (हजार मीलों में) 


श्श्रे १२६ १३'प८ 
(२) ररफेस्ड रोद्स (हजार मीलों मे) 


६७ १०७ १२५ 
जहाज-- 
(१) तटीय भर पढोसी से सम्बन्धित 

टेन्करों को सम्मिलित करते हुये 

(लाख जी श्रार टी) २२ ३्र्‌ धरे 


(२) समुद्र पार ट्रेम्प टनेज को सम्मिलित 
करते हुये (लाख जी आर टी ) 
श्छ श्८ ४७ 
वन्द्रगाहू -- 


स्वा करने की शक्ति (उस लाख टनों 2 + मर ला वन में। २७ ५ हे, २० २४५० | ३२५. 


ऊपर दिये गये श्रॉकडों से यह ज्ञात होता है कि द्वितीय योजना के श्रन्त- 
गत स्वतोन्मुखी विकास का प्रयत्न किया जायगा | १६४५-४६ की घुलना में 


सब से अधिक प्रतिशत वृद्धि १६६०-६१ में समुद्र पार की जल यातायात के सम्बन्ध 


यातायात का परस्पर सम्बन्ध और नियोजन ड्े८७ 


में की जायगी | जल यातायात के सम्बन्ध में ६८%, रेलवे में १५४६, तटीय जल 
यातायात में ३४४ और बन्दरगाहों पर माल उतारने चढाने की शक्ति भें ३०% 
की वृद्धि की जायगी । 

प्रथम पचवर्पाथ योजना का मुख्य च्येय यातायात सम्बन्ध में यह था कि 
यथासम्भव गत १० वर्षों से अत्यधिक कार्य में आने वाले मसाधनों को बदल कर 
नया कर दिया जाय । रेलवे के सम्बन्ध में यह कार्य तरहुत कठिन था। जल 
यातायात, बन्दरगाहों, प्रकाशस्तम्भो, वायु यातायात आदि के सम्बन्ध में भी इस 
कार्य के लिए बहुत बढ़ी घनराशि नियत करना श्रावश्यक थी। प्रथम योजना 
काल में क्योकि कृषि श्रौर उद्योगों की उत्तत्ति में वृद्धि हो गई थी इसलिये याता« 
यात की सुविधा के अमाव का अनुभव विशेषकर योजना के तीसरे वर्ष से होने 
लगा या | इस स्थिति का सम्मालने के लिये श्रतिरिक्त धन का अनुप्तान रेलवे, 
सड़कों, जन यातायात, नदियों श्रौर वाझु यातायात के लिये किया गया और 
इनके विकास के कार्य-क्रम म भी वृद्धि की गई | रेलवे के गन्नयानादि के क्रय का 
कार्य-क्म बढाया गया और उन ज्षेत्रों में लाइने बढ़ने के लिये विशेष प्रयत्न किया 
गया जदाँ रेल यातायात की मॉग श्रधिक थी | एक श्रन्तर्विभागीय श्रन्वेपण वर्ग 
द्वारा थातायात के सभी साधनों के पारस्परिक विकास सम्बन्धी अश्न पर और 
मुख्यतः सडक यातायात के विकास सम्बन्धी प्रश्ण पर जो बढती हुई मॉग के 
हिसाव से बहुत दिनों से पिछडा हुआ था विचार किया गया ॥ सडक यातायात 
के व्यक्तिगत भाग मे विकास सम्पन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये उपाय 
किये गए और लाइसेन्स देने की नीति को श्रधिक उदार बनाया गया | भारतीय 
जल यातायाव की सहायता के उपाय भी किये गये | 

यद्यपि प्रसाधनों फे नवीनतम करने के कार्य अ्रमी शेष है फिर सी द्वितीय 
योजना में देश के यातायात साधनों के समुचित विकास की (विशेष कर रेलवे 
की जिसके द्वारा सदा से अधिकतम यातायात की सुविधा प्रदान की गई दें) 
व्यवस्था की जा रदी है | रेलवे के विकास के काय-क्रम का देश के औद्योगिक 
विकास के साथ विशेषरर बड़े-बड़े उद्योगों, जैत स्पात, कोयला, सिमेंट आदि, के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखना श्रावश्यक होगा | द्वितीय योजना विभिन्न यातायात 
के साधनों के बीच पारस्पारक सामजस्य स्थापित करने का भी प्रयत्न करती है। 
सड़क यातायात की सुविधा में जो सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है रेलवे द्वारा 
शधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे श्रौर तटीय 
जन यातायात वथा रेलवे और नदी द्वारा यावायात के सामजस्य पर श्रौर भी 
विशेष ध्यान दिया गया है। इस प्रकार द्वितीय योजन के श्रन्तर्गत सुख्या सुख्य 


इ्ध्८ मारतीय श्रथशासत्र की समस्याएं 


यातायात साधनों श्लोर उनके पारस्परिक सामजस्य के श्रधिकतम विकास की 
और विशेष ध्यान दिया गया है ताकि प्रत्येक अपने-ग्रपने ज्षेत्र के कार्य को अच्छे 
से अच्छे ढद्न से पूर्ण कर सके | इस स्थिति का निष्कर्ष यह्ट है कि आगामी पाँच 
वर्षो में सभी प्रकार के यातायात साधनों की माँग बहुत श्रघिक बढेंगी, इसलिये 
यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रतिवर्ष यातायात और सचार के विकास के कार्य- 
क्रम पर विचार किया जाये ताकि जहाँ कहीं श्रावश्यक हो ऐसे उपायों को श्रप- 
नाया जाय बिनसे यातायात की कठिनाइयों के कारण योजना फे अन्य कोई 
कार्य-क्रम में वाघा न पड़े । 


अध्याय ३ 
प्रथम पंचवर्षीय योजना 

नियोजन का तालय॑ यह है कि देश के उपलब्ध साधनों का नियमबद्ध 
रूप से उपयोग किया जाय ओर इस दिशा में प्रगतिशील दृष्टिकोश अपनाया जाय 
निससे उत्पादन बढ़े, राष्ट्रीय लामाश बढ़े, रोजगार श्रौर सामाजिक कल्याण में 
वृद्धि हो | इसके लिये यह श्रावश्यक है कि उपलब्ध साधनों की सावधानी से 
जाँच परख की जाय शरीर राष्ट्रीय उत्तादन और श्राय में निर्धारित वृद्धि करने के 
लिये इन साधनों के उपयोग की गति को मी नियोजित किया जाय। भारत की 
प्रथम पच्रवर्षीय योजना १६५१-५२ में लागू हुई श्रोर १६५५-४६ तक पूरी हो 
गई । इस योजना पर ५ वर्ष मे २,०६६ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की 
गई थी | व्यय की सात्र। निर्धारित करने में योजना भ्रायोग ने इन बातों पर विचार 
किया कि (१) विकास की एक ऐसी प्रक्रिया का समारमभ किया जाय जिसके 
आधार पर भविष्य मे ओर बढ़ी योजनाश्रों को कर्यान्वित किया जा सके, (९) 
विकास कार्यक्रम को कार्यान्विव करने के लिए. देश को कुल कितने साधन उप- 
लब्ध हो सकते हैं, (३) विकार की गति और निजी तथा सरकारी च्चेन्र के अन्तर्गत 
साधनों की आपश्यकता के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित हो, (४) योजना लागू 
होने के पूर्व केन्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई विकास योजनाश्रों 
को पूरा किया जाय ओर (५) युद्ध तया देश विभावन से देश की अ्रव्यवस्पित 
आयिक व्यवस्था को सुनियोजित आधार प्रदान किया जाय । 

मारत की आर्थिक स्थिति मे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है फि जनसख्या में 
प्रतिव्ध १३ प्रतिशत की वृद्धि दोती है। इस तथ्य पर श्र देश के सभा उपलब्ध 
साधनों पर विचार करने के पश्चात्‌ योजना श्रायोग ने यह व्यवत्या की है कि 
१६७७ तक ब्षों में प्रति व्यक्ति की श्राय दूनी हों जाय। भारत की अ्येज्ञा 
अधिक विकसित देश में प्रति व्यक्ति की आय दूनी करने में कम समय लगेगा 
परन्दु मारत जैसे पिछड़े देश भे इसमे श्रनिवार्यतः श्रविक समय लगेगा क्योकि 
देश में साधनो की कमी है, टेजनिकल कुशलता का अभाव है और संगठन की 
स्थिति कमजोर है। भारत में प्रति व्यक्ति आय दूनी करने के लिए श्रनेऊ पचवर्षीय 
योजनाओं की आवश्यकता पडेगी | सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार 
में इस दिशा में कार्य आरम्म कर दिया है।समय फे साथ कार्य की गति भी 
जोर पकड़ती जायगी। 


३६० भारतीय श्रथंशास्र की समस्याएं 


पलजी निमौण की गति--योजना श्रायोग ने यद्द माना है कि श्राधारभूत 
"वर्ष १६५० ५४१ में भारत की राष्ट्रीय श्राय ६,००० करोड़ सपया थी झ्रोर कुल 
राष्ट्रीय आय का श्रौतत्तन ५ प्रतिशत धचत बी जाती थी | इसका तात्पय यह्द है 
कि १६५०-५१ में सारी जनता की दुल बचत ४५० परोड़ रुपया थी | यदि 
१६५१-५२ ओर १६५५ ५६ के बीच प्रात वर्ष २० प्रतिशत श्रतिरिक्त श्राय पूनी 
निर्माण में लगा दी जाय, श्रर्थात मशीन हश्त्यादि श्रांर काफी समय तक चलने 
वाले सामानों पर रुपया लगाया जाय तो पंचवर्षीय यौजना के श्रवत तक भारत 
की राष्ट्रीय प्राय १०,००० करोड़ रुपये तक चढ़ जायगी शोर बचत की दर भी 
६ प्रतिशत वार्षिक हो जायगी। १६५५-५६ में इस प्रफार कुल ६७५ करोड़ 
रुपया राष्ट्रीय बचत होगी । योजना श्रायोग ने बताया है कि इसके बाद १६६७- 
६८ में समाप्त दोने वाले १२ वर्षा मे उेबल २० प्रतिशत नहीं बल्कि ५० प्रतिशत 
अतिम्क्ति राष्ट्रीय श्राय प्रतिवर्ष पूंजी निर्माण में लगाई जानी चादिये । यदि यदद 
प्रक्रिया जारी रहती है तो १६७७ तफऊ प्रति व्यक्ति की श्राप (७ ०४७8 7700- 
776) दो गरुनी हो जायगी। 
प्राथमिकता का क्रम-राष्ट्रीय आ्राय में उक्त-लिपित वृद्धि करने ऊे लिए 
प्रतिब्यक्ति की ग्राय दोगुनी करने के लिए सशोधित योजना में २,३५६ करोड 
रुपया विक्रास योजनाओं में व्यय करने का निश्चय किया गया | योजना में 
भारतीय श्रार्थिक व्यवस्था को सरकारी तथा निजी उद्योग क्षेत्र म॒ विभाजित किया 
गया दे | सरकारी क्षेत्र में वह उद्योग सम्मिलित हैं जिनका मालिफ स्पय सरकार 
है, जिन पर केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा इन सरकारों के श्राघीन अधिकारियों 
का नियत्रण डे | निजी उद्योग क्षेत्र मे वह उद्योग, वाणिय्य श्र व्यापार शामिल 
हैं जिनके मालिक उद्योगपति हैं, जिन पर उनका नियत्रण है ओर जिनका सचा- 
लन स्पय इन्हीं उद्योगपतियों द्वारा होता है| इन दोनों उद्योग ज्षेत्रों की उमस्याएँ 
प्राय” समान हैं ओर दोनों को श्रेणियों में स्पष्ट विशेषताओं के आधार पर विमक्त 
नहीं किया जा सकता है। परन्तु सुविधा की दृष्टि से पंचवर्षीय योजना में इम 
दोनों उद्योग क्षेत्रों पर ध्थक रूप से विचार क्रिया गया है। सरकारी उद्योग क्षेत्र 
के लिए कुल लागत की मात्रा नि ॥२त कर ली गई है श्रौर इस ज्ञेत्र की वित्तीय 
आवश्यकता सरकार पूरी करती ६ सन्तु निजी उद्योग क्षेत्र के निर्धारित 
लक्ष्य के स्नन्ध में निश्चित रूप से कुछ न कह कर केवल सामान्य लक्ष्य बता 
दिया गया और इस लक्ष॒य की पूर्ति तथा आवश्यक बिच जुटाने के लिए भी उद्योग 
लेत्र को स्वतत्र छोड़ दिया गया । सरकारी उद्योग ज्षेत्र में लक्ष्य को पूति सरकार 
का प्रलनक्ष उत्तरदायित्व है परन्तु यही वात निजी उद्योग क्षेत्र में लागू नहीं होती 


प्रथम पंचवर्षीय योजना ३६६ 


है क्योंकि निजी उद्योग ज्षेत्र में सरकार श्रप्रत्यक्ष रूप से सद्दायता प्रदान करती 
और कारोबार के परिणामों फा निरीक्षण करती रहती है | इसके मूल में यह 
विचार निहित है कि यदि निजी उद्योग क्षेत्र निर्वारित लक्ष्यों की पूतति नहीं कर 
पाता है और उसकी प्रगति श्रपेज्षित गति नहीं हो पाती है तो सरकारी उद्योग का 
कार्य क्षेत्र बह जायगा श्ौर सरकार इन निजो उद्योग ज्षेत्र की विभिन्न इकाइयों 
का काय भार वीरे-धीरे स्वय ग्रहण कर लेगी | कुछ समय तक सरकारी और 
निजी क्षेत्र दोनों ही रहेंगे | 

पचवर्षोय योजना के प्रादप में जो जुलाई १६५१ में प्रकाशित किया गया 
था और स्वय पंचवर्षीय योजना में जो दिसम्बर १६४४ में ससद के सामने प्रस्तुत 
की गई थी कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई है झ्लोर इसके बाद यातायात 
सथा सचा ९, समाज सेवा कार्य श्रोर उद्योग को रखा गया है। पंचवर्षीय योजना 
की यदि योजना के प्रारप से ठुलना की जाय वो पता चल्लेगा कि योजना के 
अतिम रूप में उद्योग के महत्य को कुछ अधिक बढ़ा दिया गया है पर इससे 
योजना का प्राथमिकता क्रम नहीं बढलता है| योजना के अतिम रूप में कृषि, 
छिचाई और ब्रिजली की लागत कुछ लागत का ४२९२ प्रतिशत रखी गई, याता- 
यात तथा संचार की लागत २३ ६ प्रतिशत, समाज सेवा कार्यों पर व्यय को 
लागत २२*६ प्रतिशत श्रोर उद्ाग की लागत क्रेपल ७६ प्रतिशत रखी गई थी | 
थोजना श्रायोग ने कृषि को शअधिफ महत्व प्रदान करने के कारणों पर प्रकाश 
डाला दै। द्रायोग का मत है कि खादात्न ओर कच्चे माल के उत्पादन में पर्यास 
वृद्धि न होने से उद्योगों के तीम विकास की सभावना नहीं है | सबसे पहले यह 
ख्रावश्यक है कि आर्थिक स्थिति के मूल को दृढ़ क्रिया जाय, कृषि क्षेत्र में पर्याप्त 
अतिरिक्त खाद्यान्न वधा कच्चा माल पैदा किया जाय ओर अन्य ज्षेत्रों का कार्य 
आगे बढाने में उसक्रा उपयोग किया जाय | ही उद्देश्य के कारण कृपि को 
प्राथमिकता प्रदान की गई है। संशोधित योजना में यद्यपि कुल व्यय बहाकर 
२३५६ करोड़ रुपया कर दिया गया फिर भी प्राथमिकता के क्रम में कोई विशेष 
परिवर्तित नहीं क्रिया गया है | 

जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है ग्रायमिऊता निर्धारित करते 
समय इन बातों पर विचार किया गया है कि (१) जूट ओर प्लाईबुड जैसे उद्योगों 
(2/00॥0७' 8००0४ ॥7097४0468) की वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूरा 
उपयोग ऊिया जाय शोर उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करनेवाले उद्योगों, 
जैसे सूती कपडा, चीनी, साबुन श्रौर वनस्पति उद्योगों की मी वर्तमान उत्पादन 
शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय, (२) लोहा और इस्पात, एल्यूमोनियम, 


श्ध्र्‌ भारतीय अश्रथंशासत्र की समस्याएँ 


सिमेंट रसायनिक खाद, मारी स्सायनिक, मशीनों के औजारों इत्यादि उद्योगों को 
उत्पादन शक्ति बढ़ाई जाय, (३) उन श्ौद्योगिक इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा 
किया जाय जिन पर काफी पूँजी लगाई जा चुकी है और (४) जिप्सम से 
गन्वक, विशेष प्रकार के रेशम का उत्मादन करने के लिए श्रावश्यक सामग्री, 
और अलौद धातुओं के ठुकढ़ों का उस्ताव्न करने के लिये नये कारखाने 
स्थापित किये जायें जिससे बड़े और अत्यन्त महत्व के उंगों के लिए आवश्यक 
कच्चे माल की पृति की जा सके | प्राथमिकता का यह क्रम यद्द प्रकद करता दै। 
कि उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग किया जायगा और किसी मी उद्योग के प्रति 
उदासीनता नहीं श्रपनायी जायगी। राज्य अनेक कारखाने स्थापित कर सकते है 
परन्तु कृषि के विपरीत उद्योगों का विकास पूर्णतया निजी उद्योग ज्षेत्र के हाथों में 
छोड़ दिया गया है | कृषि तो सरकारी उद्योग ज्षेत्र के श्रन्तगंत श्राता है। पच- 
वर्षीय योजना में ४२ उद्योगों के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और यह अनुमान 
लगाया गया था कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के किए पॉच वर्ष में कुल २३३ करोड़ 
रुपया व्यय करना पडेगा | इसके साथ ही कारखानों के आधुनिकीकरण में और 
मशीनों को बदलने मे १५० करोड़ रुपया श्रौर व्यय होगा । यदि इसमें चालू पूंजी 
की रकम भी जोड़ टी जाय तो पता चलेगा कि पाँच वर्ष में झेवल उद्योग ही की 
वित्तीय आवश्यकता ७०७ करोड़ रुपये के वरावर होगी | इस वित्तीय श्रवश्यकता 
की पृति सरकार नहीं करेगी। इसके लिए. निजी उद्योगों को स्वय प्रयत्न करना 
पडेगा | 

वित्त--योजना को सफल वनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 
वित्तीय आवश्यकत्ता पूरी करने भे किसी प्रकार की बाघा न पड़े । कृषि तथा ओऔद्यो- 
गिक साधनों का विकास करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पजी लगाने की 
आवश्यकता है| यदि यह पूंजी देश के श्रन्दर ही प्राप्त नद्दी दोती तो इसके लिए. 
इमे विदेशी स्ोतों की सहायता लेनो पडेगी | भारत की पचवर्षीय योजना केन्द्रीय 
तथा राप्य सरकारों की वर्तमान श्राय में से वचत, मारतीय रेलवे की आय में से 
बचत, ऋण तथा जनता की बचत और विदेशी प्रँजी पर निर्मर करती है । योजना 
के व्यय की पृति करने के लिए भारत के णैरड पावने, विदेशी सहायता और ऋण 
पर भा पूरा विचार कर लिया गया है। इन सारे साधनों का उपयोग कर ले ने के 
वाढ भा कुछ कमी रह जाती है जिसकी पूर्ति के लिए यह आशा की जाती है कि 
अतिरिक्त कर लगाकर या स्वदेशी वाजार से अविक मात्रा भे ऋण लेकर इस 
कमी को पूरा किया जायगा परन्तु यटि ऐसा समव नहो सका त्तो पचवर्षीय 
योजना की लागत में इतनी रकम वी कमी कर दी जायगी | 
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योजना की कुल लागत २,०६६ करोड़ रुपया थी ; सरकारी तथा निनी 
बचत से पाँच वर्ष में १,९५८ करोड़ रुपया प्राप्त होगा जबकि इन्हीं स्रोतों से 
योजना के मूल व्ष' १६५० ५१ में २२ करोड़ रुपया प्रास हुआ । १,२५८ करोढ़ 
रुपये की उपलब्ध राशि भे से ७४० करोड़ रुपये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और 
रेलवे बजय की श्रतिरिक्त आय से प्राप्त होगे श्र ५१८ करोड़ रुपया निजी बचत 
से | सशोधित योजना में बजद से प्राप्त आय में और व्यक्तिगत बचत में विशेष 
परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि श्राशा की जाती है कि ७४३ और ५१८ रोड़ रुस्‍्ये 
क्रमश होगी | बढ़ी हुई लागत श्रधिकाश घाटे के श्रथ्थ प्रबन्वन द्वारा पूरी की 
जायगी जैसा कि कमी की मात्रा में €८८ ४ करोड़ रुपया बढ़कर हो जाने से प्रतीत 
होता है। यह आशा की जाती है कि पोर्ड पावने से प्राप्ति को विचाराधीन रखते 
हुये यह कमी ७०१ करोड़ रुपये की रह जायगी | 

योजना को श्रतिम रूप देने के पहले मारत को विदेशों से सहायता थौर 
ऋण के १५६ करोड़ रुपया मिला था | योजना श्रायोग ने इसे भी सम्मिलित कर 
लिया | योजना मे यह व्यवस्था भी की गई थी कि घाटे का बजठ बढ़ाकर २६० 
करोड रुपयों फी श्रौर पूर्ति की जाय | इसके बाद भी ३६५४, करोड रुपयों की पूर्ति 
शेष रह जाती है | यह बहुत सभव है कि यह कम और अधिक हो यदि राज्य 
तथा निजी बचत की स्थिति श्राशा के अनुकूल न रही | 

यदि सारी स्थिति पर दृष्टि डाली जाय तो पवा चलेगा कि सरकारी क्षेत्र 
में जो कुल २,०६६ करोड रपये की लागत रखी गई है उसमे से दीघंकालिक व्यय 
(0०ांधं «एुलगताणा&) केवल १,६०० से १,७०० करोड उझपये के बीच मे 
होगा | यदि इसमें निज्ञी उद्योग क्षेत्र में लगायी गयी पँली को भी मिला लिया 
जाय (जिसमे उद्योग, वाणिज्य श्रोर व्यापार में लगी पूजा भी सम्मिलित है) वो 
पॉच वर्ष में खवदेशी खोतों से ही दीर्घकालिक व्यय की २,७०० से २,८०० करोड़ 
रुपये की राशि पूरी करनी पडेगी | यदि इसमें इसी श्रवधि में पोए्ड पावने की मठ 
में से मिलने वाले २६९० करोड़ रुपये (जा मारत में घाटे की बजट व्यवस्था का 
श्राधार हैं) और अन्तर्राष्ट्रीय वेंक, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजालेंड 
इत्यादि से प्राप्त १४६ करोड रुपया जोडा जाय तो कुछ साधन ३,१५० से ३,२५४ 
करोड रुपयो के बीच हो जाते हैँ | सशोवित रूप में यह धनराशि ३३३० रे४३० 
करोड रुपया हो जायगी । 

आलोचना--पचवर्षीय योजना में मारत के कृषि तथा श्रौद्योगिक विकास 
के सम्बन्ध में बढ़ा श्राशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया | श्रॉकडो के श्रभाव और 
साधनों की कमी के कारण इससे श्रच्छी योजना पैयार करना सभव नहीं था। 


३६४ भारतीय श्र्थशासत्र की समस्याएँ: 


योजना पूर्ण होने पर राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगी, श्राय बढ़ेगा और जनता श्रधिक 
धनवान और प्रसन्न द्वो सकेगी, भारत के श्रार्थिक प्रिकास में जो कर्मिर्या ईं उन्हें 
दर फ़िया जा सऊेगा, सायात्र में देश निरन्तर स्वावलम्धी बनता जायगा और 
छु फच्चे मालों फा बनऊे लिये देश आयात पर निर्मर है, उत्पादन बढ़ेगा 
योजना में वंजञानिक प्रगति और ठेकनिकल शिक्षाए की श्रावश्यक्रता को भी महत्व 
दिया गया है। इन पर उद्यग श्रौर कृषि की सफलता निर्मेर करती है। वैशानिक 
जाँच-परस, टेफ्निकल शिक्षण इत्यादि के लिये भी योजना में विशेष व्यवस्था की 
गई है | कुछ समय बाद इसझऊा प्रभाव प्रकद दोगा। 
यह श्रालोचना की गई है कि पांच वर्षो मे योजना को कार्यानित करने 
के लिए श्रावश्यक वित्त के सम्बन्ध में पचर्पायि योजना ने पहुत ग्राशाबादी हृष्टि- 
कोण अपनाया है श्रीर जनता से बहुत थ्राशा की है | इस सम्मन्ध में यद क्‍ट्ठा 
गया है कि (+) योजना श्रायोग ने अनुमाव लगाया है कि ४ वर्षों में केन्द्रीय 
सरफार के बजट, राज्य सरकारों फे बजद और रेलवे से क्रमश, १६० फरोड़ रुपया, 
४०८ उरोड रुपया और १७० करोड़ रुपया पअ्तिरिक्त प्राप्त होगा परन्तु रस माना 
में श्रतिरिक्त आय होना समय्र नहीं है । जनता में श्रथ और अधिक कर देने की 
क्षमता नहीं है श्रोर रेलवे तथा सग्कारा को झ्राय भी उतनी आवक दोना उभव 
नहीं है जितनी को योजना मे श्रपेज्ञषा की गई है। इसका तात्यय यह है कि 
पचयपधीय बोजना अ्रपने मूलरूप में कार्वान्वित नहों हो पायेगी श्रौर उसमे कांट 
छाँट करनी पडेगी | (स) योजना में यह माना है कि १६५१ श्र १६५६ के बीच 
प्रति पर्ष ग्रतिग्क्त आब का २० प्रतिशत पूजो निर्माण में लगाया जायगा और 
१६५६ से १६६८ तक अतिरिक्त आ्राय का ५० प्रतिशत इसमें लगाया जायगा | 
मारत जैसे निर्धन देश मे जहाँ की श्रधिकतर जनता की आय अपयने जोवन निर्वाद 
के लिए हर प्रयाप्त नहीं ६ अ्रत्तरिक्त आय का इतना अधिक अरश एूजी निर्माण 
में लगा सकने की आशा उरना वास्तविक त्थिति के अनुकूल नहों है। यदि 
जनता की झाय बढ़ती दे तो वह उसको विनियोग में लगाने की अपेक्षा उपयोग 
में व्यय करना अधिक पसन्द करेगी। यदि ऐसा होता है तो योजना आयोग 
की यह श्राशा कि १६५४६ तक कुज्ञ राष्ट्रीय श्राय १०,००० करोड़ रुपये तक 
बढ जायगी श्र १६७७ तऊ प्रति व्यक्ति की झ्राय दूनी हो जायगी, पूरी नहीं हो 
सकती है। 
इन आलोचनाओं में कुछ उत्य अवश्य है परन्तु यह योजना का श्राधार 
भूत दोष नहीं हैं। किसी भी योजना की आलोचना में यह तक दिये जा 
सकते हैं। नियोजन के लिए यह आपश्यक्रीय है कि जनता त्याग करे | भारत 
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की प्रथम पचवर्षीय योजना में सवभतः अन्य योजनाओं की अ्रपेज्ञा कुछ श्रधिक 
त्याग करने की मॉग की गई है | परन्तु इस विषय में विमिन्न मत हो सकते हैं कि 
भारतीय जनता से किस सीसा तक त्याग करने की श्रपेक्षा की जाय और वह 
कितना त्याग कर सकने में समर्थ है। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि 
१६५१-४६ के बीच प्रति वर्ष अतिरिक्त आय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाया 
जाय जबकि १६५०-५१ मे, जो योजना का प्रथम वर्ष था, केवल ५ प्रतिशत के 
विनियोग की व्यवस्था की गई थी | इसके वाद की योजनाशोों में प्रतिवषै श्रति- 
रिक्त श्राय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाने की श्राशा की जायगी | जहां 
तक इस पक्षु का सम्बन्ध है योजना अभी पहला प्रयोग मात्र है| यदि जनता 
योजना में निर्धारित श्रन॒ुपात में दपया नहीं लगा सकी तो क्षम मात्रा में लगायेगी 
परिणाम स्वरूप प्रगति फी गति भी घीमी हो जायगी। यही बात अतिरिक्त श्राय 
के सम्बन्ध में भी लागू होती है। बिना सही सूचना के इस क्षेत्र भे उपयुक्त 
अनुपात निर्धारित करना सभव नहीं है । जैसे-जैसे योजना लागू की जायगी और 
नए._ श्रन्ुभव प्राप्त होगे उसी के साथ साथ योजना में आ्रावश्यक परिवर्तन 
किए जायेंगे | 

 पचवर्षीय योजना के आल्ोचकों ने कुछ गभीर तक भी दिये हैं। उनका 
कहना है कि; (१) योजना में उद्योग की अपेक्षा कृषि को श्रधिक महत्व दिया गया 
है। इसका कारण यह बताया गया है कि जो योजनाएँ वर्तमान में कार्यान्वित 
की जा रही हैं उन्हें पूरा किया जाय और भविष्य में देश के श्रौद्योगिक विकास 
के लिए सुदृह भ्राघार स्थापित किया जाय । इस तक का मूल विचार यह्व है कि 
भारत का वर्तमान श्रौद्योगिक विकास कृषि विकास के अनुरूप हुश्रा है। परन्तु 
वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। भारतीय स्थिति का शान रखने वाला कोई भी 
व्यक्ति यह जानता है कि भारत मे कच्चे माल और बिजली इत्यादि का वतंमान 
में जितना उत्पादन होता है उससे देश का बहुत श्रधिक औद्योगिक विकास 
किया जा सकता है | योजना श्रायोग ने एक ओर बात की ओर ध्यान दिया। 
यद्द अहृत समव है कि जब तक इम भारत के भावी श्रोद्योगिक विकास के लिए 
सुदृह आ्राधार स्थापित करेंगे तन्न तक विश्व स्थिति में ऐसा परिवर्तन हो तकता है 
जिससे भारत का श्रोद्योगिक विकास आज की अपेक्षा अधिक कठिन हो जायगा। 
ऐसी स्थिति में कृपि के विकास का क्या उपयोग किया जा सकेगा ? अ्रत में इस 
सम्बन्ध में सश्से महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना का उद्देश्य भारत की झाथिक 
व्यवस्था की घ्रटियों को दूर करके देश का अ्रधिक सन्ठुलित विकास करना है। 
इस दिशा में सबसे बड़ी कमी यदद है कि मारत में मशीनों के निर्मांण करने वाले 
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उद्योग नहीं ईं, विद्युत, इजीनियरिंग, फेमिकल इत्यादि फे उद्योग का श्रच्छी तर 
विकास नहीं हो सका है इसलिए श्रधिऊ सन्तुलित व्यवस्था बनाने के लिए योजना 
को इस दिशा की श्लोर श्रधिक ध्यान देना चाद्विए था और इन उद्योगों का विकास 
करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी | 

(२) योजना के अनुसार देश का ग्रौद्योगिक विकास निजी उद्योगपतियों 
के हाथों में सॉपा गया है| इसमे उसी प्रकार की हानि नहीं दे क्योंकि श्रतीत मे 
निनी उद्योगपतियों ने भारतीय उद्योगों का कुशलता पूर्वक विकास फ़िया | परन्तु 
योजना के आलोचर्का का मत है कि ओयोगिक विकास झअविकाश रूप से निसी 
उद्योगपतियो के हाथों में सपने आर उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित फरने के साथ 
निजी उद्योग के पूर्ण उपयोग के लिए पर्यातत साधनों की व्यवस्था नहीं की गई 
है। भारतीय उद्योगपतियों का मत है कि योजना में २३३ करोड़ रुपये की पूँजी 
का विनियोग करने की श्रोर १५० करोड़ रुपये की पूंजी दृट-कृट इत्यादि के लिए 
रसने की व्यवस्था की गई है। परन्तु यह पूंजी उत्पादन ऊे निर्ारित लक्ष्य फी 
पूति के लिए उिल्हुल श्रपर्याप्त है । इसके साथ ही यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि उयोग केवल वित्त जी ही झ्रावश्यफ़ता नहीं होती है बल्कि टसऊे अतिरिक्त 
श्रनेक सुविधाओं की मी आवश्यकता होती है, जेसे कर सम्बन्धी, छूठ द्वट-फृट 
इत्यादि के लिए श्रधिक पूंजी और कुछ परिस्थितियों मे नकद आर्थिक सदायता । 
वह खेद की बात दे कि पचवर्षोाय योजना में इसके लिए कुछ व्यवस्था नहों की 
गई है। इसके अ्रभाव में निजी उद्योग देश के श्रोद्योगिक विकास ऊे प्रति श्रपने 
कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर सऊता है। 

(३) प्रथम योजना का एक और गमीर दोप यह है फ्ि इसमें टीघकालीन 
योजनाआ पर विशेष जोर दिया गया है | इसमे कुछ सन्देद् नहीं है कि सुनियो- 
जित आथिक व्यवस्था में दीर्घधकालिक योजनाशों पर वशेप जोर देना चाहिये। 
कुछ विदेशी राष्ट्रों में, जिलका सयसे उत्तम उठाहरण सोवियत रूस है, टीघंकालिक 
योजनाश्रों को ही नियोजन का आधार घनाया गया। परन्तु भारत की स्थिति 
उससे मिन्न है | भारत में टीकालिक योजनाएँ अधिक द्वोनी चाहिये परन्ठु साथ 
ही ग्ल्वकालिक योजनाओं पर विशेष जोर देना चाहिये था | हससे प्रति एकड़ 
उत्पादन में शीघ्र वृद्धि की जा सकती थी और खाद्यान्न के सम्बन्ध में देश शीघ्र 
स्वावलम्बी बनाया जा सकता था | इससे बहुत सीमा तक भारत की बेरोजगारी 
की समत्या भी इल की जा सकती थी | 

दीघंकालिक योजनाओं पर श्रधिक जोर देने में एक और हानि यह है कि 
वस्त॒ओ्नों के उत्पादन में दीपंकाल के बाद वृद्धि होगी जबकि जनता की क्रय शक्ति 
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शीघ्र ही बढेंगी | इससे मुद्रगास्फीति का जोर और बढ जाथगा | सुनियोजित व्य- 
बस्था में कुछ अ्रश तक मुद्रास्कीति और परिणाम स्वरूप श्रधिक कीमतें होना भ्रनि- 
वाये है परन्द यदि नियोजन के द्वारा कस्वुओ्नों की पूर्ति बढ़ती है तो उससे मुद्रास्फीति 
का प्रभाव कम दो जाता है यदि पचवर्षीय योजना में श्रल्पकालिफ योजनाश्रों 
पर अ्रघिक जोर दिया जाता तो ऐसा होना उभव था। इसके अ्रमाव में योजना 
के लागू होने से मुद्रास्फीति का जोर बढ़ा है जिससे उपभोक्ताश्ं को हानि हुई है | 

(४) योजना की सफ़लता विशेष कर उस संगठन की कार्यक्षमता पर 
निर्भर करती है जिस पर उसके कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व है। भारतीय 
प्रथम पंचवर्षीय योजना की यह सबसे बड़ी कमी थी कि इसमें योजना को लागू 
करने के लिए किसी विशेष संगठन की व्यवस्था नहीं की गई । कुछ श्रौद्योगिक 
और नदी घाटी योजनाश्नों को कार्यान्वित करने का काय स्वतन्त्र कार्पोरेशनों को 
सौंपा गया है | हन कार्पेरेशनों पर सरकार अपना नियन्रण रख सकने में विशेष 
समर्थ सिद्ध नहों हुई है जिसके परिणाम स्वरूप जनता का बहुत सा रुपया नष्ट हो 
गया है, योजनाओं में प्रायः सशोधन किया गया है और श्राशानुकूल उत्तादन भी 
नहीं बढ़ा है। अन्य बहुत सी योजनाएँ राप्य सरकारों के अधिकार ज्षेत्रों में रखी 
गई हैं और राज्य सरकारें इनको लायू करने का काय जिला श्रधिकारियो को 
सौप देती हैं। यह प्रवन्ध सनन्‍्तोषजनक सिद्ध नहीं हो सका है। जिला श्रषिकारी 
अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विकास योजनाओं के ग्रति पर्याप्त न्यान नहीं 
दे पाते हैँ। कुछ राज्य सरकारों द्वारा नियोजन अधिकारियों का कार्य विशेष सन्तों- 
पधजनक नहीं रहा है | इसका परिणाम यह हुआ है कि योजना को उचित रीति 
से क्षागू नहीं किया गवा है ओर उससे जितनी आशा की जाती थी उत्तना लाम 
नहीं हो सका | इसके विपरीत जो कुछ प्रगति हुई है वह केवल कागजों तक ही 
सीमित है | यदि भारत सरकार श्राई० ए० एस० की तरह 'भारतीय श्राथिक 
प्रशासन! ([ग्रवाक्चा। ४&0०णाणा॥० 58४09 के अ्रन्तगंत उपयुक्त कर्मचारी 
नियुक्त करती और इस प्रकार योजना को कार्योन्वित करने के लिये विशेष संगठन 
को जन्म दिया जाता तो इस दिशा में श्रधिक प्रयति की ना सकती थी। इससे 
कार्यालयों इत्यादि पर सरकारी व्यय में अवश्य दृद्धि होती परन्तु वह व्यय व्यर्थ 
नहीं जाता उससे पच्वर्षीय योजना की उपयोगिता बढ़ सकती थी । 

इन दोषों के होते हुये भी इसमें सन्‍्देह नहीं कि भारत की प्रथम पत्रवर्धीय 
थोौजना देश फे आधिक विकास के सम्बन्ध में एक प्रससनीय प्रयत्न था | आरम्भ 
में तो श्रवश्य ही योजना की सफलता कम द्वोती | परन्ठु यह देश के कृषि उद्योग, 
उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय की.दृद्धि करने के प्रवत्त का आरम्म ही था| 
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सफलता की भ्रगति 
योजना आयोग द्वारा मई १६४७ में प्राशित प्रथम पचरर्पीय योजना 
के पुनर्वक्षिर के अनुतार सम्पूर्ण पाँच वर्षों मे किया नया व्यय २०१२८ फरोड़ 
रु० हुश्रा ( नव सशोधित लक्ष्य २३७७ ७ करोड़ रु० था )। इसमें से १२७७,३ 
करोड़ द० बजद मे प्राप्त थराय थी तथा २०३२ करोड़ रु० विदेशी सहायता से 
प्राप्त हुये। इस प्रकार लगभग ३६६ करो रू० ऊम व्यय हुये। पहले पच वर्षो 
में राप्य सरफारों ने ८६७"५ करोड़ ८० तथा केन्द्रीय सरकार ने १११४६ 
करोड़ रु० या व्यय फिया | 
कि १६४५-५६ वी वास्तविक सख्याये पत्ता नहीं है श्रतएव यह सम्मव 
है क्रि योजना का ऊुल व्यय २०१३ करोड रु० ऊे बजाय १६६० करोड़ 5० हो 
जाय | प्रास्म्म में २६० करोड रु० जे छोटे के अर्थ प्रन्‍न्धन को व्यवस्था थी। 
वास्तव में यह ४२० फर'ट्र र० हुआ । इसके फलस्वरूप मारतीय अ्रय व्यवस्था 
पर काफी मार पढ़ा । 
योजना भे राष्ट्रीय श्राय के ५३६ के विनियोग को यहा कर ७९ तक फरने 
का उद्देश्य था तथा पाँच वर्षों में ३६००-३६०० फरोड रु० के विनियोग का 
लद्य था । सरकारी क्षेत्र में लगभग १५०१ करोड रु० का विनियोग हुश्रा जय 
कि निजी क्षेत्र में १६०० करोड़ र० का विनियांग हआ। इस प्रकार पाँच वर्ष 
की अवधि में ३,०००करोड़ र० प्रिनियोग हुआ | १६५० ५१ की तुलना में 
योजना के श्रन्त तक विनियोग का स्तर लगभग दूना हो चुका था। 
कुछ कार्यों में प्रथम योजना की प्रगति और सफलता निस्सन्देह श्रारचर्य- 
जनऊ रही है। साथात्र इजन और सूती फपड़। के सम्बन्ध में १६५५-५६ में 
उत्पादन सोचे हुये १६४४-२६ के च्येय से कहीं श्रागे बढ गया | अमानियम 
50 अदा अर ओर सीमेर्ट के सम्बन्ध में यदयवि उत्पादन १६४५-४६ के 
#॥ व मम ही रहा फिर भी फाफी वृद्धि हुई है । कुछ दी कार्य ऐसे 
रहे हैं जिनमें आशा के प्रिपरीत वहुत्त ऊम बृद्धि हुई है श्रीर उनमें १६५५-५६ तक 
भी सोचे हुये व्येय तक दृद्धि न हो | इसलिये इस निर्शय पर पहुँचना कि पचवर्षीय 


योजना ने श्रथ व्यवस्था पर अनावश्यक भार डाले बिना संतोषप्रद प्रगनि की है, 
युक्ति सगत होगा | 


अध्याय ४० 


ह्वितीय पंचवर्षीय योजना 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि १६५६ ४७ से १६६०-६१ तक है। 
प्रथम पचवर्धीय योजना की अ्रपेक्षाकृत इसकी घारणा (207087००॥) अधिक 
व्यापक और सुदृढ़ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफ़लता और विकास की 
गति से प्रोत्साहित होकर योजना श्रायोग ने द्वितीय पचरवर्षीय योजना को अधिक 
ऊँचे लक्ष्यों के साथ सामने रखा | द्वितीय योजना के प्रमुख उद्देश्य यह है कि 
(श्र) राष्ट्रयय श्राय में वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप देशवासियों के रहन-सहन का 
स्तर ऊँचा किया जा सके, (ब) श्रत्यन्त शीघ्रता से श्रौद्योगीकरण हो, जिसके अन्त- 
गंत आधारभूत उद्योगो के विकास पर श्रधिक बल दिया जाय, (स) रोजगारी में 
बृद्धि हे, श्रौर (द) सामाजिक न्याय की ब्यवस्था की जाय | यह उद्देश्य प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के श्रनुकून ही हैं, अन्तर केवल इतना है कि द्वितीय 
थोजना में श्रौद्योगिक विकास को पहली योजना की अ्रपेज्ञा अधिक महत्व दिया 
, गया है। इसके अ्रतिरिक्त एक श्रन्तर श्रौर मी है| भारत-सरकार ने (समाजवादी 
ढाँचे पर श्राघारित समाज? (६०टाशीह6 एगॉंशा रण 50069) का श्राद्श 
स्वीकार कर लिया है और इसी के फलस्वरूप द्वितीय पच्रवर्षीय योजना में सामा- 
जिक न्याय पर इतना जोर दिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नियोजन 
के द्वारा कृषि व श्रौद्योगिक उत्पादन ओर कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने की 
उस समय तक कोई सार्थकता नहीं जब तक कि उस वृद्धि के साथ साथ वितरण में 
सुधार न हो क्योकि इसी वितरण के द्वारा निधन व्यक्तियों का जीवन पहले की 
अपेक्षाकृत श्रधिक उत्तम हो जाता है । 

पेजी निर्माण की गति--प्र थम योजना ने श्रागामी २७ वषा के लिए. 
प्रथति का एक आदर्श सामने रखा | उस श्रादश या लक्ष्य के अ्नुभार यद् श्रनु- 
मान है कि २२ वर्षों मे राष्ट्रीय आय श्र २७ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोशुनी 
हो जाथगी । इसके अतिरिक्त २५ वर्ष से कुछ श्रधिक समय में (१९५० ५१ और 
१६७७ के बीच) प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा में लगभग ७०; दृद्धि हो जायगी। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस श्रादशश के श्रनुरूप दी दे। 

सवसे कठिन समस्या जो योजना बनाने वालों के सम्मुख उपस्थित है वह 
विनियोग की उस दर का अनुमान है जिसको बिना किसी श्राशका के कार्यान्वित 
किया जा सकता है और राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर उसका प्रभाव है। योजना 


२४६५ मारतीय श्रधंशार्र फो समम्याएँ: 


बनाने बालों फो श्रय प्रथम यो गना फा 'प्रनुमय भी प्राप्त है जिसके सद्दारे ये श्रपने 
कार्य में श्रागे बढ़ सकते 7 | १६५०-५१ में पिनियोग राष्टीय ब्राय फा ४६फ्रे था 
परन्तु १६४४-४२ में बढ़कर ७% ऐ। गया | इस वृद्धि पा 7छ चश ता माल का 
पिना शिके उमा र॒इन के फारण था गिसके परिणाम स्वरूप 'यायात में बाहुलय ऐो 
शया था। श्रगले दो यों में विभियोग को दर घट कर रापिय अ्राय की ५४% शो 
गई, १६५४ ४५५ में पुन' बढ़पर ६४ या ६१४१ हुई शरीर बढ़ते बढ़ने योगना वाल 
के अन्तिम वर्ष में ७३९ हो गई । यदि योजना काल फी पूरो ध्ररधि में विनियोग 
की दर या गष्ट्रीय श्राय के सम्मस्ध में प्रतिशत श्रौसत लगाया याय तो लगभग 
% दोता है जो कोई शेष 'ग्राफर्षक नहीं ऐ | इस विनियोग फे परिणाम स्वरूप 
भारत पी राष्ट्रीय ब्राय लगभग १८७ पढ़ी घर्षात्‌ ६,११० फरो़ रुपयों मे जितनों 

कि १६५०-४१ में थी मठफर १६४५-४६ में १०,८०० करोड़ रुपये हे गई । 

तालिका १ 
आय 'प्रीर विनियोग में वद्धि क्िमकी माशा की जादी थीं 
१६४०-५१ से १६५१-७६ तक 

(१६५२-४३ के मूल्य स्तर के 'ग्राधार पर) 











प्रथम | द्वतीय | तृताप | चतुर्ष | पंचम 
योजना | योयना | योजना | योजना | याजना 
१६५१-५६।१६५४६-६१२१६६१-६६|१६६६-७१।१६७१-७६ 





श्रवधि के अन्त में राष्ट्रीप 
श्राय (करोड़ रुपयों में) [१०८०० ११४८० [१७२६० ि१६८० | २७२७० 
कुल वास्तविक पिनियोग 


(करोड़ झययों में) ३१०० ६५००० ६६००७ [१४८०८ [२०७०० 
शवधि के श्रन्त में विनि- 
योग का कुल राष्ट्रीय ग्राय | 
से प्रतिशत श्रनुपात ७३ | २०७ | १३६८७ | १६९० १७ ० 
अवधि के श्रन्त में जन 
संए्या (१० लाख ) | ३८४ ४ग्८ | ४३९ डदए भू 


वृद्धि की मात्रा का पूंजी 

श्र उत्पादन श्रनुपात [है 3 ९ रि२०१ (२६२१ ३३६४१ ३७० १ 
प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 
अवधि के श्रन्त में 


( रुपयों में ) +-+-+-. ४ * रे११ ३६६ | ४६६ | ५४६ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना इ०१ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यद्द मान लिया गया है फि राष्ट्रीय बचत तथा 
विनियोग में वृद्धि के कासय १६५४-४६ की राष्ट्रीय आय के ७३५ से १६६०-६१ 
में १०७% बढ़ जाने से, राष्ट्रीय श्राय में लगभग २५७७ की दृदि हो जायगी 
श्र्यात्‌ १६५५-४६ के १०,८०० करोड़ झययों से १६६०-६१ में बढ़कर ११,४८० 
करोड़ रुपया हो जायगी | सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न इस सम्बन्ध में यह हैँ कि 
क्‍या मारत इतने अ्रधिक विनियोग का भार वहन कर सकता है ! योजना आगोग 
के श्रनुसार बहन कर सकता है जैसा कि प्रथम योजना का अद्भुभव तथा अन्य 
देशों का श्रनुमव बतलाता है: 

“प्रथम योजना रिपोर्ट में १६४६-५७ से ५०%, बचत करने की सीमान्त दर 
मान ली गई थी और इसके श्राघार पर वह श्रद्धातन लगाया गया था कि 
१६६८-६६ तक देश की श्रार्थिक व्यवस्था में राष्ट्रीय श्राय की २०% विनियोग 
किया जायगा श्र शआ्ागे चलकर इसी स्तर पर स्थायी टो जायगा। अब ऐसा 
श्रामास होता दे कि यह अनुमान अत्यधिक दे । जिन प्रचेयों ((7०]60005) 
का पश्रनुगणन किया गया है उनके आधार पर विनियोग का शुगक (0०४ए- 
€॥0 ७% से जो फि १६४४-४६ में था बढमर १६६०-६१ में ११% हो जायगा, 
१६६४-६६ तक गुणक के १४% और १६७०-७१ तेंक १६% तक बढ़ जाने का 
ग्रनुमान दै। उसके पश्चाव्‌ झुएक स्थिर रहेगा ओर १६७४:७६ तक १७: तर वेंह 
तायगा ( तालिका नें० २ के अनुमार )। १९% या १७: राष्ट्रीय आग का विनि- 
पोग निस्‍्सदेइ ऊँची दर ऐ पर पहुँच के वाहर नहीं है | पाश्चात्य देशों में जिन्‍्दोंने 
ख्पना श्रोश्रोगिक विकास पहिले आरम्भ किया था पुँजी निर्माण की दर १० श्र 
१५ प्रतिशत के ब्रीच रददी ६ | जापान में विनियोग की दर का १६१३-१६२३६ के 
बीच श्रौसत १६ और २० के बीच था | रूस में १५ शरौर २० प्रतिशत की दूर 
निरन्तर स्पिर रददी है। उन देशों के श्राक हों से जो ३० सी० ए० एफ? ६० (९०४६) 
ज्लेत्र के श्रन्तर्गत आते दे यह पत्ता लगता दै कि १६४० से कुल पूंजी या निर्माण 
गर्म में १० से २० प्रतिशत के बीच, जापान में २४ से २० प्रतिशत के बीच, लका 
में १० से १३ प्रतिशत के बीच झ्रोर फिलीपाइन्स में ७ से ८" प्रतिशत के बीच 
रहा है। भारत के सम्बन्ध में तुलनात्मक श्रॉकडे १० से ११ प्रतिशत हैं। कुछ लैटिन 
श्रमरीकी देशों में इस सम्सत्ध के अऑँकिडे १५ और २६ प्रतिशत के बीच प्राय रहें 
हैं| कमी कभी स्वर कुछ ऊँचा भी हुआ दै। पूर्वी योषष के कुछ देशों में जैसे 
जैकोस्लोविकिया और पोरीयड में पेली निर्माण की दर २० और २४ प्रतिशत के 
बीच रदी दे | नये विकासोन्मुख देशों में विनियोग की दर वर्तमान स्तर से निश्चय 
ही बढ़ाई जा सकती है-यदि उपयुक्त विनियोग नीति का अनुसरण किया जाय 


श्द्व 


ड्र०्र भारतीय श्र्थशासत्र की समस्याएँ 


और यदि राज्य द्वारा विकास कार्यक्रम आरम्भ क्ये जायें । इसलिये भारत के 
सम्बन्ध मे यह घारणा बनाना कि प्रयत्न करने से विनियोग की दर ऊपर बताये 
गये स्वर तक बढ़ाई जा सकती है श्रसगत नहीं हो सकता” | 

प्रथम पचवर्षोय योजना का उद्देश्य था कि देश में जीवन की आपधारभूद 
वस्तुओ्रों के उपभोग को पुन. उस स्तर पर ले आया जाय जिउु पर वह महायुद्ध के 
पूर्व था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस सम्बन्ध में एक पण श्रागे है श्रीर उसका 
लक्ष्य यट है कि योजना काल के श्रन्तर्गत कुल उपभोग की मात्रा में लगमग 
२०% ओर व्यक्ति उपमोग की मात्रा में १२ से १३ भतिशत्त की वृद्धि हो | कुछ 
विशेष वस्तुश्रों के प्रति व्यक्ति उपमोग के आगकड़ों से इस बात का ग्रामास मिलता 
है कि कितनी श्रधिक प्रगति का अनुम न लगाया गया है | पोष्यिक सलाहकार 
समिति (०7७07 80रशाइत (णाग्रा९6) ने यह श्रनुमान लगाया था 
कि एक वयस्क के प्रतिदिन के सन्तुलित आहार में कम से कम १४ ऑँस अन्त 
होना चाहिये। १६५०-५३ में प्रत्येक वयस्क प्रतिदिन १३ आझ्रॉस अन्न का ओस्त 
उपभोग करता था | किन्तु प्रथम पचव्पीय योजन। के परिणास स्वरूप १६५३ पछ 
में मतिव्यर्क प्रतिदिन अन्न के उपभोग की मात्रा चढ़कर १५ श्रौस हो गई । परत्तु 
चने ओर दालों का उपभोग श्रभी भी निम्नतम श्रावश्यकताशों से कम है| यह 
अलमान लगाया गया है कि प्रति व्यस्क को प्रतिदिन २ से ३ ओस तक चने और 
दालों का उपभोग करना चाल्यि | डिन्तु वी हुई जनसंख्या श्रोर प्रति व्यक्ति कौ 
श्राय में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप अ्रन्न के उपभोग में वृद्धि होगी अ्रवण्व द्वितीय 
पंचवर्षीव योजना मे देश के भातर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न 
किया नाना चाहिये । “दुध, धी, मास, मछली, अ्रडे, चर्बी, फल, तरकारियाँ श्रौर 
चीनी के उपभोग का वर्तमान स्तर निम्नेतम श्रावश्यक्ताओं से बहुत कम है | 
द्वितीय योजना में रहन-उहन के अ्रधिक ऊँचे स्तर की च्यवस्था करने के लिये 
पशु-पालन, मछली-उच्योग, मुर्गी आलन, दरकारियों की खेती और श्रन्य प्रकार की 
खाद्य सामग्री के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए? | द्वितीय महायुद्ध के 
रेत भारत में प्रति व्यस्क प्रति बर्द के टिसाव से १५ गज सूती कपडे का उपभोग 
करता यथा ओर अयम पचवर्पीय योजना के समाप्त होने पर कपडे के औसत 
उपभोग का वहीं स्तर पुनः आप्त कर लिया गया है | सूती कपडे की जाँच समिति 
की सिफारिश को भानकर द्वितीय पचवर्षीय योजना में १६६० तक प्रदि 
गा कपडे के श्रौचत्त उपभोग को १८ गज करने का लक्ष्य निर्धारित किया 


आथम्िकता का क्रम--प्रथम पेचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि, सिंचाई 


द्वितीय पचवर्षीय यो जना ४०३ 


श्रौर बिजली की शक्ति के विकास को प्रशृस्त महत्व दिया गया था ओर इन मद्दों 
प्र योजना की कुल्ल लागत की ४३ २९४ रकम व्यय करने का श्रनुमान था | उसके 
विपरीत द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने उद्यांगों को प्राथमिऊता दी है। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना फे अन्तर्गत उद्योगों पर ऊुन लागत की ७६% रफम ब्यय के लिये निर्धा- 
रित थी जबकि इस दूसरी योजना में ( जैसा कि तालिका २ में दिसाया गया है ) 
कुल लागत का १८५४५ व्यय होने का श्रनुमान लगाया गया है। प्राथमिकता के 
क्रम में परिवर्तेन करने के दो कारण हू; (श्र) कृपि, सिचाई और शक्ति (वियुत) 
पे' पिकास पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहले ही से पर्याप्त ध्यान दिया गया है, 
शऔर विकार की वर्तमान गति के द्वारा भी उन्हें पूर्ण रूप में प्रिकसित किया जाना 
सभव है, श्रतएव उन पर कोई विशेष ध्यान देने की श्रावश्यक्रता नहीं है, और 
(व) श्रत्न यह अनुमान किया जाने लगा है कि देश के आधार भूत उद्योगो को 
बगैर विकसित किए हुए यह सभव नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय श्राय में एक ऊँचे 
स्तर तक वृद्धि की जा सफ्रे श्रयवा वेरोजगारी की रुमस्या का ही फोई हल खोजा 
जा सफे। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य है कि देश की राष्ट्रीय श्राय में प्रत्ति 











वालिका २ 
सरकारी क्षेत्र मे श्रथम और द्विंतीय पंचवर्षीय योजना पर कुल 
ल्ञागव के तुलनात्मक आकडे 
एूू_]_ प्रधंमवोजनां । द्वितोव बोलना 
कुल तागत कुल | 
(करोड़ | कुल का (करोड़ | कुल्न का 
रुपयों में) | प्रतिशत | उययों में) | प्रतिशत 
१ कृपि श्रीर सामुदायिक 
विकास ३४७ १५१ पद्ण 
२ सिंचाई ओर शक्ति मे 
(ब्रिजली) ६6९ श्र ६१३ | ६६० 
३, परिवहन श्रीर सचार | ५४४७ ल्‍#र ३६ श्३८५, | रेप ६ 
४ उद्योग श्रौर सनिज १७६ ७६ ८६० | ++* 
४. निर्माण कार्य और 
छामानिक सेवायें भरेरे २२६ ध्थ्ष. | १६७ 


६ विविध ह_विषिष__ _ | ६६ ८३० | इईहं£ रे 
का 5 8 री मन ००% 
का 5 8 जम 


च््ण्ड भारतीय श्रथशाज्र की समस्याएँ 


वर्ष लगभग ५४ की बृद्धि हो और इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिये पाँच वर्ष की 
ग्रवधि में कुल ६२०० फरोड़ रुपये का वास्तविक विनियोग (१७६ ॥7ए६४/7॥/ 
करने की श्रावश्यऊता होगी, जबकि प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मूल रूप 
में वारतविक विनियोग की रकम ३१०० करोड़ रुपये थी। श्रनुमान है कि इसमें 
से इ८०० करोड़ उपये की रकम का विनियोग सरकारी क्षेत्र पर होगा, जिसकी 
व्यवस्था सरकार अपने वित्तीय साधनों से करेगी श्रौर शेष २,४०० करोड़ रुपये 
निजी क्षेत्र परव्यय होंगे, जो निजी विनियोग द्वारा उपलब्ध होंगे। विकास सम्बन्धी 
व्यय में ४८०० करोड़ रुपयों की कमी जो कि प्रस्तावित वास्तविक विनियोग के 
कारण सरकारी क्षेत्र में श्रावश्यक होगा तालिका न २ में दिया हुआ है। 
द्वितीय पचवर्षीय योजना की 'श्राधारभूत नौति! यह है कि (श्र) इस्पात, 
यन्त्र-निर्माण, खनिज पदाथ श्रादि के प्रमुख और श्राघारभूत उद्योगो पर ययासमत्र 
श्रधिक से श्रविक घन विनियोग किया जाय और इसके विपरीत सामान्य उपभोग 
में प्रयुक्त होने वाली वस्तुश्रों के उद्योगों पर यथासंभव कम से कम घन व्यय किया 
जाय, और (ब) छोटे पैमाने के व घरेलू उद्योग-घ्घों के विकास को प्रोत्साहन 
दिया जाय, चाहे इस प्रयास में बडे पेमाने के उद्योगों की हानि ही क्‍यों न हो | 
उद्योगो और सनिज पर प्रस्तावित ८६० करोड़ रुपयों के ज्यय में से 
६१७ करोड रुपयों के लगमग बडे श्र मध्य वर्ग के उद्योगों पर, ७३ 
करोड़ रुपये खनिज के विकास पर और २०० करोड़ रुपये आम्य तथा छोटे उद्योगों 
पर व्यय किया जायगा । उद्योगों मे से लोहे और इस्पात उद्योग को सबसे श्रघिक 
भाग मिलेगा । प्रमुख विशेषता द्वितीय योजना की छोटे श्लोर कुदीर उद्योगों को 
प्राथमिकता देने की है, जिस पर २०० करोड़ रुपया व्यय करने के लिए. नियत 
किया गया है | 
यद्यवि द्वितीय पचवर्षीय योजना में उद्योगों श्रौर खनिज पदार्यों को प्रमुख 
रूप से प्राथमिकता दी गई हे, किन्तु कृषि, परिवहन और सामाजिक सेवाओं की 
उपेक्षा नहीं की गई है। अनुमान है कि १६५४-४६ से १६६०-६१ तक द्वितीय 
योजना के अन्तर्गत खाद्यान्त का उत्पादन ६६० लाख से ७५० लाख टन र्ई का 
४२ लाख से ५५ लाख गाठ, गन्ने का ५००८ लाख टन से ७०-१ लाख टन, 
तिलक_न का ५५४ लाख से ७० लाख टन, चाय का ६४४ करोड़ से ७० करोड़ 
पॉड हो जायगा | सिंचाई की जाने वाली भूमि का ज्षेत्रफल ६९७ करोड़ एकड़ हो 
जायगा | इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं और सामुदायिक योजनाश्रों के , 
मण्डलों की सख्या ५०० से ३८०० और ६२२ से ११२० क्रमश, हो जायगी | 
द्वितीय योजना की विशेषता यद्द है फल इसमें अनेकों कृषि उत्पत्ति की वस्त॒यें जैसे 


द्वितीय पचवर्षीय योजना ०१, 


नारियल, सुपाड़ी, लाख, कालीमिर्य श्रौर बृक्‍कफल श्रादि, जिनकी ओ्रोर प्रथम 
योजना में ध्यान नहीं दिया गया था, इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं और उनके 
विकास का ध्येय निश्चित कर टिया गया है | द्वितीय योजना में कृषि का विकास 
अ्रधिक त्रिस्तृत दंग पर होगा | 

जहाँ तम परिवहन से सम्बन्ध है भारतीय रेलों की यात्रियों तथा माल ले 
जाने की शक्ति पढ़ा दी जायगी। रेलपथ १० करोड़ ८० लाख मील से बढ़ाकर 
१२ करोड़ ४० लाख मील श्योर माल की हुलाई १२ करोड से १६ करोड २० 
लाख हो जायगी। इसी काल में राष्ट्रीय सडके १२,६०० मील से १३,८०० 
मील और कच्ची सड़कें १०७,००० मील से १२५,००० मील बढ़कर हो जायेंगी | 
तटीय व्यापार में जलयानों द्वारा ग्नेन ३१२ लाख जी० आर० टी० से बढ़कर 
४ ७ लाख जी० श्रार० टी० दो जायगा। भारतीय बन्दरगादों की माल चढाने 
श्रोर उतारने की शक्ति २ करोद ५० लाख थ्न से घढकर ३ करोड़ २५ लाख 
बन दो जायगी | 


तालिका २ से प्रकट होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
(ञ्र) द्वाथ के करघे श्रौर शक्तिचालित करघे से तैयार क्रिये गए कपडे, रासायनिक 
सार्टा, लोहे व इस्पात, एल्यूमीनियम श्रौर कोयले के उत्पादन में समर से अधिफ 
बृद्धि होगी, (8) भारी रखयनों, धातु के सामान, श्रश्नक, मेगनीज, साइकिलों, 
सोने की मशीनों श्रोर बिजली के उत्पादन में श्रपेज्ञाकृत कम शृद्धि की जायगी, और 
(9) मिल में तेयार होने वाले सूती कपड़ों, ऊनी सामान, चीनी, साबुन, जूतों और 
वनस्पति तेलो के उत्तादन में और भी क्रम दृद्धि होगी | इस प्रयास में यह च्यान 
रखा गया है कि प्राधघारभूत और प्रमुस उद्योगों का यथासम्भव अधिक से अ्रधिक 
विक्रास किया जाय श्र जहाँ तक श्रन्य उद्योगों ऊा सम्बन्ध है, उनके उत्पादन के 
हारा श्रात्मनिर्भरता के अधिक से श्रधिक निकट पहुँचा जाय | 

रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता (डिग्रू>0आग्रथयां: 9008702)) 
--द्वितीय पचवर्षीय योजना का एक मूलभूत उद्देश्य यद्द भी है कि रोजगारी के 
पर्यात अवसर उत्पन्न किए जायें । भाग्तीय श्रर्थ व्यवस्था की इसी श्रावश्यकता के 
फलस्वरूप कृषि की श्रपेक्षाकृत उद्योगों पर अधिक वल दिया गया है | इस योजना 
को इत्तना श्रविक विस्तृत बनाने का श्राशिक कारण यद्द है | वेकारी की समस्या 
को एल करने का प्रयज्न फ्िया जाय | द्वितीय योजना काल में नये काम करने 
वालों की सख्या जो वर्तमान सख्या में जुड़ जायगी लगभग १ करोड़ के श्रनुमान 
की गई है | यदि उसमें से ३८ लाख व्यक्तियो को, जो नगर की मजदूर सख्या मे 
वृद्धि अनुमानित है, एथक कर लें तो जितने मजदूर देहातों के क्षेत्र में बढेंगे उनकी 
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सख्या ६९ लाख के लगभग शआाती है | यदि एक करोड़ नये भमिकों की सख्या में 
बू्‌३ लाख पहले के बेकारों की सख्या (२५ लाख नगरों की और २८ लाख माम्य 
ज्ञेत्र में) जोड़ दीजाय तो कुल वेकारो की सख्या १६५६-६१ में लगभग १ १३ करोड़ 
हो जायगी । इतने नये व्यक्तियों को काम करने का श्रवसर प्राप्त करवाना सम्भव 
नहीं है। कदाचित ८० लाख व्यक्तियों के लिये द्वितीय योजना में काम के नये 
अवसर दिये जा सकते है। किंठ रोजगारी के श्रतिरिक्त अवसरों की केवल योजना- 
मात्र गह जैने से तो समस्या हल नहीं की जा सकती | ब्यापार और उद्योगों का 
ग्रसार मात्र करके यह आशा करना कि उनके द्वारा अर श्रघिफ व्यक्तियों की खपत 
अपने श्राप होने लगेगी व्यर्थ है | इस समय ऐसे अनेक व्यवसाय हैं जिनमें आराव- 
श्यकता से श्रधिक लोगो को खपा लिया गया है। इसका परिणाम यद्द होगा कि 
जैसे-जैसे उन ज्यवसायों में काम की वृद्धि होगी, वैसे-बैसे पहले से ही श्रधिक उख्या 
में काम करने वाले व्यक्तिय। पर काम का बोझ अधिक होता जायगा और इस 
ग्रकार उन व्यवसायों भे रोजगार के श्रवसरों में वृद्धि नहीं हो सकेगी। कुछ 
जद्योगों आर व्यापारिक सस्याओं में श्रमिनवीकरण की योजनाएँ लायू किये जाने 
की भी सम्मावना हैं, जिसका फल यह होगा कि प्रसार किये गये उन उद्योगों में 
रोजगार के लिये और मी श्रधिक कम रुख्या में लोगों की खपत की जा सकेगी | 
योजना आयोग इन कठिनाइयों से भली भाँति परिचित है। “रोजगारी में श्रतु- 
मानित वृद्धि लाने के लिए, वित्त श्रौर उपयुक्त नीति का अनुसरण करने की आाव- 
श्यकता तो होगी ही, उसके साथ-साथ सुगठित सद्भठन की भी व्यवस्था करनी 
पडेगी | वेकारी दुर करने के लिये छोटे छोटे उद्योग-धन्चों को विकाचत करने पर 
अ्रधिक बल दिया गया ई, किन्धु यह स्पष्ट है कि सुव्यवस्थित प्रयत्नों के श्रमाव में 
इनका उस सीमा तक विकास और प्रसार नहीं हो सकता | काम करने के अ्रवसर 
प्रदान करने का श्र्थ केवल नौकरियों की जगह वहा देना मात्र नहीं है। यह 
जगहों के बढ़ा देने के प्रति जनता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है | रोजगारी की 
व्यवस्था करने का यह भी अर है कि मिन्न-भिन्न कर्मचारियों के लिए जितने प्रशिक्षण 
की आवश्यकता है उसे प्रदान करने की सुविधाओं का प्रवन्ध किया जाय | यह 
अनुमान लगाया गया है कि अनेक ज्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि होने के फलस्वरूप उसी 
अनुपात में थोडी या बहुत मात्रा में रोजगारी में भी बृद्धि होगी | श्रतएव इस बात 
की आ्रावश्यकता है कि अर्त्याधक श्रमिनवीकरण पर नियत्रण फिया जाय । साथ 
ही यह भी देखने की श्रावश्यक्रता है कि कहीं पहले से रोजगार प्राप्त लोगों की 


मजदूरी बढ़ जाने से उस वस्तु की माँग में कमी न आ जाय और इस प्रकार वेकार 
लोगों की स्थति श्रौर भी न विगड जाय (? 
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वित्त व्यवस्था --योजना की सफलता वित्त की प्राप्ति पर निर्भर है। 
भारत में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि राष्ट्रीय बचत का स्तर राष्ट्रीय आय के 
अनुपात में बहुत कम हैं। इसलिये विदेशी वित्तीय सद्दायता पर निर्भर रहना 
आवश्यक हो जाता है | द्वितीय योजना के अनुसार विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़ 
रुपयों ऊे व्यय का प्रवन्ध तालिका न० ३ में जैसा दिखाया गया है किया जायगा। 
उसमें से ८०० करोड़ रुपया केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अतिरिक्त आय से, 
१२०० करोझ़ रुपया सरफारी ऋण से, ४०० करोड़ रुपया अ्रन्य वजट में व्यक्त 
आय खोतों से, ८०० करोड़ दपया विदेशी सहायता से और १२०० करोड' रुपया 
घाटे के बजट से प्राप्त किया जायगा | इसमे ४०० करोड़ रुपयों फी कमी पड़ेगी 
निसफ़ा प्रजन्ध या तो नये करों से प्राप्त आय द्वारा अथवा अधिक घाटे के अर्थ 
प्रजन्ध द्वारा या श्रधिक विदेशी सहायता द्वारा या द्वितीय योजना के विस्तार को 
कम करके किया जायगा | कि 

सरकारी क्षेत्र में विकास योजनाओं का अर्घ प्रबन्ध एक दूसरे हृष्टिकोश से 
भी देखा जा सकता है। पाँच वर्षों की अवधि में ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय में से 
लगमग १००० करोड़ रुपयों का व्यय तो शिक्षा, स्वास्थ्य, वैशानिक अन्वेपण और 
राष्ट्रीय विकास आदि पर चाल्लू व्यय के रूप में होगा | इस प्रकार के व्यय से पजी 
का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण नहीं होता और इसलिये विनियोजित व्यय नहीं साना 
जाता । ऐसे ज्षेत्रों पर व्यय चालू आय खोतों से पूरा किया जाता है। इसलिये 
वास्तविक विनियोग ३८८०० करोड़ रुपयों का है और इसका प्रबन्ध ऋण द्वारा 
क्या जा सकता है। विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में जद्ाँ पर पूंजी निर्माण सम्बन्धी 
व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, वहाँ यद्द वाछनीय होगा कि उसके एक श्रश का 
प्रबन्ध कर से प्राप्त अ्रतिरिक्त आय में से किया जाय | इस सिद्धान्त पर प्रथम 
योजना की रिपोर्ट में जोर दिया गया था श्रोर इस पर फिर जोर देना चाहिये। 
योजना के अर्थ प्रबन्ध की व्यवस्था में चालू आय में से केवल ८०० करोड़ रुपयों 
के प्रशन्ध की व्यवस्था की गईं है जब कि चालू व्यय के श्रतुसार १००० करोड़" 
रुपयों की आवश्यकता है। रेलवे से प्राप्त १४० ररोढ़ रुपयों की झ्राय को चालू 
आय का भाग समझना चाहिये। इसका अ्रर्थ यद्द हे कि कुल घालू आय से 
योजना के लिये प्रास बित्त ६५० करोड़ रुपयो का हुआ जब कि चालू व्यय की 
माचा १००० करोड़ रुपया श्रतुमान की गई है। इस प्रकार हम कह सजते हैं कि 
सरकारी आय में कुछ मी बचत नहीं है जिसका प्रयोग ३८०० करोड़ रुपये के 
विनियोग के लिए. क्रिया जाय, वास्तव मे ४० करोड़ रुपयो का घाठ्य है। दूसरे 
शब्दों मे कुल ३८०० रोड़ पका जी निर्माण का अम-प्रवन्ध व्यक्तिगत बचत द्वारा 
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ही करना सम्मव श्ेगा | यद््‌८०० करोड रुपया की विदेशी वित्तीय सद्दायता को 
झलग कर दिया जाय क्योंकि यह विदेशों की बचत पर निर्मर है और २०० करोड़ 
रुपयों की सहायता पौण्ड पावने की बची हुई रूप से प्रात्त की जाय, तो देश की 
आधिक व्यवस्था के अन्तर्गत चालू बचत की मात्र जो कि सरकारी योजनाश्ों में 
विनियोजित की जायगी, २८५० करोड़ रुपयों के वरावर ठहरती है | यदि यह मान 
लिया जाय कि ४०० करोड़ रुपयों की कमी सरकारी वचत द्वारा पूरी करली जायगी 
वो व्यक्तिगत बचत वी मात्रा जो सरकारी ज्षेत्र में स्थानान्तरित की जायगी वह 
२४५० करोड़ रुपयों की होगी। 
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“क्या यह मान लेना युक्तिलगत न होगा कि २४३० करोड़ रुपयों तक की 
व्यक्तिगत वचत की रकम सरकार को विनियोग के लिये प्राप्त हो जायगी! इस सबंध 
में बाजार में ऋण लेने, छोटी मात्रा की वचत ओर घाटे के श्रर्थ प्रवन्ध में श्रन्तर 
वहुत साधारण महत्व की बात है। ये सब ध्यक्तितत बचत को अपनी शोर से 
अथवा मूल्य की वृद्धि द्वारा वरवश राजकीय फोप मे पहुँचाने के ढद्ग दें | व्यक्ति- 
गत बचत की मात्रा राजकीय कोष में कितनी श्रोर क्सि ढद्ध से पहुँचती है जनता 
की अपनी सम्पत्ति को रोकड़, सरकारी ऋश पत्रों, तथा छोटी मात्रा वाले सेविंग 


द्वितीय पच्रवर्षीय योजना ०६ 


सर्टीफिफेट के रूप में या जमा घन के रूप में रखने की इच्छा पर निर्मर रइता है। 
जब तक कुल बचत जो सरकारी कोप में पहुँचती है पर्याप्त मान्ता मे रहती है तब 
तक इस बात से लोग उदासौन रद्दते हैँ कि बचत कौ रकम ऋण पत्र, छोटी मात्रा 
के रेविंग सर्थकरिकरेट अपवा उरकारी नोट के रूप में है। ऐसी स्थिति में सबसे 
प्रमुख महत्ता की वात यह जानने में हैफि क्या जनता की व्यक्तिगत बचत की 
मात्रा को दम व्यक्तिगत क्षेत्र की आयश्यकता से उतनी अधिक होने की श्राशा 
कर लकते हैं जितनी फि सरकारी ज्षेत्र की श्रावश्यकता है| व्यक्तिगत बचत इस 
दृष्टिकोण से पर्यात तभी हो एउकती है जब कि उपमोग पर आवश्यक नियत्रण 
लगाया जाय दूसरे शब्दों में इसका यप्र्थ है कि प्रत्यक्ष रूप से जितने ही कम 
अनुपात्त में जनता की वचत सरफार को श्रतिरिक्त करों की थ्राय के रूप में श्रथवा 
सरफारी श्रत्नुकमों के लाभाश के रूप में होगी उतनी ही श्रधिक आवश्यक ता ऐसे 
उपायों के प्रयोग मे लाने की बढती जायगी जिनसे उपभोग ग्रावश्यक समा से 
आगे न बढ़े” | 

केन्द्र और राज्यों के बजट खोतों सेजो श्राय करो, ऋण, तथा अन्य 
उपायों से प्राप्त की जा सकती है वद्द लगभग २४०० करोड़ रुपये की है। घाटे के 
श्रर्थ प्रबन्ध द्वारा लगभग १५०० करोड रुपयों की और श्राय बढाई जा सकती 
है | इस मान्ना मे यदि ८०० करोड़ रुपयों की विदेशी वित्तीय सहायता श्रौर जोड़ 
दी जाग्र तो कुल श्राय जो सरकारी क्षेत्र में योजना के कार्यक्रम को कार्याखित 
करने फे लिये प्राप्त देगी वह ४४०० करोड़ रुपया होती है | इससे ४०० फरोड़ 
रुपयों की कमी रद्द जाती है मिसके प्रात्त करने के विस्तृत उपायों को बाद मे ढेंढा 
जायगा | यह तो मान लिया गया है कि यह कमी देश के ख्ोतो में वृद्धि द्वारा द्वी 
पूरी वी जायगी | घाटे के श्रर्थ प्रबन्ध की सीमा को विचाराधीन रखते हुये जिसके 
बारे में ऊपर सकेत किया जा चुका है तथा इस बात को भी विचाराधीन रखते 
हुए कि जिस अर्थ प्रउन्ध की योजना की रूपरेखा यहाँ बताई गई है उसमे ऋण 
पर श्रावश्यकता से श्रधिक भरोसा किया गया है, इस कमी को पूरा करने का एक 
ही उपाय जिस पर निर्भर रहा जा सकता है वह करों का झारोग्य, तथा सम्मावित 
सीमा तक सरकारी उपक्रमों का लामाश है |? 

द्वितीय योजना को इस बात का पूरा शान है कि १२०० करोड़ रुपयो के 
घाटे के श्र प्रबन्ध किये जाने से मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जायगी | योजना 
बनाने वालों ने ऐसी स्थिति से बचाव के लिये अनेऊ प्रतिबन्धों का निर्देश दिया 
है। उनके विचारानुसार :--- 

“सबसे प्रमुख सरक्षण का उपाय बहुत बड़ी मात्रा में स्ाद्यात्र एकत्रित करके 
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रख लेना होगा जिउ्से जब जब मुद्रास्फीति का प्रमाव जोर पकडे तो उसका निरा- 
करण किया जा सके | जहाँ की श्राथिक व्यवस्था में तीव्रगति से विकास का प्रयत्न 
किया जा रहा है वहाँ चाहे कितनी ही समझदारी से श्रर्थ प्रबन्ध क्‍यों न किया 
जाय मुद्रास्फीत का मय पूर्णतया मिटाया नहीं जा सकता । मुद्रास्फीति से सबसे 
उत्तम बचाव का ठग मुद्रास्फीत्ति न होने देना है परन्तु ऐसी नीति जिसमें 
अुद्रास्फीति तो हो पर उसके दुष्प्रमावों से बच निकलें कमी सफल नहीं हो 
सकती | इस सम्बन्ध में कुछ जोखिम तो उठानी ही पडेगी | इस जोखिम से बचने 
का सबसे श्रघकर सफल उपाय खाद्याननों के और श्रन्य श्रावश्यक वस्तुओं के 
भण्डार पर श्रधिकर रखना है ताकि जब इनकी कमी पडे तो बाजार में इनकी 
पूति बढ़ा दी जाय | मारतीय आर्थिक व्यवस्था में अन्न ओर बस्तर के मूल्यों का 
विशेष महत्व है ओर इनमें अ्रधिक वृद्धि हर प्रकार से रोकना श्रत्यन्त अ्रावश्यक है | 
जब तक इन वस्तुश्रों के मूल्य को युक्ति-सगत्त स्तर पर रक्खा जा सफ़ेगा तब तक 
देश की अधिकाश जनसख्या के जीवनस्तर की लागत नियत्रण में रदेगी। श्रन्य 
बस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि श्रपेज्ञाकत कम महत्ता की बात होगी यद्यपि व्यवस्था में 
किसी भी वस्तु के मूल्य में श्रत्यघिक वृद्दि होने से द्रव्य के अपेक्षाकृत कम आवश्यक 
उपयाश छी वस्तुओं पर व्यय किये जाने का मय है। यदि ऐसा हो जाय तब्र उसे 
ठीक करने का प्रयत्ञ करना आवश्यक होगा । मुद्रास्फीति के प्रमावों से बचने का 
दूसरा उपाय विवेचनात्मक (त5०यगयभ्यगढ्) परन्तु त॒स्‍नत हो करारोप 
के उपाय का श्रनुसरण कुछ वस्तुश्रों का श्रावश्यकता से श्रघिक उपयोग होने से 
बचाने के लिये श्रोर अत्यधिक लाभाश दया अनायास प्राप्त हुये लाभाश को 
रोक देने क लिये (जिनका ऊ्ि घाटे के श्र प्रबन्ध में उत्पन्त हो जाना स्वामा- 
बिक ही है) अत्यन्त आवश्यक होगा | अन्त में, कन्ट्रोल के उपाय का जिसमें 
राशनिंग तथा मान्ना नियत करना श्रादि सम्मिलित होंगे उपभोग के उचित सीमा 
से आगे बाने से रोफने के लिये तथा दुलंभ बस्तुओ्ों श्रौर कच्चे माल श्रादि के 
प्रयाग में मितव्यता लाने के लिये प्रयोग करना आवश्यक होगा | परन्तु श्रवीत 
का अनुभव बताता है कि आवश्यक प्रयोग की वस्तुओं पर कन्ट्रोल लम्बी समया- 
वि के लिये विश्वस्त उपाय सिद्ध नहीं टोंगे। इस कारण यह श्रनिवार्य हो जाता 
है कि इसके अतिरिक्त अन्य बचाव के उपायो का प्रयोग पूर्य रूप से क्रिया जाय 
क्योंकि योजना के कार्य-क्रम में कमी करने की सम्भावना तो अत्यन्त कठिनाई में 
पड़ने पर ह्दी करना उचित होगा [? 
आलोचना--िंतीय ५चवर्पीय योजना की घारणा प्रथम योजना की 
अपेक्षा श्रधिऊ व्यापक और सुदृह है। जब यह योजना समाप्त होगी तो प्रति 
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व्यक्ति की वास्तविक आय में अपेक्षाकृत श्रधिक वृद्धि होगी और लोगों की आधिक 
स्थिति में निश्चित रूप*से सुधार होगा। द्वितीय योजना की निम्नलिखित प्रमुख 
विशेषताएँ हू ; 

(१) इसके अन्तर्गत भौतिक ([7ए87८2)) नियोजन पर बल दिया गया 
है, न कि वित्तीय (78709) नियोजन पर। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य 
भौतिक उत्पादन के रूप में निर्धारित किये गये ह जैसे इतने लाख टन इस्पात, 
कोयला, सीमेन्ट भ्रादि श्रोर फिर इन भिन्न-मिन्न वस्तुश्रों के लक्ष्यों के लिये वित्त 
को निर्धारण किया गया है। प्रथम पचवपीय योजना के श्रन्तर्गत पर्याप्त दर से व्यय 
नहीं किया जा सका श्रौर वास्तविक रूप में विकास का क्रम भी नहीं जारी रह 
सका, क्योंकि वह वित्तीय नियोजन पर आ्राघारित थो। भौतिक नियोजन में इस 
बात पर बल नहीं दिया जाता है कि अप्तक योजना पर फितनी मात्रा में वन व्यय 
किया गया है, वरन्‌ उसमे महत्वपूर्ण च्रात यह रहती है कि उस वस्तु के उत्पादन 
में कितनी सफलता प्राप्त हुई है | ध्सका परिणाम यह होता है कि नियोजन मे 
श्रधिक वास्तविकता आरा जाती है | किन्त॒ भौतिक श्र वित्तीय लक्ष्यों में उमन्‍्पय 
स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि निम्न विषयों पर विल्तृत और ययाय॑े 
सूचना प्राप्त की जाय. (सर) मिन्‍न भिन्‍न वस्तुश्रों की प्रत्येक इकाई का उत्पादन 
करने में कितनी मात्रा में कच्चे माल, शक्ति, श्रम श्रादि की श्रावश्यकता होती है, 
ओर (ब) भविष्य में इन विभिन्न कच्चे मालो व श्रम आदि का क्या-क्या मूल्य 
दोगा। अभाग्यवश भारत में इनसे सम्बन्धित सद्दी-सद्दी और विश्वसनीय यूचनाएँ 
उपलब्ध नहीं दें श्रोर इसीलिए यद्द श्राशका उत्पन्न होती है कि भोतिक नियोजन 
से समस्या इल होने के स्थान पर कहदी और जटिल न हो जाय । “लोकतान्त्रिक 
नियोजन के अ्रन्त्गत आरथिक दृष्टि से पिछुडे हुये एक ऐसे देश में जहाँ का 
शासन-यत्र आर्थिक नियोजन की आवश्यकवाओं की पूर्ति नहीं कर सकता और 
जहाँ का प्रत्येक विभाग ओर प्रत्येक मन्त्रालय श्रपनी चलाई हुई योजनाश्रों पर 
यथासमव श्रधिकतम धमर व्यय करने का प्रयत्न करता है, वित्तीय नियोजन के 
स्थान पर भौतिक नियोजन पर बल देने का श्रवनिवाय परिणाम यह होगा कि (क) 
अत्यधिक धन का अपव्यय होंगा श्रौर (ख) अधिक मात्रा में सरकारी व्यय के 
कारण मुद्रास्फोति की प्रवृतियों के उत्पन्न होने की सभावना है | प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के श्रन्तर्गत बिच मन्त्रालय ने यह सिद्धात सामने रखा कि विशेष परिस्थि- 
'तियों को छोड कर श्रन्य स्थितियों मे क्रिसी को भी निर्धारित रकम से अधिक 
व्यय करने की स्वीकृति नही दी जानो चाहिये ओर इस प्रकार सरकारी व्यय पर 
कड़ा नियत्रण स्थापित किया गया । किन्द जहाँ तक भौतिक नियोजन का सम्बन्ध 
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है, यह तक मिल्कुल निरथ्थक है | चूंकि द्वितीय पचवर्षीय योजना का मूलभूत 
उद्देश्य है कि निर्धारित किये गये मौतिक लक्ष्यों (009808) ४78०8) की पूर्ति 
की जाय, अतएव मिन्न-मिन्न विभागों और मन्मालयों को अपने निर्धारित वित्त से 
कुछ अधिक व्यय कर सकने की छूट प्राप्त होगी । सरकारी व्यय में कमी करना 
अथवा योजना-काल के श्रन्तर्गत अनुमानित रकम का विनियोग न कर सक्‍ना 
योजना का एक दोप है | किन्तु ठससे भी बड़ा दोप यह है कि धन का अ्रपव्यय 
किया जाय श्र उसके फलस्वरूप सरकारी धन की हानि तो हो ही साथ ही साथ 
अनियन्धित मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों का मी सामना करना पडे* |! इससे यह 
प्रकट होता है कि वित्तीय नियोजन से सम्बद्ध खतरो और भूलों से बचने के लिये 
अत्याधघक सावधानी की आवश्यकता है। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वित्तीय 
नियोजन के स्थान पर भौतिक नियोजन पर बल दिये जाने से द्वितीय पंचवर्धीय 
योजना में अ्रधिक वास्तविकता आा गई है | 

(२) द्वितीय योजना ने प्रमुख रूप से श्रौद्योगिक विफास पर बल दिया है। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि और शक्ति (बिजली) के बिकास को 
प्राथमिकता दी गईं थी । इस प्रकार द्वितीय योजना से देश का श्रार्थिक विकास 
अधिक सन्तुलित हो जायगा । श्रौद्योगीफरण पर इसलिए जोर दिया गया है कि 
(अआ) प्रथम योजना के अन्तर्गत कृषि और सिचाई में पहले ही से काफी प्रगति ह्दो 
जुकी है ओर इसीलिए उद्योगों पर अ्रधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि 
अथम योजना के श्रन्तर्गत उद्योगों की उपेक्षा की गई थी; (ब) यदि हम प्रमुख रूप 
से केवल कृपि पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं तो यह समव नहीं है कि तेजी 
से बढती हुई जनसख्या के साथ-साथ वेरोजगारी और श्राशिक रोजगारी की समस्या 
को इल क्या जा सके। श्रोयोगिक विक]स को प्राथमिकता देने का यह उद्देश्य 
है कि वेरोनगारी और आशिक रोजगारी की समस्या को हल करने में सहायता 
मिले, और (स) पहले की अ्रपेज्ञाकृत यह अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाने 
लगा हे कि देश की आर्थिक सम्पन्नता अन्तत श्रौद्योगीकरण से सम्बन्ध 
रखती है | 

(३) प्रथम पचवषीय योजना की अपेज्ञाकृत द्वितीय योजना के अन्तर्गत 
सामानिक न्याय! पर अधिक ध्यान दिया गया है| प्रथम योजना का उद्देश्य यह 
था कि देश में महायुद्ध के पूर्व दैनिक उपयोग की वस्तुश्रों की जि मात्रा में खपत 
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डोती थी, उसी स्वर को फिर से ले आ्राया जाय । द्वितीय योजना एक पग और 
श्रागे बढ़ गई और उसका लक्ष्य यह है कि उसके समाप्त होने पर देश के कुल 
डपमोग में लगभग २०% और प्रति व्यक्ति के उपमोग में १९-१३ प्रतिशत की वृद्धि 
हो | यह समव द्ोगा या नहों, किन्तु द्वितीय ५चवर्षीय योजना के समाप्त होने तक 
राष्ट्रीय श्राय को १०% राशि करों के रूप में लो जायगी, जबकि श्रमी तक करों के 
रूप में ली जाने वाली राशि इसकी ७% है और रद निर्माण, साममजिक कल्पाण 
आदि पर अधिक रकम व्यय करने की व्यवस्था की गई है क्योंकि हनके द्वारा 
भनिको की श्रपेज्ञा निर्धनों को अधिक लाभ होता है। इसी कारण द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना को प्रगतिशील कहा जा सकता है। 

निश्तदेह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे अनेक दोष ईं जो इसे एकाक्ी 
और अति-आकाक्षी (०ए७ाणआ078) बना देते हैं। सबसे पहले तो यही तक 
रखा जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में द्वितोय योजना के लिए यह उमभव नहीं 
है कि वह पाँच वर्ष की अवधि में कुल ६,२०० करोड़ रुपए के वास्तविक विनि- 
योग (॥6६ ॥0ए६८४प्राग) का प्रबन्ध कर सके, या दुसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि १६४४-४६ में राष्ट्रीय आय की जो ७'३% राष्ट्रीय बचत होगी, उसे 
३६६०-६१ तक राष्ट्रीय आय की १०'७% कर देना संभव नहीं होगा | इस धारणा 
का समथेन कुछ ऐसे विदेशी राष्ट्रो के अनुभवों के दृष्टान्त देकर किया गया हे जहाँ 
पर लोऊतान्त्रिक आधार पर नियोजन हुआ है या द्वो रहा है | धो० वी० श्रार० 
शिमोय की यह धारण है कि “अपले पिछले वर्षों के श्र दूसरे जनतान्नरिक देशों 
के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रभी कुछ उम्य तक यह आशा करना 
व्यर्थ है कि विकास कार्य-क्रम के लिए इतने अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध होगे, 
जिनसे राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की दर हुगुनी हो जायगो। इस सप्रय 
इमारे देश में राष्ट्रीय बचत की दर राष्ट्रीय आय की ७४ या इससे मी कुछ कम 
है। पिछले पॉच वर्षों के अन्तर्गत इसमे लगभग १९ दृद्धि हुई है । यह अनुमान 
करना कि भावी पॉँच वर्षों में दृद्धि की दर बहुत श्रधिक तेज हो जायगी, केषल 
बुराशा-मात्र हे | सरकार ने यह नीति घोषित की है कि आय वितरण की अस- 
मानताओ् को यथासभव कम किया जायगा, जिसका परिणास यह होगा कि सम्पूर्ण 
वचत की रकम में घण्ती हो जायगी | चूँकि हसारे देश के अधिकाश लोग निंस 
माना में खाद्यान्न का उपयोग करते है, वह राष्ट्रीय श्रौदत और पौष्टिक भोजन के 
निम्नतर स्तर से कम है, इयलिए यह अमान दे कि दैनिक उपयोग के व्यय में 
जो दृद्धि होगी उसका ५.० तो खाद्यान्न पर ही व्यय कर दिया जावगा। परम्परा 
के आधार पर यह कद्दा जा सकता दे कि यथपि इधर कई वर्षो में पैदावार 
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अच्छी अवश्य हुई है, किन्तु फिर भी समावना है कि आगामी वर्षों में फसलें 
विल्कुल ही खरात्र होंगी या उनसे कम पैदावार होगी | इन परिस्थितियों में यह 
अनुमान करना फ़ि भावी पाँच वर्षों में बचत की दर ८ प्रतिशत से अधिक होगी 
उचित नहीं है। किन्तु इसके साथ द्वी बचत की दर में अनुमान से अधिक बृद्धि 
होना भी बिल्कुल असमव नहीं है | अतएवं इस बात की आवश्यकता है कि बचत 
की उक्त दर से जिस मात्रा में वित्तीय साधन वास्तव में उपलब्ध होंगे, उन्हीं के 
अनुरूप योजना के श्राकार को बनाने के लिए. उसमे सशोधन क्रिए जाय और 
राष्ट्रीय आय की अनुमानित वृद्धि के अनुसार ही विनियोग की रकम निर्धारित 
की जाय” |* 


यह तक॑ दिया जा सकता है कि किसी भी योजना के अन्तर्गत अनुमानित 

व्यय की रकम स्वमावत्त; ही प्रयोगिक (]८॥६४606) रूप में निर्धारित की जाती 
है और यदि अनुमानित साधन उपलब्ध न हों तो योजना की लागत को उसी के 
अशुसार घटाया जा सकता है। किन्तु इस तक के विरोध में यह कहा जा सकता 
हे कि (अ) “इस प्रकार सशोधन करने से नियोजन में गड़बड़ी श्रा जाती है। 
सबसे बडा दोष तो यह है कि अनुमानित विनियोग ओर उत्लावन के स्तर में बहुत 
अविक कमी कर देने से सामान्य जनता में योजना के प्रति निराशा उत्पन्न हो 
जाने की सभावना रहती है। यदि सरकार कृत्रिम रूप से विनियोग की दर को 
लादने का प्रयास करता है, तो उसके फलस्वरूप निश्चित रूप से भीषण मुद्रास्फीति 
का उदय होगा | झार्थिक नियम अत्यन्त कठोर होते हैं और उनके लागू होने में 
साँस्विकों (58 0४0८9॥8), श्रथ॑-शाज्लियो या राजनोतिज्ञों की सुविधा-अ्रठ्धविधा 
पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता | यदि कोई मूल की जाती है, तो उसके दुष्परि- 
णाम हमें निश्चित रूप से भुगतने पर्लेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता हैकि 
अधिक से अधिक यथार्थयादो होकर अधिकतम सावधानी बरतने की आवश्यकता 
है”, और (व) “वास्तव में जितने साधन उपलब्ध हैं, उनकी क्षमता से अधिक 
विकास कार्य-क्रम को बलपूर्वक गतिशील बनाने का अनिवाय रूप से यह परिणाम 
होगा कि अ्रनियत्रित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी । एक ऐसे जनतान्त्रिक देश में, जहाँ 
की श्रधिकाश जनता के पास जीविका-निर्वाह के केवल निम्नतम साघन हैं, वहाँ 
मुद्रास्फीति के परिणाम श्रत्यन्त मयकर होंगे आ्लोर समभव है कि उनसे समाज का 
वर्तमान ढाँचा भी जर्जर हो नाये | यदि मुद्रास्फीति को जापफ तप ४ २. ७. सद्ास्‍्कीति को रोकने के लिए साम्पवादी के लिए साम्पवादी 
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श्र्थ व्यवस्था के समान भौतिक साघनो का सहारा लिया गया तो योजना की 
श्रावश्यकताश्ोों को पूरा करने के लिए शासन-सम्बन्धी या अन्य वैधानिक उपायों 
के द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और जनतान्रिक सस्थाओं का (घीरे घीरे या तेजी से) 
लोप ह्वो जायगा | श्रतएव अतिश्राकाज्ञी योजना के मयकर दुष्परिणामों के प्रति 
हमे सचेत रहने की श्रावश्यकता है? |१ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आलोचना का दूसरा आधार यह है कि 
उसके अन्तर्गत उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर उचित बयान नहीं दिया गया है। 
जब किसी विकास कार्य-क्रम पर धन व्यय किया जाता है तो वह अमिकों, कच्चे 
माल की पृति करने वालों औ्रौर अन्य व्यक्तियों को प्रास होता है, जो स्वयं उस घन 
को उत्पादित वस्तुश्रा पर व्यय करते हैं । वस्तुतः आशिक विकास की यही प्रक्रिया 
है। यदि सभी दृष्टिकोणों से विचार करें तो शात होगा कि धन-उपाजन करने 
वालों के द्वारा उसका व्यय किया जाना शअ्रत्यन्त महत्तपूर्ण है, क्योंकि इसी के 
फ्ल्तस्वरूप उत्पादित वस्तुश्नों को बेचने का अश्रवसर प्राप्त होता है जिसका परिणाम 
यह होता है कि उन बिक्री हुई वस्तुओो के फलस्वरूप फिर नई वस्त॒ुश्नो का उत्पादन 
किया जाता हैं | उत्पादन की प्रक्रिया को बरावर जारी रखने के लिए श्रावश्यक 
है कि उपमोक्ताओं की क्रय-शक्ति ([0070788778 70४०० में वृद्धि हो | नव तक 
कि सभी साधनों का पूर्ण उपभोग नहीं हो जाता है, यह प्रक्रिया चलती रहती हे। 
यदि किन्हीं कारणों से लोग उत्पादित वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाते तो 
आर्थिक विकास की प्रक्रिया का क्षेत्र सकुचित हो जाता है| द्वितीय योजना में 
यह निर्देश किया गया है कि योजना की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
देश में राष्ट्रीय श्राय पर कर की ७ प्रतिशत दर को बढ़ाकर १६६०-६१ तक दे था 
१० प्रतिशत किया जायगा। यही नहीं, कर की दर में १२ प्रतिशत तक बृद्ध 
करने की श्रावश्यकता पड़ सकती द। भारत में कर की दर पहले ही से ऊंची दे 
श्र इसीलिए योजना श्रायोग की यह धारणा है कि “करों के वर्तमान स्तर-- 
राष्ट्रीय आय का ७३---को भी बनाए रखने के लिये उसमें कुछ न कुछ सशोषन 
अवश्य करने होंगे” | यदि करों में श्रत॒ तनिक भी वृद्धि हुई, तो उससे लोगों को 
अत्यधिक कष्टों का सामना करना पडेगा और व्यापार व उद्योगों के सामने भी 
श्रनेक कठिनाइयॉँ उपस्थित हो जायेंगी | यदि करों की किसी भी विधि से लोगों 
की क्रयशक्ति क्षीण होगी श्रथवा वस्त॒ओ में वृद्धि होगी, तो यह निश्चित है कि 
द्वितीय योजना के कार्य-क्रम में बाघा पहुँचायेगी | जैसे-जैसे राष्ट्रीय श्राय में दृद्ि 
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होगी और श्रौद्योगिक व व्यवसायिक कार्यों का क्षेत्र विस्तृत दोता जायगा, वैसे-वैसे 
करों से प्राप्त होने वाले सरकारी राजस्व में निश्चित रूप से वृद्धि होती जायगी। 
'क्निन्तु यदि उपमाक्ताओं की क्रय-शक्ति को श्षीय बनाते हुए करो में वृद्धि करने का 
प्रयास किया जायगा तो यह निश्चय है कि योजना के कार्यान्वित होने में वाघा 
पडेगी और राष्ट्रीय श्राय में अनुमानित बृद्धि मी नहीं थ्रा सकेगी । इसका परिणाम 
यह होगा कि बाजार में तथा कारखानों के गोदामों में वगैर विकी हुई वस्तुओं का 
ढेर लग जायगा और इस प्रकार उसका उत्पादन या तो घट जायगा या बिल्कुल ही 
चन्द दो जायगा | इस अ्रव्यवस्था के फलस्वरूप योजना की प्रगति को गहरा धक्का 
लगेगा | 
यदि लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित क्या जाता है कि वे अपना 
डपमोग कम श्रौर बचत श्रधिक करें तो ठीक वैसे ही दुष्परियाम उत्पन्न होंगे | 
कुछ समय पूर्व यह वारणा प्रचलित थी कि श्रधिक बचतों से उसी अ्रनुपात में 
आर्थिक विकास भी अधिक होता है | किन्तु श्रथशासत्र के आधुनिक सिद्धान्त इस 
धारणा के विल्कुल विरोधी निष्कर्षों पर पहुँचे हैँ | उनके अनुसार जितना ही श्रधिक 
उपमोग क्रिया जायगा उत्तना ही श्रधिक श्राथिक विकास होगा । यदि कृत्रिम राशि 
का विनियोग करने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो ओर उसकी खपत हो जाने 
पर पहले की श्रपेज्ञाकृत श्रधिक उत्पादन हो और यह सम्पूर्ण श्रा्थिक प्रत्तिया 
निर्विप्त रूप से चलती रहे, तो बचतों के सम्बन्ध में कठिनाई उठाने की कोई 
आवश्यफता दी नहीं है | इसमें कोई सन्देद नहीं कि राष्ट्रीय आ्राय में वृद्धि होने के 
फलस्वरूप बचत की कुल रकम में भी वृद्धि होती है और अ्रन्त में चचतो के द्वारा 
विनियोग सन्तुलिद हो जाता है। किन्द्॒ यदि बहुत शीघ्रवा से बचत की रकम में 
वृद्धि करने का प्रयास किया जाय तो आ्रायिक विंकास का ज्षेत्र सकुचित हो 
जायगा | यदि सरकार की कर नीति श्रयवा श्रन्य नीतियों से वस्तुओं के मूल्य 
में वृद्धि हो और उपमोक्ताओं की क्रय-शक्ति घट जाय, तो इसका परिणाम यह 
होगा कि कपडे, चीनी, खाद्यान्न और अन्य वस्तुओ्रो की प्रति-व्यक्ति खपत (72७/' 
6६ /४५ ८०75प्ग७४0०॥) में श्रनुमानित वृद्धि नहीं होगी और न रहन-सहन का 
स्वर ही ऊँचा उठेगा, चाहे किसी प्रकार उन वस्तुश्नों का उत्पादन बढ़ा ही क्यों न 
लिया जाय | 
तीसरी बात य€ है कि योजना के अन्तर्गत अनुमानित घादे के वजद की 
३,२०० करोड़ रुपये की रकम (जा देश की वर्तमान द्वब्य-पूर्ति का ३०-६० % है) 
से अत्यधिक मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाने की सभावना है | किसी भी ऐसे देश में, 
जहाँ व्यवस्थित रूप से आर्थिक विकास किया जा रह्दा है, मुद्रास्फीति का उदय 
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होना अवश्यम्भावी है। किन्तु आवश्यकवा इस बाव की है. कि मुद्रास्फीति पर 
कड़ा नियनण रखा जाय जिससे कि अ्रधिक हानि न होने पाये । प्रोफेसर 
शिनोय की यह घारणा ठीक ही है कि “यदि यह मान मी लिया जाय कि राष्ट्रीय 
आय में दृद्ध की दर हुगुनी हो जायगी, तो भी अतिरिक्त रोकड़ बाकी (>व् 
70827665) के लिए इतनी श्रपिक मॉग नहीं हो सकती कवि कुल द्रव्य-पूर्वि 
(70769 5०779) की १०-६०% रकम की व्यवस्था घाटे के बजट के रूप में 
करने की श्रावश्यऊत्ा पडे | यदि केद्रीय वेक (26068। 9208) का एक-तिहाई 
अनुमानित द्रव्य घाटे के बजट के द्वारा चलन में श्राकर व्यवछायिक पवैको 
((णग्पश'अंश ॥9778) के सुरक्षित कोषों में इद्धि करता है ओर उसके आधार 
पर ते व्यवसायिक बैंक ६-७ गुनी साख का निर्माण कर लेते है, वो योजना-काल 
के उपरान्त कुल द्वब्य की पूर्ति योजना प्रारभ करने के समय की द्रब्य-पूर्ति से 
दुगुनी या उससे भी अधिक दो सकती है| इसके फलस्वरूप मुहास्फीति को निश्चित 
रूप से जन्म मिलेगा” |१ 
जीजा अप ल 52] 
३ पयोप्त सूचनायें न होने के कारण यह चताना कि किस सीमा तक घाटे 
का अर्थ प्रबन्ध भारतीय श्र व्यवस्था बिना द्वानि पहुँचाये सहन कर सकती है 
असस्भव है| प्रो० शिनोय ने अनुसान लगाने का साहस किया दै । “इस शीप॑क्ष 
के अन्तर्गत धाटे के अर्थ अबन्ध की साज्ना में पौर्ड पावने की मात्रा जो सरकारी प्ेन्र _ 
की आर्थिक आवश्यकता के लिये फाम में लाई गई दे जोड देने पर »; मात्रा भावे 
ठसे ही घार के अर्थ प्रबन्ध करने को वह सीमा समस्या जा सकता है मिस्र तक किसी 
हानि की आशका नहीं की जा सकती । पतच ५-४ के सीतर पौंड पावने की साम्रा 
१०० से छगाकर १७० करोढ रुपये तक योजना के अन्तर्गत भ्राती गईं है। इसके 
पुक झश को भ्यक्तिगत छेत्र के लिये नियत करना पढ़ेगा और उसकी मात्रा के चराबर 
वैकों द्वारा साख उत्पन्न करनी पड़ेगी । यदिं हम रोकढ बचत तथा प्रौंड पाचने की 
रकमों को सरकारी और व्यक्तिगत छेत्रों में २:३ के भजुपात में ऋमशः चोट तो कुल 
घाट का ६.. ६०7 १८० से रझूगाकर २२० करोड रुपये हक पाँच बपों क्री अवधि 
मैं एरेगा, अर्थात ३५ से ७४ करोड रुपये प्रति घर की दर के हिसाब से होगा 7? 
इस मात्रा को घाटे के अर्थ प्रबन्ध की उचित सीमा चाहे हम मारने यान मार्ने 
पर इसमें कोई लद्ेद नहीं है कि २०० करोड रुपयो का घाटे का अति घष औसत 
श्रप॑ प्रबन्ध जो कि द्विताय योजना में क्रिया जाने वाज्या है बहुत अधिक है। 
इससे ऐसी मुवास्फीति शक्तियाँ उत्पन्त हो सकती दे कि योजना ही नष्ट अष्ट 
हो जाय । 
२७ 
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श्रतिम बात यह है कि यद्यपि द्वितीय योजना द्वारा प्रथम योजना की एक 
भूल का सुधार किया गया है श्लौर श्रौद्योगिक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया 
है, किन्त॒ फिर मी सभव है कि एक दोषपूर्ण श्रौद्योगिक ढाँचे का ही निर्माण हो, 
श्रयोंकि उसमें दैनिक उपयोग में प्रयुक्त होनेवाली वस्व॒ुश्रों का उत्पादन करने वाले 
कारखानों के उद्योगों की उपेक्षा की गई है | “यदि योजना आ्रायोग की बडे पैसाने 
वाले उद्योगों के स्थान पर छोटे पैमाने के श्रोर घरेलू उद्योग-ध्धों को विकवित 
करने की योजना सफल हो जाती है, तो इसका परिणाम यह होगा कि बड़े-बड़े 
उद्योगों का हास होने लगेगा और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में प्रयुक्त 
होने वाली मशीनें, इस्पात ओर श्स्य आधारभूत सामग्री की माग बढ़ने के स्थान 
पर ओर भी घट जायगी” | वूसरे शब्दों में यह कद्दा जा सकता है कि “यदि 
संरक्षण, सग न और आथिक सहायता के द्वारा जितना दी अधिक घरेलू उद्योग- 
धषों का विकास होगा और कारखानो के क्षेत्र में आरइुनिकीऊरण व प्रसार करने का 
कार्य जितने ही श्रधिक समय के लिए. स्थगित क्रिया जायगा, वो उक्त समस्याओं 
को हल करने वी कठिनाई भी बढती हवी जायगी | यदि ऐसा विकास कार्य क्रम 
अपनाया गया, जिसमें छोटे-छोटे उद्योगों का प्रसार करके श्रौद्योगिक नीति बिल्कुल 
परिवर्तन कर दी जायगी और मशीनों व बिजली की शक्ति की पू5ति भी इन्हीं घरेलू 
उद्योग-घघों के लिए की जायगी, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कार्य श्रा्िक 
श्ष्टि से नितान्त अनुचित होगा? [* 
पर न 
३ इस सम्यन्ध से इस वात पर जोर देना उचित द्ोगा कि “छोटे और आस्य 
उ्ोगों को सगदित करने के लिये चहुत अधिक प्रयत्न करना आवश्यक होगा ॥ ऐति- 
दासेक धर से तो मदृत्त घुसगठित पेक्ट्रियों की स्थापना के साथ आस्य उद्योगों के 
बहिष्कार करने की रही है। यह वहिप्कार जहाँ कही भी हुआ है प्रशासन की 
अशाजुसार नही हुआ है। यद्द तो अधिक कुशल उत्पादन की प्रणाली के प्रति पदपाव 
न कु पी शाप । इज सन 
मवाद्द के पिरुद्ध चत्तना 32 पक कक का हमें विकास-ऋम के कर 
की व्यवस्था वाले उद्योगों के विस्तार के हज कल कक ३ 
और इस सम्बन्ध में भुदार्याए र के विरुद्ध इग्निस वाघायें उपस्थित करनी पडेंगी, 
चत्षकर सम्भवत हमारे नि पे की ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी कि जो आगे 
को सदा के लिये स्थिर कर हे रा याहर हो जॉय अथवा हसारी आधिक व्यवस्था 
फरने घाले उद्योगों को लि ।यर्द परम्परागत दन्न के छोटी सात्रा में उत्पादन 
त किया जाय तो स्र्चीली व्यवस्था का प्रबन्ध करना 
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इस सम्बन्ध में एक दूसरा दृष्टिकोण यद्ट है कि भावी श्रौद्योगीकरण सरकार 
झ्ौर निजी उद्योगों के सम्मिलित प्रयास पर श्राघारित होगा | यद्यपि द्वितीय 
पचवर्षय योजना भें निजी ज्षेत्र के अ्न्तर्ग| २४०० करोड़ रुपए के व्यय की रकम 
निर्धारित की गई है किन्तु उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इतनी अधिक 
राशि किन साधनों से उपलब्ध होगी। योजना के अनुसार, “निजी उद्योगों के 
निर्माण-कार्य के लिए बचत की रकम प्राप्त करने के क्या साधन द्वोंगे, यद्द निर्देश 
करना कठिन है | इसके अतिरिक्त यह भी दावे के साथ नहीं कद्दा जा सकता 
है कि निर्माण-कार्य में अनुमानित बृद्धि की पूर्ति होगी ही | कुल बचत के अपर्याप्त 
होने पर कमी कर्शा से पूरी की जायगी, इसका पता नहीं” । चूँकि सरकारी क्षेत्र 
को सभी साधन उपलब्ध द्ोने की कदाचित्‌ श्रधिक बभावना है, इसौलिये बहुत्त 
कुछ समव है कि निजी ज्षेत्र को श्रनुमानित साधन न प्राप्त हो सके । इस परिस्थिति 
का फल यह होगा कि हृधर सरकारी क्षेत्र के श्रवर्गत श्रौद्योगिक विकास होगा 
श्ौर उघर निजी ज्षेत्र में श्रौद्योगिक प्रगति न होने के कारण सम्पूर्ण औद्योगिक 
विकास की स्थित्ति बहुत कुछ सीमा तक वैसी ही रह जायगी | अ्रतएवं द्वितीय 
योजना के अन्तर्गत जितना श्रौद्योगिक विकास होने का अचुसान किया गया है 
वह नहीं हो सकेगा। 


द्वितीय पच्रवर्षीय यौजना ने बेरोजगारी की समस्या को इल करने पर 
बहुत जोर दिया है | वास्तव में छोटे पैमाने के और घरेलू उद्योग धन्धों के विकास 
को प्रोत्साहित करने का प्रमुख कारण भी यही है | किन्ठु यन्त्र तैयार करने वात 
उद्योगों का नियोजन श्गर्लैंड, श्रमरीका और रूस के ग्राधार पर किया जा रहा 
है | योजना आयोग को चाहिये था कि इमारी विशिष्ट श्रावश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर इस प्रकार के नये यन्त्र तैयार करने की व्यवस्था करता, जो इतने 
कार्यक्षम दोते कि उनके द्वारा प्रति इकाई के उत्तादन की उतनी ही लागत 
पड़ती जितनी कि विश्व के अन्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में तैयार की 
गई 'अ्रम की बचत करने वाली? (,49077-४४४॥78) और अपने आप चलने 
बाली मशीनों के द्वारा पड़ती है, किन्तु उनके (भारत की विशेष आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर बनने वाली मशीनों) द्वारा पूंजी-विनियोग की प्रति इकाई 
में अधिक अ्मिकों की खपत द्वोती । यदि उचित ब्यान दिया जाय तो इस अ्रकार 
आवश्यक होगा । ऐसा करने पर सफलता तो सीमित मात्रा में दी आाप्त होगी 
पर यदि असफल हुये तो परिणाम सयावह होगा ।? (ए४ट०प०७ रण 
एजताबछ एम््चफ्रा ००8४. ती 00ग्राधाट-ठ९ बयतें. विएएशएएड.. 5ि०००४वे #7ए८- 


शटघएण शशि, 4 एकाहदादाएड 89वें ग 76. 0श06द/76 ब्ाव॑ 2 ट्दगिवु।68 0 
मह उक्कांबवाएह कॉंदादीदाओ, 2? 79) 
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के यन्त्रो का निर्माण होना पूर्यरूप से सम्मव है। केवल पूंजी की बचत करने 
वाले (0७979]-589४78) ऐसे यन्त्रों का निर्माण करने का महत्व इउलिए भी 
चहुत अधिक है कि केवल इन्हीं के द्वारा भारत की बेरोजगारी औ्रौर श्राशिक 
रोजगारी की समस्या स्थायी रूप से हल की जा सकती है । ऐसी व्यवध्था की कमी 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक बहुत गम्भीर दोष है| 


योजना का पुनर्मल्यन 


द्वितीय पचवर्षीय योजना को प्रारम्भ से ही श्रसाघारण कठिनाइयों का 
सामना करना पडा । (श्र) श्रायात की हुई मशीनों, कच्चे माल तथा अ्रन्य माल 
का मूल्य स्वेज-उकट के कारण बह गया | विदेशों में भी मूल्य बढ गये । देश में 
विनियोग की अ्रत्यघिक देर के कारण मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो गई जिसके 
परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई | परिणाम यह हुश्रा कि योजना के अतर्गत 
विभिन्‍न योजनाओं की लागत बढ़ गयी तथा प्रारम्भ में निर्धारित विच से 
मौतिक लक्ष्यों (जाए्ल्वं धा8०७) की प्राप्ति श्रध्तम्मव हो गई । (व) 
योजना के लिये श्रत्यघिक कर लगाने तथा अन्य उपाय करने पर भी साधनों 
की कमी पड़ गयी श्रोर विदेशी विनिमय का सकट उपस्थित हो गया। (स) 
द्वितीय योजना का भार जनता की वहन शक्ति के लिये झविक साबित हुश्रा | 
योजना मे सदैव ही कुछ त्याग करना होता है किन्तु द्वितीय योजना मे श्रपेज्षित 
त्याग बहुत अधिक हो गया। श्रतएव योजना आयोग तथा मारत सरकार को 
यह सुझाव दिया गया कि योजना में कटौती की जाय चयथा विनियोग की दर कम 
की जाय | योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ तथा भारत सरकार ने विचार- 
विमश के बाद योजना मे कणैती करने के बजाय उसे दो भागों मे वाँट दिया | 
(१) भाग ञ जिसके अ्रन्तर्गंत कृपि उत्पत्ति की वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित 
योजनायें, मुख्य (८०:४७) योजनायें (रेलवे, बड़े बन्दरगाह, स्टील, कोयला तथा 
अन्य शक्ति योजनायें) जो काफी आ्रागे बढ़ गयी हैं तथा अ्रन्य योजनायें ज्ञिन पर 
कुल ४४०० करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है, तथा (२) भाग व्‌ जिसमें ३०० 
करोड़ रुपये की शेप योजनायें सम्मिलित हैं | 
जैसा कि द्वितीय पववर्षीय याजना : पुनर्मूल्यन व सम्मावनायें? (मई 
१६४८) से प्रकट है योजना आ्रायोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि योजना पर प्रारम्भिक 
अजुमान की बुलना में ४४० करोड़ रु० कम श्रर्यात्‌ ४२६० करोड़ र० न्यय होगा । 
मई १९५८ में योजना आयोग ने घोषणा की कि यथार्थ उपलब्ध साधन 
४२६० करोड़ र० ही है, फिर मी भाग श्ञ के श्र्थ प्रब्धन का पूरा प्रयत्ञ किया 


द्वितीय पचवर्षाय योजना घ२१ 


योजना के लिये प्रसाधन (१९४६-१९६१) 
(करोड़ रू० मे) 
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जायगा। सितम्मर १६४८ में यह घोषणा की गई कि भाग अ की याजनागर। को 
४५०० करोड़ य० तक नदीं सीमित किया जा सका अतएवं १५० करोड़ 
स० का ब्यय और फरना दोगा श्रीर इस प्रकार कुल व्यय ४६५० करोड ८० 
होगा | योजना झायोग ने यह झुकाव दिया फि राज्य सरकारें योजना की शेप 
ग्र्वाध में १४० करोढ़ र० का अतिरिक्त साधन प्राप्त करें---६० करोड़ र० 
कर द्वारा, ५० कराड़ ० ऋण ओर अल्प बचत द्वारा तथा ३० करोड़ 
रू० योजना के बाहर के व्यय में कमा कर के | परन्तु राप्य सरफार 
६० कराड़ रु० कर द्वारा एकत्रित नहीं कर सकरती। ऊँचे मूल्या के कारण 
जनता फी बचत कम हो गई है तथा श्रशतः बचत निजी साहसी प्रयोग 
में ले श्ात है झतएवं इस साधन से राज्य सरकारों को ५० करोड रु० 
ग्राप्त करना सम्मब नहीं प्रतीत होता । छछ लोगो की राय में कही श्रच्छा हांवा 
यदि योजना आयोग स्थिति का यथार्थता से सामना करता तथा व्यय को देश 
की शक्ति के श्रन्दर ही रखता। 

आयात के मूल्यो मे इृद्धि होने तथा श्रन्य लागतो के बढ़ने करे फारण सतसे 
अधिक वृद्धि 'उद्योग तथा खनिज? में हुई है तथा समसे बढ़ी कणोतोी सामाजिक 





| इसके प्रन्तर्गत मूल योजना में दिखाया गया ८०० करोड रु० का चालू 
झाय का अतिरेक तथा कर से पूरा होने चाला ४०० करोढ स० का घाटा सी 
सम्मिल्षित है । 


अध्याय ४१ 
तृतीय पंचवर्षीय योंजना की रूपरेखा 


भारत की तृतीय योजना की पैय्यारी कीजा रही है और सबसे अधिक 
गभीर प्रश्न जो योजना श्रायोग तथा सरकार के समक्ष हे वह योजना के रूप 
शौर आकार के सम्बन्ध में है। तृतीय योजना के आरम्म न करने का तो कोई 
प्रश्न ही नहीं है | यद्यपि द्वितीय योजना के कुछ शध्येयों की पूर्ति द्वेना सम्भव नहीं 
है और देश का ग्रार्थिक विकास हमारी आशा से कहीं कम हुआ है, फिर भी 
प्रथम और द्वितीय योजनाश्रों ने राष्ट्रीय उत्पत्ति तथा आय, कार्य के अवसरों 
तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को प्रभावशाली ढग से बढाया है | यह पिल- 
पिला चलता रहना चाहिये ओर इसके लिग्रे अ्रधिक विस्तृत और महत्वाकाक्षी 
तृतीय योजना की आवश्यकता है। इसके भी ध्येयों को लगभग प्रथम श्नोर द्वितीय 
योजना के समान ही होना चाहिये, श्रर्थात्‌ देश मे प्राप्त वस्तुओं के साधनों 
का सर्वोक्ष्ट ढंग से उपयोग, श्रोद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धों उत्पत्ति को अधिक से 
अधिक बढाना ताकि काम करने के अवसरो की बृद्दि तथा जनता के रहन-सहन 
के स्तर को वास्तविक रूप से ऊँचा उठाया जा सके, होना चाहिये | साराश यह 
कि भारत में वास्तव रूप से कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो सके । यह तो 
प्रत्यक्ष है कि इन आदर्शों को पूरा कर लेने के लिये लोगों को कुछ वस्तुओं के अपने 
वर्तमान उपभोग को श्रविक कर (॥85) देकर त्यागना पडेगा श्रोर अपनी बचत 
की मात्रा का एूँजी की वृद्धि करने के लिये बढाना पडेगा । 

अभी तक तृतीय योजना के सम्बन्ध में मतमेद उसके आफार पर ही केन्द्रित 


मतानुसार तृतीय योजना का ध्येय. १०,००० करोड़ रुपयों के 


रहा है। सरकारी 
विनियोग का ५ वर्ष की अयरधि में होना चाहिये जबकि द्वितीय योजना में प्रस्ता- 


वित मान्ना केवल ६२०० करोड़ रुपया दी थी | इस नीति के विरोधकों का कहना 
है कि इतनी मात्रा का विनियोग श्रत्यधिक द्ोगा श्रोर उन्होंने यह सुकाव उप- 
स्थित किया है कि तृतीय योजना में विनियोग का स्तर लगभग बह्दी होना चाहिये 
जितना कि द्विंतीय योजना में था। परन्द तृतीय योजना के थ्राकार के सम्बन्ध में 


मतसेद बिना उसके रूप के समझे असगत श्रौर निरर्थक है । 
इस सम्बन्ध में सतसे अधिक गम्भीर बात विनिमय की मात्रा में सरकारी 


और व्यक्तिगत क्षेत्रों के भाग की दे। प्रथम योजना मे श्रौद्योगिक विकात के 
सम्बन्ध में व्यक्तिगत क्षेत्र का भाग ऊले विनियोग में आधा या परन्तु द्वितीय 


इ्र४ड भारतीय श्र्थशासत्र की समस्माएँ 


योजना भे वह घटाकर एक-तिहाई कर दिया गया था | ऐसा स्पष्ट रूप से लक्षित 
हो रहा है कि तृतीय योजना में व्यक्तिगत क्षेत्र का भाग ओर भी श्रधिक घटा 
दिया जायगा | इसका श्र्थ यह है कि द्वितीय योजना में केन्द्रीय श्रौर राज्य सर- 
कारों द्वारा विकास सम्बन्धी विनियोग जो कि ४८०० करोड़ रुपया था (भौर जो 
बाद में घटाकर ४५०० करोड़ रुपया कर दिया गया था) उसे ७४०० करोड़ रुपया 
करना पढेगा यदि योजना का कुल व्यय १०००० करोड़ रुपया रफ्खा गया | 
यदि ऐसा हुश्रा तो १०००० करोढ रुपयों फे आकार की योजना देश की शक्ति 
के बादर होगी और यदि लादी गई तो देश में बढ़ी कठिनाई तथा अब्यवस्था उत्पन्न 
हो जाएगी। ४५०० करोड़ रुपयों की विकास याजना की वित्त व्यवस्था करने में 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने वहुत से नये क्रो का श्रारोप किया है शौर पह़िले 
से श्रारोपित करो में वृद्धि की है जिनसे ५ वषा में ६०० क्रोढ़ रुपयों की कुल 
अतिरिक्त श्राय की श्राशा की जाती है। इन फरों के श्रतिरिक्त सरफार ने बहुत 
बड़ी मात्रा मे घाटे की श्रथ॑-व्यवस्था भी की दैजा कि द्वितीय योजना के प्रथम 
तीन वर्षों में ६४० करोड़ रुपये की मात्रा के लगभग द्ोगो यद्रपि सघ के वि मत्री 
ने १६५६-६० तक उसका २२२ करोड़ झाये ही अनुमान लगाया है। चेकि 
यह सर्व विदित है कि द्वितीय योजना क्री ५ वर्ष की पूरी अवधि में १५०० करोड़ 
रुपयो से अविक का घाटे का अ्रर्थ प्रन्‍न्धन होगा इसलिये दम यह परिणाम निकाल 
सकते हैँ कि वित्तमन्नी द्वारा श्रनुमानित मान्ना कम है। यदि सरकार अपनी 
विकास योजनाश्रों पर कर-आय अथवा! जनता से लिये गये फ्राण का व्यय करती 
है तो मुद्रास्फीति उसका परिणाम नहीं होना चाहिये श्र उसके फलस्वरूप 
मूल्य स्तर में वृद्धि भी न होनी चाहिये | ऐसा इसलिये होगा कि जनता की द्राव्यिक 
आय, जिसमे से वह कर देती हे श्रथवा सरकारी ऋणों में जिसका विनियोग 
करती है समान मात्रा की सेवाश्रों तथा वस्तश्रों द्वार सतुलित हो जाती है | यदि 
जनता अपनी श्राय का छ्यय करती है तो बह इन सेवाओं और वस्तुश्रों का 
उपभोग स्वय कर लेती है श्रोर यदि वह ऊर (६४०) देती है ग्रधवा सरकारी ऋण में 
वि|नयोग करती है तो दूसरे शब्दो में बह इस प्रकार सरकार को उसी मात्रा की 
सेवाओं और वस्तुओं के उपभोग का अधिकार प्रदान कर देती है| यदि सरफारी 
विकास योजनाग्रों की वित्त व्यवस्था कर-श्राय तथा ऋण द्वारा प्राप्त घन से की 
जाती है तो देश में ऐसी वस्तुये श्रोर सेयायें प्राप्त होंगी जिन पर यह द्वव्य व्यय 
किया जा सकता है शरौर कुछ ही समय मे ऐसी समायोजना स्वय हो जायगी कि ऐमें 
व्यय के कारर मूल्य स्तर में वृद्धिन ह्ो। लगभग ऐसी ही स्थिति उस समय भी 
होती है जब कि विकास योजनाओं की वित्त व्यवस्था विदेशी अ्नुदानों अथवा 


तृत्तीय पच्वर्षीय योजना धर्प्‌ 


देश के विदेशी विनिमय निधियों से की जाती है क्योकि यह धन भारत के वस्तुश्रों 
के श्रायात से ही प्राप्त होठा है श्रोर इस प्रकार जो कुछ भौ व्यय सरकार योजना 
पर करती है उससे सत॒ुलित द्वो जाता है।यथाय मे ये आयात की हुई वस्ठये 
यही नहीं कि मूल्य स्तर की वृद्धि में दी रोकथाम करें वरन्‌ ये वास्तव में मूल्य 
स्तर को नीचे गिराने मे सहायक द्वोती हैं श्रौर इसलिये इन्हें हम भुद्रा सकुचन 
उत्पन्न करने का कारण कट्ट सकते हैं। परन्तु ऐसा घाटे का शअ्रर्थ प्रबन्धन जिसका 
श्रर्थ ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार अपनी चालू कर-आय, ऋण से प्राप्त धन, 
जमा धन श्र निवियाँ इत्यादि से जो कि उसके पास हैं श्रविक व्यय करती है, 
मुद्रास्फीति उत्पन्न करने का कारण है ओर यदि इसकी कुल मात्रा अधिक हुई 
तो यह झुद्रास्फीति का बहुत अधिक प्रभावशाली कारण घन सफती है, क्योंकि 
द्रव्य के व्यय का वस्तु की पूत्ति द्वारा इस स्थिति मे सलन नहीं होता । 

तात्पय यह है कि प्रपने देश में करारोप अपनो अधिकतम सीमा पर पहुँच 
चुका है और जनता बिना अ्रसह्य कष्ट उठाये अब और अधिक कर देने में अतत- 
मथ है, और घाटे का श्रर्थ प्रबन्ध मयावह सीमा तक पहुँच चुका है और उसका 
परिणाम मुद्रास्फीति जन्य मूल्य स्तर मे वृद्धि हो चुकी है | इसलिये सरकार के लिये 
शत्र और अधिक घाटे के श्र्थ प्रबन्धन का विचार करना अनुचित होगा । परन्तु 
यदि हमारी तृतीय योजना भ्रधिक विस्तृत और मदत्वाकाज्षी है और सरकारी क्षेत्र 
श्धिक विस्तृत है तो करों तथा घाटे के अ्रथे प्रबन्धन के स्तर को पर्यास मात्रा मे 
बढ़ाना पडेगा क्योंकि सरकार के लिये महद्टत्वाकाज्षी योजना को प्रा फरने का कोई 
अन्य उपाय नहीं है | यदि कुल व्यय में सरकारी क्षेत्र का भाग शोर अधिक 
बढ़ाना है और सरकार को उसकी व्यवस्था करने के लिये घन कई से ढेंढ 
निकालना है तो हमें समझना चाहिये कि अधिक विस्तृत योजना को पूरा 
करना देमारी सामर्थ्य के बाहर है चाहे हमारी कितनी ही अधिक श्रवश्यकता 


क्यो न ड्टी ॥ ०. है न र् 
परन्तु यदि तृतीय योजना के अन्तर्गत कुल ब्यय में व्यक्तिगत क्षेत्र का 


माग बढ़ा दिया जाता है ओर यदि सरकार की झाधिक, श्रौद्योगिक तथा अन्य 
नीतियों को ग्रावश्यकतानुधार परिवर्तित करके उचित वातावरण का छजम किया 
जा सकता है तो यह सम्भव हो सकता है कि हम अपनी तृतीय योजना को प्रिना 
कठिनाइयो तथा मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न किये हुये है अषिक विस्तृत त्तथा 
मदहत्याकाकी बनाएँ । यह इसलिये सम्मव है कि व्यक्तिगत क्षेत्र में विनियोग का 
प्रबन्ध प्राय: बचत की मात्रा श्रौर कुछ थोड़ा सा विदेशी एूँज्ी से क्रिया जाता है 
और यह व्यय वस्तुओं की पूर्ति द्वारा देश की आशिक व्यवस्था में उतुलित हो 


४२६ भारतीय श्रथशास्र की समस्याएँ 


जाता है | जहाँ तक बैंक द्वारा लिये हुये ऋण से इसकी व्यवस्था होती है उस 
सीमा तक वस्ध्रु की पूर्ति द्वारा सठुलन नहीं होता और मुद्रास्फीति उत्पन्न करने का 
कारण वन सकता है। परन्तु भारत में व्यक्तिगत क्षेत्र के कुल विनियोग के बहुत 
योडे से अश की व्यवस्था इस ढंग से होती है इसलिये व्यक्तिगत ज्षेत्र द्वारा 
पिकास-योजना में विनियोग से मुद्रास्फीति के प्रोत्साहित होने की सम्मावना नहीं 
है | यही कारण है कि तृतीय योजना की रूपरेसा उसके श्राकार को प्रमावित 
करती है । 
इसमें सदेह नहीं कि छ्विंतीय योजना में आ्रारम्म किये हुये विकास कार्यो 
को उनकी शाखा प्रशाखाश्रों सहित तृतीय योजना में पूर्ण करना है इसलिये 
विनियोग फी सात्रा द्वितीय योजना से श्रधिक अ्रवश्य होगी | यद भी सत्य ही है 
कि यदि जनसख्या के श्रधिक श्रश को काम देना है तो यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि भारतवर्ष में जनता को काम करने के अधिक अवसर प्रदान किये जाने 
चाहिये | भारत की जनसख्या में २% की प्रतिवर्ष बृद्धि को विचाराधीन रखते 
हुये लोगों को वृद्धिमान रहन-सहन का स्तर ग्रदान करने के लिये श्रघिक तीत्र 
गति से आर्थिक विकाप्त की आवश्यकता है। 
परन्तु यदि सरकारी ज्षेत्र के विस्तार को बढ़ा दिया नाय तो यह सब सम्मव 

न हो सकेगा | द्वितोय योजना के प्रथम तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय लगभग २% 
प्रतिवर्ष की श्रोसत टर से बढ़ी है श्रौर लगमग २७ लाख ४० हजार व्यक्तियों को 
काम करने के श्रतिरिक्त अवसर प्रदान किये गये हैं जब कि द्वितीय योजना का 
ध्येय ५९ प्रतिवर्ष की बृद्धि राष्ट्रीय श्राय में ओर ८० लाख व्यक्तियों को अ्रतिरिक्त 
काम देना निश्चित किया गया था | वृद्धि की इस दर ने जनता पर ऊँचे करों 

जीवन-यापन के ऊेँचे मूल्यों, और नीचे गिरे हुये रहन-सह्दन के दर्ज के रूप में 
चहुत कठिनाइयाँ लादी हं। ताकि इन कठिनाइयो को बिना श्रधिक मात्रा मे वढाये 
तृतीय योजना का विस्तार बढ़ाया जा सके इसलिये योजना आयोग और सरकार 
को यह निश्चय करना पडेगा कि फ़रिसी विचारादर्श के प्रति श्रपनी आस्था प्रदर्शित 
करने के लिये उसी पर अडे रहना, श्रथवा अधिक तीज्र गति से देश का आर्थिक 
विक्रास करना देश के लिये कद्दाँ तक द्वतकर होगा | चेंकि पेजीवादी व्यवस्था का 
स्थान समाजवादी व्यवस्था द्वारा धीरे-धीरे लये जाने का काये आरम्भ हो चुका 
है इसलिये बह तो अपना पूरा सम॒लेगा, परन्तु यदि उसके स्वामाविक्त विकास 
को जल्दी लाने का प्रयज्ञ किया गया तो इसका श्रर्थ आ्रार्थिक उन्नति और देश 
की सम्पन्नता की प्रगति मे चाधा डालना होगा | 


तृतीय योजना की रूपरेखा का जानना उसके आकार को निश्चित 
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करने के लिये ही आवश्यक नहीं है वरन्‌ देश को विकास योजनाश्रों से श्रधिकतम 
ज्ाभ प्राप्त करने फे लिये मी आवश्यक है | व्यक्तिगत क्षेत्र को उसका उचित श्रश 
देने के बाद दूसरा श्रावश्यक प्रश्न योजना के अन्तर्गत श्राये हुये विकास कार्यों 
का क्रम है| क्‍या तृतीय योजना के विकास कार्यक्रम में कृषि को वही स्थान दिया 
जाना चाहिये जो कि उद्योग को दिया जाय १ ट्वितोष योजना के अनुभव के 
आधार पर जिसमें कृषि को औद्योगिक विकास की तुलना में कम महत्व का 
स्थान दिया गया था हम कह सकते है कि कृषि का स्थान अधिक महत्व का 
होना चाहिये | द्वितीय योजना में सर्वप्रथम १०० लाख दन खाद्यात्र के उल्ादन 
का लक्ष्य बनाया गया था जो कि बाद में बढाकर १७५ लाख टन कर दिया 
गया | द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में इस लक्ष्य का श्राप्रे से अधिक पूरा 
न किया जा सकेगा | कृषि के प्रति उदासीनता के परिणाम स्वरूप खाद्यात्र में 
कमी तथा उनके निरन्तर बढते जाने वाल मूल्य देश के समझ आये | ऐसी श्र्थ 
व्यवस्था में जहाँ खायाज्न क मूल्य का सबसे श्रधिक महत्वशाली स्थान है वह्दों 
श्रन्न के मूल्य के बढ़ने के साथ द्वी साथ अन्य वस्तुओ के मूल्य भी बढने लगते 
हैं। और हस प्रकार मंद्रास्फीति की स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब 
ञातों को उत्पन्न न होने देने के लिये तृतीय योजना में कृषि उत्पत्ति के अधिक 
बढ़ाने की व्यवस्था मी जानी चाहिये | इसमें संदेह नहीं कि देश की कुल आय 
तथा उसत्ति श्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप कृषि के विकास की तुलना में अधिक 
तीत्र गति से बढ जायगी | यद्दी बात कास के अवसरों, निर्यात तथा जनता के 
रहन-सइन के दर्जे के बढाने के सम्बन्ध में भी सत्य है। परन्तु प्रश्न तो यह है 
कि ऐसी आर्थिक उन्नति का क्‍या प्रयोजन जब जनता को भर पेठ भोजन मिलना 
ह्दी दुष्मर हो जाय । कृषि क विकास के प्रति विशेष ध्यान देने का श्रर्थ चाहे 
आर्थिक विकास में कमी करना द्वी क्यों न हो यह जोखिम उठाने योग्य है क्‍योंकि 
इससे अन्न की उपज तथा श्रन्य कृपि उत्पत्ति के बढ़ जाने के कारण औद्योगिक 
विकास के लिये दृढ आधार प्राप्त हो जाता है | 

श्रौद्योगिक विकास में वास्तविक कठिनाई विभिन्न छ्ितों क समायोजित करने 
की है जैसे : (१) छोटे स्तर के घरेलू उद्योग-घन्घे और ज्वाइट स्टाक कम्पनी व्यवस्था 
वाले यडे स्तर के उद्योग, ओर (२) बडी मशीनों के निर्माण फरने बाले डद्याग 
तथा उपभोक्ता की वस्तुओ्ो तथा श्रन्य छोटी-छोटी वस्ठुश्नों का उत्पादन करने 
वाले उद्योग | भारतीय श्रार्थिक तथा उद्योग ब्यवस्था में छोटे स्तर पर उत्ादन 
करने वाले घरेलू उद्योग-पन्घो का एक विशेष स्थान दे ओर दसलिये उन्हे पूर्ण 
झूप से प्रोत्साइन दिया जाना चाहिये परन्ठ इसका यह अ्र् नहीं है कि बडे स्तर 
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पर उत्पादन करने वाले उद्योगों का श्रह्चित करके ऐसा किया जाय। द्वितीय योजना 
में एक महान भूल बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की चिन्ता न करके 
छोटी मात्रा में उत्तादन करने वाले तथा घरेलू उद्योग धन्धों को बढ़ाने क्री डी 
गई थी | इसके मूल मे योजना ऊे श्रन्तर्गत काम करने के श्रवसरों को बढाने की 
भावना थी | इसका उदाहरण सूती कपड़ा उत्पादन करने वाले उद्योग ये | यह 
नीति काम के श्रवसरो के बढ़ाने में सफल नही हुई वरन्‌ उसने बड़ी मात्रा में उत्पा- 
दन करने वाले उदोगों को घादा पहुँचाया। यह भूल तृतीय योजना मे बचाई 
जानी चाहिये श्रौर वेबल उन्हीं परेलू उद्या्ों को प्रोत्माइन दिया जाना चाहिये 
जिनका विकास बिना बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों फो हानि पहुँ- 
चाये किया जा सकता है श्रौर केवल ऐसे ही ढनो का प्रयोग किया जाना चाहिये 
बिनसे घरेलू उद्योगों की तो सह्षयत्ता प्रभावशाली ढंग से द्वो पर बड़े उद्योगों जो 
फिसी प्रकार की हानि न पहुँचे । जैसे-जैसे बढी मात्रा में उत्पादन करने वाले 
उद्योगों का विकास होता चलेगा श्रधिफाधिक काम करने के श्रवसर जनसंख्या को 
मिलते जायगे श्रौर इस बीच में इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि अम-बचाव 
के ठग का प्रयोग न हो वरन्‌ नये फारखानों में तथा उन पुराने कारण्गनों में 
जहाँ मशीनें बदली जाने वाली हैं ग्रधिफ़ कुशलता से काम लेने वाली मशीनों का 
प्रयोग हो । 
तृतीय योजना में अविक/>च्यूय होने के कारण ज्यों-ज्यों लोगों 7 श्राय 
बढ़ेगी त्यो-्त्यों उन्हें श्रविक उपभोग की वस्त॒ुश्रों की श्रावश्यकता होगी | भूत 
फाल में ऐसी वस्त॒र्यें श्रशतः विदेशों में अपने विदेशी विनिमय निधियों के और 
अशत भुगतान सतुलन के अतिरेक के आधार पर श्रायात जी जा सकती थीं। 
अव उपभोक्ता की बसो्रों की पू्त देश मे ही बढानी है | परन्तु यदि इन्हीं उग्नोगो 
पर अधिक विनिमय कर दिया गया तो मशीनों के निर्माण, भारी रासायनिक प्रव, 
इन्जीनियरिंग तथा अन्य इस प्रकार के उद्योगो पर जो कि शमी भारत में पर्ण रूप 
हे बिऊसित नहीं हुये हैं, ओर जिनके विकास को औद्योगिक श्राधार प्रदान करने 
के लिये आ्रावश्यकता है, व्यय करने के लिये पर्यात्त मात्रा से धन न बचेगा | इन 
उद्योगों के सम्बन्ध मे योजना के इष्टिफोण से कठिनाई यद्दी है कि मिकट्स्थ 
भविष्य में ये उद्योग लोगो को इतने काम के अवसर न प्रदान कर सकेंगे जितने 
कि उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन वाले उद्योगो के विकसित करने से मिलते । 
इसके अतिरिक्त उनका उत्पादन वाजार में विक्री के लिये भ्रधिक दिनों के पश्चात्‌ 
आयेगा श्रौर बढी हुईं क्र-शक्ति अ्रधिक विनियोग होने के कारण वाजार मे माल 
पहुँचने के पह्िले पहुँच जायगी जिससे मुद्रास्फरीति की स्थिति उत्पन्न हो जायगी। 
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बरन्‍्तु इन सभ फ (०नाईयों के होते इये भी भारत की तृतीय योजना के अन्तर्गत 
सूत काल की अपेक्षा अधिक मनी में व्यय बडी मशीनों के निर्माण करने वाले 
कारखानों के लिये मियत करना अविश्यक होगा । 

चूँकि अपने देश में साधन का क्षमा है इसलिये महज में प्रथम वस्तु 
को प्रथम स्थान दिया जानो चाहिये। इसका अर्थ यई ईडी कक तृतीय योजना को 
कार्योन्वित करने के लिये बिका से अतम्स्धित समस्त व्यय तथा तृतीय योजना 
के बाहर विकास सम्बन्धी ब्यय को स्यूनेतेस स्तर पर रखना चाहिये और भारत के 
सरकारी व्यय में छतनी मी मिवच्ययता सम्भव दो; की जानी चाहिये। इस बोते 
पर बारम्बार योजना श्रायोग ने तथा सरकीर ने जोर दिया दे परन्तु श्रम्ती तक 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वाप इसे कोई प्रयोगात्मक रूप नही दिया गया है। 
प्राप्त साधनों की उर्वोच्तम प्रयोग करने के लिये भी यद आंवर्रेवक है. कि तृतीय 
योजना के बाहर के व्यय को त्यूनतम करने के लिये कोई प्रयोगात्मक उपाय ढूंढ 
ईनिकाला जाय ' 


